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 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 सय स्थल  को  रोकथाम  के  लिए  वनरोपण

 *14'.  श्री  वुद्धि  चाद  जल्द

 श्री  गुलाम  रसुल  कोचक  :  कया  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी

 दर्शाने  वाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करने

 क्या  सरकार  ने  मरुस्थल  विकास  कार्यक्रम  के  अधीन  मरुस्थल  को  रोकथाम  के  लिए

 वनरोपण  घास  के  मदान  बनाने  तथा  बालू  को  बढ़ने  से  रोकने  के  उपाय  किए

 यदि  हां  तो  क्या  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  देश के  ठंडे  भोर  गमं  दोनों  सूखे  क्षत्र

 आते

 यदि  तो  ये  क्षत्र  कौन-कौन  से  हैं  तथा  किन-किन  राज्यों  के

 इस  प्रयोजन  के  लिए  कुल  कितनी  राशि  नियत  की  गई  ओर

 (¥)  इस  योजना  को  मुख्य  विशेषताएं  ब्या  हैं  और  यह  योजना  कब  तक  कार्यान्वित  की

 जाएगी  ?

 कृषि  तथा  प्रामीण  बिकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  (am  धारदार  :  (#)  ओर

 (@)  जी  हों

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 बिक्री

 कार्यक्रम  के  अंतगर्त  इस  समय  ad  शुष्क  क्षेत्र  के  निम्नलिखित  17  जिलें  तथा  टंडे

 शुष्क  क्षत्र  के  4  जिले  लिए  गए  हैं  ;
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 राज्य  जिले

 (=)  गईं  शुष्क  क्षत्र

 1  गुजरात  1  बानसकर्ठां

 2.  मेहसाना

 2.  हरियाणा  1.  हिसार

 2.  शिवानी

 3.  रोहतक

 4.  सिरसा

 3.  राजस्थान  1.  जैसलमेर

 2.  जोधपुर

 3.  नागौर

 4.  पाली

 5.  बाडमेर

 6.  जालोर

 7.  बीकानेर

 8.  चुरू

 9.  झुंझुनू

 10.  सीकर

 11.  गंगानगर

 ठंडे  शुष्क  क्षत्र

 1.  हिमाचल  प्रदेश  1.  लाहौल  का  स्पीति  उप-मंडल  और

 स्पीति  जिला  ।

 2.  किन्नौर  जिले  का  पू  उप-मंडल

 2-  जम्मू  तथा  कश्मीर  1.  लेह  जिला

 2.  कारगिल  जिले  का  जिसको  खण्ड  ।

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  100  करोड़  रुपये  का  प्रावधान

 तथा  राज्य  किया  गया  है  ।  1978-79  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  सम्पूर्ण  व्यय

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  बदन  किया  जाता  ।  1979-80  के  व्यय  को
 बेश  afer

 राज्य  सरकारों  द्वारा  बराबर-बराबर  अधार  पर  वहन  कपि  जाता  है  ।
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 28  1904  मौखिक  उत्तर

 (F)  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  का  उद्देश्य  मरुस्थल  को  रोकथाम  ह्ययानि  संसाधनों
 में  बृद्धि  करना  और  स्थानीय  निवासियों  के  लिए  अधिक  आय  तथा  रोजगार  हेतु  अवसरों

 में  बृद्धि  करना  है  ।  कार्य कम  के  मुख्य  घटक  निम्मलिखित हैं  :--

 (1)  बनरोपण  के  टीलों  को  बा यु रोधी  पौधरोपण  जिसमें  सड़क  के

 किनारे  qe  लगाना  भी  शामिल  aidafaat  तथा  चारागाह  और  चारा

 (2)  लघु  सिचाई  जिसमें  मूल  विकास  भी  शामिल

 (3)  भूमि  तथा  जल  संरक्षण  और  शुष्क  भूमि  पर  और

 (4)  पशुधन  विकास  ।

 थी  वुद्धि  चन्द्र  जन  :  अध्यक्ष  यह  थो  डेज टं  डवलपमेंट  प्रोग्राम  हैं  सन्‌  1977-78

 में  शुरू  हुआ  था  ।  इसके  लिए  सिक्स  फाइव  ईयर  प्लान  में  जो  प्रोविजन  रखा  गया  है  वह  सौ

 करोड़  रुपये  का  है  ।  1975-79  तक  सेन्ट्रल  स्पोन्सडें  स्कीम  के  नाते  इस  कार्यक्रम  के  लिए  सारा

 प्रावधान  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  करती  थी  ॥  राजस्थान  भोर  कश्मीर  ऐसे  प्रदेश  हैं  जिनको  फायनेन्शवल

 स्थिति  बहुत  कमजोर  है  भीर  वे  इस  प्रोग्राम  के  लिए  अपना  पूरा  शेअर  नहीं  दे  पाते  हैं  जिसके  कारण

 यह  पूरा  कार्यक्रम  शिथिल  पड़  गया  है  ।  fess  एरियाज  का  जो  प्रोग्राम  है  उसके  लिए  90  परसेन्ट

 WAT  सेक्टर  देता  है  कौर  10  परसेन्ट  शेअर  राज्यों  को  वहन  करना  पड़ता  है  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हू  कि  न्या  राज्यों  में  केन्द्रीय  सरकार  इस  कार्यक्रम  को  सेन्ट्रल  स्पॉन्सर  स्कीम  के  रूप  में

 चलाएगी  और  इसके  लिए  परा  शेअर  कंट्रीब्यूट  करेगी  ?

 इसके  लिएं  जो  राशि  है  सो  करोड़  वहं  बहुत  नाकाफी  है  ।
 इसको

 क्या  माप  बढ़ाएंगे  ?

 जसे  हल्ली  एरियाज  के  लिए  स्पेशल  स्कीम्ज़  की  राशि  छठी  योजना  में  तीन  गूना  बढ़ा  दी  गई  है

 पांचवीं  योजना  के  मुकाबले  में  क्या  इसकी  राशि  भी  बढ़ाकर  इस  कार्यक्रम  को  आप  यूज फुल  कार्यक्रम

 बनाएंगे  ?

 शी  बालंइवर  राम  :  यह  ठीक  है  कि  पहले  सारा  ad  सेन्टर  ले  मिलता  था  ।  लेकिन  छठी

 योजना  जब  शुरू  हुई  उसमें  शेयर  बेरिस  50-50*7'

 ele  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  बिरेन्द्र  :  उससे  पहले  ही

 हो  गया  था  i

 श्री  बाल वर  राम  :  1979-80  में  जब  जनता  रेशमी  था  तभी  हो  गया  art  1972-73

 में  सी  प्रतिशत  खर्चे  सेन्टर  था  ।  लेकिन  1979-80  में  इस  कंसेप्ट  को  बदल  दिया  गया  था  ।

 तब  से  यह  परिपाटी  चली  भाई  है  और  प्लानिंग  कमिशन  ने  भी  इसको  aaa  किया  हुआ  है  कि

 50-50  परसेन्ट  शेयर  बेसिस  पन  इसको  चलाया  जाए  ।  सौ  करोड़  का  प्राचीन  है  ।  लेकिन  वहू
 भी  खचਂ  नहीं  हो  पाता  है  ।  यह  ठीक  है  कि  स्टेट  गिनें  पेंट्स  की  अपनी  लिमिटेड  नेपाल
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 डिवलेपमैंट  काउंसिल  जिसमें  सभी  चीफ  मिनिस्टर  सदस्य  हैं  उसने  भी  इसको  एप्रन  दिया  है  ।  इस

 वक्त  हम  उस  परिपाटी  को  बदल  नहीं  सकते  हैं  ।  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  प्राप्त  स  भोर  अचीवमेंट्स

 नहीं  हुई  है  ।  काफी  हुई  है  ।

 थी  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  बहुत  ही  सन्तोषजनक  उत्तर  दिया  गया  है  ।  नेशनल  डिवलेपमैंट

 काउंसिल  भर  प्लानिंग  कमिशन  के  सामने  आप  फिर  से  इसको  पुट  अप  कर  सकते  राजस्थान

 ओर  कश्मीर  अपना  पूरा  शेयर  नह्ढों  दे  पाते  हैं  बौर  उसका  इस  कारण  से  युटिलाइजेशन  नहीं  हो

 पाता  है  ।  एफारेस्टेशन  का  कार्यक्रम  बिल्कुल  शिथिल  पढ़ा  हुमा  है  ।  नेशनल  हाईवे  के  दोनों  तरफ

 पेड  नहीं  लग  पाए  डिफेन्स  रोज  के  दोनों  तरफ  नहीं  लग  पाए  स्टेट  रोज  के  दोनों  तरफ

 नहीं  लग  पाए हैं  ।  एफारेस्टेशन  का  काम  बिल्कुल  शिथिल  पढ़ा  हुआ  है  ।  डाटें  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 मेरी  मांग  है  कि  राशि  बढ़ाकर  केन्द्र  इसकी  जिम्मेवारी  ले  ।  इस  प्रकार  से  कैज्युअल  के  मैं  उत्तर

 देने  से  कोई  काम  नहीं  होगा  ।  इसको  आप  महत्व  दीजिए  ।  राजस्थान  में  ये  जो  ढेजटें  एरियाज  हैं

 थे  बो ढेर  एरियाज  हैं  ।  वहां  पर  लोगों  के  मारेल  को  बूस्ट  करने  की  आवश्यक  है  ।  asi  राजस्थान

 में  चार  साल  से  लगातार  फेमिना  पड़ा  हुआ  है  ।  इस  वास्ते  इस  प्रश्न  को  बहुत  महत्व  देने  की

 आवश्यकता है  मैं  चाहता  हूं  कि  डिपार्टमेंट  एक्टिव  हो  और  इस  काम  में  इंटरेस्ट  ले  और  हमलों

 से टि सफाई  करे  ।

 कुकी  तथा  ग्रामीण  बिकास  तथा  नागरिक  पूति  मम्मी  (  राव  योगेन्द्र  :  ag

 एक  सुझाव है

 were  महोदय  :  श्री  बी ०  वी ०  देसाई  ।

 परक
 थी  मूलचन्द  डागा :  वे  प्रश्न  संख्या  143  के  बारे  में  बनु  ह  क  कार  प्रश्न  नहीं  पूछ  रहे

 हैं  ।  इसका  सम्बन्ध  हमारे  राज्य  से  है  ।

 भी  देसाई  जी  मैंने  भापसे  प्रश्न  संख्या  143  पर  GATT  प्रश्न  पूछने  के

 लिए  कहा  था  ।  परन्तु  भाप  तो  राजधानी  एक्सप्रेस  से  भी  तेज  निकले  ।

 भी  ato  वो ०  देसाई  ।  मैंने  सोचा  मुझ  प्रश्न  संख्या  144  पूछने  के  लिए  कहा  जा

 रहा  है  ।  यह  प्रश्न  मरे  नाम  से  है  ।

 श्री  मूलचन्द  डागा  :  सौ  करोड़  की  राशि  आपने  मद स्थलों  के  area  मुकरंर  की  हे  ।  1980

 के  बाद  आपने  घोषणा  कर  दी  कि  जो  खर्चा  है  बह  भाषा-आधा  मीट  आधा  राज्य  सरकार

 को  करना  होगा  भोर  डाला  केन्द्रीय  सरकार  देगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  देसाई  साहब  को  बुलाया  था  और  बोलने  1-६ 16 |  जी  लग  गए  हैं  ।  उन

 को  आपने  अपना  रिप्रजेंटेटिव  बनाया  है  क्या  ?

 शी  मूलचन्द  डागा  :  यह  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ।  आपने  इस  प्रश्न  के

 लिए  केवल एक  व्यक्ति  को  अनुमति  दी  है  ।

 4
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 श्री  बो०  ato  देसाई  :  aa  मैं  अनुपूरक  प्रश्न  पूछूंगा  ।  बोड़ा  ता  जबरदस्ती  करते  हैं  ये  ।

 ait  मूलचन्द  डागा  :  उनका  राज्य  इस  प्रशन  के  अन्तर्गत  नहीं  आता  |

 श्री  बी०  वी  देसाई  :  कया वे  माननीय  मन्त्री  महोदय  की  ओर  से  मेरे  प्रशन  का

 उत्तर  दे  रहे  हैं  ?  वास्तव  में  मुझसे  जब  इस  प्रशन  के  सम्बन्ध  में  अनुकरण  प्रश्न  पूछने  के  लिए  कहा

 गया  तो  मैंने  समझा  मुझे  अपने  प्रशन  संखया  144  को  पिछले  के  लिए  कहा  जा  रहा  है  जो  कि  आज

 प्रश्न  सुची  में  है  ।  अब  प्रश्त  संख्या  143  पर  आते  मैं  यह  निवेदन  करता  हू  कि  इसमें  कोई

 सदेह  नहीं  कि  माननीय  मन्त्री  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  में  कुछ  बातें  आ  जाता  हैं  ।

 परन्तु  वास्तव  में  वनरोपण  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  है  ।  और  इस  aaa  के  लिए  केवल  एक  या

 दो  राज्यों  पर  नहीं  अपितु  सम्पूर्ण  देश  पर  ध्यान  दिया  जाना  है  ।  जब  तक  हम  व्यापक  स्तर  पर

 वनरोपण  को  नहीं  अपनायेंगे  और  हमारे  पास  बहुत  सारे  वन  नहीं  होंगे  तब  तक  वर्षा  नहीं  होगी

 मौर  हमें  उसके  परिणामस्वरूप  होने  वाली  समस्याओं  का  भी  सामना  करना  पड़  या  ।  यह  एक  दूर  चक्र

 है  ।  वास्तव  में  सरकार  ने  इस  पर  समूचित  ध्यान  नहीं  दिया  है  और  इसके  लिए  हमें  आने  बाली

 पोढ़ी  दोषी  ठहरायेगी  ।  इसे  दृष्टिगत  रखते  हुए  मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  सरकार  बड़

 Sara  पर  वनरोपण  को  अपनाने  जा  रही  हैं  ओर  क्या  वे  इस  आधार  पर  कुछ  करने  की  सोच  रहे

 श्री  बाले इयर  राम  :  यह  भी  एक  बहुत  अच्छा  सुझाव  है  ।

 meat  महोदय  :  सभी  सुझाव  प्रशन  कोई  नहीं  है  ।

 डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  वनरोपण  योजना  पिछले  3-4  वर्णों
 से  बहुत  पिछड़  रही

 इसका  एक  मुख्य  कारण  यह  है  कि  ad  1979-20  से  वनरोपण  के  विषय  को  ग्रामीण  विकास

 योजना  के  साथ  नत्थी  कर  दिया  गया  है  ।  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहता  कि  वनरोपण  और

 मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  तकनीकी  विषय हैं  ।  मरुभूमि  faq  पर्यावरण  मंत्रालय  को

 दिया  जाना  चाहिए  ।  क्या  मन्त्री  महोदय  स्पष्ट  करेंगे  कि  क्या  वनरोपण  के  लिए  कोई  अलग

 मन्त्रालय  स्थापित  करने  की  योजना  है  ताकि  उसे  वनरोपण  के  विशिष्ट  काबे  का  कार्यभार  सौंपा

 जा  सके  ।  उसे  ग्रामीण  विकास  योजना के  अस्तगत  रखने  की  आवश्यकता  नहीं  है  जिसमें  वे  पेड

 लगाने  हेतु  प्रति  वर्ष  वन  महोत्सव  भारी  मनाते  हैं  ।  जब्र  तक  आप  तकनीकी  ज्ञात  से  युक्त  किसी

 मन्त्रालय  को  बनरोपण  तथा  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  का  कार्य  नहीं  सौंपें  तब  तक  इस  समस्या

 को  हल  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।

 श्री  बालेश्वर  राम  :  हमने  इस  सुझाव  को  नोट  कर  लिया  है  ।

 राव  वीरेन्द्र  fag:  नोट  क्यों  किया  है  ?  वास्तव  में  इसका  कोई  उसर  देने  की  आवश्यकता

 नहीं है
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 44.  श्री  बो०  बोन  देसाई

 थी  पो०  एम ०  सईद  :  कया  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  ग्रामीण  युवकों  को  स्व-नियोजन  के  लिए  प्रशिक्षण  देने को  योजना

 (gta)  को  कार्यान्वित  करने  को  दिशा  में  प्रथम  कदम  के  रूप  में  सभी  विकास  खंडों  में  निर्धनता

 रेखा  से  नीचे  के  युवकों  का  पता  लगाने  के  लिए  सपना  करने  पर  विचार  कर  रही

 यदि  gt,  तो  क्या  के  लिए  जिसे  अब  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  में  शामिल

 कर  लिया  गया  है  उनकी  वर्तमान  अय  सम्बन्धी  आंकड  एकत्र  कर  लिए  गए

 यदि  तो  क्या  उनके  मन्त्रालय  के  अनुसार  प्रत्येक  परिवार  से  केवल  एक  ही  लाभ

 प्राप्त  कर्ता  लिया

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  अन्य  बातें  क्या  भर

 इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  कार्यान्वित  किये  जाने  की  संभावना है  ?

 कृषि  झोर  ग्रामीण  विकसित  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :  से  (*)

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 वे  केन्द्र  सरकार  ने  इस  आशय
 के  अनुदेश  जारी  किए  हैं  कि  स्वरोजगार  के

 लिए  प्रशिक्षित  किए  जाने  वाले  ग्रामोण  युवकों  का  चयन  करने
 हेतु

 सर्वेक्षण  सभी  विकास  खंडों  में

 किया  जाएगा  संभावित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  जिसका  अब  एक  भाग  है  के  अन्तत

 सभी  खण्डों  में  लाभभोगियों  का  पता  लगाने  के  लिए  आधारभूत  सर्वेक्षण  पहले  ही  किए  जा  रहे  हैं  ।

 सर्वेक्षणों  से  के  लाभ भोगियों  के  बारे  में  आंकड़े  प्राप्त  होते  हैं  ।  कार्यक्रम  के  अंतगर्त

 परिवारों  की  आय  के  वर्तमान  स्तर  के  बारे  में  सूचना  भी  एकत्र  की  जाती  जैसा  कि  प्रश्न  में

 सही  उल्लेख  गया  सर्वेक्षण  योजना  को  कार्यान्वित  करने  की  दिशा  में  प्रथम  कदम  है  ।

 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  फिलहाल  प्रत्येक  परिवार  से  केवल  एक  लाभ भोगी

 को  ही  लिए  जाने  का  प्रस्ताव है  ।

 (3)  कार्यक्रम
 की  अन्य  विशेषताएं  farsa  प्रकार  ei

 (1)  वजीफे
 की  aearei/sfreral  के  लिए  प्रशिक्षण  कच्चे  माल
 rea का  प्रावधान  और  उप  प्  की  स्वीकृति  ।
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 (2)  प्रशिक्ष  ण  संस्थाओं  अथवा  मास्टर  प्रशिक्षकों  के  माध्यम  से  प्रशिक्षण

 दिया  जा  सकता  है

 (3)  प्रशिक्षण  देने  समय  प्रत्येक  प्रशिक्षार्थी  को  250  रुपए  तक  का  alee  किट

 निःशुल्क  सुलभ  किया  जाता  है  |

 (4)  प्रशिक्षण  के  पश्चात्‌  परियोजना  रिपोर्ट  तयार  करने  में  भी  सहायता  सुलभ  की

 जाती  है  जिसे  ऋण  तथा  उपदान  सुलभ  करने  हेतु  सुविधा  के  साथ-साथ  बेक  ग्राह्म  योजनाओं

 में  परिवर्तित  किया  जाता  है  ताकि  लाभ भोगी  स्ब-रोजगार  के  अपने  व्यवसायों  को  स्थापित

 कर

 (5)  छात्रावासों,शयना  कक्षा  के  +  कमंशालाओं  तथा  प्रशिक्षण

 उपकरणों  और  सहायक  वस्तुओं  के  निर्माण  के  रूप  में  विद्यमान  प्रशिक्षण  भाषा  भूत  ढांचे

 को  gaz  बनाने  के  लिए  भी  सहायता  दौ  जाती  है  ।

 (=)  इस  कार्यक्रम  को  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  जारी  ear  जाना  है  ।

 श्री  बो०  ato  देसाई  :  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  इस  योजना  में  ग्रामीण  युवकों  स्व-रोजगार

 हेतु  प्रशिक्षण  दिया  जाना  है  ।  यह  विभिन्‍न  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  का  अत्यन्त  महत्वपूर्ण

 अग  है भोर  सरकार  इस  पर  अत्यधिक  बल  देने  की  सोच  रही  इसके  पीछे  ग्रामीण  क्षत्रों  के

 युवकों  में  स्व  नियोजन  हेतु  क्षमता  का  सुजन  करने  का  बिचार  हैं  ।  उन्होंने  इसे  विकास  खण्डों के
 माध्यम  ले  अथात्‌  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  मौजूदा  प्रामीण  विकास  कार्य  क्रम

 का  एक  महत्वपूर्ण  अग  बना  दिया  है  ।

 हमने  सरकार  पर  देश  को  बेरोजगारी  की  समस्या  को  हल  करे  के  लिए  बार-कार  जोर

 डाला  है  और  हमें  यह  बताया  गया  है  कि  सरकार  प्रत्येक  परिवार  के  कम  से  कम  एक  सदस्य  को

 रोजगार  उपलब्ध  कराने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ।  यदि  हम  अपनी  जनसंख्या को  ध्यान  में  रखकर

 हिसाब  लगाए  तो  प्रत्येक  परिवार  से  एक  सदस्य  लेने  पर  हमे  एक  करोड  उपलब्ध  होगे  ।

 यह  बहुत  ही  गम्भीर  समस्या  है  भोर  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  ने  इसे  सट्टी  रूप  में

 लिया  है  भोर  जसा  कि  ag  बताया  गया  है  सर्वेक्षण  एक  बहुत  ह  र्हत्वपूण  खोज  है  ।  मोटे  तौर  पर

 किए  गए  सर्वेक्षण  के  अनुसार  प्रत्येक  परिवार  से  एक  युवा  लेने  पर  कल  तबकों  की  सख्या  एक  करोड़

 हो  जाएगी  ।  इस  सीमा  तक  विकास  कार्यक्रम  है  ।  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  छटी  पंचवर्षीय

 योजना  में  इसके  लिए  कितनी  धनराशि  निर्यात  वी  गई  है  और  ग्रामीण  क्षेत्रो  म  यह  योजना  कहां

 तक  सफल  होने  जा  रही  है  ?

 थी  बालेश्वर  रम  :  जेसा  कि  मानन य  सदस्य  ने  कहा  है  कह  भयभीत  प६पचप्ण  SER £7  है  ।

 परन्तु  इस  मन्त्रालय  के  अधीन  प्रत्येक  खंड  से  प्रतिबंध  40  युवाओं  को  लिया  जाएगा  और  इस  प्रकार

 7
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 दो  लाख  युवा  हो  जाएंगे  जिन्हें  प्रशिक्षित  किया  जाना  होगा  और  जो  स्व-रङ्गार  प्राप्त  करेंगे  |

 परन्तु  जहां  तक  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध
 है  हम  इसकी  प्रगति  से  सन्तुष्ट  नहीं  हूँ  ।  इसको  प्रगति  कोई

 उत्साहवर्धक  नहीं  मैं  इस  स्वीकार  करता  ।

 भी  बो०  ato  देसाई  :  क्यों  ?

 af)  बाबर  रम  :  हमने  इस  कायम  को  इसका  पण  ईमानदारी  के  साथ  प्र  राम  किया

 है  और  हमें  इसके  लिए  बुनियादी  सुविधाओं  और  प्रशिक्षण  ढांचे  का  निर्माण  करना  et  a

 1979-80  में  हमारी  प्रगति  ag  रही  कि  «0,184  युवाओं  को  प्रशिक्षित  किया  गया  भोर  13,735

 तबकों  ने  स्व-रोजगार  प्राप्त  किया  ।  1940-81  में  22,596  युवकों  को  प्रशिक्षित  किया  गया

 और  45,494  यवको  ने  स्व-रोजगार  प्राप्त  किया  1981-82  में  1,32,128  यवक  प्रशिक्षित

 किये  गए  कौर  60,588  ने  स्व-रोजगार  प्राप्त  किया  ।  इस  प्रकार  हम  प्रत्येक  वर्ष  स्थिति  सुधारने

 का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  प्रत्येक  युवा  के  लिए  प्रतिमाह  125  रूपये  वजीफे  का  प्रावधान  किया  है  ।

 कौर  यदि  कोई  गाँव  में  ही  प्रशिक्षक  प्राप्त  करता  है  तो  ‘AEST  क्रापंटसमेने  को  प्रति  प्रशिक्षार्थी

 50  रुपये  मिलेंगेਂ  और  चार  या  छः  महीनों  के  प्रशिक्षण  के  बाद  एक  युवा  3,000  रुपये  से  4,000

 रुपये  तक  की  आधिक  सहायता  का  अधिकारी  हो  जाता है  भोर  इसके  दुगने  अर्थात  6,000  रुपये

 अथवा  8,000  रुपये  ऋण  के  रूप  में  प्राप्त  कर  सकता  है  ।  मत  हम  इस  कार्यक्रम  में  तेजी  लाने  का

 प्रयास  कर  रहे  और  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  प्रत्येक  पक्ष  हमें  सहयोग  प्रदान  करेगा  और  यह

 कार्यक्रम  गति  पकड़  लेगा  ।

 थी  बी०  ato  tars :  जेसा  कि  इसे  कार्यक्रम  में  व्यवस्था  की  गई  है  यह  एक

 रोजगार  की  योजना है  ।  निःसन्देह  बुनियादी  रूप  से  इसमें  कुछ  प्रोत्साहन  दिया  जीता  है  ।  मैं  नहीं

 जानता  कि  वजीफा  भर  ara  चीजें  कहां  तक  सहायता  परन्तु  आप  मझसे  इस  बारे  में

 सहमत  होंगे  कि  वे  प्रशिक्षार्थी  को  पढ़ाने  या  सिखाने  में  तो  सहायता  कर  पायेंगे  परन्तु  कमाने  में

 नहीं  ।  यदि  ag  स्व-रो  जगारी  होना  चाहता  है  उ  से  कुछ  ऋण  की  आवश्यकता  होगी  ।  बेक  ऋण

 प्राप्त  करने  के  लिए  उसे  ऋण  प्राप्त  योग्य  होनाਂ  चाहिए  अथवा  उसे  कुछ  प्रतिभूति  प्रस्तुत  करनी

 होगी  ।  अतः  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  बेक  ऋण  का  सम्बन्ध  है  क्या  इनको  इसे

 प्रकार  को  कठिनाई  से  naa  किया  जाएगा  और  सकार  ने  बेक  को  ये  अनुदेश  दिए  हैं  कि

 प्रशिक्षण  के  अंतगर्त  प्रशिक्षण  प्राप्त  यवक  को  कछ  ऋण  HTIQ  दिया  जाएगा  ताकि  व  अपना

 काय  आरम्भ  कर  सके  ?

 कृषि  तथा  प्रामीण  निकास  तथा  नागरिक  पूरी  मन्त्री  बोरा  5000  रुपयों

 तक  किसी  प्रकार  को  प्रतिभूति  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  ओर  प्रशिक्षार्थी  स्व-रोजगार

 बाले  लोग  हते  हैं  और  इस  काय  क्रम  के  अस्तगत  युवकों  कौ  उम्र  18478  35  वर्ष  तक  होती

 है  ग

 इसका  ag  पहुं  हुआ  कि  गांव  में  पहले  से  विभिन्न  व्यवसायों  में  लगे  व्यक्ति  अपनी
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 काय  कुशलता  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  सकते  हैं  और  आधिक  सहायता  तथा

 बैंकों  से  ऋण  तथा  250  रुपए  तक  की  राशि  उपकरण  आदि  खर  नादने  हेतु  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ।  इसके

 अतिरिकत  प्रशिक्षण  हेतु  अन्य  सुविधाए  भी  प्रदान  की  जाती  यहं  तक  कि  मास्टर  गांव

 में  ही  उपलब्ध  कराया  जाता  है  ।  जहां  उन्हें  एक  महीने  से  अधिक  अवधि  के  प्रशिक्षण  के  लिए  होस्टल

 में  जाना  होता  है  वहं  उन्हें  ब  जिला  दिया  जाता  अन्यथा  उन्हें  अपने  गांव  उसके  निकटवर्ती

 गांव  पें  प्रशिक्षक  हेतु  प्रति  प्रशिक्षण  4  से  5  रुपयें  का  दैनिक  भत्ता  दिया  जाता  है  ।

 डा०  alo  एन०  fag  :  माननीय  मन्नी  जी  ने  कहा  है  कि  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त

 प्रशिक्षार्थियों  व  बेक  से  ऋण  का  आश्वासन  किया  जाता  है  परतु  हम  जानत ेहै  कि  बेक  क॑  असहयोग

 के  कारण  यह  कार्यक्रम  छोटा  नागपुर  डिवीजन  मे  लगभग  भूतल  रहा  छोटा  नागपुर  डिवी जन

 मे  जहां  लगभग  600  से  1000  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षित  किया  गया  बहीं  बेक  50  से  अधिक

 लोगों  को  ऋण  प्रदान  करन  म  असमथ  क्यों  रहे  मैं  मन्त्रों  महोदय  a  जानना  चाहता  हु  कि

 इन  dal  को  अनुशासित  करने  हेतु  वे  कोन  स  कदम  उठान  जा  रहे  हूँ  ताकि  ag  महत्वपूर्ण  योजना

 सफल  सिद्ध  हो  ।

 राव  वीरेन्द्र  सिह  :  मेरे  विचार  में  हम  इस  आम  कथन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकते  कि

 बेक  सहयोग  नहीं  करत  ।  कद्दू  प्रत्येक  बेक  ओर  उसके  स्थानीय  afer  रियो  पर  faat  करता है  ।

 कुछ  बेक  बहुत  ही  सहयोग  देन  वाले
 हैं  परन्तु  जहां  कहीं  हमें  किन्ही  कठिनाइयों  अथवा  शिकायतों  का

 पता
 चलता  है  तो  हम  उस  मामले  में  कार्यवाही  करते  है  ।

 -  डा०  ato  एन०  fag  छोटा  नागपुर  डिवीजन  की  बात

 राव  alter  यह  एक  अकेला  मामला  है  ।

 Bio  ato  एन०  सिह  छोटा  नागपुर  में  तीन  जिले  भाते  हैं  ।  हजारी  गिरिडीह  भर

 धनबाद  |

 राव  वीरेन्द्र  fag:  इस  क्षेत्र  में  कई  बेक  चल  रहे  होंगे  ।  कई  बेक  इसी  कार्य  में  संलग्न

 यदि  आप  किसी  प्रखण्ड  बिशेष  अथवा  जिले  विशेष  की  कठिनाइयां  हमारे  ध्यान  में  लाएंगे
 शर  बैंकों  का  नाम  बताएंगे  तब  हम  वित्त  मंत्रालय  ale  रिजर्व  बेक  के  साथ  यह  प्रश्न  उठाएंगे  |

 दिल्‍ली  बिकास
 प्राधिकरण  न्यू  हाउसिंग  1979  के  अन्तर्गत

 निकाल  गए  फ्लैटों  के  मूल्य  में  वृद्ध

 "145.  प्रो०  कुमार  मेहता  :

 व  ३३ थ  राम  प्यारे  क्या  निर्माण  झोर  श्रीवास  ग्न त्री  निम्नलिखित  जानकारों
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  विकास  प्राधिकरण  ने  न्यू  gad  हाउसिंग  1979  ,
 के  अंतगर्त  लारी  निकालकर  कुछ  फ्लैट  निकाले
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 यदि  तो  — _— aT Of-att  और  लान पनाला क्षत्र-वार  उनकी  संख्या  क्या

 कितने  व्यक्ति  आबंटन  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  हैं  तथा  उन्हें  कब  तक  फ्लैट  आबंटित

 हो  जाने  की  आशा

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  ga  योजना  को  शुरू  करने  के  समय

 फ्लैटों  के  घोषित  मूल्यों  में  75  प्रतिशत  से  भी  अधिक  की  विधि  कर  दी  यदि  gt,  तो  उसके  बपा

 कारण  कौर

 (*)  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ऐसे  व्यक्तियों  को  कब  तक  पत्र  जारी  कर  जिनहें

 हाल  में  फ्लैट  आबंटित  किए  गए  हैं  ?

 निर्माण  भोर  rata  मन्त्रालय  में  उप मन्त्री  बृज  मोहन  :  (*)  से  (=)  एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  है  ।

 विवरण

 जैसा कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  भावंटित  फ्लैटों  के  ब्यौरे

 निम्नलिखित  हैं  :--

 ay  uit  लाटरी  निकाल  कर  कालोनियां

 आवंटित  किए  गए

 फ्लैटों  की  सं०

 मध्य  गाय  at  1428  दिलशाद

 रा  was',

 राजौरी निम्न  आय  वर्ग  4598

 शालीमार

 लारेस

 रोड

 जनता  7897  राजौरी  अशोक  बिहार

 अवन्ति  दिलशाद

 नन्द

 शालीमार  बाग  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  प्यू  ded  आवास  पंजीकरण

 1979  के  अग्रगंत  लगभग  1,57,097  पंजीकृत  ब्यक्ति
 भाव टन

 की
 प्रतीक्षा

 कर  रहे  वित्त
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 तथा  भवन  निर्माण  सामग्रियों  के  उपलब्धता  हो  ने  पर  ही  थन  सभी  को  5  से  7  वर्ष  की

 अवधि  के  दौरान  आवंटन  हो  जाने  की  आशा  है  |

 दिल्‍ली  बिका  ।  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  इस  योजना  के  आरम्भ  होने  के

 विवरणिका  के  उल्लिखित  कुर्सी  क्ष  सफल  तथा  अनुमानित  लागत  केवल  अन्दाजन  थे  और

 उनको  भी  बदला  जा  सकता  था  जो  कि  निर्माण  इत्यादि  को  लागत  पर  निसार  था  ।

 फ्लैटों  के  रिलीज/आबंटन  करते  समय  ये  कीमतें  क्षत्र  से  क्षत्र  में  भिन्न-भिन्न  होती  हैं  जो  कि  कुर्सी

 क्षेत्रफल  तथा  विशिष्टियों  पर  fade  करते  हैं  और  बिना  लाभांश  को  शामिल  करके  वास्तविकता -

 गत  पर  निकाली  गई  थी  ।

 (s-)  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  यह  आशा  की  जाती  है  किं  हाल

 ही  में  जो  फ्लैट  आब  टीम  किए  गए  उनके  लिए  मांग पन्न  आबंटन  पत्र  एक  महीने  के  समय  के

 भीतर  जानो  कर  दिए  जायेंगे  |

 प्रो ०  जीत  कुमार  मेहता  :  अध्यक्ष  प्रश्न  के  भाग  की  देखें  मैंने  पूछा  था  कि

 क्या  मकानों  की  कीमत  75  प्रतिशत  के  लगभग  बढ़ी  हुई  है  ?  इसका  कोई  भी  उल्लेख  जवाब  में

 नहीं  किया  गया  है  |  मैं  मान  लेता  हूं  मंत्री  महोदय  की  चुप्पी  से  कि  वास्तव  में  मकानों  की  कीमत

 में  75  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  ।  हमको  निवास  योजना  अल्प  आय  के  व्यक्तियों  के  लिए  प्रचारित

 की  गई  थी  ।  पिछले  तीन  वर्षों  में  इसकी  कीमत  में  75  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  और  जेसा  कि  at

 महोदय  ने  आश्वासन  दिया  है  कि  अगले  पांच  से  सात  वर्षों  में  सब  लोगों  को  मकान  मिल  जायगा

 तो  बेसी  स्थिति  मे  हम  गलत  नहीं  होंगे  अगर  यह  सोच  लें  कि  कीमत  225  प्रतिशत  बढ़  जायगी  |

 ऐसी  स्थिति  में  जिन  लोगों  ने  मकान  पसन्द  किया  था  ate  जिन  लोगों  ने  सोचा  था  कि  ऐसा  मकान

 उनकी  भामदनी  की  सीमा  के  अन्दर  जब  225  प्रतिशत  उसकी  कोमल  में  वृद्धि  होगी  तो

 निश्चित  रूप  से  उनकी  आमदनी  की  सीमा  के  बाहर  ये  सब  मकान  चले  जायेंगे  ।  18-172-81  को

 मन्त्री  महोदय  ने  gat  सदन  में  यह  स्वीकार  किया  था  कि  प्रसाद  नगर  में  जो  मकान  बने  हैं  उन

 मकानों  मे  सब-स्टैण्डर्ड  मटीरियल  इस्तेमाल  किए  गए  हैं  भर  कंस्ट्रक्शन  भी  सब-स्टुअर्ड  हुआ  है  ।

 ऐसी  स्थिति  जब  225  प्रतिशत  कीमत  बढ़  जायगी  तो  ऐसे  लोगों  का  जिनके  लिए  यह  योजना

 बनाई  गई  थी  मक!न  मिल  पाए गे  क्या  ?  हम  तो  समझते  हैं  कि  उनकी  आमदनी  की  सीमा  के  बाहर
 चले  जाने  के  कारण  उन  लोगों  को  मकान  नहीं  मिल  पाए गे  -

 weal  महोदय  :  भाप  अपना  जवाब  खद  ही  दे  रहे  हैं  ।

 Mo  अजित  कुमार  मेहता  :  तो  मन्त्री  महोदय  ऐसी  योजना  प्रसारित  ही  क्यों  करते  हैं  जो

 अमल  में  न  भावे  ?  इससे  तो  केवल  जमी न  की  कीमतें  बढ़ती  चली  जा  रही  हैं  ।  तो  मैं  मन्त्री  महोदय
 से  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  प्रकार  की  कल्याणकारी  योजनाओं  को  प्राथमिकता  देने  का

 उनकी  विचार  है  ?

 श्री  ब्रज  मोहन  मैं  जनता  फ्लैटों  की  लाइन  में  वृद्धि  के  बारे  मे  माननीय  सदस्य  की

 11



 मौखिक
 उत्तर

 19  1982

 चिन्ता  से  सहमत  हूं  ।  वर्ष  1979  में  जब  इनकी  लागत  का  अनुमान  लगाया  था  उसके  बाद  मूल्य  में

 वृद्धि  हो  गई  है  और  मुल्यों  में  इस  सीमा  तक  वृद्धि  होਂ गई  है  जिसकी  उस  समय  कल्पना  हो  नहीं
 को  जा  सकती  थी  |

 द  )

 थी  बीजू  पटनायक  :  इस  मूल्य  को  किसने  बढ़ने  दिया  ?

 थी  am  मोहन  मिलती  :  यदि  मैं  सही  हू ंतो
 बया  माननीय  सदस्य  को  याद  है  कि  जब  वह

 इस्पात  मन्त्री  थे  उस  समय  उन्होंने  इस्पात  के  मृत्य  में  कितनी  बार  वृद्धि  को  थी  ?  उसे  याद  रखा

 जाना  चाहिए ।
 सरकार  बहुत  ही  सावधान  और  जागरुक  है  ओर  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  भी

 सके  है  कि  मूल्यों  मे  वृद्धि  न  हो  भर  जो  भो  वृद्धि  हुई  वह  अवश्य  ही  सामग्री  कौर  श्रम  की

 लागत  में  वृद्धि  के  कारण  हुई  मै  इस  सभा  के  समक्ष  भेड़ें  रख  सकता  हू  ।  हम  भूमि  बहुत

 ही  सस्ती  दरों  अर्थात  ov  रुपये  प्रति  मीटर  के  हिसाब  से  दे  रहे  भूमि  का  यह  मूल्य
 बाजार  भाव  से  बहुत  सस्ता  होगा  ।  मैं  निधन  लोगों  की  मकान  खरीदने  की  कठिनाई  समझता

 परन्तु  परिस्थितिवश  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 Sto  जीत  wat  महता  :  अध्यक्ष  जी  मेरे  सवाल  का  जवाब  नहीं  मिला  ।  मैने  पूछा  था

 बया  कल्याणकारी  योजनाओं  को  प्राथमिकता  देने  का  आपका  विचार  है--इसका  कोई  जवाब  नहीं

 दिया  ।

 श्री  qa  मोहन  मिलती  :  यह  हुडको  द्वारा  क्रियान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  ।  यह  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  न  न  हानि  के  आधार  पर  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ।

 Me  हरजीत  कुमार  मेहता  :  कछ च्च्  दिन  पहले  पब्लिक  एकाउन्ट्स  कमेटी  ने  अपने  प्रतिवेदन

 में  यह  सिफारिश  कौ  थी  कि  इस  प्रकार  कीमत  का  जो  अनुमान  लगाया  जाता  है  उसमें  मार्केट  में

 कीमतों  के  आगे  बढ़ने  की  प्रकृति  को  देखते  हुए  कुछ  अधिक  अनुमान  लगाया  जाए  एकाएक

 साइकोलॉजिकल  इफेक्ट  ऐसा  न  हो  कि  कीमतें  बहुत  बढ़  गई

 meat  महोदय  :  यह  आंकड़े  यहां  थोड़े  ही  दिए  जायेंगे  |

 प्रो०  अजित  कुमार  मेहता  :  कम  से  कम  उस  प्रतिवेदन  को  ध्यान  में  रखने  का  बिचार  है  या

 नहीं  ?  अगर  उसको  ध्यान  में  नहीं  रखा  गया  है  तो  उसका  क्या  कारण  है  ?  साथ  ही  इसमें  सरकार

 की  ओर  से  कूछ  सब्सि  दाइज  करने  का  भी  इरादा  है  या  नहीं
 ?

 श्रेय  महोदय  :  डा ०  carat  ।

 नि डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  लोक  लेखा  समिति  की  fast  ॥ "र  जों  भर  समाचार  पत्रों  में

 मैं शित  भाम  समाचारों  को  दुष्टि  से  रखते  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  विचार

 दिल्‍ली  विकास  प्रा  शिव करणा  क  नया he  14 |  नियुक्त  करते  हैं  ।
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 ey  a

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  धौर  arara  मंत्री  (=A  ster
 नारायण  Feeahh  विकास

 प्राधिकरण  के  नये  SATE TAT  की  नियुक्ति  का  मामला  प्रशासनिक  मामला  है  ।  परन्तु  जेसा

 कि  मेरे  सम्मानित  मित्र  ने  अभी  उत्तर  दिया  हम  लोक  लेखा  समिति  की  सिफारिशों  को  हमेशा

 ध्यान  में  रखते  हैं  और  हम  अभूतपूर्ण  मूल्य  वृद्धि  के  भी  चिन्तित  सरकार  को  इसकी

 बहुत  चिन्ता  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  क्या  आपका  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  eo  नए  उपाध्यक्ष  की

 नियुक्ति  करने  का  विचार  है  ।

 ध्रच्यक्ष  agen:  यह  प्रश्न  तो  एडमिनिस्ट्रेटिव  बताया  है  उन्होंने  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  यह  प्रश्न  मैं  सूचना  पूछ  रहा  वह हां या  न  में  उत्तर  दे

 सकते  हैं  ।  वे  सच्चाई  को  क्यों  छुपा  रहे

 मोनो  उद्योग  को  ऋण  धौर  गोदामों  को  श्रावइ्यकता

 ६9  श्री  गुफरान  राजस  :

 थी  के०  लक प्पा  :  कया  कृषि  gel  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है
 कि  चीनी  उद्योग  को  चीनी  का  अत्यधिक  उत्पादन  होने  के  कारण

 तुरन्त  ऋण  की  आवश्यकता  और  चीनी  के  मार  के  लिए  अपर्याप्त  गोदामों  की  समस्या  का

 सामना  करना  TS  रहा  और

 सरकार  ने  चीनी  के  स्टाक  के  भंडारण  और  ऋण  सुविधाओं  के  लिए  सहायता  देने

 हेतु  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  नागरिक  पूति  मन्त्री  ates  चालू  वर्ष

 के  चीनी  के  रिकार्ड  उत्पादन  की  दुष्टि  में  ऋण  सम्बन्धी  आवश्यकता  और  अपर्याप्त  गोदाम

 स्थान  की  समस्याओं  को  सरकार  के  ध्यान  में  लाया  गया  था  ।

 यद्यपि  फैक्ट्रियों  के  पास  7-6-1982  को  53.2  लाख  मी ०  मत  के  अधिकतम  स्टाक

 के  प्रति  55°6  लाख  मी ०  टन  का  संयुक्त  भण्डारण  स्थान  था  फिर  भी  व्यक्तिगत  मामलों  में  कभी

 नाइयों  की  प्रत्याशा  की  गई  थी  ।  इस  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  सरकार  ने  उपयुक्त  मामलों

 में  बाहर  के  गोदामों  में  जिस  चीनी  का  शुल्क  नहीं  दिया  गया  है  उसके  भण्डारण  की  अनुमति  प्रदान

 की  है  ।  इस  फैक्ट्रियों  की  ऋण  सीमा  को  पिछले  aq  उनके  द्वारा  लिए  जा  रहें  अधिकतम

 ऋण  से  बढ़ाकर  125  प्रतिशत  कर  दिया  गया  इसके  भारत  का  रिवेंज  बैक  प्रत्येक

 मामले  के  गुण-दोष  के  आधार  पर  व्यक्तिगत  मामले  में  और  भी  ऋण  मंजूर  करने  के  बारे  में  भी

 विचार  कर  रहा
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 थी  गुफरान  alag  :  अध्यक्ष  दक्कन  शुगर  gifts  एसोसिएशन  ने  यह  मांग  की

 की  थी  कि  उनको  तरकी बन  ४४4  करोड़  aaa  की  कैडेट  gfafaer  की  जरूरत  है  aa  कि  रिजर्व

 बेक  नें  स्ट्रीक्टली  यह  तप  किया  फि  इसको  500  करोड़  रुपये  से  ऊपर  नहीं  जाने  जिसको

 वजह  से  इन  शुगर  फंक्ट्रीन  को  बहुत  ज्यादा  हेडशिप  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  क्या  मन्त्री

 महोदय  इस  सिलसिले  में  रानी  बेक  आफ  इंडिया  तथा  फाइबर  के  मिनिस्ट्री  से  चर्चा  करके  इनको

 सहायता  दिलाने  का  प्रयत्न  करेंगे  ।

 राव  वो रेख  सिह  :  गवर्नमेंट  का  ध्यान  पहले  से  इस  चीज  की  तरफ  है  और  फाइनेंस

 मिनिस्ट्री  से  इस  सीनियर  में  बातचीत  हो  चुकी  हैं  तथा  जितना  कुछ  हो  सकेगा  सरकार  इसके

 लिए  करेगी  ।  रिजवें  बक  आफ  इडिया  ने  हर  एक  फैक्ट्री  अनन-अलग  केप  से  रिट  पर  देखकर

 कैंडी  बढ़ाना  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  क्रेडिट  बढ़ाने  के  सिलसिले  में  जब  किसी  बेक  को  तरफ  से

 मांग  भायेगी  कि  फलां  ऋत  में  ज्यादा  ऑडिट  को  जरूरत  उस  कप  म  रिज वें  बेक  ने  गौर  करना

 सजर  कर  लिया  |

 श्री  anna  हुसन  :  अध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  की  चीनी  मिलों  की  तरफ  15

 1982  तक  गन्ना  किसानों  का  04  करोड़  रुपया  बकाया  है  मैं  .  जानना  चाहता  हू ंकि  किसानों

 का  यह  जो  103  करोड़  रुपया  बकाया  हैं  ।  यह  कब  तक  उनको

 जो  मिल-मालिक  14  दिनों  के  अन्दर  बकाये  का  भुगतान  नहीं  करें  गे  उनको  15  फीसदी  का  ब्याज

 देना  ऐसा  कस्ट्रील  1966”  के  तहत  कानून  बना  हुआ  है  ।  इस  तरह  का

 ब्याज  कितनी  शुगर  मिलों  से  उत्तर  प्रदेश  में  वसूल  करके  किसानों  को  दिलाया  गया  है--मैं  इस  का

 स्पष्ट  उत्तर  चाहता  हूं  ।

 wa  ate  सिह  उत्तर  प्रदेश  में  गन  की  कीमत  का  काफी  रुपया  बकाया  B,  मैं

 बिल  मेम्बर  की  इस  बात  को  मानता  हूं  ।  बकाये  का  भुगतान  कराना  स्टेट  गवर्नमेंट  के

 रानी  होता  है  ।  स्टेट  गवर्नमेंट  का  ध्यान  इस  तरफ  है  ।  अगर  कोई  मिल  इस  THA  को  न  दे  तो  स्टेंट

 गवर्नमेंट  ही  कार्यवाही  करती  है  ।

 थी  जगपाल  ब्याज  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  ।

 राब  योगेन्द्र  ब्याज  की  बात  मुझे  मालूम  नहीं  है  कितनी  फैक्ट्रिज  ने  कितना  दिया है
 ।

 रहा  है
 \Qs  ,  उसके  बाद  मालूम माप  अलग  से  भेजेंगे  तो  देख गा  ।  इस  वक्त  तो  गन्नो  भोजन  चल

 (suse)

 gene  महोदय  :  यह  कोई  तरीका  नहीं  है  ।  मैं  इसकी  अनुमतिਂ  नहीं  दे  सकता  हूं  ।  मैंने

 जब  आपको  अनुमति नहीं  दी  है  तो  आप  इसमें  हस्तक्षेप  करने  का  प्रयास  क्यों  कर  रहे  हैं

 श्री  के  ०  ब्लकप्पा  :  शेर  दो  महत्वपूर्ण  और  बड़ें  मामले  sada  हैं  ।
 उत्पादकों  ने

 गन्ने  का  रिहाई  उत्पादन  किया  x  और  आज  देश  में  चीनी  का  रिका  उत्पादन  भी  हुआ  है  ।
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 faa इस्ल इसका  हाय  सरकार  को  जाता  है  ।  परन्तु  फ  उत्पादकों  भर  मालिकों  की  बहुत-सी

 शिकायतें  हैं  ।  मिल  मालिकों  की  शिकायत  हैं  fe  उनकी  wan  सुविधाएਂ  उप  लक ्  a  नही ंहैं  कौर

 नही चो नी  के  भण्डारण  हेतु  भण्डारागार  सुविधाए  हैं  ।  क्या  सरकार  ने  ऋण  सम्बन्धी  और

 गोदाम  सम्बन्धी  आवश्यकताओं  का  कोई  जायजा  लिया  है  ।

 अधीनस्थ  बिधान  afafa  और  बात-सी  अन्य  समितियों  ने  सिफारिश  की  है  कि  मिर  -

 मालिकों  को  यथासम्भव  गन्ना  उत्पादकों  की  बकाया  राशि  का  सुल्तान  करना  चाहिये  कौर

 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  सरकार  को  चीनी  का  निर्यात  करना  चाहिये  और  उपभोक्ताओं  तथा

 मिल  मालिकों  दोनों  के  ही  साथ  न्याय  सरकार  ने  पह  अन्दाजा  लगाया  है

 कि  मिल  मालिकों  के  पास  रक्षा  उत्पादकों  की  कितनी  बकाया  राशि  पड़ो  है  !

 राव  बिरेन्द्र  fag:  देश  में  गन्ना  उत्पादकों  को  उसके  गन्ने
 के  मूल्य  भुगतान  करने

 के  लिए  फैक्टरियों  को  बाध्य  करने  हेतु  कानून  पहले  से  हो  विद्यमान  यदि  वे  14  दिन  में

 इसका  भूगतान  नहीं  करते  हैं  तो  फिर  उन्हें  ब्याज  देना  पड़ गा  ।  यदि  यथोचित  समय  पर  गन्ने के

 मुल्य  के  भुगतान  न  किए  जाने  के  गम्मीर  मामले  सामने  आते  हैं  तो  उस  देश  में  सरकार  मिलों  का

 प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  लेने  को  कार्यवाही  कर  सकती  है  ।  चीनी  और  गन्ने  के  उत्पादन  को  बढ़ाने

 के  लिए  सरकार  ने  जो  नीतियां  अपनाई  उन्हीं  के  कारण  चीनी  के  उत्पादन  में  इतनी  वृद्धि

 हुई  है  ।  गत  वर्ष  के  51.4४  लाख  टन  चीनी  के  उत्पादन  के  मुकाबले  इस  वह  63.2  प्रतिशत  की

 वार्षिक  वृद्धि  हुई  है  ।  इस  तथ्य  के  बावजूद  कि  गन्ने  के  उत्पादन  में  अच्छी  वृद्धि  aN  हुई  है  ,  हमें

 इस  aq  84  लाख  टन  का  उत्पादन  होने  को  आशा  हूँ  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को
 यही

 बताना

 चाहता हूं
 ।  गन्ने  के  उत्पादन  में  तो  केवल  1५.6  प्रतिदिन  की  वृद्धि  हुई  है  और  इसकी  तुलना  में

 चीनी  के  उत्पादन  में  63  प्रतिशत  ही  वृद्धि  हुई

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  कैसे  ?

 राव  सोरेन  सिह  फैक्टरियों  ने  अधिक  गन्ने  को  पिराई  की  है  और  उनकी  किये-कुशलता

 में  बृद्धि  हुई  है  ।  इसके  अतिरिक्त  चीनी  मिलों  को  लाभकारी  ara  मिला  रहा  है  ।  वे  किसानों  को

 अच्छा  मूल्य  दे  सकते  हैं  सब  गन्ना  उत्पादकों  के  साथ-साथ  मिल-मालिकों  को  लाभ  पहुंचाने  वाली

 सरकार  की  नीतियों  के  कारण  gar  है  ।  जिससे  कि  इस  वृद्धि  को  बनाए  रखा  जा  सके  |

 |

 मध्य  प्रवेश  से  अन्य  राज्यों  को  केसरी  दाल  का  निर्यात  बन्द  करना

 के  |  572.  थी  पदार्थ  साहा

 श्री  जान  wafer  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 (=)  क्या  सरकार  केसरी  दाल  को  घातक  सम्भावनाओं  को  श्यान  में  रखते  मध्य

 प्रदेश  से  चावल  खाने  वाले  राज्यों  को  उसका  निर्यात  बन्द  करने  वाली  है  +

 यदि  तो  उपयुक्त  उपायों  का  कया  ब्योरा  भोर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  वीरवार  :  से

 खाद्य  अपमिश्रण  निरोधक  1955 के  नियम  के  अंतगर्त  सरकार  ने  इस  बात  की

 व्यवस्था  की  है  कि  किसी  भी  राज्य  में  कोई  भी  व्यक्ति  खेसरी  खेसरी  केसरी  दाल

 का  भाटा  तथा  उसके  उत्पाद  या  उनके  मिश्रण  को  न  तो  बिक्री  करेगा  और  न  बिक्री  हेतु  प्रस्तुत  ही

 करेगा  या  किसी  भी  नाम  से  शकरी  के  उद्देश्य  से  अथवा  कोई  भी  खाद्य  wig  तेयार  करने  में  इनके

 तत्वों  के  प्रयोग  के  लिए  अपने  अधि  शर  ही  में  रखना  ।  उपरिलिखित  निधन  लागू  करने  के  लिए

 राज्य  सरकारों  द्वार  अधिसूचना  जारी  करना  आवश्यक  है  ।  मध्य  बिहार  तथा  पश्चिम

 बंगाल  को  छोड़कर  अन्य  सभी  राज्यों  ने  उपरिलिखित  निषेध  लागू  कर  दिया  है  ।  मध्य

 बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  की  सरकारों  से  इस  निषेध  को  अधिसूचित  करने  के  लिए  समय  समय

 पर  अनुरोध  किया  गया  इस  प्रकार  बंगाल  व  बिहार  को  छोड़कर  अन्य  राज्यों में
 मध्य  प्रदेश  से  केसरी  दाल  या  इस  उक्त  उत्पादों  को  प्राप्त  करने  तथा  उनकी  बिक्री  पर  रोक  लगा

 दी  गई  है  +

 श्री  गदा घर  साहा  :  यूरोप  के  देशों  और  भारतीय  के  राज्यों  में  केसरी  दाल  के  आयोग  पर

 रोक  लगाए  जाने  के  कारण  तथा  आयुर्विज्ञान  विशेषज्ञों  के  इस  मत  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि

 लम्बे  समय  तक  केसरी  दाल  खाने  से  शरीर  के  अ  गों  का  प्रक्षाघात  हो  जाता  भारतीय  राज्यों

 में  भी  इस  दाल  की  खेती  पर  भी  पाबन्दी  लगाने  के  लिए  कौन-सी  कार्यवाही  सरकार  के

 धीन  है  ।  कया  यह  सच  है  कि  भारत  के  कुछ  भागों  में  खेती  हर  मजदूरों  को  मजदूरी  के  बदले  यह

 दाल  दी  जातों  ६?

 राब  बिरेन्द्र  लि  :  इस  सदन  में  पहले  भी  इस  मामले  पर  विस्तार  स  चर्चा  हुई  मेरा

 माननीय  सदस्य  के  इस  मत  स  कोई  मतभेद  नहीं  कि  यह  एक  जहरीला  उत्पाद  में
 पहले  ही  कह

 हूं  कि  सरकार  इसमें  क्या  कुछ  कर  सकती  है  ।  किसानों  द्वारा  इस  दाल  की  खती  पर  पाबन्दी

 लगाये  जाने  की  जहां  तक  बात  उसको  कठिनाईयों  का  मैं  पहले  ही  वर्णन  कर  चका  हूं  ।  ऐसा

 करना  सम्भव  नहीं  लगता  है  ।  सर्वोत्तम  सम्भव  तरीका  ag  है  कि  इस  दाल  की  बिक्री  पर  रोक

 लगा  दी  सभी  राज्यों  ने  सरकार  को  सहयोग  दिया  उन  तीन  राज्यों  ने  जिनका  मैंने

 किया  है  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  कार्यवाही  नहीं  की  हैं  उनके  यहां  यह  दाल  भारी  मात्रा  a  पदा
 ञ

 होती  है  ।  हम  उन्हें  मानन  का  प्रयास  कर  रहे  1

 16



 28  आषाढ  1904  fan  उत्तर

 —  —--—  —

 थनों  गदाधर  साहा :  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  जेसा  ‘fa  Sto  राव  ने  प्रस्ताव  fear

 है  बया  केसरी  दाल  की  खंती  और  उपयोग  के  लिए  ठोस  काय  वाही  कार्यक्रम  किया  गया  है  और

 क्या  मध्य  प्रदेश  तथा  बंगाल  कों  इसे  कार्यान्वित  करनें  का  अनुरोध  किया  गया  है
 ?

 राव  वीरेन्द्र  सिह  :  जिन  उपायों  का  मैंने  उल्लेख  किया  है  उनके  हमने  केसरी

 दाल  की  कछ  ऐसी  किस्में  dare  की  हैं  जोकि  कम  विषाक्त  हैं  ।  हम  किसानों  को  अपने  विस्तार

 विभाग  के  माध्यम  से  इस  किस्म  की  बजाय  कम  विषाक्त  दाल  की  Gal  करने  के  लिए  प्रेरित

 करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 ध्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  जायनल  अबे  दिन  ।

 श्री  गदा घर  साहा  :  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न-विशेष  का  उत्तर  नहीं  दिया  राया  है  ।

 झ्रध्यक्ष  महोदय  :  वह  तो  ठीक  है  अनुमति  नही ंहैं  मेरे  विचार  sag  पर्याप्त  है  थ्री

 जायफल  अबेदीन

 थी  जायनल  धनजीत  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  ag  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या

 सरकार  किसी  समन्वित  कार्यवाही  कार्यक्रम  पर  विचार  we  रही  है  जिससे  कि  केसरी  दाल  को

 खेती  और  उपभोग  को  हतोत्साहित  किया  जा  सके  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  तो  उन्होंने  कहा  है  ।

 राब  diver  fag  पह  तो  वही  प्रश्न  है  ।

 नौ  मे  दण्डवत
 :  मूल  प्रश्न  का  उत्तर  देत  समय  मन्त्री

 महोदय  एक  बहुत
 ही  विभिन्‍न  उत्तर  दिया है  और  उनकी  सिंचाई  करने  में  मूझे  आपका  सहयोग  चाहिये  ।

 महोदय  मैं  यह  अनुभव  करता
 हूं  खींचने  के  लिए  यह  एक  बहुत  भारी

 शरीर है  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  हमें  पता  है  कि  केसरी  दाल  एक  जहरीला  तत्व  है  और  इसलिए  यह

 बहुत  हानि  पहुंचाती  है  यहां  तक  कि  मानव  शरीर  के  अंगों  के  विक्रता  करती

 मेरा  मतलब है
 जो  लोग  इसका  सेवन  करते  हैं  उनके  ।  और  इसी  के  साथ  ही  साथ  उनका

 कहना है
 कि  हमने  इस  जहरीले  पदार्थ  की  बिक्री  पर  रोक  लगा  दी  है  परन  हम  इसके  उत्पादन

 को  बन्द  नहीं  कर  सकते

 एक  अवसर  पर  इस  सभा  में  आपने  जो  अभिमत  दिया  था  उसकी  याद
 दिलाता  हुं  ।  यहा  पर  जब  नकली  area  भर  नकली  शराब  का  प्रसंग  आया  था  तो  आपने
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 सदन  में  एक  बहुत  ही  सात  प्रतिक्रिया  व्यक्त  को  थी  ओर  आपने  कहा  था  कि  सरकार  को  ag

 देखने  के  लिए  अवश्य  कदम  उठाने  चाहिये  कि  इस  प्रकार  की  नकली  शराब  बिल्कुल  नहीं  बनने

 पाए  ।  यहां  पर  वे  कहते  हैं  कि  हम  इस  प्रकार  की  जहरीली  केसरी  दाल  की  बिक्री  बन्द  कर

 परन्तु  हम  इसके  उत्पादन  पर  रोक  नहीं  लगा  सकते  यह  कहना  उतना  ही  बुरा  है  जितना

 कि  यह  कहना  करि  आप  नकली  दवाएं  और  शराब  बना  तो  सकते  हैं  ।  परन्तु  आप  उसे  बेच  नहों

 सकते  ।  यह  उतना  ही  बुरा है  जितना  कि  वह  ।  क्या  आप  मन्त्री  महोदय  को  निदेश  देंगे  कि

 आपके  उत्तर  को  स्वीकार  नहीं  करता  हू  ओर  इसलिए  आपको  ag  निदेश  देता  हू  कि

 जहरीली  केसरी  दाल  के  उत्पादन  पर  कानूनी  तौर  पर  पाबन्दी  लगाई  जाए  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसा  निदेश  दिया  जायेगा  ।  प्रो०  रंगा  मेरी  इस  बात  से  सहमत  होंगे  ।

 राव  वीरेन्द्र  सिह  :  देश  के  कुछ  ait  में  यह  भोजन  की  एक  आम  मद  है  ओर

 किसान  इसका  उत्पादन  अपने  उपयोग  के  लिए  करते  हैं  और  वे  इसका  उपयोग  भी  जानते  हैं  ।  यदि

 विशेष  ढंग  से  पकाया  जाय  तो  यह  जहरीली  और  हानिकारक  सहीं  रह  जाती  है  ।  जसा  कि  मैंन

 कहा  है  यदि  लोग  इसका  उत्पादन  करते  हैं  कौर  बिना  किसी  नुकसान  करते  है  तो  लोगों  के

 अपने  उपयोग  के  लिए  इसकी  खेती  पर  रोक  लगाना  सरकार  के  मतानुसार  ठीक  ने  परन्तु

 हम  तो  अच्छी  किस्में  विकसित  कर  रहे  हैं  ।  चार  के  लिए  भी  ।  मनुष्यों

 और  पशुओं  दोनों  के  लिए  ।

 )

 mead  महोदय  :  उन्हें  उत्तर  देने  दो  ।

 थी  बीज  पटनायक  :  वह  स्वयं  स्वी  का  wa  हैं  कि  ag  विषाक्त  है  ।  आपका  कहना  है  कि  एक

 ऐसी  किस्म  है  जिसे  आप  खा  सकते  क्या  आप  जानते  हैं  क्रि  इसे  किस  प्रकार  पकाया  जाता  है  ।

 धन्य  महोदय  :  नहीं  बात  ऐसी  नहीं  है  |

 शाव  बीरेन्द्र  सिह  safe  आप  मेरे  बताए  अनुसार  इसे  खाएं तो  इसका  बुरा  असर  नहीं

 होगा  ॥

 (  व्यवधान

 ova  >
 ख  :  आप  केवल  um  aa  at  zat प्रो ०  मघ  द  इक  परक  सह  ग्या  सकते  हैं  भात  मुख  से  ।  इसका

 खाने  का  दुसरा  तरीका  क्या  है  द ?

 झष्यक्ष  महोदय  :  कम  से  कम  इस  सम्बन्ध  में  वे  चाहते  हैं  कि  आप  उनकी  सलाह  मानें  ।

 )

 प्रो ०  सध  बण्डवते  :  उनका  कहना  है  कि  यदि  आप  उनके  बताने
 इसे

 खाएं तो  ag
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 विषाक्त  नहीं  रहेगी  ।  कौर  खाने  का  धक  ही  तरीका  मुह  ।  उसको  खाने  का  दूसरा ढ  ग़

 क्या है  ?

 राव  वीरेन्द्र  fag  :  आप  मेरे  बताए  तरीके  से  इसे  खाएं  ।  वह  मेरी  सलाह  भी  हो

 ay हजारों  वर्षों  से  न्  में  इसकी  खेती  होती  लोग  इसको  खाते  र  cd  हैं  और  उत्पादक  इसे
 °°

 silo  मघ  दण्डवत  :  क्या  आप  इससे  सन्तुष्ट हैं  ?

 झष्यक्ष मह
 कल्क fica  |  :  वहू  कूछ  बात  कहू  रहे  हैं  )

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  लाखों  की  संख्या  में  लोग  केसरी  दाल

 खाते हैं  ।

 राव  ales  सिह  :  आपने  खाई  है  या

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  बारह  साल  तक  खाई  है  |

 राब  वीरेन्द्र  fag:  मापकों  क्यों  कुछ  नवदीं  हुआ  ?

 शो  राम  विलास  पासवान  :  इसलिए  कि  मैं  दाल  के  साथ  दूसरी  चीजें  भी  खाता  था  ।

 लेकिन  a  लोग  तो  नमक  रोटी  ही  खाते  हैं  ।  जब  तक  लोगों  को  मालूम  नहीं  था  कि  यह  जहर  है

 तब  तक  तो  ठीक  था  ॥

 लेकिन  जब  आप  कह  रहे  हैं  और  आपको  सरकार  कबूल  करती  है  कि  ag  जहर  है  फिर

 भाप  कहते  हैं  कि  बहले  से  थोड़ा  रिफाइण्ड  वे  में  जहर  पदा  करेंगे  ?  अभी  भी  सरकार  कम  जहरीली

 खाद्य-पदार्थ  पेदा  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ।

 मंत्री  जो  ने  पिछले  सत्र  में  कहा  था  रेडियो  और  समाचार  पत्रों  के  माध्यम  से  यह

 बतलाने  का  काम  करेंगे  कि  यह  पायजनस  लेकिन  मेरी  जहां  तक  जानकारी  एक  दिन  भी  इन

 माध्यमों  से  इसका  प्रचार  नहीं  हुआ  मैं  जानना  चाहता  हू  कि  सरकार  का  प्रचार  करने  का

 माध्यम  बया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  ओर  बिहार  सरकार  को  जो  इन्होंने  पत्न  उनका  क्या  उत्तर  आया ?

 यह  बताने  की  कृपा  करें

 राव  at
 wa  fag  :  स्पीकर  ० थ चय  क्वान्जा

 za,  मैं  आशा  oe  2
 घारा  ig

 orਂ ६ up  चग  ve
 at  sw

 ह  2  च्  माननीय  सदस्य  ने

 कहा  वह  राज  अखबारों  के  अन्दर  भा  जायेगा  और  खूब  प्रचार  हो  जायेगा  केसरी  दाल  के  बारे

 में  ।  पार्लियामेंट  में  सवाल  और  जवाब  हो  रहे  फिर  प्रचार  न  यह  कसे  हो  सकता  है  ?
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 ध्रष्यक्ष  महोदय  :  आप  स्पेशल  भोर  करव  दीजिए  ।

 )

 geayt  महोदय  :  मैं  कहता  हू  कि  इसके  प्रचार  का  स्पेशल  कार्यक्रम बना  दिये  जिससे  लोगों

 को  इसके  बारे  में  पता  पुरा  प्रचार  रेडियो  से  भी  और  दूसरे  तरीके  से  भी  किया  जाए  ॥

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मापकों  तो  हमें  प्रोटेक्ट  करना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  कर  तो  रहा  मैंने  मंत्री  जी  को  कहा  है  ।

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  आज  आप  कह  रहें  हैं  मंत्री  जी  यहां  एक  साल  पहले  मंत्री

 जी  ने  कहा  था  कि  प्रचार  करवा  रहे  लेकिन  राज  तक  ae  नहीं  हुआ  ?

 राव  बीरेन्द्र  तीन  :  अखबारों में
 केसरी  के  बारे  में  लेख  निकले  हैं  ।

 कपास  के  लिए  समर्थन  मूल्य

 153.  श्री  उत्तम  राठौर  :

 थी  नमी  सिवाना  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1981-82  के  लिए  कपास  का  कितना  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  किया  गया  था

 और  किस  तारीख  को  निर्धारित  किया  गया

 कपास  को  उत्पादन  लागत  तथा  निर्धारित  किए  गए  समधन  मुल्य  में  कितना  अन्तर

 है  और  क्या  सरकार  इस  अन्तर  को  समाप्त  करने  के  लिए  कदम  उठाने  का  विचार  रखती  ओर

 सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  किसानों  को  उसका  लाभकारी  दाम  मिलें

 और  वि ची लियों  द्वारा  उनका  शोषण  न  क्या  योजना  तेयार  की  है  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूरी  मन्त्री  ale  भारत

 सरकार  ने  1981-82  के  मौसम  के  लिए  कच्ची  कपास  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  नहीं

 किया  था  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।  सरकार  किसानों  को  लाभप्रद  मूल्य  सुलभ  कराने  तथा  आदानों

 के  मूल्य  बढ़ाने  पर  उनकी  क्षतिपूर्ति  करने  की  नीति  पर  निरन्तर  रूप  से  अमल  कर  रही  है  ।  कृषि

 मूल्य  आयोग  के  विचारार्थ  विषयों  को  इस  आशय  से  aaifad  किया  गया  था  कि  आयोग  को  कृषि

 ओर  गर  कृषि  क्षत्रों  के  बीच  व्यापार  को  शर्तों  में  हुए  परिवर्तनों  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  इसमें
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 क्षत्र  से  बिक्री  अथवा  ee  केन्द्र  आते  वाली  परिवहन  लागत  को  भी  ध्यान  में  रखना

 होता  है  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कपास  उगाने  वालों  को  अपने  उत्पादों  को  अलाभकर

 मूल्यों  पर  बेचने  के  लि ए  विवश  न  होना  पड़  केन्द्रीय  और  राज्य  एजंसियों  जपे  भारतीय  कपास

 निगम  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  विपणन  संघ  तथा  अन्य  राज्य  सहकारी  विपणन  संघों  के  माध्यम

 से  मण्डी  समर्थन  सम्बन्धी  कार्य  किए  जा  रहें  हैं  ।  इन  एजेंसियों  द्वारा
 लगभग  40  प्रतिकृति  कपास

 की  खरीद  की  जा  रही  है  ।

 थी  उत्तम  राठौर  :  आपको  याद  होगा  कि  पिछले  वर्ष  जब  पह  प्रश्  ध्यानाआकर्ष  प्रस्ताव

 द्वारा  उठाया  गया  था  तो  मैंने  कहा  था  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  कपास  का  मूल्य  1981-82

 के  लिए  इसलिए  निर्धारित  नहीं  किया  क्योंकि  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  पंजाब  को  एक  सिंचित  किस्म

 पी०  ए०  320  Qho  के  आधार  पर  लागत  विश्लेषण  करती  है  व्यै  19५0-81  के  मूल्यों  को  अगले

 वर्ष  भी  जारी  रहने  दिया  गया  और  वही  मूल्य  कपास  उत्पादन  सभी  क्षत्रों  पर  लागू  रहे  महाराष्ट्र

 मैं  जहां  कपास  की  पैदावार  वर्षा  पर  निसार  एक  मांग  रखी  है  ।  लागत  विशलेषण  का  यह  बिशेष

 तरीका  उनके  लिए  लाभकारी  नहीं  है  ।  इसीलिए  उन्होंने  महाराष्ट्र  राज्य  के  लिए  अपना  कृषि

 मूल्य  आयोग  नियुक्त  किया  है  ।

 पिछले  ad  क़षि  मूल्य  आयोग  द्वारा  359  रुपये  समर्थन  मूल्य  को  सिफारिश  की

 गई  जबकि  राज्य  सरकार  द्वारा  638  रुपये  की  सिफारिश  दी  गई  अभी  ।  क्या  मैं  जान  सकता  ह

 कि सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  किया  है  ?  सरकार  ने  19४0-81  के  मूल्यों  को  आज  तक  जारी

 क्यों  रखा

 मैं  आपके  ध्यान  में  यह  art  लाना  चाहता  हूं  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  कपास  उत्पादकों  के

 साथ  अन्याय  किया  है  क्योंकि  इसने  सितम्बर  के  अन्त  में  प्रस्तुत  अपने  प्रतिवेदन  में  ag  कारण  दिया

 हैकि  मई  महीने  में  जब  पंजाब  सें  कपास  बोई  जोती  है  उत  समय  उनकों  को  कीमतों  में  कोई

 वृद्धि
 |  ay  मूल्य  वद्ध ८  करने  का  कोई  प्रशन  नहीं  goa  है  साथ  ही  पुराने  समधन  मूल्य

 जारी  रहे  और  कपास  उत्पादकों  को  कहा  गया  किवे  इस  बात  का  ध्यान  में  रखकर  अपने  मूल्य

 निर्धारित  करे  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  को  ऐसा  करने  की  अनुमति  कृषि

 मंत्रालय  ने  कयों  दी  तथा  कृषकों  को  क्यों  हानि  होने  दो  ।

 राव  ate  fag:  महाराष्ट्र  की  कपास  खरीदनें  को  एकाधिक  रवादी  यो  जना

 है  और  यदि  सरकार  ने  कपास  उत्पादन  की  लापता  का  अनुमान  लगाने  हेतु  किसी  एजेंसी  की

 नियुक्त  की  है  तो  मेरे  विवार  से  इससे  किसानों  के  हितों  का  ध्यान  रखा  जा  सकेगा  जेसा  कि

 माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  ।  सरकार  ने  कपास  का  कोई  मलय  इसलिए  घोषित  नहीं  किया  क्यों कि

 ऐसा  समझ ।  गया  कि  कपास  के  बाजार  में  प्रचलित  मूल्य  कुकी  मूल्य  आयोग  द्वारा  सिफारिश  किए
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 गए  मूल्यों  से  कट्टों  अधिक थे  झर  हमने  सोचा  fa  की  मुल्य  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार

 पर  महात्य  घोषित  करने  से  किसानों  को  कोई  लाभ  नहीं  होगा  बल्कि  इससे  बाजर  में  कीमतें  कम

 हो  जाएगी  भर  इसका  प्रतिकूल  प्रभ!व  पढ़  गा  |  यह  सब  कछ  किसानों  के  हितों  में  किया  गया  था

 कौर  जहां  कहो  सरकार  यह  महसूस  करती  हे  कि  काफी  गिर  रहे  वहां  उपरोक्त  एजेंसियां

 पहले  से  ही  विद्यमान  हैं  जो  कि  बाजार  में  आती  हैं  और  सरोद  करती  है  ।

 धी  उतम  मैं  मान तोप  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  प्रश्न  ओर

 के  अपने  उत्तर  को  न्यायसंगत  सिद्ध  प्रश्न  के  उत्तर  में  उन्होंने  कहा  है  कि

 उन्होंने  कृषि  मुल्य  आयोग से  कहा  है  कि  वह  मूल्य  निर्धारित  करते  समय  फि  उत्पादों

 बर  कृषि  में  प्रयुक्त  की  जान  वाली  सभी  वस्तुओं  को  भी  ध्यान  में  रखे  ।  अब्र  वहू  अपने  वर्तमान

 कथन  को  कसे  न्याय संग  सिद्ध  कर  हैं  ?  कया  उन्होंने  कभी  उन  खास  उत्पादकों  के  वर्तमान

 भाग्य  का  भी  ख्याल  रखा  जहां  बर्षा  अधिक  होती  है  भर  क्या  वह  पी०  ए०  320  एफ०  जसी

 कपास  के  मूल्य  भी  बाजार  भाव  के  समान  रखने  की  अनुमति  देंगे  ?

 राब  ated  सिह  नरीमन  मुझे  शक  है  कि  जो  कुछ  माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं

 बह  किसानों  के  fga  में  भी  होगा  या  नहीं  '  ।  कृषि  मूल्य  आयोग  से  sate  की  बढ़ी  हुई  कीमतों

 के  आधार  पर  पिछली  सिफारिशों  को  संशोधित  करने  के  लिए  कहते  के  मेरे  खयाल  से  अगर

 मुझे  सही  याद  है  कृषि  मूल्य  आयोग ने
 380  रु०  की  सिफारिश  को  जबकि  उस  समय

 भाव  500  रु  से  अधिक  चन  रहा  था  ।  इसलिए  हमने  सोचा  कि  कृषि  मूल्य  आयोग  की

 सिफारिशों  के  आधार  पर  मूल्य  घोषित  करना  उचित  नहीं  होगा  ।  अब  अगर  माननीय  सदस्य  भाग

 भर  मे  दिये  गये  मेरे  उत्तर  आघार  जानना  चाहते  हैं  मैं  समझता  हुं  कि
 अब

 उन्हें  ag  स्पष्ट  हो  गया  होगा  ।

 cto  एन०  जो०  लगा  अध्यक्ष  मैं  एक  छोटा  सा  प्रश्न  पूछना  चाहता  gi  अब  मेरे

 मित्र  कृषि  मन्त्री  को  इस  बात  का  विश्वास  हो  गया  है  कि  कृषि  मुल्य  आयोग  की  गणना  में  कोई

 कमी  जरूर  क्योंकि  उसके  द्वारा  सुझाये  गए  भाव  बाजार  भाव  से  काफी  कम  लेकिन  मुझें

 खुशी  है  कि  सरकार  न  एक  समझदारी  का  कार्य  किया  है  कि  नकली  आंकड़ों  झूठे  भांकड़ों  को

 जो  कृषि  मुल्य  आयोग  ने  सुझाये  घोषित  नहीं  किया  ।  निश्चित  ही  कुछ  गड़बड़  जिसकी  कि

 मैं चाह  गा  कि  मेर  माननीय  मित्र  sta  कर  ।

 ग्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  काल  समाप्त  हो  गया  है  ।

 =

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 सिचाई  परियोजनापश्रों  की  अगति

 #46.  श्री  faa  पाटिल  क्या  सिचाई  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी

 दर्शाने  बालो  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कपा  कर  गें  कि
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 क्या  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  कार्यक्र  के  अन्तरगत  सिंचाई
 से

 सम्बन्धित  परियोजना मों  विशेष  रूप से  उनकी  प्रगति  के  बार  कोई  मूल्याकन  किया

 है  ;

 कया  इस  सम्बन्ध  में  वित्तीय  और  प्रशासनिक  समर्थन  को  और  मजबूत  करने  की

 आवश्यकता  है  क्योंकि  प्रामीण  कृषि  सम्बन्धी  अथ  व्यवस्था  के  लिए  उन  परियोजनाओं  का  अत्यधिक

 महत्व  है  ;

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विभिनन  राज्यों  की  प्रगति  क्या  और

 जिन  स्थानों  पर  कार्यान्वयन  की  गति  धीमी  वहां  काम  में  तेजी  लाने  के  लिए

 क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 सिचाई  मन्त्री  केदार  :  निचाई  कार्यक्रमों  और  उनके  सम्बन्ध  में  प्राप्त

 प्रगति  का  नये  कार्यक्रम  के  सनद  में  मूल्यांकन  किया  गया  है  और  उनकी  पुनरीक्षा  तथा

 मानीटरिंग  केन्द्रीय  जल  आयोग  मंत्रालय  में  विभिन्न  संगठनों  द्वारा  सतत  रूप  से  की  जा

 रही

 नये  कार्यक्रम  में  परिकल्पित  परिचय  सिचाई  क्षमता  प्राप्त  करने  के

 रद्द इक
 योजनागत  परिव्यय  में  वृद्धि  करने  के  लिए  केवल  अतिरिकत  वित्तीय  संसाधनों  का

 होना  ही  भा वद यक  नवदीं  बल्कि  अन्य  विभिन्न  उपाय  करन  को  भी  भावश्यकता  जहां  भी

 आवश्यक  संगठन  को  सुदृढ़  दुलर्भ  सामग्री को  विस्तृत  afaneat  तथा  अनुमानों

 को  समय  पर  तेयार  करना  ओर  निर्माण  आदि  के  लिए  अभिकरण  frag  करना  ॥

 कौर  1980-81  तथा  1981-32  के  लिए  fang  क्षमता  के  लक्ष्य  उनकी

 तुलना  में  प्राप्त  हुई  प्रगति  मिलियन  हैक्टेयर  में  निम्न  प्रकार  हैं  :

 aq  लक्ष्य  उपलब्धि

 1980-81  2.542  2.277

 1981-82  2.677  2.522

 प्रगति  में  तेजी  लाने  के  लिए  निम्नलिखित  |: ६६: |  किए  गए  हैं  :

 (1)  राज्य  सरकारों  से  कहा  गया है  कि  वे  परियोजनाओं  की  ध्यान  युवक  मानीट  रिंग
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 के  लिए  राज्य  स्तर  पर  ओर  उसके  अलावा  परियोजना  स्तर  पर  मानीटरिंग  सेल  स्थापित  कर  ।

 कुछ  राज्यो  मानीटरिंग  सेल  पहले  हो  स्थापित  कर  लिए  हैं  ।

 (2)  चुनी  हुई  aga  सिचाई  परियोजनाओं  की  मॉनिटरिंग  केन्द्रीय  जल  भा योम  द्वारा

 को  जा  रही

 (3)  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  हे  कि  वे  सिचाई  सेक्टर  को  पर्याप्त  घन  आबंटित

 न्य कर  ale  निर्माणाधीन  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  प्राथमिकता  दें  ।

 (4)  केन्द्रीय  सरकार  इत्यादि  जेसी  दुर्लभ  निर्माण

 सामग्रियों  को  उपलब्ध  कराने  में  राज्य  सरकारों  की  सहायता  कर  रही है  ।

 (*)  मध्यम  तथा  ae  सिंचाई  परियोजनाओं  की  प्रगति  तथा  उनके  कार्य-मिष्ठान्न

 का  राज्यवार  पुनरवलोकन  करने  के  लिए  अवधि  ७ बठक  को  जा  रही  हैं  |

 (6)  लघु  सिचाई  के  सम्बन्ध  देश  में  सिचाई  पम्प  सीटों  की  प्रावधान  सम्बन्धी  काय

 क्षमता  में  सुधार  लाने  के  राष्ट्रीय  स्तर  पर  एक  स्थायी  समिति  गठित  की  गई  है  ।

 (7)  वार  बन्दी  तथा  रात्रि  में  सिंचाई  लागू  करके  और  खेत--नालियों  के  निर्माण  द्वारा

 कार्यक्रम  जल  प्रबन्ध  को  सुनिश्चित  किया  जा  रहा  है
 ।

 (8)  प्रगति  का  पुनरवलोकन  करने  और  योजनागत  कार्यक्रमों  के  सफल  क्रियान्वयन  के

 लिए  नीतियों  की  सिफारिश  करने  के  लिए  सिंचाई  तथा  कमान-क्षत्र  विकास  मन्त्रियों  का  सम्मेलन

 प्रति  वर्ष  आयोजित  किया  जा  रहा  है  ।

 वनस्पति  तेल  की  की  मत  में  वृद्ध

 *  47.0  श्रीमती  सुशील  गोपालन  :

 श्री  एस०  एम०  :  कया  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि
 वनस्पति

 तेल  की  कीमतें  बढ़  गई  हैं  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;.

 क्या  सरकार  का  कीमतों  पर  रोक  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  भोर

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कमी  तथा  ग्रामीण  बिकास  तथा  नागरिक  पति  मन्त्री  बिरेन्द्र  :  व

 जी  वनस्पति  उत्पादकों  को  दिए  जाने  वाले  आयातित  तेलों  के  अनुपात  में  कमी  करने
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 केश

 इन  तलों  के  निर्गम  मुल्यों  में  वृद्धि  किए  जाने  के  उद्योग  ने  अपनी  मूल्य

 व्यवस्था  के  sata  वनस्पति  के  16.5  feo  ग्राम०  के  टोन  का  कारखाना  मलय  192  रु०  से

 217  रु०  जिसमें  उत्पादन  शुल्क  भी  शामिल  है  किया है  ।

 व  सरकार  ने  वनस्पति  उद्योग  पर  बार-बार  इस  बात  के  लिए  जोर  दिया  है

 कि  थोक  विक्रताओं  तथा  खतरा  विक्रेताओं  सभी  स्तरों  पर  मलय  नियंत्रण  बरतने  की

 आवश्यकता  है  ।  सरकारों  को  सलाह  दी  गई  हैकि  वे  वनस्पति  के  भण्डार  तथा  स्टाक

 सीमा  से  सम्बन्धित  कानून  के  उपबन्धों  को  कड़ाई  से  लागू  करें
 ।  कदाचार  करने

 वालों
 के  विरुद्ध

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  तथा  अन्य  सम्बन्धित  कानूनों  के  उपबन्ध ं  के  अंतर्गत  कार्यवाही  को

 बाती  है  ।  आवश्यक  acy  अधिनियम  में  भी  संसोधन  fear  गया  ताकि  इस
 '
 अधिनियम  की

 कमियों  को  दूर  किया  जा  पके  तथा  अपराधियों  को  अधिक  कड़ी  सजायें  दी  जा  सकें

 ग्रामीण  सडकों  का  विकास

 148,  थी  रामावतार  शास्त्री  :  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  निम्नलिखित  '  जानकारी  दर्शाने

 घाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  को  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  सरकार ने  1982-४3  के  लिए  प्रामीण  सड़को ंके  विकी  की  कोई  योजना  तेयार

 की  है

 यदि  तो  उसका  राज्यवार  ब्योरा  बया है

 कया  इस  कार्य  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  कोई  facia

 सहायता  दी  भोर

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  क्या  है  ?

 wie  शीर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर
 :.  (*)  छठी

 पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  के  प्रलेख  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  1500  से  ऊपर  की

 जनसंख्या  वाले  50  प्रतिशत  गांवों  और  1000  से  1500  के  बीच  की  जनसंख्या  बाले  50  प्रतिशत

 गांवों  को  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  1990  तक  सभी  मौसमों  में  खली

 रहने  वाली  सड़कों  से  जोड़ा  जाएगा  जौर  इस  वास्तविक  कार्यक्रम  का  लगभग  50  प्रतिशत  1955

 तक  पूरा  किया  जाएगा  ।  छठी  योजना  में  1165  करोड़  रुपय  का  परिव्यय  सुलभ  कियां  गया  है

 गौर  राज्य  क्षत्र  में  इव  प्रयोजन  के  लिए  विधिक  योजना  198  2-83  में  195.19  करोड़ें  रुपये  का

 परिव्यय  सुलभ  कियां  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  |

 और  (7)  ग्रामीण  सड़क  कार्यक्रम  न्युनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  का  भाग  है  जिसके

 लिए  राज्यों  श  faa  ् sts  था  त्रों  की  योजनाओं  में  परिव्यय  सुलभ  किए  जाते हैं  i  इस  कार्यक्रम  के

 लिए  केन्द्रीय  सहायता  की  कोई  यो  जना  नहीं  है  ।
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 न्यूनतम  आवश्यकता  कार्य  क्रम  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  परिव्यय

 रुपये  में  )

 राज्य/किन्द्र  शासित  क्षत्र  1982-83

 )

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  200

 2.  असम  600

 3,  बिहार  2500

 4.  गुज  रात  500

 5.  हरियाणा  40

 6.  हिमाचल  प्रदेश  640

 7.  जम्मू  तथा  काज़मी र  300

 8.  कर्नाटक  850

 केरल  424

 10.  मध्य  प्रदेश  800

 1750 11.  महाराष्ट्र

 12.  मणिपुर  250

 13.  मेघालय  95

 14.  नागालैण्ड  45

 15.  उड़ीसा  550

 16.  पंजाब  200

 17,  1000

 18.  सिक्किम  230

 1000 19.  तमिलनाडु

 300 20,  त्रिपुरा

 21.  उत्तर  प्रदेश  6010

 22.  पश्चिम  बंगाल  800
 कि

 लोग  ।  राज्य  19074

 सलाना  see  ए  का
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 ःश् |  ह

 are  मान  तथा  निकोबार  81.50

 द्वीप  समूह

 अरुणाचल  प्रदेश  80

 चण्डी गढ़  12.80

 4.  दादरा  तथा  नगर  हवेली

 दिल्ली  10

 दमन  तथा  द्वीप  3

 लक्षद्वीप  2.20

 मिजोरम  236

 qtfeaet  19.58

 ee  ey

 केन्द्र  शासित  क्षत्र  445.08

 ee a  इल लव लाा

 महा  योग
 प्राधा

 र
 क  ि  वाक

 योजना

 मरुस्थलीय  जिलों  का  विकास

 150.  श्री  नवीन  खाली  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  के  मरुस्थली  जिलों  का  विकास  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  कया
 है

 और  इस  परियोजना  के  लिए  कितनी  राशि

 निर्धारित  की  गई  है  ;

 मरूस्थल  विकास  कार्यक्रम  कब  आरम्भ  किया  गया  था  ;  भर

 अब  तक  की  उपलब्धि  का  ब्यौरा  क्या

 कुकी  झोर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  बाल  ओवर  :  से

 सरकार  ने  मरूश्थीकरण  पर  नियंत्रण  पाने  और  स्थानीय  संसाधनों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  मरूभूमि

 खास  कार्यक्रम  पहले  ही  शुरू  किया  हुआ है  ताकि  इन  क्षेत्रों  में  भाव  भर  रोजगार  के

 स्तर  में  वृद्धि  की  जा  सके  ।  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  जिसे  सभा-पटल  पर

 रखा  जाता  है  ।
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 1987

 विवरण

 पंचवर्षीय  योजन  में  मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  लिए  100  करोड़

 रुपये  तथा  राज्य  दोनों  )  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।  यह  कार्यक्रम  अब  21  जिलों  में  चल

 रहा  है  जिनमें से  देश  के  17  जिले  गर्म  शुष्क  क्षेत्रों  में  हें  और  4.  शीत  शुष्क  क्षत्रों में  हैं  ।
 कार्यक्रम  के  कार्यक्षेत्र  की  पुनरीक्षा  कृषि  आयोग  के  भूतपूर्व  सदस्य  tro  एम ०  एस०

 स्वामीनाथन  को  अध्यक्षता  में  इस  मन्त्रालय  द्वारा  गठित  एक  कार्यबल  द्वारा  की  गई  थी  ।  कार्यदल

 ने  कच्छ  और  कारगिल  तथा  काश्मीर  )  जिले  के  आमों को  छोड़कर  इस  कार्यक्रम

 के  अंतगर्त  प्रारम्भ  में  लिए  गए  सभी  क्षत्रों  में  कार्यक्रम  का  जारी  रखने  का  सुझाव  दिया  था  ।

 कच्छ  इस  कार्यक्र  को  अब  चल  रहे  सूखाग्रस्त  क्षत्र  कार्यक्रम  के  साथ  मिला  दिया  गया  है

 जिसके  मोटे  तौर  पर  एक  जैसे  ही  चाय  हैं  ।  कारगिल  जिले  mae  मे  कार्यक्रम  को  मोजूदा

 5  खंडों  में  से  4  खंडों  में  बन्द  करने  की  सिफारिश  की  थी  जिनमें  ast,  वनस्पति  तथा  सिलाई  की

 मात्रा  काफी  कायदे  की  सिफारिशें  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई  हैं  ।

 1982-83  से  कार्यक्रम  का  कायें  क्षेत्र  निम्न
 बकर

 है

 faa
 राज्य  का

 नाम

 गम
 शुष्क  क्षत्र

 बानसकन्ठां 1.  गुजरात  1)

 2)  मेहसाना

 1)  हिसार 2.  हरियाणा

 2)  भिवानी

 3)  रोहतक

 4)  सिरसा

 3.  राजस्थान  1)  जैसलमेर

 2)  जबलपुर

 3)  नागौर

 वाली 4)

 वाइ मेर 5)

 6)  जालोर

 1)  बीकानेर

 8)  चुरू e
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 9)  झुंझुनू

 10)  सीकर

 11)  गंगानगर

 शीत  शुष्क  क्षत्र

 1.  हिमाचल  प्रदेश  1)  लाहौल  का  स्थिति

 मंडल  कौर  स्थिति  जिला

 2)  किन्नौर  जिले  का  ge

 उप-मंडल ह

 2.  जम्मू  तथा  काश्मीर  1)  लेह  जिला

 2)
 कारगिल  जिले

 का

 जे  सकार  खण्ड
 et  कान ला  a

 #1982-  83  से  शामिल  फिया  गया  है  ।

 कार्यक्रम के  आरम्भ  से  लेकर  31
 1982  तक  इसके  बन्त गेंत

 लगभग

 47.79  करोड़  रुपये  का  व्यय  किया  गया  है  ।  कार्यक्रम  के  लिए  aa  तक  लंगभग  41.83  करोड़

 रुपये  की  केन्द्रीय  निधियां  बंटित  की  गई  है  ।  पौधारोपण  जिसमें  ई  धन  तथा  चारे
 के  लिए

 dao  भी  शामिल  के  अंतगर्त  319,18  हैक्टेयर  क्षत्र  लाया  गया
 द

 ।  वायु रोधी

 पौधारोपण  0,873  किसी  मीटर  भूमि  पर  किंया ग गया  है  ।  रेत  के  टीलों  के  जमाने  का  कायें

 7,218  हैक्टेयर  क्षत्र  में  किया  गया  है  ।  1401  खुदे  कुओं पस  सेटों  को  शक्ति

 चालित  किया  गया  है  और  445  गांवों  से  बिजली  पहुंचाई  गयी  है  ।  लगभग  59.57  .  लाख  श्रम

 दिनों  का  रोजगार  पैदा  किया  गवा  है  |

 टाउन  एण्ड  ऐन्ट्री  प्लानिंग  झारगनाइजेशंस  को  दिए  गए  निदेश

 151.  थी  डो०  एस०  पत्ते  गोड़ा  क्या  निर्माण  शौर  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करण  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  स्थापित  अनेक  टाउन  एण्ड  कंट्री  प्लानिंग

 भारगनाइजशन्स  केन्द्र  |  है  क 1:  द  2  1  समय-समय  पर  दिये  जाने  वाले  Cae Sart  favor an  x
 गिर्द  HE)  /  अनुदेश  का  पालन  नहीं  कर

 रहे हैं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ;

 2?
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 क्या  केन्द्र  का  विचार  प्रत्येक  राज्य  से  उनके  द्वारा  की  गई  प्रगति  की  वस्तुत  रिपोर्ट

 मांगने  का  भीर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 संसदीय  काष  तथा  निर्माण  झोर  ara  मंत्रो  भीष्म  नारायण  fag)  :  तथा

 तथा  ग्राम  राज्य  का  विषय  इसलिए  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  निदेश/अनुदेश  देने

 का  प्रबल  हो  नहीं  उठता  |

 तथा  उपयुक्त  भाग  तथा  के  उसर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 ।

 केरल  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विराग  का  एक  नया  मंडल  कार्यालय  बोला  लाना

 के  |  54.  श्री  पी०  ज्ञ०  कुरियन  :  न्या  निर्माण  कौर  आवास  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा

 करेगे

 कया  सरकार  को  केरल  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  एक  नया  मंडल

 लय  रम्भ  करमे  ओर  उसे  त्रिवेन्द्रम  में  स्थापित  करने  का  कोई  अभ्यावेदन  sia  हुआ  है  ;

 कया  यह  सच  है  कि  त्रिवेन्द्रम  और  कोचीन  डिवीजनों  में  कार्य  के  कारण  केरल

 में  एक  नए  मंडल  की  आवश्यकता  हो  गई  और

 रया  तो  निर्णय  लेने में  देरी  होने  के  कारण  क्या  हूँ ?

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  at  श्रीवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  :  जी  हों  ॥

 तथा  केरल  एक  सकील  कार्यालय  के  सुजन  का  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  प्लेटों  के  मूल्य  में
 वृद्ध

 |  55.  oft  एच०  एन०  नन्हे  गोड़ा  :

 श्रीमती  किशोरों  सिन्हा  :  क्या  निर्माण  ate  ara  मंत्री  यह  बताने  की  क्रिया

 करेंगे  किः

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  डी०  ,  डी०  vo  सेल्स  फाइनेंस  stad  सोसाइटी  ने  gael  के

 weal  में  अत्याधिक  और  मनमाने  ढंग  से  वृद्धि  करने  तथा  घटिया  किस्म  का  निर्माण  करने  के  मामले

 को  उच्च  न्यायालय  में  देने  का  निर्णय  लिया  है  ;

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  घटिया  किस्म  के  फ्लैटों  का  निर्माण  फिया  है  तथा

 उनें  निम्न  कोटि  की  सामग्री  का  प्रयोग  किया  है  ;.
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 क्या  सरकार  रक  विवार  मामले  की  ata  कराने  का  और

 यदि  ai,  तो  कब  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ale  प्रवास  मंत्रो  मिर्च  नारायण  fag)  :  दिल्ली

 विकास  प्रधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  डी०  डी०  ए०  av  फाइनेंस  फ्लैट  आनर्स  सोसाइटी

 ने  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  तथा  अन्यों  के  खिलाफ  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  डी०  Zto
 ०

 ie  डिपो  के  पीछे  मुनीरका  में  स्ववित्त  पोषित  फ्लैटों  को  कीमत  में  बृद्धि  को  चुनौती  देते  हुए  एक

 रिट  याचिका  दायर  की  है  जिसका  नम्बर  1910/82  है  ।  उक्त  रिट  याचिका  को  दिल्‍ली  उच्च

 न्यायालय  ने  सुनवाई  के  लिए  मंजूर  कर  लिया  है  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहों  उठता  ।

 झावासीय  परियोजनाश्रों  के  लिए  fast  भवन  निर्माताश्रों  को  लगाना

 *  |  56.  श्रीमती  गोता  मुखर्जी  :

 थी  इन्द्रजीत
 गुप्त

 :  क्या  निर्माण  शौर  प्रवास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  का  विचार  भविष्य  में  डी०  ढी०  ए०  के  मकानों  का  निर्माण  काय  निजी

 भवन  निर्माताओं  को  देने  का

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है  और  इस  संबंध  में  सरकार  की  पूर्वे  को
 लने  के  क्या  कारण  और

 (7)  क्या  निजी  पार्थियों  को  वह  कार्य  देकर  डी०  डी०  ए०  को  अपर्याप्त  निर्माण

 क्षमता  बढ़ाई  जा  सकती  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  धौर  श्रीवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  :  द्ह्ली
 में  मकान  निर्माण  गतिविधि  4  निजी  निर्माणकर्ताओं  का  शा  HTT नल  जान  ने >  प्रश्न  पर  कोई  अन्तिम

 निर्णय  नहीं  लिया  गया  हैं  ।

 (a)  प्रशन  नहीं  उठता  ।

 erase संसाधनों  के  दबाव  के  सात  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  पर्याप्त  सीमा  तक  समाज  के
 विभिन्‍न  वर्गों  की  आवासीय  आवश्यकता  को  पूरा  करने  में  सफल  हुआ

 है  ।  इसके  अतिरिकत  केन्द्रीय
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 लोक  निर्माण  दिल्‍ली  प्रशासन  जेसे  सार्वजनिक  अभिकरण  ढाक  तथा  तार

 विभाग  a  अन्य  केन्द्रीय  विभाग  और  स्थानीय  निकायों  ने  स्टाफ  क्वाटर  बना  कर  मकानों  की

 संख्या  में  वृद्धि  की  हब्शा  रहे  हैं  ।  जसा  कि  भाग  के  उत्तर  मे  कहा  गया है  ।  सार्वजनिक

 आवास  के  क्षत्र  में  अन्य  अभिक  रणों  को  शामिल  करने  के  बारे  में  कोई  अन्तिम  fasta  नहीं  लिया

 गया है

 राष्ट्रीय  प्राचीन  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  झनाज  की  उपलब्धता

 *157.
 भी  रूप  पाल  :  क्या  mele  मंत्री  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  बिकास  कार्यक्रम  के  लिए  निकट  भविष्य  में

 कम  मात्रा  में  उपलब्ध  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 ele  झौर  प्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  वातज्वर  :  और  (a)
 बतेंमान  स्थिति  यह  है  कि

 दे  निक  मजदूरी  के  एक  पाम  के  रूप  में  एक

 किलोग्राम  खाद्यान्न  दिया  जाना  है  ।  इस  आश्य  के  अनुदेश  सभी  राज्य  सरकारों  ।  केन्द्रशासित

 क्षत्रों  को  जारी  कर  दिए  गए  हैं  ।  यह  व्यवस्था  चालू  वित्तीय-वर्ष  के  दौरान  जारी  रहेगी  ;  जहां

 तक  चालू  वित्तीय  ag  के  बाद  की  अवधि  का  सम्बन्ध  खाद्यान्नों  की  पर  विचार

 करते  हुए  उचित  समय  पर  सरकारी  निर्णय  लिया  जाएगा  ॥

 डी०  जाए  के  फ्लैट  शौर  प्लाट  खरीदने  के  लिए  समाज  के

 कमजोर  वर्गों  को  सुविधाएं

 के  |  58.  sit  दयाराम  दहा क्य  क्या  निर्माण  धौर  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सरकार  ने  आदिवासियों  कमजोर  वग  के  लोगों  ऐसी

 छापें  उपलब्ध  नहीं  की  हैं  कि  वे  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  से  मध्यम  गाय  वर्ग  निम्न  आय

 वर्ग  के
 प्लाट  तथा  फ्लैट  खरीद  और  यदि  तो  करा  का  रण

 ;

 क्या  सरकार  उन  सभी  निचली  श्रेणियों  से  संबंधित  लोगों  को  ऐसी  .  सुविधाएं  देगी

 और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  शोर  श्रावास  मन्त्री  (sf Ea]  wow  नारायण  :  आधिक

 दृष्टि  कमजोर  निम्न  आय  वर्ग  मध्यम  आय  वर्गों  के  प्लाटों  के  अप्बंट्रन के
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 ह  में  भूसा चित  wifati  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  2:  प्रतिशत  का  artery  है  ।  इसी

 प्रकार  प्लेटों  के  आबंटन  के  मामले  में  इन  जातियों  के  लिए  25  प्रतिशत  का  आरक्षण  है  ॥

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता

 दिल्ली  के  नागरिक  पूर्ति  निगम  को  घाटा

 के  |  50.  श्री  नवल  किशोर

 थ्री  dle  राम  जेन  :  क्या  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  दिल्‍ली  के  नागरिक  gta  निगम  को  भारी  घाटा  हो  रहा  है  ?

 यदि  तो  अब  तक  इसे  कुल  कितना  घाटा  हुआ  है  ?

 ऐसे  भारी  घाटा  होने  के  क्या  कारण  और  |

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 afer  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री
 वीरेन्द्र  से  (7)

 ब  198  .-४2  के  दौरान  निगम  को  लगभग  57  लाब  रुपए  की  अनुमानित  हानि  इसका

 मुख्य  कारण  उक्त  वर्ष  के  दौरान  चीनी  के  व्यापार  में  हुआ  घाटा

 निगम  से  अन्य  कई  आवश्यक  व  वस्तुओं  के  वितरण  का  कार्य  आरम्भ  किया  है  जिनसे

 उचित  लाभ  मिल  रहा

 खाद्य  तेलों  की  बचत  के  fag  गर-साथ  तेलों  का  उपाय

 *  160.  भी  सत्येन्द्र  नारायण  साहू  कया  नागरिक  पूति  मंत्री यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  साबुन  जसी  अनेक  वस्तुओं  के  निर्माण  के  लिए  खाद्य  तेलों  का  प्रयोग

 करके  गर-खाद्य  जसे  नेम  और  साल  का  तेल  प्रयोग  करने  की  योजना  तैयार  की

 भीर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 शुचि  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूति  मन्त्री  बीरेन्द्र  :  और

 क्षत्रों  पर  ध्यान  केन्द्रित  करते  हुए  वृक्ष  तथा  ब  के  तिलहनों/तेलों  का  विकास

 कार्यक्रमਂ  नाम  से  एक  स्कीम  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  कार्यान्वित  करने  के  लिए  तेयार
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 at  गई  है  ।  इसके  कार्यभार  वयन  के  लिए  उड़ी  मध्यप्रदेश  तथा  बिहार  को  चुना  गया  है  ।  उड़ीसा

 सरकार  ने  मयूरभंज  जिले  न  साल  के  बीज  एकत्र  करन  तथा  उनके  Talat  क  लिए  एक

 यक  निष्कषंण  संयंत्र  लगाने  हेतु  एक  परियोजना  भेजी  परियोजना  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  दिया

 जा  रहाहै  i  बिहार  तथा  मध्यप्रदेश  के  मामले  में  भी  परियोजनाओं  तैयार  की  जा  रही  हैं  ।

 कोको  उत्पादकों  को  संरक्षण  दिया  जाता

 6].  थी  एम०  रोजाना  राय  :

 भी  एम०  नोला  लोहिथादसन  बाजार :  बया  कुकी  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे

 किः

 सरक।र  ने  एकाधिकारी  पू  जी पतियों  के  शिकंजे  से  कोको  उत्पादकों  को  सं  रक्षण  देने

 के  लिए  sar  कदम  उठाने  हैं  ।,

 क्या  सरकार  को  कर्नाटक  और  केरल में  पदा  की  जाने  वाली  कोको  की  किस्म  के  बारे

 में  गलत  प्रचार  संबंधी  कोई  रिपोर्टें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  सबंध  मे
 सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 की  तथा  प्रमाण  विकास  तथा  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  वीरेन्द्र  (* )  सभा  पटल

 qt  एक  विवरण  रख  दिया  गया  है  ।

 प्रदान  ही  नहीं  होता  ।

 विवरण

 कोको  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  fan tay  निम्नलिखित  कदम  उठा
 मए

 हैं  .

 (1)  कोको  की  वैज्ञानिक  खेती  तथा  उसके  उपचार  के  लिए  किसानों  को  शिक्षा  देने

 हेतु  प्रदान  प्लाटों  को  स्थापना  व्र  कोको  उत्पादकों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  एक  केन्द्रीय क्षे  त्र

 की  योजना
 क्रियान्वित

 की  जा  रही  है  ।

 (2)  केरल  सरकार  ने  सहकारी  क्षेत्र  में  अधिप्राप्ति  और  परि संस्करण  केन्द्रों  की

 स्थापना  की  है  तथा  केरल  के  कोको  उत्पादक  क्षेत्रों  में  कोको  की  फली  st  खरीद  व  उनके

 परि संस्करण  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  है  ।  नम  फलियों  के  लिए  लगभग  प्रति

 कि०  ग्राम  6  रुपए  अदा  किया  जा  रहा  है  |  इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकार  खरीददारों  को

 प्रोत्साहन  के  रूप  में  नम  फलियों  लिए  प्रति  feo  ग्राम  1  रुपया  की  राजसहायता  प्रदान

 कर  रही
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 (3)  बे  न्द्रीय  gar’  रया  दया  नला ससाधन  बढ़ानी  मंगलूर
 भी  केरल

 तथा  कर्नाटक  राज्यों  में  कीको  की  फलियों/पोड़ों के  अधिप्राप्ति  तथा  संसाधन

 के  कार्य  लगी  हुई  है  ।

 (4)  कोको  पोड/फलियों  कौ  अधिप्राप्ति  के  लिए  सहकारी  समितियों  द्वारा

 दलों  को  सोधे  राज हा यता  प्रदान  करना

 (5)  भारतीय  कोको  फलियों  के  किण्वन  और  संसाधन  की  जांच  करने  के

 लिए  खाद्य  कृषि  संगठन  जेस  अन्तर्राष्ट्रीय  निकायों  ब  wee  सरकार  से  सहायता  ली  गई

 है  ताकि  उनके  अनुभवों  से  उत्पादकों  को  लाम  मिल  सके  ॥

 (6)  चालू  ae  के  दौरान  कर्नाटक  में  उत्पादकों  को  कोको  के  पौधों  का  वितरण

 करना  |

 फसल  को  कटाई  के  बाद  हुए  नुकसान  के  कारणों  को  पुनरीक्षा

 *  162.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  कया  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मन्त्रालय  ने  विभिन्‍न  फसलों  की  कटाई  के  बाद  हुए  नुकसान  ने  विभिन्‍न

 कारणों  की  पुनरीक्षा  की  है  ;

 (@)  यदि  तो  इसके  बया  कारण
 हैं  ;

 (7)  नया  पुनरीक्षा  समिति  ने  पिछले  तीन  वषों  में  हुए  नुक़सान  का  अनुमान  लगाया

 विभिन्‍न  फसलों  की  कटाई  के  पश्चात  होने  वाले  नुकसान  को  रोकने  के  लिए  उनके

 मन्त्रालय  मे  बया  उपाय  किए  हैं  ;  बौर

 (=)  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  तथा  नागरिक  पूर्ति  मदभरी  बोलिंगर  से
 अल  क जी  जहां  तक  खाद्यान्नों  का  सम्बन्ध हैं  ।  एक  विशेषज्ञ  समिति  ने  1966  में  खाद्यान्नों

 की  कटाई  के  बाद  की  हानियों  के  कारणों  की  समीक्षा  की  थी  कौर  उन्होंने  विभिन्‍न  कारणों  से

 हानियों  के  निम्नलिखित  अनुमान  प्रस्तुत  किये  थ

 q  farm
 68%

 विधायक

 परिवहन
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 मूषक  2.50%

 पक्षी

 कीटाणु

 नमी  0.68%
 ee ee

 जोड़  —
 9.33%

 ——  oe  नानक  नाला

 3.0  =  eS
 पिछले  तीन  वर्षों  णी  नियों  के  बारे  में  कोई  अनुमान  नहीं  लग  ए  गए  हैं  ।

 भर  (3.)  कटाई  के  बाद  की  हानियों  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए

 गए  हैं  ।1--

 (1)  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  कार्यरत  17  अन्य  सुरक्षा  अभियान  दलों  को

 नियुक्ति  की
 गई  है  ताकि  प्रदर्शन  और  विस्तार  सम्बन्धी  तरीकों  के  माध्यम  से

 कई  एक  उन्नत  तौर-तरीकों  को  अपनाने  के  लिए  किसानों  को  प्रेरित  किया
 ~

 जा  सके  और  उन्हें  मनाया  जा  सके  भर  अनाज  के  भण्डारण  की  दृष्टि  से  आदर्श  गांवों

 का  बिकास  किया  जा

 (2)  हापुड़  में  भारतीय  नाज  संचयन  aaa  qa  किया  गया  है  भर

 उसके  नबलपुर  भर  उदयपुर  में  पांच  फील्ड  स्टेशन

 स्थिति  किए  ।  ये  भण्डारण  ढांचों  गर  क्षेत्रीय  आधार  पर  aa  ana  विधियों

 सहित  उन्नत  संचयन  विधियों  ब  तैयार  और  विकसित  करने  में  लगे  हुए  हैं  ;

 (3)  फार्म  स्तर  पर  भण्डारण  पे  सुघार  करने  वे  लिए  ऋणों  गौर  सहायक

 अनुदानों  के  रूप  में  विभिनन  राज्य  स्टारों  य्हाय्ता  भी  सुलभ  को  गई  थी

 (4)  राष्ट्रीय  स्तर  पर  भारतीय  साथ  देवरिया  भांडागार  निगम  और

 राज्य  भांडागार  निगमों  ने  वैज्ञानिक  ढंग  से  भण्डारण  गोदामों  का  निर्माण  कार्य  शुरू

 किया  है  ale  उसके  द्वारा  रखे  गए  खद्यान्नों  के  बारे  में  भण्डारण  के  वैज्ञानिक  तरीकों

 को  अपनाया  है  ;  कौर

 (5)  उन्नत  भण्डारण  की  आवश्यकता  को  उजागर  करने  और  परिभाषे  हानियों

 से  बचने  की  आवश्यकता  को  सभी  सम्बन्धियों  के  ध्यान  में  लाने  के  उदय  से  सेमिनारों

 मौर  कार्येशालाओों  का  भी  आयोजन  किया  गया  है  ।

 बागवानी  उपनिवेश क  के  सिद्ध  fagiziatia  सकता  संबधो  माल

 1527..  श्री  निहाल  क्या  निर्माण  धौर  आवास  म q  मा art
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
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 (*)  क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  नई  दिल्‍ली  मगनी  के  विरुद  क्‌्फ च्

 सतकंता  सम्बन्धों  मामले  विचाराधीन  भर

 यदि  तो  इन  के  बारे  में  कब  तक  निणंय  हो  जाने  की  सम्भावना  है  ;

 लंप्रदोध  कार्य  तथा  निर्माण  धौर  ध्रावास  मंत्रो  wer  नारायण  fag)  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  शीघ्र  ही  कार्यवाही  करने  के  सभी  प्रयास  कर  रहा  है  ।

 उनके  लिए  समय  का .  पूर्वानुमान  लगाना  कठिन है  कि  कब  तक  कारवाई  को  निपटा  दिया

 जाएगा  ।

 बनों  करा  कटाव

 1528.  श्री  ई०  बाला  नन्दन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  सरकार

 पेड़ों  के
 अ  घाघ घ  मौर  अवैध  कटान  के  कारण  तेजी  से  विहीन  हो  रहे  बनों  को  बचाने  के  लिए

 कया  कार्यवाही  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 कमी  तथा  ग्रामीण  विकास  भन्त्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  ato  ao

 :  वनों  के  संरक्षण  तथा  प्रबन्ध  के  लिए  राज्य  सरकारें  प्रत्यक्ष  रूप  से  उत्तरदायी है  ।

 बन्धाघ घ  और  वेध  कटाई  के  कारण  वनों  को  निवेनीकरण  से  बचाने  के  लिए  राज्यों  द्वारा

 निम्नलिखित  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 1.  वैज्ञानिक  आधार  पर  कार्यकारी  योजनाओं  को  तथा  करना  तथा  उसमें  दिये

 गये  निर्देशों  के  अनुसार  वृक्षों  की  कटाई  पर  रोक  लगाना  |

 2.  ठेकेदारों  की  एजेंसी  के  माध्यम  से  ade  कटाई  की  गु  जाइए  समाप्त  करने  के

 लिये  वनों  की  विभागीय  कार्यप्रणाली  ।

 3.  चलते  फिरते  विशेष  दरों  के  माध्यम से  गश्त  लगाना  ।

 4.  रक्षक  दलों  स्थापना  जिसमें  वनों  के  संरक्षण  में  सहायता  करने  के

 लिए  स्थानीय  ग्रामीण  शामिल  होते

 5.  जहां  कहीं  आवश्यक  वहां  बन  संरक्षण  कर्मचारियों  को  अन्य  अरब  उपलब्ध

 कराना  ।

 6.  संगठित  गिरोहों  का  सामना  करने  के  लिए  पुलिस  की  सहायता  लेना  ।

 vee  कटाई  करवे  तर्कों  ८  टत्लंघन  करने  के  मामलों  में  सजा  देना  ।
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 8.  मुखबिरों  तथा  कर्मचारियों  को  प्रोत्साहन  तथा  पुरस्कार  देना  ।

 —
 शान्ति  निकेतन  कॉलोनी  को  पानो  कौ  सप्लाई

 कि

 1529.  थी|  जोत  यादव  क्या  निर्माण  धौर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सब  है  कि  सरकारों  कर्मचारी  सहकारी  हाउस  बिल्डिंग  सोसाइटी  मिलिटेड

 नई  दिल्ली  की  शान्ति  निकेतन  कालोनी  को  अधिकार  में  लिए  जाने  से  ga  इस  कालोनी  में  इसके
 अपने  जलाशय  से  24  घन्टे  पानी  सप्लाई  होता  था

 क्या  अधिकार  में  लिए  जाने  के  पश्चात  इसे  दिन  में  (que  और  दोनों

 को  केवल  4-5  घन्टे  पानी  सप्लाई  किया  जाता  है  और  कभी-करो  बिल्कुल  पानी

 नहीं  जेसे  कि  8  1982  की  शाम  को  हुआ  था ;

 इस  कालोनी  में  पानी  की  सप्लाई  बढ़ाने  दौर  उसमें  सुधार  करने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है

 कया  यह  सच  है  कि  इस  कालोनी  के  बिल्कुल  सामने  रामकृष्णा  सेक्टर  12  में

 दोपहर  को  भी  लगभग  एक  घन्टे  के  लिए  पानी  सप्लाई  किया  जाता  है  ;  और

 यदि  तो  इस  कालोनी  में  भी  इसी  प्रकार  की  करने  में  बया  कठिनाई

 संसदीय  कायें  तथा  निर्माण  ate  arara  मन्त्री  भीष्म  नारायण  :  तथा

 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  एवं  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  शान्ति  निकेतन  कालोनी

 की  जल-सप्लाई  सेवायें  1976  में  गई  थी  ।  इससे  ge  यह  कालोनी  अपने  ही  नलकूप  के

 अतिरिकत  म्यूनिसिपल  की  मुख्य  पाइप  लाइन  से  काफ़ी  संख्या  में  कनेक्शन  लेकर  जन  सप्लाई  प्राप्त

 कर  रही  थी  ।  इसलिए  सप्लाई  सीमित  करने  की  आवश्यकता  हुई  ।

 safe  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  सल्जूक़-बाब  के  एक  जाने  के  कारण  शान्ति  निकेतन

 कालोनी  में  8  1952  को  जल  सप्लाई  मंग  हो  गई  थी

 इस  संस्थान  ने  सुचित  किया  है  कि  शान्ति  निकेतन  कालोनी  को  पालम  जलाशय  से

 पानी  की  सप्लाई  की  जाती  है  ।  इस  जलाशय  से  जल  सप्लाई  को  बढ़ाने  के  लिए  एक  योजना

 |!  ह  द ष  मनी  को  जल  सप्लाई  मसें दनाधीन है  ।  इस  योजना  के  पुर्ण al  जाने  के  पश्चात  निकेतन

 सुधार  हो  जाएगा  ॥

 जी
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 जकात

 T | क  नम  जलाशय  में  जल  सप्लाई  बढ़ाने  को  योजना (s.)  जेसा  कि  ऊपर  बताया  गया  है  कि  प

 के  निष्पादित  हो  जाने  पर  ata  निकेतन  कॉलोनी  में  जल  सप्लाई  को  स्थिति  में  सुधार  हो

 जाएगा  ।  वर्तमान  जलाशय  से  अपर्याप्त  जल  सप्लाई  के  कारण  सीमित  सप्लाई  है  |

 नई  दिल्लो  नगरपालिका  के  क्षेत्राधिकार  में  पानी  के  खराब  मोटर

 1530.  डा०  ge  यू०  ध्राजमी  :  कया  निर्माण  ate  वास  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्ली  नगरपालिका  के  क्षेत्राधिकार  में  पानी  के  अधिकांश

 मीटर  खराब  है  तथा  उपभोक्ताओं  को  तदर्थ  अथवा  समान  दर  से  बिल  भेजे  जाते  हैं  ;

 यदि  तो  मीटरों  की  खराबी  दूर  करने  के  लिए  ८  सही  मीटर  देखकर  पानी

 का  शुल्क  लेने
 के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 क्या  रायसीना  रोह  स्थित  केन्द्रीय  सरकार  कमंचारी  उपभोक्ता  सहकारी  समिति

 लिमिटेड  नई  ट्ल्लिो  के  ब्रांच-र्टोर  से  1980  से  प्रति  मास  लिश  जा  रहे

 जबकि  पहले  10  और  2  प्रति  मात  लिए  जाते  थे  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  तथा  मीटर-रीडिंग  के  अनुसार  ब्रांच-स्टोर  से

 पानी  का  शुल्क  लेने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  silt  झावास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  fag)
 :  नई

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  उनके  क्षेत्र  में  मीटर  वाले  25, 00
 कनेक्शन  हैं  जिनमें

 से  कुछ--प्रतिशतता  हमेशा  खराब  रहती  जिस  अवधि  में  मीटर  खराब  रहते

 भाषाओं  को  अन्तिम  आधार  पर  बिल  दिये  जाते  हैं  ।

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  शिकायतें  प्राप्त  करने  पर  पाती  के  मीटरों  की  जांच  की

 जाती  है  और  यदि  खराब  पाए  जाते  हैं  तो  उन्हें  बदल  किया  जाता  है  तथा  खराब  मीटरों  को  नई

 दिल्‍ली  नगर  पालिका  की  कमंशाला  में  मरम्मत  के  लिए  भेज  दिए  जाते हैं  ।  नई  दिल्‍ली  नगर

 पालिका  ने  हाल  में  5000  नए  मीटर  खरीदे  हैं  जिनसे  खराब  पानी  के  मीटरों  से
 उत्पन्न

 समस्या  काफी  हद  तक  हल  हो  जाएगी  |

 खराब  मीटरों  की  तबदीली  पर  कुछ  समय  तक  पानी  के  उपभोग  को  देखरेख  को  जाती

 है  तथा  औसतन  उपभोग  के  आधार  पर  पहले  वसूल  किए  गए  अनन्तिम  प्रभार  gay  ल्यांकित

 a ror a किए  जाते  हैं  तथा  यदि  कोई  gl  ता  है  तो  बाद के  बिलों  में  समायोजित  कर  दिया  जाता

 ca

 39



 लिखित  उत्तर

 श =
 2

 gi

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  1978  में  अनन्तिम  प्रभार  105/-
 रुपये

 की
 दर  से  लगाए  गये  थे  ।  बाद  में  जबकि  मीटरों  की  रीडिंग  की  गई  तो  स्टोर  को  230/-

 रुपये  की  दर  से  बिल  दिया  गया  ।  1980  में  जब  मीटर  रीड  किए  गए  तो  उन्होंने
 340  fo  मीटर  प्रति  माह  का  वास्तविक  उपभोग  दिखाया  तथा  उसके  बाद  1980  से

 400  कि०  लोटर के  अनन्तिम  उपभोग  पर  आधारित  गे  प्रभार  प्रति  माहू  तक  बढ़ा

 दिए  गए  थे  ।

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  भव  मीटर  चेम्बर  को  अधिक  उपयुक्त  स्थान  पर  स्थानान्तरित

 करने  तथा  पुराने  खराब  मीटरों  को  बदलने  के  लिए  कदम  उठा  रही  है  ।  तबदीली  के  बाद  मोटर

 पर  कुछ  महीनों  तक  उपभोग  की  देख  रेख  करने  के  बाद  अनन्तिम  प्रभारों  को  निर्धारित  किया

 जाएगा  तथा  भावी  वालों  के  माध्यम  से  समायोजन  दिखाया  जाएगा  |

 नम्बर  में  बागमती  करो  पर  बाघ

 1531,  श्री  भोगेन्दर  का  :  कया  सिचाई  मन्त्री  नूर  में  बागमती  नदी  पर  बांध  के  बारे  में

 8.3.82  के  अतारांकित  set  संख्या  2483  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करने

 किः

 क्या  एच०  एम०  जी०  नेपाल  से  ag  जानने  के  लिए  सम्पकं  कर  गया  है  कि

 उन्होंने  बागमती  नदी  पर  उच्च  बांध  बनाने  के  लिए  अध्ययन  पूरा  कर  लिया

 यदि  हों  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  मगध वाड़ा  नदी  समूह  के  लिए  बिहार  सरकार  के  कार्यक्रम

 बागमती  नदियों  के  दोनों  किनारों  पर  अकार बर  घाट  हैया  घाट  के  बीच  पक्का  तटबंध  बनाने

 और  उन  पर  पक्की  सड़कें  बनाने  तथा  बाढ़  नियन्त्रण  एवं  सिचाई  सुविधाओं  के  लिए  उपयुक्त  दूरियों

 पर  जलूस  फाटक  एवं  चेनल्स  का  निर्माण  भी  शामिल  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 ate  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  म्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर  रहमान  :  भर  यद्यपि

 इस  विषय  पर  भागे  बातचीत  करने  के  लिए  हमने  नपाल  की  महामहिम  सरकार  से  अनुरोध  किया

 परन्तु  1982  के  बाद  अब  तक  सरकारी  स्तर  पर  आगे  कोई  बातचीत  नहीं  की  जा

 सकी है

 बिहार  सरकार  ने  अब  सुचित  किया  है  कि  अगवाड़ा  नदी  समूह  के  लिए  कोई  विशिष्ट

 win ि  ॥  चुनाव a 1H,  लखनदेई  कौर परियोजना  अभी  तक  तेयार  नहीं  की  गई  है  ।  बागमती  वृहद
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 बलवा  च  नल  पर  पश्च  तटबंधों  हया  घार  तक  नई  तटबंध प्रणाली  का  शार  gar

 करन  a थ  नम् घाट  के  नीचे  तटबंधों  को  कनबा  करना  तथा  उन्हें  सुदृढ़  क  हर  उसके  साथ  ही  अन्य  निर्माण

 कार्य  जेसे  बाढ़-रोधी  जब-द्वारा  faery  बलय  बन्ध  उनमें  शामिल

 कर  लिए  गए  हैं  ।

 धाड़ा  मिलों  को  ag  को  सप्लाई

 1532.  श्री  दिगम्बर  सिह  :  बया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  क्रय  कि

 चाल  वर्ष  में  हरियाणा  और  पंजाब  में  भाटा  मिलों  को  पीसने  के  लिए  कितना  az,

 प्रति  किस  दर  पर  सप्लाई  किया  गया/किया

 sar  अटा  मिलों  को  मेदा  ओर  सूजी  तथा  अन्य  उत्पादों  को  खुले  बाज़ार  में

 बेचने  की  छट

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकार  इन  उत्पादों  को  उचित  दर  की  दुकानों  के

 माध्यम  से  जनता  के  लिए  जारी  दुकानों  के  माध्यम  से  जनता  के  लिए  जारी  करने  हेतु  खरीदती  है

 यदि  at,  तो  कितनी  मात्रा  में  और  किस  दर  पर

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  मिल  मालिकों  के  पास  बहुत  अधिक  मुनाफे  की

 यश  है  और  इस  मुनाफे  के  अलावा  मे  सूजी  और  मंदे  को  खुले  बाजार  में  बेचकर  बहुत  अधिक

 मुनाफा  कमाते

 क्या  सरकार  ने  कभी  किसी  स्तर  पर  पिसाई  प्रभारों  पर  लेखा  परीक्षा  की  यदि  at
 तो  ऐसे  aaa  में  लाभ  की  अनुमत  gate  क्या  और

 बहुत  अधिक  मुनाफे  में  कटोती  करने  के  लिए  और  उपभोक्ता  तक  लाभ  पहुंचाते

 हेतु  उनका  क्या  कार्यवाही  करने  का  ओर  यदि  वो  इसके  sar  कारण हैं
 ?

 कमी  तथा  ग्रामीण  विकास  सन् त्राल यों  में  उपाधि  कसला  :  जनवरी

 1982  से  1982  तक  पंजाब  और  हरियाणा  के  राज्यों  की  रोलर  फ्लोर  मिलों  को

 102.4  हजार  मीटरी  टन  और  49.  ।  हजार  मीटरी  टन  गेहूं  प्रति  क्विंटल  की  दर

 पर  सप्लाई  किया  गया  है  ।  क्योंकि  केन्द्रीय  भंडार  में  गेहूं  की  समूची  विभिन्‍न  राज़्यों

 की  सापेक्ष  आवश्यकताओं  और  अन्य  संगत  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रत्येक  मास  के  आधार

 पर  आवंटन  किए  जाते  इसलिए  आवासी  महीनों  के
 लिए

 सप्लाई  के  बारे  में  श्रीराम  रूप  से  बताना

 सम्भव  नहीं  है  ।

 हालांकि  मंदा  और  सूजी  के  मूल्य  केन्द्रीय  सरकार  की  अनुमति  से  राज्य  सरकारों

 द्वारा  सांविधिक  रूप  से  निर्धारित  किए  गए  लेकिन  अपनी  स्थानीय  आवश्यकताओं  को  दृष्टि  में
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 रखते  हुए  राज्य  वितरण  कार्यों  पर  ara  नियन्त्रण  रखते  हैं  ।  पंजाब  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि

 गेहूं  के  उत्पादों  की  सुगम  उपलब्धता  को  देखते  हुए  उन्होंने  मिलों  को  गेहू  उत्पाद  खुले  आजार  में

 बेचने  की  अनुमति  दे  दी  जहां  तक  हरियाणा  का  सम्बन्ध  है  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  बाद  मिलों  को  गेहूं  के  उत्पादों  को  बाजार  में  बेचने  के  लिए

 मति  दे  दी  जाती  है  ।  पंजाब  सरकार  ने  होली  आटा  के  मुल्य  भी  निर्धारित  कर  दिए  हैं  ।  यह

 भाटा  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  भी  वितरित  किया  जा  रहा  है  ।  क

 केन्द्रीय  सरकार  गेहूं  का  कोई  उत्पाद  नहीं  ख्  रीति  है  ।  पंजाब  सरकार  ने  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरित  करने  के  लिए  1982  भीर  1982  के  बीच

 मिलों  से  162.05  रुपये  प्रति  क्विंटल  की  दर  पर  9054.4  मीटरी  टन  होली  आटा  खरीदा

 उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  वितरित  करने  लिए  हरियाणा  सरकार  द्वारा  ag
 के

 उत्पादों  की  कोई  निर्धारित  मात्रा  नहीं  खरीदी  गई  है  ।  यह  माना  उनकी  अपनी  आवश्यकताओं  पर

 fade  करते  हुए  प्रत्येक  मास  भिन्न-भिन्न  होती  हैं  ।  पंजाब  भर  हरियाणा  के  राज्यों  में  मंदा  और

 सूजी  के  निकासी  मुल्यों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 —_—oooe  ——

 मैदा  द्

 पंजाब  21.50  210.50

 हरियाणा  210.00  205.00

 फ्लोर  मिलों  को  जिन  मीटिंग  मार्जन ों  की  अनुमति  देनी  होती  है  उनमें  संशोधन  होने

 केवल  मंदा  भर  सूजी  के  मूल्य  ही  सांविधिक  रूप  से  निर्धारित  किए  गए  केन्द्रीय  सरकार

 ने  यह  अनुदेश  जारी  किए  थ  कि  राज्य  सरकारों  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  ये  उत्पाद

 उपभोषतागों  को  नियन्त्रित  मुल्यों  पर  ही  उपलब्ध  किए  जाएं  |

 और  मीटिंग  मोमिनों  के  बारे  में  एक  अध्ययन  1968  में  किया  गया  art

 केन्द्रीय  सरकार  ने  joer  में  भौद्योग्कि  लागत  शौर  मूत्य  ब्यूरो  से  अनुरोध  किया  था
 कि  बे  इस

 सम्बन्ध  में  नये  सिरे  दे  अध्ययन  करे  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  मोमिनों  में  संशोधन  कर  सके  ।  सिलिंग

 महीनों  को  अन्तिम  रुप  देने  के  बाद गेहूं  के  सभी  उत्पादों  के  मूल्यों  को  सांविधिक  रूप  से  निर्धारित

 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा  t

 ददा  में  बाढ़  नियंत्रण  के  लिए  धनराशि

 1532.  श्री  मोहन  लाल  पटेल  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 देश  में  बाढ़  नियन्त्रण  के  लिए  केद्रीय  सरब।र  हारा  faq  गए  उपायों  का  ब्योरा

 ध्या  भौर
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 कं

 केन्द्रीय  सरकार  ने  बाढ़  फ् ग्रस्त क्षत्रों  के  वह  1952-83  के  दोरान  कितनी

 धनराशि  आबंटित  की  है  ।

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर  रहमान  बढ़  नियन्त्रण

 एक  राज्य-विषय  होने  के  कारण  बाढ़  नियन्त्रण  स्कीमों  के  आयोजन  तथा  कार्यान्वयन  की  जिम्मेदारी

 राज्य  सरकारों  को  होती  है  और  इन  स्कीमों  के  लिए  धनराशि  की  व्यवस्था  उनकी  अपनी-अपनी

 वार्षिक  योजनाओं  में  की  जाती  है  ।  बाढ़  नियन्त्रण  कार्यक्रम  को  दिए  गए  महत्व  को  ध्यान  में  रखते

 राज्य  सरकारों  द्वारा  क्रियान्वित  किए  जाने  वाले  बाढ़  नियंत्रण हुए  भारत  सरकार

 कार्यों  के  कार्यान्वयन  में  तीव्रता  लाने  के  लिए  wal  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  बाढ़  नियन्त्रण

 सेक्टर  के  लिए  परिव्यय  में  काफी  विधि  कर  दी  है  ।  राज्यों  की  कछ  निर्धारित  बाढ़  नियन्त्रण  स्की मों

 के  लिए  उन  स्कीमों  को  शीघ्रता पु बंक  go  करने  gg  सीमित  मात्रा  में  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  की

 गी  व्यवस्था  की  जाती  है  ।

 ट्रीय  बाढ़  आयोग  की  सिफारिशों  को  शीघ्र  कार्यान्वित  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों

 को  मागं-दर्शी  सिद्धान्त  तथा  अनुदेश  भी  जारी  किए  गए  हैं  ।

 वह  198  2-83  के  दौरान  बाढ़  नियन्त्रण  कार्यक्रम  के  faq  177.26  करोड़

 रुपये  के  परिव्यय-को  व्यवस्था  की  गई  जिसमें  से  32.6;  करोड़  रुपये  केन्द्रीय  सेक्टर  में  हैं  ।

 सामाजिक  विकास  खंडों  का  विभाजन

 1534.  प्रो०  नारायण  चन्द  परिवार  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करे ंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  सिफारिश  की

 है  कि  कुछ  मौजूदा  अनियन्त्रित  ऐसे  सामुदायिक  विकास  खण्डों  को  विभाजित  कर  दिया  जाए  जो

 बहुत  बड़
 ड  हैं

 तथा  जिनके  सम्बन्ध  में  असुविधा  होती  है  उसके  बदले  भर  नए  विकास  खंड

 बनाए  जाएं

 यदि  ai,  तो  जिन  खंडों  को  विभाजित  करने  की  सिफ़ारिश  की  गई  उनके  क्या

 नाम  हैं  झर  प्रत्येक  जिले  मे ंजो  नए  खंड  बनाए  जाएंगे  उनके  क्या  नाम

 इस  सबध  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  क्या  निर्णय  लिया  है

 (7) 12>

 यदि  अब  तक  कोई  निर्णय
 नहीं

 लिया  गया है  तो  कंब  तक  निर्णय  लिए  जाने  की

 सम्भावना  है  भोर  इसमें  देरी  होने  के  बया  कारण  है  ?

 कृषि  ote  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :  और

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक  आदि  जती
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 नहीं  के  कार्यान्वयन  हेतु  खंडों  की  संख्या  बृद्धि  करने  के  लिए  हिमाचल  सरकार  से  एक  प्रस्ताव

 प्राप्त  हुआ  था  ।  राज्य  सरकार  ने  विभाजित  किये  जाने  वाले  खंडों  तथा  नए  बनाये  जाने

 वाले  खडों  का  ब्यौरा  नहीं  दिया  है  ।

 ओर  राज्य  सरकार  को  सूचित  कर  fear  गया  है  कि  हम  समन्वित  ग्रामीण

 विकास  area  के  प्रयोजन  के  लिए  2-10-1980  के  पश्चात्‌  किसी  सी  खंड  को  संजित  करने  पर

 विचार  नहीं  कर  सकतें  हैं  |

 सलोनी  सिचाई  परियोजना  को  मंजूरी

 1535.  थमती  संयोगिता  राणे  :  क्या  सिचाई  मन्त्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गोआ  कौ  सलौली  सिचाई  परियोजना  को  मंजूरी  दे  दी

 यदि  तो  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  क्या  भोर

 परियोजनाओं  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या हैं  भौर  उससे  क्या  लाभ  प्राप्त  होंगे  ?

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (ait  ज़ियाउर  रहमान  :  भर  इस

 परियोजना  को  योजना  आयोग  द्वारा  35:  9.03  लाख  रुपए  की  अनुमानित  लागत  पर  1982

 में  स्वीकार  किया
 गया  है  ।

 (77)  इस  परियोजना  में  पष्चिचिंम  की  भर  बहने  वाली  संगुईम  नदी  पर  मिट्टी  के  एक

 भोर  बांध  से  निकलने  वाली  बाग  तट  नहर  के  निर्माण  की  परिकल्पना हैं  ।  बांध  की  संकल

 संचयन  क्षमता  8.375  हुजार  मिलियन  क्यूसेक  है  ।  इस  परियोजना  के  पण  हो  जाने  इससे

 21.244  हैक्टेयर  के  सिचाई  लाभ  की  व्यवस्था  होगी  ga  जलाशय  से  wa  भोर  भोद् यो धिक

 आवश्यकताओं  के  लिए  प्रतिदिन  लगभग  35  मिलियन  गलन  जल  को  व्यवस्था  करने  को  भी  प्रस्ताव

 वनरोपण  में  सहयोग  के  ल्  fiazazae  का  प्रस्ताव

 1536.  थ्री धार  पी०  गायकवाड़  :  क्या  थी  मन्त्री  यह  बताने  की
 क्या

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  र्विटजरलेड  ने  भारत  के  साथ  वनरोपण  सामाजिक  वानिकी

 पर्यावरण  के  क्षत्र  में  सहयोग  करने  को  प्रस्ताव  किया  ओर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्नी  arco  ats
 :

 जी  at
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 स्विटजरलैंड  ने  देश  के  उत्तरी  पर्वतीय  क्षेत्रों  में  समेकित  पवेलियन  विकास  में  भारत

 सरकार  के  साथ  सहयोग  करने  में  अपनी  इच्छा  प्रकट  को  है  ।  इसमें  मुद्रा  संरक्षण  तथा

 पारिस्थिति  कीं  सन्तुलन  के  स्थापन  पर  बल॑  fant  जाएगा  ।  इसने  भारत  में  ग्राम  ला मुदा यों  की

 सहकारिता  पर  आधारित  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  में  सहयोग  करने  की  इच्छा  भी  प्रकट  की

 है  |

 2.  इस  प्रकार  के  लिए  पांच  ag  अधिक  अवधि  पर  8.8  करोड़  रुपए  के  अनुमानित

 लागत  से  उत्तर  प्रदेश  के  टेहरी  जिले  में  *पभापरेशन  साइल  वाच  अगली  नद पे  नामक

 परियोजना  तयार  की  गई  है  यह  परियोजना  age  त्रीय  स्वरूप  की  है  तथा  इसका  लक्ष्य

 लगभग/48 1  ad  किलोमीटर  के  अंतगर्त  अगली  नदी  की  पन घारा  का  विकास  करना

 इस  परियोजना  के  पुष्य  कार्यकलाप  उजड़  वनों  को  वन  तहत

 कृषि  भूमि  दोनों  में  मुदा  तथा  जल  संरक्षण  के  चारागाह  विकास  भारी  करना

 स्विटजरलैंड  के  प्राधिकारियों  को  भौषचा  रिक  रूप  से  प्रस्तुत  करने  के  लिए  इस  समय

 परियोजना  पर  कायंवाही  की  जा  रही  है  ।

 3.  फिर  भी  सामाजिक  वानिकी  के  क्षेत्र  में  सहयोग  के  लिए  स्विटजरलैंड  के  प्रस्ताव

 पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।.

 =rf-
 तू  फोन  घौर  सुखे  के  कारण  फसल  को  हुई  हान

 1537.  थी  gate  भट्डाचा्थ  :  क्या  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 र  कितने  मुल्य  की
 चालू  वर्ष  के  रोशन  ब  तुफान  शोर  सूखे  के  कारण  राज्य

 फसल  का  नुकसान  हुआ  और

 केन्द्र  सरकार  ने  राज्यों  को  कितनी  सहायता  दी  और  इसका  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 कुकी  तथा  प्रामोण  विकास  मंत्रालयों  में  Bast  कमला  :  राज्यों

 द्वारा  दी  गयी  जानकारी  के  मुताबिक  समृद्धि  तूफान  भोर  सूखे  के  कारण  राज्यवार  फसल  को

 हुई  हानि  नोचे  दी  गयी  है

 es

 राज्य  का  नाम  प्रकोप  का  स्वरूप  फसल  हानि

 असम  बाढ़  0.69  लाख  हैक्टर

 कर्ता टिक  अचानक  बाढ़  जानकारी  नहीं  दी  गई

 उड़ीसा  तुफान  1.5  लाख  हेक्टर

 राजस्थान
 मानसून-पुर्व  सूखा  74  लाख  galt
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 केन्द्रीय  सहायता  का  राज्यवार  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 हसन  सरकार  ने  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  कोई  अनुरोध  नहीं  fear  है  ।

 कर्नाटक  :  —awl  तक  कोई  केन्द्रीय  सहायता  मन्जूर  नहीं  को  गयी  दे  ।  तथापि  प्रधान  मंत्री

 ने  प्रधान  मन्त्री  राष्ट्रीय  राहत  कोष  से  3.00  लाब  छह  दिए  हैं  ।

 उदासी  2 FIT  सरकार  ने  सपायकारी  अग्रिम  राशि  के  रूप  मं  5  करोड़  रुपये  दिए

 कृषि  खादानों  के  लिए  2  करोड़  रुपए  अतिरिक्त  अल्पावधि  ऋण  क  रूप  5.000  हेक्टर  afa-

 रिक्त  क्षत्र  में  धान  की  सामुदायिक  नर्स  रियो  लगाने  के  लिए  42  लाख  रुपए  और  समुद्री  तूफान  स

 प्रभावित  क्षत्रों  मे  उत्तर रित  ग्रामीण  जत  आपूर्ति  योजना  के  अंतगर्त  1  करोड़  रुपए  मन्जूर  किए

 है  ।  प्रज्ञान  मन्त्री  ने  भी  प्रधान  मन्त्री  राष्ट्रीय  रात  कोष  में  से  5
 लाख  रुपए  दिए  हैं  ।

 केन्द्रीय  जिसने  उड़ीसा  का  22  से  25  जून  तक  दौरा  किया  की  feats  प्राप्त  हो

 गई  है  कौर  सहायता  दे*  के  बारे  में  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 राजस्थान  :--37.03  करोड़  रुपये  ।

 का  उत्पादन  भोर  उसको  खपत

 1538.  थी  झजोत  कुमार  साहा :  क्या  थी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  के  किस-किस  राज्य  में  चावल  का  उत्पादन  होता

 (@)  गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  वर्षवार  प्रत्येक  राज्य  में  चावल  का  कितना  उत्पादन

 भोर

 गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  वर्षवार  देश  में  चावल  को  खपत  का  ब्यौरा  कपा

 तथा  ग्रामीण  विकास  सन् त्राल यों  में  राज्य  मन्त्री  (ett  कार  ale  :

 भौर  संलग्न  विवरण  चावल  पदा  करने  वाले  राज्यों  के  नाम  तथा  1950-8  ।  तक  गत

 5  वषों  के  दौरान  इन  राज्यों  में  पैदा  किए  गए  चावल  की  मात्रा  दर्शाता  1951-82  के  लिए

 चावल  उत्पादन  के  निश्चित  अनुमान  सभी  राज्यों  से  अभी  तक  उपलब्ध  नहीं  हुए  हैं  ।

 देश  में  चावल  को  खपत  के  सही  अनुमान  उपलब्ध  नहीं  है  ।  गत
 पाँच  वर्षों

 > के  दौरान  देश  में  खपत  के  लिए  उपलब्ध  चायल  की  कुन  जीवन  arar "Edel  ap  arma  fara  प्रकार

 gi
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 लिखित

 उत्तर

 hd
 aq  मात्रा

 मीटरी

 1977  38,852

 1978  46,223

 48,295 1979

 1980  41,056

 1981  49,740

 faatt

 1976-17  से  1980-81  की  अवधि  के  दोरान  राज्यवार  चावल  का  उत्पादन

 लाख  मोटरी  टन

 1976-77
 1977-78  978-79  1979-80

 1980-81

 भास्कर  प्रदेश  49.3  74.3  3.1  71.3

 $<

 aaa  21.3  23.1  21.7  18.8  25.2

 47.5  55.0  54.9  35.9  54.8 बिहार

 3.7  6.7  5-3  4.4 गुजरात  36.0

 8.2  9.7  12.3  y.4  12.3 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश  1.0  1.1  1.2  0.8  1.0

 जम्मू  ओर  कश्मीर  3.5  5.2  5.5  4.8  3-5

 कर्नाटक  22.8  21.7  23.7  22.1

 केरल  12.5  13.0  12.7  |  ह  2.9  12-9

 मध्य  प्रदेश  28.0  44.4  35.6  18.3  40.0

 महा  राष्ट्र  20.0  23.4  21.0  18.3  23.6

 मणिपुर  2.7  3.0  ह
 a

 2.3  2-7

 मेघालय  1-3  1.3  1.3  1.2  1.3

 नागालैंड  0.7  0.7  0.8  0.5  0.9

 उड़ीसा  32.2  43.2  44.0  26.2  43.3

 पंजाब  17.4  24.9  30.9  30.4  32.2
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 |

 राजस्थान  241  2.4  2.3  1.0  1.5

 4  57.1  35-6  58.0  39.8 तमिलनाडू

 3.4  3.6  3.7  3.0  3.9 त्रिपुरा

 52.0  59.6  25.5  54.4 उत्तर  प्रदेश  42.9

 परिश्रम  बंगाल  39.5  74.9  65.8  28.9  74.7

 aa  शासित  क्षत्र  3.1  362  29  2.9  3.3

 भखिल  भारत  419.2  526.7  537.7  5323
 423.0 2.0

 उत्तर  प्रदान  के  गाजीपुर  जले  में  पानी  की  टकियों  wr  निर्माण

 1539,  शी  जनूल  बारीक  क्या  निर्माण  भोर  आवास  eat  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 बित्तोय  वेष  1980-81  और  1981-82  के  दोरान  पेयजल  सुविधा  प्रदान  करने  की

 योज़ना  के  भन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  में  की  कितनी  टंकी  बनाई  गई है  और

 कितने  लोगों  को  पेयजल  की  सुविधा  दी  गई  और

 वित्तीय  वर्ष  1982-83  के  दोरान  कितनी  पानी  की  टंकियों  का  निर्माण  किए  जाने

 का  श्रस्ताव  है  और  ये  टंकियां  किन-किन  स्थानों  पर  बनाई  जाए  गी  तथा
 कितने

 लोगों  को  पेयजल

 की  सुविधा  प्रदान  की  जाएगी  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  झोर  श्रीवास  स्त्री  भीष्म  नारायण  fag):  पेय

 wa  पूति  राज्य  का  विषय  है
 '  उत्तर  प्रदेश  जल  निगम  से  श्रान्त  सूचना  के  अनुसार  उ०  प्र०  के

 गाजीपुर  जिले  में  वित्तीय  वर्ष  1980-81  तथा  1981-82  के  दोरान  निमित  पानी  की  टंकियों

 तथा  व्यक्तियों  को  सख्या  जिन्हें  पेय  जल  सुविधा  agar  कराई  निम्नलिखित  है

 aq  गाजीपुर  में
 नमित

 पानी  के  —_ ie I  की  म  लाभान्वित  जनसंख्या
 ्  त

 1980-51  5  97,322

 1981-82  14

 वित्तीय  बल  1982-83  के  दौरान  निर्माण  के  लिए  प्रस्तावित  हानी  की  टैक्सों  की

 स्थल-बार  संख्या  तथा  उन  व्यक्तियों  को  संख्या  जिन्हें  पेयजल  पूर्ति  सुविधा  मुहैया  कराईं  जानी

 निम्नलिखित  है
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 पानी  को  टंकियों  का  स्थान  लाभान्वित  जनसंख्या निर्माण  किए  जाने  बाली

 पानी  को  टंकिया

 14  भर सार  71,705

 अन्यों

 देवकाली

 सावेरी

 धूसर  जुन

 मेदनी पुर

 सुहबत

 अरोरा

 देश  गांव

 10  सुखाने रा

 11  परदा

 12  बेड़ाचबर

 13  मेसपुर  was

 14.  शारपुर

 ि  क

 सुखे  की  समस्या  को  समाप्त  करना

 1540.  श्री  सुभाष  चंद  बोस  श्रल्लूरो  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 देश  में  विधमान  सुखे  की  समस्या  को  जसे  कि  arrest  प्रदेश  के  were  तथा

 पुर  को  प्रति  ag  सूख  का  सामना  करना  पड़ता  है  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  नया  स्थायी

 उपाय  किए  जाने  विचार  है  अथवा  किए  गए  भर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 कुकी  झीर  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर  :  afr
 देश  के  कुछेक  भागों  में  बार-बार  सूखा  प्रगति  रहता  है  एक  ग्रामीण  निर्माण  कार्यक्रम  का  नाम

 दे
 दिया  गधा  को  1970-71

 के  दौरान  शु  किया  गया  था  ।  इसका  '  उद्देश्य  उत्पादन  तथा
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 वि  न

 रोजगार  में  वृद्धि  करने  के  लिए  टिकाऊ  सामुदायिक  पक्षपातियों  का  सजन  करना  यथा  अनन्तपुर

 जिलों  को  भी  इस  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  था  ।  यह  कार्यक्रम  कुडापाह  जिले  के  पांच  खंडों

 को  छोड़कर  इन  जिलों  में  चल  रहा  है  ।  इन  खंडों  की  कार्यदल  जिसने  देश  में  इस  कार्यक्रम  के  कार्य

 क्षेत्र  की  पुनरीक्षा  की  की  सिफारिश  पर  1982-83  से  इस  कार्यक्रम  से  निकाल  दिया  गया

 1984  से  1982  तक  इस  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  अनन्तपुर  तथा

 कुडापाह  जिलों  में  लगभग  1099  लाख  रुपय  तथा  1011  लाख  रुपये  का  व्यय  किया  गया

 1982-83  के  लिए  इस  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  अनन्तपुर  के  लिए  240  लाख  रुपये  तथा  कुडापाह

 के  लिए  90  लाख  रुपये  का  आबंटन  है  ।  कार्यक्रम  के  मुख्य  धटक  ये  हैं--सिंचाई  का  भूमि

 संरक्षण  तथा
 शुष्क  मूमि

 पर  बनरोपण  तथा  चारागाह  पशुपालन  तथा

 पालन  का  विकास  ।

 भूमि  को  अधिकतम  सोमा

 1541.  थी  सुधार  कुमार  गिरि  :  क्या  greater  विकास  मन्त्री  यद  बताने  को  कृपा  करेंगे

 कि  सिचाई  और  बिना  सिचाई  काफी  अलग-भाग  भूमि  की  राज्य-वार  अधिकतम  सीमा  कितनी

 निर्धारित  है  ?

 fe  ote  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर  एक  विवरण

 संलग्न  है  ।

 सिल्वा चनच््य कक क गह

 भूमि  की  अधिकतम  सीसा

 राज्य  का  नाम  सिचाई  बाली  भूमि  az-faare  वाली  भूमि
 शए

 आन्ध्र  प्रदेश  10  से  27  एकड़  35  से  54  एकड़

 aq  50  बीघा  (16-2/3 50  बीघा  (16-2/4

 बिहार  15  से  25  एकड  30  से  45  एकड़

 गुजरात  10 से  26  एकड़  '0  से  54  एकड़

 हरियाणा  7.25  से  10.9  हैक्टेयर  21.  हैक्टेयर

 30  से  70  एकड़ हिमाचल  प्रदेश  10  से  15  एकड़

 जम्मू  तथा  काशमीर  8-13/14  से  12.5  एकड़  14°12/17 से  22-8/11

 एकड़
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 1  2

 arg ए  एएए  एएए

 कर्नाटक  10  से  30  एकड़  54  एकड

 केरल  12 से  15  एकड़  12  से  15  एकड़

 मध्य  प्रदेश  18  से  27  एकड़  54  एकड़

 महाराष्ट्र  1४  से  36  एकड़  54  एकड़

 5  हैक्टेयर  6  हैक्टेयर
 मणिपुर

 मेघालय

 30  से  45  एकड
 उड़ीसा  10  से  15  एकड़

 पंजाब  ००७५ 7स  हैक्टेयर  20.5  हैक्टेयर

 राजस्थान  18  से  27  एकड़  54  से  175  एकड़

 सिक्किम  12.54  50  एकड़  12.5  से  50  एकड़

 तमिलनाडु  12  एकड  60  एकड़

 4.4  12  हेक्टेयर  12  हैक्टेयर
 हरिपुरा

 उत्तर  प्रदेश  7.30  हैक्टेयर  10.95  से  18.25

 हैक्टेयर

 7  हैक्टेयर पश्चिम  बंगाल  5  हैक्टेयर

 का

 सेवानिवृत  सरकारी  कर्मचारियों  के  बच्चों  को  सरकारी  श्रीवास  arden  के  लिए

 अन्तर  पूल  व्यवस्था

 1542.  श्री  हरीश  रावत  :  क्या  निर्माण  कौर  rare  मन्त्री  सेवा  नीति  सरकारी

 लारियों  के  बच्चों  को  सरकारी  आवास  आबंटन  के  अन्तराल  व्यवस्था  के  बारे  में  5

 1982  के  आतरांकित  प्रश्न  संख्या  6725  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  सेवानिवृत  सरकारी  कर्मचारियों  को  सरकारी  आवास  बाजार  ~

 इनका  किराए  पर  तब  तक  रखने  की  अनुमति  देगी  जब  तक  अन्तर-पुल  व्यवस्था  के  संबंध  में  कोई

 निर्णय  नहीं  ले  लिया  जाता  1

 (3)  यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  जब  कभी  अन्तर-पूल  व्यवस्था  के  संबंध  में  अनुकूल

 निर्णय  ले  लिया  जाएंगी  तब  निष्कासन  आदेश  मिलने  पर  aga  ada  भावास को  खाली  करने

 वाले  सेवानिवृति  रियों
 के  बच्चों  को  आवास  आबंटित  ओर
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 थे  आमन

 )  1981  तक  सेवा  निवृत  सरकारी  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  कितने  निष्कासन

 आदेश  जारी  किए  जा  चके  हैं  जिनके  बच्चे  उस  पूल के  बजाए  दूसरे  पुल  में  हैं  जिससे  वे

 निवृत्त  हुए  थे  भर  तब  से  कितने  आवास  वास्तव  में  छाली  किए  जा  चके

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  viv  आवास  भ्या  vce  नारायण  fag)  जी

 जहां  तक  सामान्य  पुल  का  सबंध  है  ।

 जो  भी  निर्णय  लिया  जाएगा  यह  उस  पर  तथा  सरकारी  स  के  लिए  भारित  को

 पात्रता  पर  निर्भर  करे

 जहां  तक  सामान्य  पूल  वास  का  संबंध  चार  मामलों  में  बिजली  के  आदेश  पास

 किए  गए  हैं  ।  तथापि  केवल  एक  मामले  में  बेदखल  किया

 बन्दों  की  योजना

 1543,  थमी  डी०  पत्त  स्वामी  :  बया  निर्माण  धौर  झावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 दिल्‍ली  के  गांव  मु  डका  में  1975  में  शुरू  की  गई  चकबन्दी  की  योजना  को  अब  उस

 समय  में  संशोधित  किया  जा  रहा  है  जब  वह  पुरी  होने  को  है

 क्या  यह  सच  है  fe  उन  कुछ  कालोनाइजरों  से  भावेदन  भामंत्रित  किए  जा  रहे  हैं

 जिन्होंने  पहले  भूखंडों  हेतु  अपनी  सांग  पंजीकृत  नहीं  कराई  थी  यद्यपि  उनमें  से  कुछ  मृ  सका  गांव

 के  निवासी  भी  नहीं  हैं  ।

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  भारतीयों  ने  अपने  भूखण्ड  पंक्ति

 मालिकों  को  वाणिज्यिक  प्रयोजनों  के  लिए  बेच  दिए  है  यद्यपि  उनके  भूखण्ड  आवासीय  प्रयोजनों  के

 लिए  इस  प्रकार  चर्कबन्दी  योजना  का  उल्लंघन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  द्वारा  क्या  कोताही  की  गई  हैं  अथवा  करने  का

 विचार  है  ale  बेईमान  पार्टियों  तथा  दिल्ली  प्रशासन  के  संबद्ध  afaarfray  के  खिलाफ  कया

 वाही  की  गई  है
 अथवा

 करन  को  विचार  है  ?..

 सासंदों  e 1a  तथा  निर्माण  ste  आवास  मर
 ह

 श्री  भीष्म  नारायण  :  से

 सुचना  एक  की  जा  रही है  तथा  सभा  पटल  पर  रखदी  जाएगी  ।

 हरिजन  परिवारों  को  भूमि  का  झ्ावटन

 544.  at  राम  विलास  पासवान  :  क्या  निर्माण  शरीर  आवास  मन्त्रों  यह  बताने  को  कपा

 करेंगे  कि
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 paneer,

 क्या  नए  20  सुत्र  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  1977  में  मंगलोर

 प्रचण्ड  )  के  रिथाला  गांव  में  110  हरिजन  परिवारों  को  उनके  क्लब ए  के  समीप  भूखण्ड

 आबंटित  किए  थे  ;

 क्या  भूमि  के  आबंटन  के  पश्चात  इन  परिवारों  को  कोई  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किए

 गए  थे  और  क्या  संबंधित  दस्तावेज  जारी  किए  जाने  के  कारण  गाँव  के  धनी  जमीदारों/किसानों  ने

 उस  भूमि  पर  जबरदस्ती  कब्जा  कर  लिया  जो  ae  भी  उनके  कब्जों  में  है  ;

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  ने  1975-76  से  उस  भूमि  के  हरिजनों  को  आबंटन  करने  हेतु

 चकबन्दी  के  माध्यम  से  अधिग्रहण  किया

 क्या  उन  किसानों  को  जिनकी  भूमि  चकबन्दी  के  माध्यम  से  भधिप्रहीत  की  गई

 उस  समय  भूमि  के  मूल्य  से  दुगनी  की  मत  भूगतान  किया  गया  उसी  भूमि  पर  इन  किसानों

 द्वारा  कब्जा  कर  लिया  गया  और

 (=)  यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  को  गई

 संसदीय  कोय  तथा  निर्माण  ate  श्रीवास  मन्त्री  wise  नारायण  टली

 प्रशासन  ने  सूचित  किया  है  कि  प्लाटों  को  20-  सूत्री  कार्यक्रम  के  नहीं  बांटा  गया  हैं  अपितु

 चकबन्दी  की  प्रक्रिया  के  दोरान  78  में  239  भूमिहीन  व्यक्तियों  को  आबंटित  किया  गया है  ।

 ऐसे  मामलों  में  मालिकाना  प्रमाणपत्र  जारी  नहीं  किए  जाले  हैं  क्योंकि  आतंकियों  के

 नाम  राजस्व  रिकार्डों  में  स्वामी  के  रूप  में  दर्ज  किए  जाते  हैं  .।
 चकबन्दी  की  योजना  के

 भूमिहीनों  को  प्लाटों  का  कब्जा  दे  दिया  गया  है  ।  watts  भारबंटित  रिहायशी  प्लाटों  का  कब्जा

 पहले  ही  दे  दिया  गया  आबंटी  उन्हें  उपलब्ध  कानूनी  उपचारों  का  aga  ले  सकते हैं  यदि

 किसी  ने  प्लाटों  v1  अतिक्रमण  किया  है  ।

 75-7.  के  दोरान  चकबन्दी  प्रक्रिया  जारी  थी  परन्तु  वास्तविक  आवंटन  78  में  किया

 गया  था  ॥

 विस्तारित  आबादी  में  जिन  किसानों  की  भूमि  उपभोग  में  लाई  गई  थी  उन्हें  कानून

 के  प्रावधानों  तथा  चकबन्दी  की  योजना  के  अनुसार  कुकी  भूमि  के  ऐसे  क्षेत्रों  की  दुगनी  कीमत  दी

 गई  थी  ।  यदि  किसानों  ने  प्लाटों  पर  अतिक्रमण  किया  है  तो  भाव टी  उपयुक्त  भाग  के  उत्तर

 में  परधोल्लिखित  कानूनी  उपचारों  का  सहारा  ले  सकते  हैं  ।

 वाही
 (*)  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सुचित  किया  हे  कि  आवश्यक  क  us  Sigh  ,  यदि  कोई  तो  ala.

 टियों  द्वारा  को  जानी  है  ।
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 qari  गेट  क्षेत्र  में  grata  oo ea Ralet

 1545.  श्री  गुलाम  मोहम्मद  खां  :  निर्माण  शौर  grata  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दिल्ली  के  लुकमान  गेट  क्षत्र  में  कितने  आवासीय  क्वार्टरों  का  निर्माण  किया  गया

 क्या  तूफ़ान  गेट  पर  जिन  लोगों  के  मकान  गिराये  गए  उसके  परिणाम  स्वरूप

 विस्थापित  उन  सभी  व्यक्तियों  को  आवास  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  कौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  कया  है  ?

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  ale  आवास  मन्त्री  नारायण  :  दिल्‍ली  cat

 सन  ने  सुचित  किया  है  कि  414  टेनामेंट  बनाए  जा  चुके  हैं  तथा  26  भोर  टेनामेंट  पूर्ण  होने  वाले

 हैं  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सूचित  किया  है ंकि  तुकंमान  गेट  के  उन  सभी  वास्तविक

 सीटों  को  जिन्हें  वर्ष  1976  में  sa  क्षत्र  से  हटाया  गया  वैकल्पिक  वास  दिया  जा  रहा  है  ।

 दिल्ली  प्रशासने  सूचित  किया  है  कि  637  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  थे  ।  तथा  उनमें  से

 520  आवेदक  पात्र  a  गए  थे  ।  #7  आवेदनपत्रों  को  निरस्त  कर  दिया  गया  था  तथा  70  को

 विवादग्रस्त  मामलों  के  रुप  मं  सू  वी  में  रखा  गया  था  क्योंकि  Saad  ओर  आगे  जांच  की  आवश्यकता

 थी  ।  393  टेनमेंटों  क ेआबटन  के  लिए  520  भावेदकों  को  व्यक्तिगत  अथवा  संयुक्त  रूप  में  पात्र

 पाया  गया  या ।  393  टूर्नामेंटों  का  आबंटन  कर  दिया  गया  है  तथा  175  टूर्नामेंटों  का

 कब्जा  पहले  ही  दे  दिया  है  ।  70.  विवादग्रस्त  मामलों  की  मांगें  और  जांच  लगभग  पुत्र  हो  गई  है

 तथा  पात्रता  सूची  शीघ्र  ही  प्रकाशित  किया  जाती  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  ate  बिहार  में  चोरी  के  मिलों  का  श्राधुनिकोकरण  करने  के

 भर्ती  सिले  मालिकों  का  सिरोधपू्ण  रवैया

 1546.  श्री  gases  हुसेन  :  कया  कि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  चीनी  मिलों  के  मालिक

 चीनी  मिलों  के  आधुनिकीकरण  करने  के  विरुद्ध  हैं ;

 क्या  सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  इस  रवैया  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार

 के  गन्ना  उत्पादकों  को  गन्ने  से  रस  की  प्राप्ति  को  निम्न  प्रतिशतता  भर  असामयिक  पेराई  के

 कारण  भारी  नुकसान  हुआ  है  ड

 > क्या  सरकार  गन्ना  उत्पादकों  p  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  मिल  मालिकों  कों

 अपने  मिलों  का
 आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  निदेश  और
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 यदि  तो  क्या  सरकार  मिले  मालिकों  को  अपने  संयंत्रों  का  ae faay  करण  करने

 के  लिए  आसान  शर्तों  पर  ऋण  देगी  जैसाकि  कपड़ा
 मिलों

 को  आसान  शर्तों  पर  ऋण  दिए  गए  हैं  ?

 '

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला  :  मौर

 केन्द्रीय  सरकार  ने  चीनी  Gfazay  को  सुगम  ऋण  सहायता  देने  को  पहले  ही  एक  योजना  शुरू

 की  है  ताकि  उन्हें  अपने  प्लॉट  और  मशीनों  का  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया

 जा  सके  ।  देश  की  चीनी  फैक्ट्रियां  इस  योजना  का  लाभ  उठा  सकती  हैं  ओर  अपने  प्लॉट  ओर

 मशीनरी  का  आधुनिकीकरण  कर  सकती  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  इस
 प्रकार  की  कोई

 कारी  नहीं  है  कि  कोई  चीनी  मिल  मालिक  अपनी  फैक्ट्री  का  जानबूझ  कर  आधुनिकीकरण  नहीं

 कर  रहा  है  ।

 और  आधुनिकीकरण  के  प्रयोजन  केलिए  प्रत्येक  मिल  की  आवश्यकताओं  पर

 विचार  करना  और  उनका  हिसाब  लगाना  सरकार  के  लिए  सम्भव  नहीं  है  !  यह  चीनी  फैक्ट्रियों

 पर  at  करता  है  कि  वे  स्वयं  अपने  तौर  पर  आधुनिकीकरण  की  आवश्यकताओं  के  बारे  में

 हिसाब  लगाएं  और  इस  प्रयोजन  के  लिए  वित्तीय  संस्थानों  से  अनुरोध  करें  ।  गलना  उत्पादकों  के

 हितों  की  सुरक्षा  करने  के  सरकार  ने  एक  कानन  बनाया  है  जिसके  अंतगर्त  एक  विकास

 निधि  का  सुजन  किया  गया  है  जिसका  नाम  विकास  निधि  इस  निधि  का  इस्तेमाल

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कमजोर/रुगण  चीनी  फैक्ट्री  यों  का  पुनर्वास  भोर  आधुनिकीकरण  करने  के  लिए

 भी  किया  जाएगा  ।

 भारतीय  औद्योगिक  वित्त  जिसे  ऋण  योजनाਂ  का  काम  सौंपा  गया  ने

 सूचित  किया  है  कि  उन्होंने  30  1982  तक  बिहार  की  एक  चीनी  परियोजना  के  लिए  50.00

 लाख  रुपए  और  उत्तर  प्रदेश  की  17  चीनी  परियोजनाओं  के  लिए  956.95  लाव  रुपए  की  वित्तीय

 सहायता  मंजूर  की  है  ।  इस  तारीख  तक  ऑद्योगिक  वित्त  निगम  के  पास  आधुनिकीकरण  करने  के

 प्रयोजन  के  लिए  बिहार  और  उत्तर  पदेश  की  किसी  भी  चीनी  परियोजना  से  वित्तीय  सहायता  के

 लिए  कोई  भी  आवेदन  पत्र  लम्बित  नहीं  था  ।

 घोड़ों  को  नस्ल-सुघार

 1547.  श्री  दिग्विजय  सिह  :  क्या  कुकी  मंत्री  यह  बहाने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  घोड़ों  की  देशी  नस्ल  को  समाप्त  होने  से  बचाने  के  प्रयोजन  से  सम्बन्धित

 कार  घोड़ों  की  नस्ल-सुधार  कोई  विशेष  परियोजनाएं  हैं  ।

 इन  योजनाओं
 के  लिए  कितना  बजट-आबंटन  गया  है  तथा  कौन-कौन  सनी

 परियोजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  अथवा  किए  जाने  का  विचार  और

 कार्यान्वयन  में  विलम्ब  के  कया  कारण
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 निक
 उत्तर

 19  जुलाई------न
 1982

 ——_——
 कटकर

 कि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों में  राज्य  मंत्री  कार  थो  ry
 :

 से  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्रों  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ओर  प्राप्त  होते  ही  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 विल्लो  में  दूध  को  सप्लाई

 1548.  थी  राजनाथ  सो+कर  क्या  fe  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग

 (>)  क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  गत  एक  वर्ष  से  दूध  की  कमी

 (=)  दिल्‍ली  में  दूध  की  वार्षिक  आवश्यकता  कितनी  दै  भोर  इसके  लिए  कितना  दूध

 सप्लाई  किया  जा  रह

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  दिल्‍ली  में  दू धन केन्द्र  मैनेजरों को  सांठगांठ  से

 बड़ी  संध्या  मैं  दूघ  की  att  अधिक  नाम  पर  बेची  जाती  भोर

 यदि  तो  दूध  को  सप्लाई  में  सुधार  करने  के  लिए  तथा  दूध  केन्द्रों  पर  कदाचार

 कों  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 कमी  लथा  ग्रामीण  fasta  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  atte  बो०  :

 मौर  आम  तौर  से  गर्मी  के  महीनों  में  दूध  की  सप्लाई  की  कमी  अनुभव  की  जाती  जबकि

 दिल्‍ली  के  आस-पात  के  क्षेत्रों  में  भर  के  दूध  के  उत्पादन  में  गिरावट  भा  जाती
 जैसा  गया-प्रवाह

 मांग  का  मूल्य  ओर  उपलब्ध  के  साथ  सम्बन्ध  होने  जैसे  पहलुओं  के  का  दिल्‍ली  में  दूघ  की  दाधीच

 मांग  का  ठोक  से  अनुमान  बताना  सवार  नहीं  है  ।  दो  अर्थात्‌  मदर  डेरी  भोर  दिल्‍ली  दुग्ध

 योजना  आजकल  प्रतिदिन  लगभग  लाख  लिटर  दूध  की  सप्लाई  कर  रही  है  ।  कोनों  परियों  द्वारा

 को  जाने  वाली  मौजूदा  सप्लाई  पिछने  ae  की  इसी  अवधि  की  दैनिक  सप्लाई  की  मात्रा  से

 दिन  लग भरा  1.25  लाख  लिटर  अधिक  है  ।

 कौर  (4)  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  द्वारा  दुध  केन्द्रों  वे  बध  की  बिक्री  भाये  पहले

 पाये
 '

 के  आधार  पर  की  जाती  है  ।  दिल्‍ली  दुग्ध  योजना  के  पर्यवेक्षण  सम्बन्धी  कर्मचारियों  और

 वरिष्ठ  अधिकारियों  दारा  नियमित  ओर  अकस्मात  निरोक्षण  किये  जाते  ताकि  यह  सुनिश्चित

 किया  सके  कि  दूध  के  वितरण  में  कोई  कदापि  र  न  हो  ।  जब  कभी  कदाचार  का  कोई  मामला

 पाया  जाता  अथवा  प्राधिकारियों  के  ध्यान  में  लाया  जाता  तत्काल  सुधारात्मक  उपाय

 किए  जाते  हैं  ।

 खाद्यान्न  के  भंडार

 or  fixfirar ब  सत्  त  जान  री  दर्शाने  वाला  विवरण 1549.  थो  कार एन  ०  कया  लंबी  मंत्री
 निम्

 am ति सभा  पटल  पर  खने  की  कृषणा  करा  कि  | om  fr
 1978,  1979,  1980  को  सरकारी  भंडारों

 में  कितना  खाद्यान्न  और  इस  समय  कितना है  ?
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 royor
 सूची  तथा  ग्र  |  दि  ह  क  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कुमारी  कमला  कुमारी  )

 :  पहला

 1978  1979,  1980  और  पहली  1912  को  सरकारी  एजेन्सियों के  पास

 खाद्यान्नों  के  स्टाक  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  जाता  है  :

 लाख  मीटरी  टन  में

 a  मात्रा लर

 पहली  ara  1978 ftv  163.0

 पहली  1979  186.9

 पहली  1980  116.3

 पहला  जून  1982
 —  ड

 40.6

 घार्मिक  सवालों  हारा  भूमि  पर  अधिकतर  कब्जा  करना

 1550.  थी  भोला  क्या  निर्माण  श्र  ara  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  सनातन  धर्मं  दिल्ली  के  सामने  की

 र:रकारी  जमीन  आवास  के  लिए  निर्धारित  की  गयी  थी  ;

 क्या  कुछ  लोगों  ने  धार्मिक  कार्यों  के  लिए  उपयुक्त  जमीन  पर  अनधिकृत  कब्जा  किया

 कया  उपयुक्त  जमीन  का  उपयोग  दिल्‍ली  की  वृहत  योजना  के  अनुकूल  किया  गया

 कौर

 दिल्‍ली  में  घार्मिक  संस्थाओं  ने  ford  जमीन  पर  अनधिकृत  कब्जा  फिया  हुआ  है
 और  सरकार  का  इस  स्थिति  से  निबटने  के  लिए  क्या  प्रस्ताव  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ate  आवास  मंत्री  (=tt  diem  नारायण  (*)  at

 सनातन  धम्म  सभा  के  अनधिकृत  दखल  में  सरकार  को  लगभग  500  बग  गज

 भूमि है  ।

 क्षेत्रीय  योजना  के  अनुसार  प्रश्नगत  स्थल  भू-उपयोग  ग्रूप  आवास  के  लिए  इसलिए
 alae  प्रयोजनों  के  लिए  इसका  उपयोग  दिल्‍ली  को  वृहद  योजना  के  अनुरूप  नहीं  है  ।

 (  सरकार  ध  ि  |  नई  दिल्‍ली  में  सभी  अनधिकृत  धार्मिक  स्थलों  का  सर्वेक्षण  करने  के
 हिए  197/  में  एक  समिति  का  गठन  किया  था  ।  समिति की  रिपोर्ट के  सार  54,310  हवा  गज
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 ee

 को  सरक  गरी  wifi  पर  धार्मिक  स्थलों  का  aufoon  3 कब्जा  इस  समिति  ने  सिफारिश  को  है  ।

 fe  इन  धार्मिक  स्थलों  द्वारा  कतिपय  शर्तों  को  पुरा  करने  तथा  तथा  कतिपय  शर्तों  को

 मानने  पर  नगर  आलोचना  की  ढपेक्षताओं  के  या  तो  उसी  स्थान  पर  या

 बेकह्पिक  स्थल  नियमित  किया  जाय  सकती  की  रिपोर्टे  को  सरकार  द्वारा  स्वीकार  कर  लिया

 गया  है  ate  मार्ग  निर्देश  जारी  किए  गये  हैं  ।

 झविग्रहीत  भूमि  के  महावत  की  दरों  में  संशोधन  करना

 ]  5514  थी  चिंतामणि  जना :  बपा  ग्रामीण  दिवस  मन्त्री  ag  बताने  की  कृप  करेंगे

 कि

 कया  सरकार  का  विचार  सरकार  द्वारा  भूमि  अवग्रहण  अधिनियम  के  अन्तत

 अधिग्रहण की  |  गयी  भूमि  के  लिए  किसानों  को  दिये  ना  रहे  मुआवजे  की  दरों  मे  सशोधन  करने

 ere  क्योंकि  वर्तमान  दरें  बहुत  कम  हैं  ;

 यदि  तो  इस  समय  राज्य  वार  मुआवजे  देने  की  दरे  क्यां  हैं

 इस  संशोधन  के  बाद  किस  दर  पर  भूगतान  किया  जायेगा  ;  और

 ्  यदि  उपयुक्त  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  है  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  भोर

 बना  सरकार  विंमान  दरों  में  संशोधन  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 कुकी  धौर  oie  विकास  सालियों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :
 से

 भूमि  अधिग्रहण  19872  (19#2  का  विधेयक  संख्या  67)  पहले  ही  लोक

 सभा  में  प्रस्तुत  बर  दिया  गया  है  ।  यद्यपि  भूमि  अधिग्रहण  अधिनियम  1894  की  घारा  23

 के  भन्त्गंत  मूल  वजा  न्धिस्ति  ब  रने  ig  विचार  fed  जान  बाले  मामलों  में  कोई  ahead

 बर्ने  व  Rie  न्हीं  cafe  भगवान  faa  जाने  वाले  qanayq  की  दर  को  बिमान  15

 प्रतिशत  से  बढ़ाकर  so  प्रतिशत  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  भुगतान  किए  गए  मुआवजे  की  धनराशि

 पर  दिये  जाने  वाले  ब्यान  की  दर  की  भी  कब्जे  लेने  की  तारीख  से  लेकर  aaa  बो  तारीख

 हक  वर्तमान  6  प्रचलित  से  ब्रदर  9  प्रतिशत  क्या  जा  रहा  है  ।  यदि  इसमें  एक  ad  से  अधिक

 के  बिलम्ब  होता  है  ।  टो  ag  वे  पश्चात  ब्याज  बी  दर  15  fra  हो  जायेग  ।  इस

 विधेयक  के  बन  जाने  के  पश्चात  इन  परिधानों  बे  फलस्वरूप  कमी  अधिग्रहण  के  लिए  देय  धन

 राशि  में  विधि  हो  जायेगी  ।

 पहाड़ी  झोर  erie  em  में  सिंचाई  oRkaisar

 के  लिए  बिहार  का  ऋण  हेतू  अनुरोध

 = 15:2.  श्री  go  to  रथ  व्या
 ह  था १  ह  मन्त्र ब  यह  बे  ताने  की  कपा  करण  कि  :

 ध्या  उनहें  मिल  है  fe  राज्य  सरब।र  के  पास  उनकी  कमी  होने  के  कारण  बिहार
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 og  और  आदिदासी  क्षेत्रों  तथा  छोटा  नागपुर  में  कई  मध्यम  दर्जे  की  और  छोटी  सिंचाई

 परियोजना अं  की  प्रगत्ति  रफी  हुई  है  ;

 कया  राज्य  सरकार  ने  अपनी  तिहाई  की  क्षमता  विशेष  रूप से  पहाड़ी  और

 आदिवासी  ef  त्रों  में  बढ़ाने  ag  निधि  के  लिए  अनुरोध  किया  है  ;  और

 ()  यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (at  arse  रहमान  :  (*)  से  सिचाई

 परियोजनाओं  के  कार्यालय परत  के  लिए  पर्याप्त  की  व्यवस्था  करना  राज्य  सरकार  की  जिम्मेदारी

 बिहार  सरकार  नं  पहाड़ी  और  आदिम  जाति  भागों  में  रिहाई  परियोजनाओं  के  क्रियान्वन  के

 लिए  धन  की  कमी  क  बारे  म॑ं  fod  कठिनाई  को
 सिंचाई  मंत्रालय

 के  ध्यान  में  नहीं  लाया  है  ।  इसके

 उन्होने  यह  सूचित  किया है  कि  सिचाई  परियोजनाओं --  विशेषकर  आदिम  जाति

 योजना  क्षत्रों  म  बुहत  और  मध्यम  स्की मों  को  भूमि  के  अधिग्रहण  के  लिए  स्थानीय

 जनता  के  विरोध  के  कारण  धीमी  रही  है  ।  पट्टा डी  और  आदिम  जाति  क्ष  त्रों  में  सिचाई  का  विकास

 करने  के  लिए  अतिरिक्त  धन  gg  राज्य  सरकार  से  कोई  विशिष्ट  अनुरोध  सिचाई  मन्त्रालय  में

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 श्र  णी-वार  के  सरकारी  श्रीवास  के  झ्ाबटन  के  लिए  पा  त 11.0

 1553.  श्री  चन्द्रदेव  प्रसाद  फार्मा  :

 श्री  प्रो०  जोत  कनार  मेहता  :  कया  aim  कौर  श्रीवास  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  में  700  रुपये  से  1000  रुपये  तक  मूल  वेतन  पाने  वाले

 सरकारी  कर्मचारियों  को  श्रेणी  चार  के  सरकारी  आवास  के  आबंटन  सम्बन्धित  नियमों  में  हाल  ही

 में  कोई  परिवर्तन  किया  गया है  ;

 एमा यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  और  कारण  हैं  ;

 (7)  क्या  सरकारी  कर्मचारियों  को  श्रेणी  उार  के  सरकारी  आवंटन  करने  हेतु  पात्रता

 का  निर्धारण  करते  स  हाल  ही  में  मुन  वेतन  में  aifat  किए  गए  माकपाई  भत  को  शमित

 नहीं  किया  गया  ;

 (@)  यदि  तो  इसके  कारण  और  औचित्य  क्या  हैं  ;  और

 )
 श  क्या  सरकार  का  विचार  उन  अधिकारियों  को  जिसका  वेतन  महंगाई  भत्ता  शामिल

 किए  जाने  के  बाद  1000  रुपये  से  अधिक  gr  जाता  है  स्टेनगन  अणी  चार  के  आवास  पाने  का  पात्र

 बनाने  के  लिए  सम्बद्ध  नियमों  में  संशोधन  करने  का  दे  ?

 oY
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 deata  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  आवास  मन्त्री  er  नारायण  :

 केन्द्र  सरकार  के  वे  कर्मचारियों  जी  700-999  रुपये  प्रतिमाह  के  वेतनमान  की

 सीमा  में  थे  उन्हें  भागे  पुनरीक्षा  की  शतं  पर  13  1981  से  तथा  आधार  पर

 ढी  आवास  के  लिए  पात्र  बनाया  गया  था  ।  पुनरीक्षा  के  परिणामस्वरूप  ।  1982  से  इस

 व्यवस्था  को  समाप्त  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 नहीं  ।

 मकान  किराया  we  और  नगर  प्रतिभूति  भत्ते  आदि  के  भुगतान  के  प्रयोजन  के  लिए

 महंगाई  भत्ते  को  वेतन  के  साथ  मिलाने  की  मंजूरी  दी  गई  है  परन्तु  सामान्य  पूत  वास  की  पात्रता

 के  प्रयोजन  के  लिए  मंजूरी  नहीं  दी  गई  है  ।

 (¥.)  जश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  झष्यक्ष  तथा  दिल्ली के

 उपराज्यपाल  द्वारा  गठित  समिति  को  सीरिया

 1554.  श्री  |  दास  बया  निम्  ale  ध्वज  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करें मे

 )  बया  दिल्ली  प्राधिकरण  के  अध्ययन  तथा  दिल्‍ली  के  उपराज्यपाल  ने  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  के  तमंचा  रियों  की  मांगों  पर  विचार  करने  के  लिए  दिल्‍ली  प्रशासन  के  मुख्य  सचिव

 को  Fbq AAT  में  एक  समिति  का  गठन  किया

 क्या  इस  समिति  की  सिफारिश  पर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  अपने  कर्मचारियों

 को  वर्ष  1981-82  के  लिए  बोनस  की  बजाय  उत्पादकता  के  TAT  पर  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान

 करने  का  facia  किया

 यदि  तो  क्या  वर्ष  1981-82  के  लिए  उत्पादवता  के  आधार  पर  मुग़ीरह  राशि

 का  पूरा  भुगतान  कर  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  बीतने  प्रकृति  राधिका  भुगतान  कर  दिया  गया  है  भर  कितने

 प्रतिशत  राशि  का  भुगतान  करना  शेष  है  और  पूरा  भुगतान  न  करने  के  बया  कारण  और  कब

 तक  शेव  भुगतान  कर  दिया  जाएगा  और
 तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  mare  sist  भीष्म  नारायण  :  से  (a)
 दी i थ  ra

 | सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  एगी  |
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 afess  अधिकारियों  क  संयुक्त  cag  भ्र मे रिका  के  खेतों  के  बौर

 1555.  थ्री  के ०  go  राजन  :

 श्री  रबीन्द्र  वर्मा  :  क्या  कृषि  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  रहे  है  कि  जो  वरिष्ठ  अधिकारी  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  गए  थे  उनके  खेतों  के

 elt  कर  दिए  गए  थे  ।  9  जुन  ,  9९2)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी

 ब्यौरा

 क्या  गह  सच  है  कि  a  अधिकारी  उचित  स्वीकृति  लिए  बिना  ही  संयुक्त  राज्य

 wafer  चले  गये  भोर  यदि  तो  उसके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  संयुक्त  डी०  ए०  भार०  को  अनेक  अन्य  ago ०  To

 एस०  अधिकारियों  अनुसंधान  समझौते  पर  हस्ताक्षर  करने  और  खेत  में  कृषि  अनुसंघान

 को  देखने  के  लिए  में  संयुक्त  राज्य  अमे  रिका  तथा  ब्रिटेन  भेजा  गया  और

 यदि  at,  तो  उसके
 परिणाम

 क्या  हैं  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर०  ato  स्वा सोना  :

 नहीं  ।  भारत-अमरीकी  उप-आयोग  को  बैठक  में  दल  के  भाग  लेने  के  उद्देश्य  स  अमरीका

 को  यात्रा  करने  और  इस  बैठक  के  पश्चात्‌  क्षत्रीय  भ्रमण  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  सचिवों  की

 समिति  की  अनुमति  गौर  प्रधान  मन्त्री  की  स्वकृति  के  लिए  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  प्रधान  मन्त्री

 ने  भारतीय  प्रतिनिधिमण्डल  को  केवल  उप-आयोग  की  बैठक  में  भाग  लेने  के  लिए  ही  स्वीकृति  दी

 चूकि  प्रधान  मन्त्री  वे  उप-आयोग  की  ब ठक  के  बद  भारतीय  प्रतिनिधि  मण्डल  को  क्षेत्रीय

 दौरों  में  भाग  लेने  की  मजूरी  नहीं  दी  अतः  न  तो  कोई  क्षेत्रीय  wag  feaifia  fear  गया  था

 भर  न  ही  उसमें  भाग  लिया  गया  था  ।

 जेसा  कि  ऊपर  उत्लेख  किया  गया  सचिवों  की  समिति/प्रधान  मन्त्री  की  qa
 मति  से  ही  अधिकारीगण  अमरीका  की  यात्रा  पर  रवाना  हुए  थे  ।  उनके  खिलाफ  कार  वाई

 करने  का  कोई  प्रश्न  हो  नहीं  होता  ।

 भारत  सरकार  ओर  मेक्सिको  के  बीच  खाद्य  प्रौद्योगिकी  भोर  कृषि  अनुसंधान

 सम्बन्धी  सहयोग  के  विशेष  कार्यक्रम  में  नयाचार  के  प्रावधानों  के  मेक्सिको  का  एक

 1981  के  दौरान  भारत  के  दौरे  पर  आया  था  मया चार  के  तहत

 प्रस्तावित  कार्यकलापों  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कार्य  योजना  के  बारे  में  विचार  लिमये  करने

 भीर  इसे  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  भारतीय  प्रतिनिधि  मंडल  का  वापसी  दौरा  अनिवार्य  ar
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 कृषि  अनुसन्धान  और  शिक्षा  विभाग  के  संयुक्त  सचिव  अथवा  प्रतिनिधि  मंडल  द्वारा  किसी

 नयाचार  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किए  जाने  ० थू |  इस  प्रावधान  के  अनुपालन  में  एक  तीन  सदस्यीय

 भारतीय  प्रतिनिधि  मिल  जिसमें  (1)  tTo  सुखदेव  पंजाब  कृषि  विश्व

 लुधियाना  (2)  श्री  पी०  gto  संयुक्त  कृषि  अनुसार  भर  शिक्षा  विभाग

 बौर  (3)  डा०  आर०  नागर  केन्द्रीय  मेड़  मत  भुगतान  अविका नगर

 शामिल  को  10  1282  से  सात  दिन  को  अवधि  के  लिए  मेक्सिको  का  दौरा  करने  के  लिए

 नियुक्त  किया  गया  था  ।  प्रथम  दो  अधिकारियों  अर्थात्‌  डा०  सुखदेव  fag  ओर  श्री  पी०  एन०  राव

 को  वाशिंगटन  में  होने  वाली  भारत-अमरोही  उप-आयोग  की  बठक  में  भी  भाग  लेने  के  लिए

 नियुक्त  किया  गया  था  और  वहां  से  मं  रसिको  के  लिए  रवाना  हुए  थे  ।  इसकी  वाशिंगटन  की  यात्रा

 यात्रा  जागत  पर  कोई  अतिरिक्त  वित्तीय  बोझ  नहीं  पड़ा  थ  ।  वाशिंगटन  में  उनके  प्रवास  क॑

 दिनों  के  लिए  ही  उन्हें  प्रति  का  भुगतान  किया  गया  था  प्रारम्न  में  इस  प्रतिनिधि  asa

 द्वारा  1942  में  दौरा  किय  जान  की  योजना  लेकिन  ससद  का  बजट  सत्र  शीघ्र  प्रारम्भ

 होने  वाला  इसलिए  दौरा  स्थगित  करना  पड़ा  था  ।

 कृषि  अनुसंधान  और  शिक्षा  विभाग  के  संयुक्त  सचिव  की  दौरा  सम्बन्धी  रिपोर्ट  की

 जांच  की  जा  रही

 भारतीय
 खाद्य  निगम  के  चण्डीगढ़  कार्यालय  में  प्रदर्शन

 1556.  शी  विजय  कुमार  यादव  :  कया  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  कमेंचारी  पालेडोर  संघ  ने  अगर  कौर

 198  के  अन्तिम  सप्ताह  में  क्षेत्रीय  चंडीगढ़  के  सामने  धरना  दिया  था  और

 विरोध  में  जनसभा भों  का  आयोजन  किया

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या  हैं  ;  और

 उनको  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अ

 २.  कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला  :  और

 (a)  ‘wide. ate  निगम  के  पास  पंजाब  क्षेत्र  में  कोई  विभागीय  श्रमिक  नहीं  तथापि  HS

 जोकि  अपने  आपको  तथा  कथित  भारतीय  खाद्य  निगम  कम  चारी  पत्तेदार  सघ  से  सम्बन्धित

 बताते  1982,  के  अन्तिम  सप्ताह  से  क्षेत्रीय  पंजाब  के  सामने  देते  रहे

 gaa  मांगे  इस  प्रकार हैं

 (1)  भारतीय  खाद्य  निगम  के  हैंडलिंग  तथा  ट्रांसपोर्ट  के  ठेकेदारों  को  अपने  को

 रजिस्ट्रार  के  यहां  पंजीकृत  करवाना  उन्हें  मूल  सुविधाए  देनी  चाहिएं  भर

 श्रमिकों  का  समुचित  रिकार्ड  रखना  चाहिए  ।
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 (2)  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  कौर  अन्य  श्रमिकों  के  बीच  के  झगडों

 को  दूर  करने  के  लिए  सुपुर्दगी  सम्बन्धी  नीति  के  बारे  में  जाना  चाहिए  और  उसे

 शीघ्र  कार्यान्वित  फिया  जाना  चाहिए  ।

 (3)  मांगें  पूरी  होने  संगरूर  जिले  के  कुछ  ठेकेदारों
 द्वारा  कर्मचारियों

 के  रोके

 गये  भुगतान  को  दे  दिया  जाए  ॥

 जहां  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  का  सम्बन्ध  उन्होंने  अपने  सम्बन्धित  रियों

 फो  परामदां  दिया है  कि  वे  संविदा  श्रमिक  और  अधिनियम  1970  को

 कवित  करने  के  बारे  में  आवश्यक  अनुदेशों  का  अनुसरण  करें  ।  निगम  ने  बताया  हैकि  संगरूर  में

 ठेकेदारों  द्वारा  जो  भगतान  रोका  गया  था  उसे  अब  श्रमिकों  को  दे  दिया  है  ।

 दिल्‍ली  को  कालोनियों  को  पाइप  लाइन  से  कुकिंग  गस  को  सप्लाई

 1557.  श्री  राम  सिंह  वाक्य  :  क्या  निर्माण  ale  आवास  मन्त्री  ag  बताने  को  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  के  पास  दिल्‍ली  की  पुनर्वास  कालोनियों  के  गरीब  लोगों  को  पाइप

 लाइन  से  कुकिंग  ग्  सप्लाई  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  है

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्योरा  क्या है  ;  भी

 इस  योजना  से  कितने  परिवार  लाभान्वित  होंगे  ?

 संसदीय  aa  तथा  निर्माण  ate  आवास
 मंत्री

 भौम  नारायण  :  से

 दिल्‍ली  नगर  निगम  के  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  एवं  व्ययन  संस्थान  ने  सुचित  किया  है  fa  पुनर्वास

 कालोनियों  को  पाइपलाइनों  के  माध्यम  से  कुकिंग  गेस  देने  का  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  फिर

 यह  संस्थान  ओखला  स्थित  जल  मल  फोन  संयंत्र  से  सीवरेज  गेस  सप्लाई  करने  की  एक

 योजना  का  निष्पादन  कर  रहा  है  ।  इस  काय  के  तृण  हो  जाने  के  पश्चात  लगभग  10,000  गैस

 कनेक्शन  उपलब्ध  होंगे  |

 थनों  का  @  aa  विमान

 1558.  श्री  मूलचन्द  डागा :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  6.  जन  1982  की  प्रेस  रिपो  के  इंडिया

 बी कमिंग  ए  वेस्ट  लीड  शीषंक  की  भोर  दिलाया  गया  है
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 क्या  यह  सच  है  कि  विकास  परियोजनाओं  के  विकास  के  लिए  प्रति  ag  करोड़

 50  लाख  हैक्टेयर  वनों  को  बर्बाद  किया  जाता  है  भर  क्या  वनों  का  अन्धाधुन्ध  नादा  किया  जा  रहा

 है  मौर  इसके  साथ  ही  कृषि  भूमि  भी  नष्ट  हो  रही  भीर

 यदि  तो  पारिस्थितिक  संतुलन  बनाए  रखने  और  भूमि  को  मष्ट  होने  से  अचाने

 के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जाएगी  ताकि  देश  को  बंजर  मभूमि  होने  से  बचाया  जां

 सके ?

 कुकी  तथा  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों
 में

 राज्य  मंत्री  atte  ate
 :

 (*)  at

 1951-52  गौर  1978-79  के  सोच  लगभग  43.2  लाख  हेक्टर  वन  क्षत्र  को

 गर  बन-सम्बन्धी  कार्यों  के  उपयोग  में  लिपा  गया  था  ।  बन  1980

 के  बनने  के  किसी  भी  वन  भूमि  को  गेर  वन  सम्बन्धी  कार्यों  के  उपयोग  में  लाने  के  लिए

 भारत  सरकार  की  पूर्व  स्वीकृति  लेना  अनिवायें  हो  गया  है  ।  इसके  1980  से

 1982  तक  अपरिहार्य  कारणों  से  केवल  5417  हेक्टर  वन  क्षेत्र  को  गर  वन-सम्बन्धी

 कार्यों  के  उपयोग  में  लाने  की  अनुमति  दी  गयी  थी  ।

 सरकार  मीरा-क्षरण  और  भू-अपकरण  रोकने  के  लिए  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 से  केन्द्रीय  और  राज्य  क्षेत्रों  में  मृदा  और  जल  संरक्षण  के  अनेक  कार्यक्रम  शु  किए  1५81

 तक  मुदा  भीर  जल  संरक्षण  सम्बन्धी  विभिन्‍न  उपायों  से  748  करोड़  रुपय  की  लागत  से  लगभग

 243.7  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  का  उपचार  गया  था  ।  छठी  योजना  (1980-85)  के  दौरान

 495  करोड़  रुपए  के  परिव्यय  थे  65  लाख  हेक्टर  क्षेत्र  का  उपचार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 विरासत  परियोजनाओं के  पर्यावरण  सम्बन्धी  सम्भावित  प्रतिकूल  प्रभाव  को  रोकने  के

 लिए  पर्यावरण  विभाग  ने  पर्याप्त  सम्बन्धी  रुष्टि  कोण  से  चुनींदा  विकासात्मक  परियोजना  की

 स्वीकृति  देने  के  लिए  कार्यविधि  तयार  की  है  ।  नाज क  क्षेत्रों  में  पर्यावरण  सम्बन्धी  सुधार  हेतु

 क्षेत्रीय  कार्यों  का  आयोजन  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  पारिस्थितिकी-विकास  ais  की  भी  स्थापना

 की  जा  रही

 सधा  राहत  सहायता  का  भूगतान  किया  जाना

 1559.  श्री  तारिक  अनवर  :  बया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 बया वर्ष  197.  में
 गुजरात

 में  जाली  नामों  पर  सूखा  राहत  सहायता  के

 भुगतान  किए  जाने  के  मामले  ध्यान  में  आ  ए
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 (a)  सरकार  द्वारा  यह  सुनि  = feaa  करने  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  कि

 विभिन्‍न  राज्यों  को  सहायता की  आवंटित  राशि  का  प्रभावित  व्यक्तियों  को  केवल  में

 भुगतान  fart  भर

 कया  सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  को  कोई  alafagat  जारी  करने

 का  विचार  है  ?

 काबू  कौर  प्रमाण  fara  मंत्रालयों  में  उप  कमला  :

 राज्य  सरकार  से  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जाएगी  |

 प्रभावित  लोगों  को  राहत  देना  राज्य  सरकारों  की  मुख्य  जिम्मेदारी हैं  ।  आपात

 राहत  देने  के  लिए  राज्यों  के  पारा  सीमान्त  धनराशि  के  रूप  में  पहले  से  ही  धनराशि  उपलब्ध

 होती है
 ।  राहत  सम्बन्धी  नियमावली  में  राहत  की  रकम  वितरित  करने  सम्बन्धी  विस्तृत  अनुदेश

 तथा  प्रक्रिया  दी  गयी  है  और  केन्द्रीय  सरकार  ह: ह  सहायता  के  दुरुपयोग  की  आशा  नहीं  करती

 है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  होता

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  लागू  करने  के  लिए  मध्य  प्रदेश  को

 वी  नाने  वाली  सहायता

 1560.  थी  सत्यनारायण  जटिया  :  क्या  ग्रामीण  विकास  स्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  को  क्रियान्वित  करने  में  1982-83  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  कितनी  राशि  की  सहायता  स्वीकृत  की  गई

 afa  ale  ग्रामीण  विश्वास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  बालेश्वर  :  मध्य  प्रदेश

 सरकार  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  के  कार्यान्वयन  के  लिए  चालू  ae  की  पहली  दो  तिमाहियों

 के  लिए  660.00  लाख  रुपये  की  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ।  पहली  दो  तिमाहियों  में

 कार्य  निष्पादन  पर  fade  करते  हुए  इस  ad  की  शेष  दो  तिमाहियों  के  लिए  इतनी  ही  धनराशि

 आवंटित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।  इतनों  ही  धनराशि  राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  बराबर  के

 भन्णदान  के  रूप  में  दी  जाएगी  |

 वर्ष  1982-83  क  दौरान  ग्रामीण  विकास  योजनाएं

 156).  एस०  एम०  श्रीकृष्ण
 an थी  ana  भाई  वर्ट  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जा

 कार ने
 क्या

 a  ना  982-83  के  दौरान  कतिपय  ग्रामीण  विकास  योजनाएं  शुरू  को

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  बया है  ;  और

 1 इस  सम्बन्ध  में  कौनसी  ग्रामीण  रोजगार  योजनाएं  शुरू
 की  ह  ई

 कि  ate  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  सत्री  (sit  बालेश्वर  :  ate

 राज्यों  केन्द्रशासित  क्षत्रों  में  कार्यान्वित  जा  रहे  aria  विकास  कार्यक्रम  निम्नलिखित

 हैं  || र

 (1)  स्रावित  ग्रामीण  विकास  कार्य  क्रम

 में ्  छोटे  ॥ छठी  योजना के  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  में  प्रत्येक  खण्ड

 सीमान्त  कृषि  ग्रामीण  कारोगरों  आदि  के  लक्षित  वर्ग  से  सम्बन्ध  रखने

 aia  कम  से  कम  3000  परिवारों  को  उपदानों  तथा  संस्थागत  ऋण  के  माध्यम  से  सहायता

 पहुचाने  की  अपेक्षा  की  गई  है  जिससे  वे  सक्षम  भारिक  गतिविधियां  शुरू  कर  सकेंगे  ।  उपदान  को

 दर  छोटे  किसानों  के  लिए  परियोजना  लागत  75  प्रतिशत  मौर  data  श्रमिकों

 भारी  के  लिए  १3  1-/1  प्रतिशत  है  जो  afar  से  अधिक  3000  रुपये  तक  सकता

 > आदिवासियों  के  लिए  उपदान  की  दर  50  प्रतिशत  ्  लेकिन  यह

 रुपये  से  अधिक  नहों  जा  सकता  ।  कम  से  कम  30  प्रतिशत  लाभ भोगी  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  में  से  लिये  जाने  हैऔर  कुछ  लभों  के  कम  से  कम  30

 प्रतिशत  लाभ  ऋण  तथा  उपदान  के  माध्यम  से  इन  वर्गों  को  पहचान  जाने  हैं  ।  समन्वित  ग्रामीण

 विकास  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित  व्यय  को  केन्द्र  तथा  राज्यों  द्वारा  बराबर  अखर  के  आधार  चीन

 किया  जाता  है  ॥

 (2)  राष्ट्रीय  प्रामीण  र  जगार  कार्यक्रम

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ने  ।  9६0  में  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम

 का  स्थान  ले  लिया  है  ।  कार्यक्रम  का  मुख्य  उद्देश्य  ग्रामीण  क्षत्रों  में  afafzaa  रोजगार  sar  करना

 भर  उसके  माध्यम  से  स्थायी  सामुदायिक  परिसम्पत्तियों  सुजीत  करना  है  जिससे  समाजाधिक  विकास

 के  लिए  ग्रामीण  क्षत्रों  में  आधार  भूत  ढांचा  सुदृढ़  होगा  ।  10  प्रतिशत  परिचय  ऐसी  परिसम्पत्तियों

 के  निर्माण  के  लिए  निर्धारित  किया  गया  है  जिनका  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के

 समाजाधिक  जीवन  पर  प्रत्यक्ष  प्रभाव  पड़ता  है  !  राज्यों  ।  केन्द्रशासित  क्षत्रों  को  Tacs  करते

 समय  कृषि  श्रमिकों  तथा  सीमन्त  किसानों  की  जनसंख्या  पर  कौर  75  प्रतिशत  सम्बन्धित  us

 में  गरीबी  के  प्रभाव  पर  25  प्र  ताकत  बल  दिया  जाता  है  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  से

 सबन्धित  व्यय  को  1-4-1981  से  केन्द्र  तथा  राज्यों  द्वारा  बराबर-बराबर  आधार  पर  aga  किया

 जाता  है  ।
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 (3)  स  va |  ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम

 इस  कार्यक्रम  के  मुख्य  घटकर  ये  हैं  :

 (1)  सिंचाई  संसाधनों  का  विकास  तथा  प्रबन्ध  :

 (2)  भूमि  तथा  जल  संरक्षण  और  रोपण  ;

 (3)  फसल  प्रतिमान  की
 पुलिस

 रचना  श्र  और  चारागाह  विकास

 (4)  शुष्क  भूमि  पर  कृषि  की  तकनीकों  को  लोकप्रिय  और

 (5)  पशुधन  विकास  ।

 सूखाग्रस्त  क्षत्र  कार्यक्र  को  इस  समय  देश  के  69  जिलों  में  कार्यान्वित  किया  रहा  है

 गौर  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित  व्यय  को  केन्द्र  तथा  राज्यों  द्वारा  बराबर-बराबर  आधार  पर  बहन

 किया  जाता  है  ।

 (4)  weafa  विकास  काय  क्रम

 इस  कार्यक्रम  का  sev  मानवीय  तथा  पशुधन  संसाधनों  का  अधिक  a  afar

 उपयोग  करके  लोगों  की  आए  के  स्तरों  और  रोजगार  के  अवसरों  में  वृद्धि  करके

 = गम  तथा  ठंडे  दोनों  प्रकार  के  रेगिस्तानों  क्षत्रों  रक  समन्वित  विकास  करना  प्  !

 मरूभूमि  विकास  कार्यक्रम  के  wana  परिकल्पित  मुख्य  गतिविधियां  वनरोपण  चारागाह

 वि  भूजल  जल  संचयन  ढांचों  के  पम्प सेटों  को  शक़्तिचालित  करने  हेतु

 ग्रामीण  विद्युतीकरण  और  कृषि  विकास  बागबानी  कौर  पशुपालन  से  सम्बन्धित  हैं  ।  कार्यक्रम  के

 छान्तगंत  देश  के  2  |  जिले  लिए  गए  i)  मरुभूमि  विकास  wag  से  सम्बन्धित  व्यय  को  भी  केन्द्र

 तथा  राज्यों  द्वारा  बराबर-बराबर  आधार  पर  वहन  किया  जांता  है  ।

 इन  सभी  कार्यक्रमों
 के

 परिणामस्वरूप  ग्रामीण  क्षत्रों  में  रोजगार  की  व्यवस्था

 होती  है  ।

 मछली  उद्योग  को  रियायत

 1562.  थ्री  चिगवाँग  कोयला  :

 श्रीमती  सयोगिता  राणे  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बड़  उद्योग  गुणों  की  मछली  उद्योग  के  प्रति  भूमिका  सन्तोषजनक

 नहीं  रही  है  और  यह  क्षेत्र में  नए  उद्यमियों  को  आकबत  करने  में  असफल  हुआ  और

 मछली  उद्योग  को  अतिरिक्त  प्रोत्साहन  भोर  रियायत  के  लिए  सरकार  के
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 गा  +o
 विचारार्थ

 न  क्या  प्रस्ताव  डु  ताकि  fa  सिलता
 bs क  रू  से  बेश  के  आधिक  Wns  वाले  क्षेत्रों  में  मछली  का

 उपयोग  किया  जा  सके  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास
 मन्त्री  क्यों

 में  राज्य  मंत्री  ato  alo  :

 देश  में  उपलब्ध  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  68  वाणिज्यिक  जलयानों  में  से

 23  जलयान  बड़े  उद्योग  गृहों  के  अधीन  हैं  ।  इस  क्षत्र  ने  नए  उद्यमियों  को  भी  आक्षित  किया  है  ।

 कुछ  महत्वपूर्ण  प्रोत्साहन  ate  रियायतें  निम्न  प्रकार  हैं  —

 (1)  विदेशी  समस्या  जलयानों  को  किराये  पर  लेना  ।

 (2)  संयुक्त  उद्योग  ।

 (3)  मत्स्य  जलयानों  का  चयनात्मक  आयात  ।

 (4)  देश में  निमित  जलयानी  की  लागत  पर  राजसहायता  |

 (5)  जहाजरानी  विकास  निधि  समिति  के  माध्यम  से  आसान  शर्तों  पर  ऋण  |

 (6)  कुछ  श्रेणियों  के  जलयानों  के  लिए  हाई  पीढ  डीजल  पर  उत्पाद  कर  में

 छुट
 |

 हाई  स्पीड  डीजल  पर  उत्पाद  कर  की  छुट  सम्बन्धी  योजना  में  परिवर्तन  केवल  अन्तिम

 निर्णय  लेने  के  बाद  ही  घोषित  किये  जा  सकते  हैं  ।

 नरी  जल  प्रबंध  व्यवस्था  को  केद्रीय  सूची  में  सम्मिलित  करने  के

 लिए  कानून  बनाना

 1563.  थी  एम०  एस०  कुष्ठ  कया  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नदी  जल  प्रबन्ध  व्यवस्था  को  केन्द्रीय  सूची  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  कानून

 बनाने  हेतु  कदम  उठाए  जा  रहे

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  मैं  अब  तक  की  गई  क।्यंवाही  ब्यौरा  क्या  है  ?

 खिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नियामक  रहमान  श्र
 :  भर  देश  को

 नदियों  के  जल  प्रबन्ध  को  केन्द्रीय  सूची  के  अन्तर्गत  लाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है ।

 उत्तर  प्रदेश  को  ag  सिचाई  योजना धरों  के  लिए  नियत  घन  रोशि

 1564.  थी  मोहम्मद  इसरार  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
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 aa

 क्या  उत्तर  प्रदेश  को  लघु  सिंचाई  योजनाओं  के  लिए  उसकी  मांग  a  अनुरूप  धनराशि

 नियत  की  गई  है  और  यह  कि  उसे  1980-81  में  नियत  धनराशि  की  तुलना  में  बहुत  कम  धनराशि

 नियत  को  गई  और

 यदि  तो  अतिरिकत  केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  प्रस्तावों पर

 सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 सिंचाई  लप  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  श्र
 :  उत्तर  प्रदेश  सर

 कार  ने  लघु  सिचाई  स्कीमों  के  लिए  अपने  वार्षिक  राज्य  योजनाओं  आबंटनों  में  निम्न

 प्रकार  व्यवस्था  की  है

 1980-81  53°00  करोड़  रुपये

 1981-82  53:90  करोड़  रुपये

 1982-83  49°54  करोड़  रुपये

 इसके  अतिरि  लघ  सिचाई  के  लिए  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम
 से

 6  करोड़

 रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  और  इस  तरह  से  कुल  55:54  करोड़  रुपये  हो  गए  हैं
 ।

 अतिरिकत  केन्द्रीय  सहायता  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  से  ऐसा  कोई

 wave  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ?

 ध्रनिवाय  घस्तुप्नों  का  वितरण

 1565.  श्री  के०  ए०  स्वामी  :  क्या  नागरिक  पूति  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  सरकार वे  नियंत्रणाधीन  संस्थानों  द्वारा  अनुशासित  अनिवार्य  वस्तुओं  हे

 वितरण  सम्बन्धी  पूर्ण  ब्यौरा  क्या

 वर्ष  1983  और  1.984  के  लिए  ब्या  कार्यक्रम  तथा  योजनाएं  और

 वर्ष  1983  बर  1984  में  योजना भों  का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बुरी  तथा  ग्रामीण  here  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला  :  (*  मोजूदा

 व्यवस्था  के  अनुसार  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  वितरण  के  लिए  विभिन्न

 संघ  राज्य  क्ष  त्रों  को  चीनी  आयातित  खाद्य  मिट्टी  के  साफ्ट  भौर

 कंट्रोल  के  कपड़े  की  सप्लाई  सार्वजनिक  या  सहकारों  क्षत्रों  की  कुछ  नामित  एजेंसियों  द्वारा  पूर्वे

 निर्धारित  मूल्यों  पर  की  जाती है
 ।  राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्रों  को  इस  बात  की  छुट  है  कि

 बे  भाम  खपत  की  अन्य  वस्तुओं  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  शामिल  कर  लें  और  कई  राज्यों
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 रक  द  ब  न् में  नहाने  tar  कापियां  जेसी  वस्तुएं  भी  इस  प्रणाली  के

 माध्यम  से  वितरण  की  जा  रही  हैं  ।

 (@)  और  वर्ष  1982-83  के  दौरान  देश  में  उचित  दर  50,000  भर  दुकानें  खोल

 कर  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  विभिनन  राज्यों  में

 कितनी  दुकाने  खोली  जायेंगी  ब्यौरा  उन  राज्यों  की  आवश्यकता  पर  निर्भर  करेगा  ।  नये

 बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  तहत  दूरदराज  के  इलाके  में  चल  दुकानें  खोलने  व  औद्योगिक

 छात्रावासों  आदि  की  metal  को  पूरा  करने  के  लिए  दुकानें  खोलने  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही

 है  ।  इस  संबंध  में  19४3-84  के  लिए  कार्यक्रम  चालू  as  के  दौरान  होने  वाली  प्रगति  के  आधार

 पर  तथ  किए  जाएगे  ।

 शाह  री  कमी  प्रचीनतम  सोमा  atc  विनियम  प्रीमियम  की  प्रभावहीनता

 1566.  श्री  सुरजभान :

 श्री  झटल  बिहारी  बाजपेयी  :  बया  निर्माण  शौर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  इस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  शहरी  भूमि  अधिकतम

 सीमा  कौर  विनियमन  अधिनियम  के  प्रभावहीनता  के  कारण  दिल्‍ली  में  कुछ  क्षत्रों  में  जमीन  की

 कीमत  बहुत  तेजी  से  4,000  रुपये  प्रति  at  फुट  से  भी  अधिक  बढ़  गई  है  और  लगभग  600

 अनधिकृत  कालोनियां  भी  बन  गई  हैं  जिनमें  लाखों  लोग  और  आयोजित  मकान

 (a)  इस  सम्बन्ध  में  तत्व  क्या  हैं  और  कौन  से  उपाय  अपनाए  गए  और

 क्या  उक्त  अधिनियम  में  कोई  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  किस

 प्रकार

 संसदीय  कार्यो  तथा  निर्माण  ale  श्रीवास  मन्त्रों  भीष्म  नारायण  :  से

 भूमि  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  के  कारणों  में  नगर  भूमि  सीमा  तथा  afafaaa,

 1970  का  लागू  होना  भी  एक  कारण  हो  सकता  है  ।  यह  अधिनियम  दिल्‍ली  अनधिकृत  कालोनियों

 के  बनने  के  लिए  भी  उत्तरदायी  नहीं  है  ।  भूमि  के  मूल्यों  में  वृद्धि  भाम  मुद्रास्फीति  की  प्रवृत्ति  तथा

 मुक्त  खरीद  के  लिए  प्लांटों  की  कम  उपलब्धता  के  कारण  प्रतीत  होती  है  ।  नगर  भूमि

 अधिकतम  तथा  अधिनियम  के  कार्यात्वयन  में  ब्यावद्यारिक  कठिनाइयों  और  उसके

 उपबन्धों  में  कमियों  को  दूर  करने  की  दुष्टि  से  नगर  मृति  सीमा

 alafara,  1076  में
 संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  प्रक्रियाधीन  हैं  ओर  इस  अवस्था  में  उसके  ब्यौरे

 पर  बिचार  करना  लोक  हित  में  नहीं  है  ।
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 eee

 भारत  सरकार  ee AIT,
 नीलोखेड़ी  के  तक  कर्मचारियों  के

 quit

 उत्तराधिकारियों  की  नियुक्तियां

 1567.  ait  रेशमा  मोती  राम  भोई  :  क्या  निर्माण  ate  भ्राता  मन्त्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दोरान  भारत  सरकार  नीलोखेड़ी में  काम  करने  घाले  बितने

 क्यारियों  का  देहावसान  हुआ

 उनका  विवरण  क्या है  और  वे  किन  किन  तारीखों  को  मरे

 क्या  इन  सभी  मामलों  में  मृतकों  के  कानूनी  उत्तराधिकारियों  को  उनके  माता-पिता

 के  स्थान  पर  नियुक्तियां  दी  गई  और

 उन  मृतकों  का  विवरण  क्या  जिनके  कानूनी  उत्त  प्राधिकारियों  को  रोजगार  नहीं

 दिया  गया  है  और  यदि  हां  तो  उसके  क्या  कारण

 संसदीय  कार्प  तथा  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  fag)  :

 तीन ।

 (1)  श्री  निम्न  श्रेणी  लिपिक  की  30.12.79  को  मृत्यु  हुई  ।

 (2)  श्री  भगत  वाइन्डर  की  11.12.81  को  मृत्यु  हुई  ।

 (3)  श्री  केवल  वाइन्डर  की  20.12.81  को  मृत्यु  हुई  ।

 स्वर्गीय  सबे  श्री  हरदेवा  और  केवल  कृष्ण  के  पुत्रों  को  अनुकम्पा  के  आधार  पर  नौकरी

 होगई है  ।

 अनुकम्पा  के  आधार  पर  नौकरी  के  लिए  श्री  भगतराम  के  पृत्र  का  अनुरोध  स्वीकार

 नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  वह  इस  विषय  पर  सरकार  की  नीति  मार्ग  निर्देशन  के  arcadia  नहों
 लाता  ॥

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगर  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्यों  को  सप्लाई  किए  गए  era

 1568.  श्री  सत्यगोगलन  fast  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राष्ट्रीय  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  ae  1982-83  के  दोरान  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  को

 सप्लाई  किए  जाने  वाले  खाद्यान्नों  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या है  ?

 कब थि थक  शौर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :  राष्ट्रीय  ग्रामीण
 रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  चालू  at  की  प्रथम  दो  तिमाहियों  के  लिए  कुल  1.00  लाख  मीटरी
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 टन  चावल  तथा  50.000  मीटरी  टन  1...  की  मात्रा  आवंटित  a  शेष  दो  तिमाहियों  के

 लिए  इतनी  ही  मात्रा  बंटी  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।  कार्यक्रम  के  लिए  सम्पूर्ण  आवंटित  मात्रा

 के  मुकाबले  में  चालू  वर्ष  की  प्रथम  दो  तिमाहियों  के  लिए  खाद्यान्नों  के  राज्यवार  आवंटन  को

 शनि  वाला  एक  विवरण  समान है  ।

 बीच रण

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  भन्तगंत  पहली  दो  तिमाहियो ंके  लिए

 खाद्यान्नों  के  आवंटन  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 ऋम  संख्या  राज्य/केन्द्र  शासित  क्षत्र  आवंटित  खाद्यान्न  टनों  में  )
 ee  पा

 चावल  योग

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  16,250  16,250

 2.  असम  3,600  3,000

 3.  बिहार  24,200  24,200

 थ  गुजरात  6,100  6,100

 5.  हरियाणा  960  960

 6  435  435 हिमाचल  प्रदेश  870

 7.  जमीन  ware  480  480  960

 कर्नाटक  7,100  7,100

 9,  केरल  5,250  5,250

 10.  मध्य  प्रदेश  7,000  4,315  11,315

 11.  महाराष्ट्र  17,9  30.  17,930

 12  मणिपुर  150  150

 मेघालय 13.  140  140

 14.  लण्ड  150  150

 15.  sear  8,200  8,200
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 1é  पंजाब  1,680  1,680

 18  राजस्थान  3,510  1310

 सिक्किम  100  100 |  हिए

 19  तमिलनाडु  12,685  12,685

 20  श्रिपुरा  510  510

 2!  उत्तर  प्रदेश  16,000  10,720  26,720

 52  पश्चिम  बंगाल  9,000  9,000

 केन्द्र  शासित  प्रदा

 23  अपमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  150  150

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  100  100

 22  मिजोरम  100  100

 26.
 पांडिचेरी

 150  150

 ee  oe  eee

 54,095  103,185  157,280
 —_—  ——  बाण

 भूमि  सुधार  योजना  के  कार्यान्वयन  के  लिए  केरल  को  वित्तीय  सहायता

 1569.  शी  के०  कुन्हा  :  कया  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  वर्ष  1978-79,  1979-80  के  दौरान  केरल  राज्य  को  राज्य  में  भूमि  सुधार
 नामों  के  कार्यान्वयन  हेतु  कितनी  वित्तीय  सहायता दी  गई  ?

 कमी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :  अधिकतम

 सीमा  से  फालतू  भूमि  के  आबंटि भों  को  सहायता  देने  की  योजना  के  अंतगर्त  1978-79  के  दौरान

 केरल  राज्य  को  3,  -0,574  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  थी  ।  1979-80  के  दौरान  उस

 राज्य  को  इस  प्रयोजन के  लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  गई  थी  ।

 मध्य  प्रदेश  सरकार  गांधी  सागर  के  ऊपरी  हिस्से  में  बांधों  का  निर्माण

 1570.  थी  जयनारायण  रोत  :

 भी  मूलचन्द  डागा  :  कया  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कश्  ceo
 क बया

 यह
 सच  है  कि  य  प्रदेश  सरकार ने  राजस्थान  सरकार  के  साथ  किये  गये
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 करार  का  उत्लंघन  करते  हुए  चम्बल  नदी
 पर  गंधी  सागर  के  ऊपरी  हिस्से  में  बांध/कोई

 बना  लिए

 वय  राजस्थान  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  विरोध  प्रकट  किया  और

 यदि  तो  इस  करार  को  लागू  करने  के  उनके  मन्त्रालय  ने  कया  कार्यवाही

 की  है  ?

 सिंचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  :  चम्बल  के

 जल  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  की  सरकारों  के  बीच  कोई  औपचारिक

 करार  नहीं  हुआ  है  ।  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्र  को  सुचित  किया  था  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार

 गांधी  सागर  जलाशय  के  प्रवाह  क्षत्र  में  चम्बल  बेसिन  के  ऊपरी  भागों  में  कई  सिचाई  स्कीमों का

 निर्माँण  कर  रही  ।  जिसके  कारण  गांधीसागर  जलाशय  में  जल  का  अन्तर्जाल  कम  हो  जाएगा  ओर

 उसके  परिणामस्वरूप  उन  के  राज्यों  को  मिलने  वाले  सिचाई  और  विद्युत  लाभ  कम  हो  जाएगे

 सिचाई  मन्त्रालय  द्वारा  यह  मामला  मध्य  प्रदेश  सरकार  के  साथ  उठाया  गया  था  ।  इस

 198!  में  राजस्थान  सरकार  ने  सुचित  किया  था  कि  वे  इस  मामले  को  मध्य  प्रदेश

 सरकार  के  साथ  द्विपक्षी  आधार  पर  हल  कर  लेंगे  ।

 राउ  स्थान  के  मुख्य  मन्त्री  से  हाल  में  एक  पत्र  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  मध्य

 प्रदेश  सरकार  से  कहा  जाए  कि  जब  तक  यह  मामला  हन  नहीं  हो  तब  तक  वे  ऊपरी  भागों

 में  कोई  नई  सिचाई  स्कीम  हाथ  में  न  लें  ।  केन्द्रीय  सिचाई  मन्त्री  ने  मध्य  प्रदेश  के  मुख्य  मन्त्री  को

 एक  पत्र  लिखा  है  जिसमें  यह  अनुरोध  किया  गया  है  कि  यह  मामला  दोनों  राज्य  सरकारों  के  बीच

 सौहा दं पूर्ण  ढंग  से  हल  किया  जाए  ।

 बिहार  में  दालों  का  विकास

 1571.  श्रीमती  कुष्णा  साही :
 बया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  gor  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  16  1५82  को  बिहार  में  मोकामे  ताल  क्षत्र

 में  दालों  के  विकास  की  सम्भावनाओं  पर  चर्चा  करने  के  लिए  कृषि  मन्त्री  की  अध्यक्षता  में  एक

 बैठक  आयोजित  की  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रधान  मन्त्री  के  नए  20  सूत्री  कार्यक्रम  के  सनद  में  इस  क्षेत्र को

 विशेष  व्यवहार  की  अपेक्षा  और

 wife  तथा  ग्रामीण  विकास  सन्त्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  ato  :

 से  जी  हां  ।  बिहार  के  बरहिया  मोंका मे  ताल  क्षत्र  में  दाल  का  उत्पादन  बढ़ाने  की

 दृष्टि  से  बिहार  सरकार  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वह  एक  वृहत  योजना  सरकार  के  विचार  के

 लिए  प्रस्तुत  करें  ।
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 कि  | को  ना ् बिहार  में  गन्दी  बस्तियों  गरीब  सुविधाए  देना

 1572.  श्री  राम  स्वरूप  राम  :  क्या  निर्माण  घौर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 गन्दी  बस्तियां  हुटाओं  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  बिहार  में  कितने  स्थानों  पर  भअनिवायें

 नागरिक  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  कितनी  योजनाएं  भोर

 इस  बारे  में  पूरे  ब्योरे  क्या

 ससदीय  कार्य  तथा  निर्माण  झर  झावास  मन्त्री  भीष्म  नारायण
 तथा

 भा
 (a)  सूचना  राज्य  सरकार  से  एकत्र  को  जाएगी  तथा  स  |  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कैसरो  दाल  को  बिन्नी  प्र  प्रतिबन्ध

 1573  धरी  ala  राम  :

 श्री  चन्द्र  दल  प्रसाद  वर्मा  :

 थो  बाहुबल  रियाज  :

 श्री  माधव  राय  सिंधिया  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चना  के aa  थी क्या  यह  सच  है  कि  संसद  तथा  समाचार  पत्रों  मे  भालों  बावजूद  मध्य

 बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  सरकारों  ने  केसरी  दाल  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  से  इन्कार

 घर  दिया  है  भोर  यहां  तक  कि  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  उच्च  लक्ष्य  भी

 निर्धारित  किए

 (8)  यदि  होता  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  और

 इस  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  बिकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  ate  ate
 :

 हां  ।  मध्य  बिहार  तथा  पश्चिम  बंगाल  को  राज्य  सरकारों  ने  केसरी  दाल  के  स्थान

 पर  वैकल्पिक  सस्ती  फसल  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  केसरी  दाल  को  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगाने

 में  अपनी  असमर्थता  प्रकट  की  है  ।  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केसरी  दाल  के  उत्पादन  का  कोई  लक्ष्य

 निर्धारित  नहीं  किया  गया है  ।

 कौर  राज्य  सरकारों  के  इस  फाइल  के  स्थान  पर  अन्य  दलहन  फसलों  की  खेती

 करके  इसकी  खेती  को  कम  करने  तथा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  विकसित  की  गयी

 ्  ap  wt  2.0
 fageil  किस्मों  की  खेती  करने  की  सलाह  दी  गयी  है  ।  ची  है  फे  यह  भी  भ  que  किया  गया  है  कि

 बे  मानव  उपभोग  के  लिए  केसरी  दाल  की  बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगायें  |
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 gfe डी०  डी०  ए०  द्वारा  mar  पार  नोयडा  के  ge  गिर्दे  भूमि  का  ६...  ह  दि  ग्रहण

 1574.  st  जगन्नाथ  कया  निर्माण  झ्  झावर  मन्त्री  यह  बताने  की  कृ  करेंगे

 किः

 aar  दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  मे  भूमि  अधिग्रहण  894  की  के

 aaa  ag  1970  के  दिल्‍ली  के  बाहर  और  उत्तर  प्रदेश  सीमा  पर  नोयडा  के  इसें-गीत  को

 भूमि  अधिग्रहण  किया

 यदि  तो  उन  स्थानों के  नाम  क्या  हैं  और  उक्त  अधिनियम  की  धारा  4  के

 अंतगर्त  अधिसूचना  किस  तारीख  को  जारी  की  गई

 \

 क्या  उक्त  अधिनियम  की  ard  6  के  अंतगर्त  उस  भूमि के  सम्बन्ध  में  जिसके  लिए

 धारा  4  के  अन्तर्गत  afeqaar  पहले  जारी  की  गई  अधिसूचना  जारी  की  यदि

 तो  यह  afaqaar  किन-किन  तारीखों  को  जारी  गई

 डी०  ढी०  ए०  इस  अधिसूचना  भूमि  को  कब  अपने  अधिकार  में  लेगा  और  वहां

 मकानों_के  निर्माण  हेतु  कब  उसका  विकास  और

 (3°)  क्या  इस  प्रकार  अधिगृहित  भूमि  के  लिए  घारा  11  के  भ्रन्तगंत  मुआवजा  दिया  गया

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  झोर  आवास  मन्त्री  (sit  wer  नारायण  fag)  :  से

 (z.)  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  हेतु  पश्चिम  बंगाल  के  लिए  evens

 दिया  जाना

 1575.  थो  ata  घोष  :  कया  ग्रामीण  टैक्स  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम

 के  लिए  खाद्यान्न  देने  का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  उस  अपील  को  माना  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण
 हैं

 सूची  तथा  ग्रामीण  सर  नाल  यों  में  राज्य  मंत्री  alasaz  (=)  से

 राज्य  सरकारों  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अधीन  निर्माण  कार्यों  पर  लगाए  गएं
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 ———— Pranfes  किलों
 मजदूरों  को  उनकी  मजदूरी  के  एक  भाग  का  भुगतान  करने  के  लिए  प्रतिदिन  प्र

 ग्राम  को  दर  से  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक  के  अन्तरगत  खाद्यान्नों  का  बैटन  करिया  जाता  है  ।

 तदनुसार  वर्ष  1०81-82  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  2,500  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  की

 मात्रा  आबंटित  की  गई  थी  ।  राज्य  सरकार  को  वर्ष  1  80-81  की  न  उठाई  गई  मात्रा के  मुकाबले

 में  4,800  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  की  मात्रा  बंटित  की  गई  थी  ।  इसके  अतिरिक्त  राज्य  सरकार  के

 पास  को  1622  +  मीट-न  टन  खाद्यान्नों  की  उपयोग  में  न  लाई  गई  मात्रा  शेष  थी  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  भेजी  गयी  उपयोगिता  रिपोर्टों  के  अनुसार  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  धारा  aq

 198  1-82  के  दौरान  कुल  12.2.  करोड़  रुपये  (7.31  करोड़  रुपये  मजदूरी  और  4.91  करोड़

 रुपये  सामग्री  की  नकद  धनराशि  उपयोग  में  लाई  गयी  थी  ।  प्रतिदिन  प्रतिव्यक्ति  एक  किलो

 ग्राम  की  दर  से  खाद्यान्नों  के  विवरण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  राज्य  सर क्वार  को  वर्ष  1980-81  के

 दौरान  भाबंटित/बंटित  खाद्यान्नों  को  मात्रा  पर्याप्त  से  अधिक  हो  जानी  चाहिए  थी  ।

 चाल  दया  के  दौरान  11250  मीटरी  टन  खाद्यान्नों  की  मात्रा  तथा  674  लाख  रुपये

 नकद  निधियों  का  पुनः  आबंटन  किया  गया  है  ।  इसका  बंटन  नहीं  किया  गया  है  क्योंकि  राज्य

 गत  ay  व्यय  में  सन्तोषजनक  प्रगति  नहीं  दिखा  सकी  ।

 भूमि  सोमा  कानून  का  कार्यान्वयन

 1576.  श्री  पी०  के  ०  कोरिया  :  क्या  ग्रामीण  विकास  seal  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  संशोधित  भूमि  सीमा  कानूनों  के  कार्यान्वयन  में  आगे  कोई  प्रगति  हुई

 (@)  यदि  तो  घोषित  अतिरिक्त  सीमा  भूमि  अधिग्रहित  अतिरिक्त  भूमि
 वितरित  भूमि  के  बारे  में  नवीनतम  स्थिति  कया  है  ;

 अतिरिक्त  भूमि  के  वितरण  से  अब  तक  भूमिहीन  परिवारों  लाभ  पहुंचा

 ौर

 इससे  लाभ  प्राप्त  करने  बालों  में  अनुसूचित  जाति  भोर  अनुसूचित  जनजातियों  के

 परिवारों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 कथित  भोर
 ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर  :  जी

 जी

 (@)  से  एक  विवरण  संलग्न
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 विवरण

 संशोधित  अधिकतम  सूची  सोमा  कानूनों  के

 अस्तंगत  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  aha  40,05,169  एकड़

 के संशोधित  अधिकतम  भूमि  सीमा  कानूनों

 अन्तर्गत  कब्जे  में  ली  गई  फालतू  भूमि  26,96,656  THE

 संशोधित  अधिकतम  भूमि  सीमा  कानूनों

 18,79,019  एकड़ के  अंतगर्त  वितरित  भूमि

 लाभान्वित  भूमिहीन  परिवारों  की  संख्या  13,54, 30

 (#.)  अनुसूचित  जाति  के  लाभभोगियों  की  संख्या  5,66,009

 (a)  अनुसूचित  जनजाति  के  लाभ भोगियों  की  संख्या

 भुवनेश्वर  में  डेयरी  aaa  तथा  पित  किया  जाना

 1577.  दा०  mat  सिन्धु  क्या  कृषि  मन्त्री यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भुवनेश्वर  में  विशाल  मात्रा  में  दूध  उत्पादन  मौर  प्रोसेसिंग  परियोजना  के  रूप

 में  एक  eat  संयंत्र  की  स्थापना  की  जा  रही

 यदि  तो  उस  की  मुख्य  विशेषताएं  क्या  हैं  ,*

 (3)  क्या  उक्त  सयंत्र  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  कोई  केन्द्रीय  सहायता  माँगी  और

 (a)  यदि  at,  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 ala  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  धार०  ale  :
 और  जो  हां  ।  भुवनेश्वर  में  आपरेशन  फ  परियोजना  के  भाग  के  रूप  में

 प्रति  दिन  60,000  मोटर  दूध  संभालने  की  क्षमता  वाली  एक  डरो  परियोजना  eqifqa  की  जा

 रही है  ।  इत  परियोजना  पर  कुल  अनुमानती  लागत  258.91  लाख  रुपये  आएगी  ।  उड़ीसा  में

 HITTMA  परियोजना  के  कार्यान्वयन  के  तीसरे  वर्ष  के  अन्त  तक  इत  परियोजना
 के

 पूरा

 होने  की  सभावना है  ।

 पी  ra दीन ओर  राज्य  सरकार  द्वारा  कि  MWe  प्यार  वय  सं  हापता  की  मांग  नहीं  की  गई

 |
 o  +  >e

 क्योंकि  भुवनेश्वर  में  डेयरी  प  StU  te  i  we  हे  लिए  ATTA  फन -. ह टे  के  aga  भारतीय

 डरी  निगम  द्वारा  बिल  मेधा  किया  जाएगा  |
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 प्याऊ  का  दुरुपयोग

 1578.  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  :  क्या  निर्माण  झोर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  जनता  के  उपयोग  के  लिए  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  gre

 हार्द ०  एन०  ए  मार्किट  के  पौधे  एक  प्याऊ  का  निर्माण  किया  गया  था  ,'

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  प्याऊ  का  उपयोग  पान-बीड़ी  ठण्डे  पेय  gard

 ौर  गन्ने  का  रस  की  बिखरो  के  लिए  एक  दुकान  के  रूप  में  किया  जा  रहा  है  ,'  और

 यदि  तो  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  इस  प्याऊ  को  जनता  को  पेयज न

 उपलब्ध  कराने  के  लिए  ga:  उपयोग  में  लाने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ale  श्रीवास  मन्त्री  (eit  भोष्स  नारायण  :  ()  हां  ।

 (@)  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  a  सुचित  किया  है  कि  प्याऊ  बूथ  पान  सिगरेट  की  बिक्री

 के  लिए  एक  व्यक्ति  को  इस  शर्तें  पर  alate  किया  गया  है  कि  वह  व्यक्ति  पानी  भी  पिलाया

 उत् दें  इस  बूथ  पर  कोल्ड  ड्रीम्स  तथा  गन्ने  का  रस  बेचन  का  शिकायतें  प्राप्त  हुई  जिसक  लिए

 कारंब्राई  की  जा  रही  है  ।

 नई  दल्ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  उपयुक्त  प्याऊ  में  पानी  पिलाया

 जा  रहा  है  ।

 तिलहनों  के  उत्पादन  के  लिए  नई  प्रोद्योगिकी

 1579.  श्री  क्षण  कुमार  गोयल  बया  क्रि  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 बया  यह  सच  @  कि  देश  द्वारा  तिलहनों  क  आयात  पर  प्रति  वह  भारी  विदेशो  मुद्रा

 व्यय  जा  है  भर  इस  में  भविष्य  में  और  अधिक  वृद्धि  होने  की  संभावना  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  तिलहन  उत्पादन  पिछले  goad  अवरुद्ध  रहा  है  भोर

 उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उपयोग  नहीं  किया  गया

 तिलहनों  की  नई  किस्मों  का  विकास  समधन  मृत्य  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 बया  बदम  उठाने  का  विचार  भोर

 यदि  zi  तो  तत्सम्बन्धी  गयी रा  क्या
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 fe  am  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  neat  (at  arte  tite  स्वामी  नाथन  )
 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  आयातित  खाद्य  तेलों  का  मूल्य  1981-82  में  524.00  करोड़

 रुपये  और  1979-80  में  6  10.49  करोड़  रुये  के  बीच  रहा  है  ।

 तिलहनों  का  उत्पादन  198-54  की  पांच  ag  की  अवधि  के  दौरान  51  लाग  मीटरी

 टन  की  भमत  से  1979-80  की  पांच  as  की  raf  में  82.6  लाख  मीटरी  टन  तक  बढ़  गया

 है  ।  1981-8?  में  तिलहनों  का  111  लाख  मीटरी  टन  का  रिको  उत्पादन  होने  को  सम्भावना  है  ।

 उत्पादन  बढ़ाने  में  प्राप्त  हुई  सफलता  मुख्यत  तिलहन  बिकास  की  उपलब्ध  प्रौद्योगिकी  के

 इस्तेमाल  से  ही  सम्भव  हो  सकी  है  ।  इसके  उत्पादन  में  हर  ag  उतार-चढ़ाव  आता  रहा

 है  क्योंकि  तिलहनों  के  अन्तरगत  भाने  बाला  लगभग  92  प्रतिशत  क्षत्र  वर्षा-सीमित  है  ।

 और  (1)  उठो  पंचवर्षीय  योजना  के  तिलहन  अनुसंधान  कार्य

 कुछ  और  केन्द्रों  की  स्थापना  करके  तथा  altar  केन्द्रों  में  अतिरिक्त  स्टाफ  सम्बन्धी

 सुविधाओं  को  बढ़ाकर  उनके  सुदूर  करण  द्वारा  ओर  अधिक  सशक्त  बनाया  जा  रहा है
 ।  अनुसंधान

 सम्बन्धी  परिणामों  को  किसानों  तक  पहुचाने  के  कार्य  में  तेजी  लाने  के  उद्देश्य  से  विस्तार  ओर

 अनुसंधान  कार्य  में  लगे  विभिन्‍न  स्तर  के  श्रमिकों  को  प्रशिक्षण  देन ेके  लिए  हैदराबाद  एक

 संचार  भोर  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  करने  का  निर्णय
 लिया

 गया  2  |

 (2)  मंगनी  के  मामले  लगभग  30  उन्नत  किस्में  विकसित  भोर  काश्त  के  लिए

 fanaa  की  गई  हैं  जिनकी  प्रति  है स्टार  पैदावार  की  औसत  800  से  3000  किलोग्राम

 830  किलोग्राम  प्रति  हेक्टर  को  राष्ट्रीय  ata  के  मुकाबले  90  दिन  में  पकने  वाली  और  प्रति

 हेक्टर  18000  किलोग्राम  की  पैदावार  देने  बाली  किस्मਂ  का  विकास

 पूर्ण  उपलब्धि  है  ।

 (3)  तोरिया  और  सरसों  के  मामले  विशुद्ध  फन  के  सूत्र  में  उगाते  पर  10008

 2500  किलोग्राम  प्रति  हेक्टर  की  पैदावार  देने  वाली  उन्नत  किस्मों  का  विकास  किया  गया  है

 जबकि  राष्ट्रीय  औसत  500  किलोग्र।म  प्रति  हेक्टर  है  ।

 (4)  तिल  की  लगभग  14  किस्मों  का  विकास  किया  गया  है  और  इन्हें  काश्त  के  लिये

 नियुक्त  किया  गया

 (5)  कुसुम  की  छः  उन्नत  किस्में  विकसित  की  गई  हैं  ।  300  किलोग्रम  के  सामान्य

 पैदावार  के  स्तर  के  मुकाबले  इनकी  प्रति  हेक्टर  परिवार  380  से  1500  किलोग्राम  के  बीच

 है  ।

 (०)  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  खेती  के  लिए  विदेशी  सूरजमुखी
 की  किस्मों  का  सुधार

 किया  गया  है  अधिक  पैदावार  देने  वाली  संकर  किस्म  एस  का  विकास  किया  गया  है
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 जिसकी  पैदावार  1600  प्रति  हेक्टर  75  न्  80  दिन  की  भल  सावधि  पकने  वाली

 एक  किस्म  का  विकास  किया  गया  है  ।

 (7)  अलसी  की  लगभग  12  उन्नत  किस्में  विकसित  की  गई  इनकी  प्रति  deere

 पैदावार  का  स्तर  250  किलोग्राम  की  राष्ट्रीय  औसत  के  मुकाबले  700  किलोग्राम  से  1200  किलो

 ग्रास  के  बीच  है  ।

 (8)  अरण्डी  की  कम  समय  में  पकने  वाली  अधिक  पैदावार  देने  वाली  किस्मों  का  विकास

 किया  गया  है  ।  इनके  dart  होने  की  अवधि  150-150  दिनों  के  बीच  है  ओर  प्रति  हेक्टर

 पैदावार  की  क्षमता  1500  किलोग्राम  तक  जबकि  प्रति  हेक्टर  सामना  औसत  490  किलोग्राम

 और  फसल  के  तयार  होने  की  अवधि  220  दिन  है  ।

 )  भारत  सरकार  प्रमुख  खाद्य  तिलहनों  के  समर्थन  मूल्यों  की  घोषणा  करती  रही  है

 विभिन्न  राज्यों  में  समधन  कार्य  ना फेड  द्वारा  किये  जाते  हैं  ।

 वर्त  ऋण  का  झा  पात

 1580.  श्री
 राम  सिह  यादव  :  क्या  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  1982  में  दुग्ध  चूर्ण  का  आयात  किया

 गया  है  ;

 यदि  तो  इसे  खरीदने  के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  का  भुगतान  किया  गया

 उपभोक्ताओं  के  लिए  आयातित  दुग्ध
 चुप

 का  लिटर  खुदरा  मूल्य  क्या

 कौर

 कपा  इस  समय  देश  में  दुग्ध-चूर्ण  और  इसके  अन्य  उत्पादों  की  कभी

 कुली  तथा  ग्रामीण
 बिकास  मंत्रालयों  में  राज्य  नन्ही  धार ०  वो०  :

 आपरेशन  परियोजना  को  देश  में  क्रियान्वित  करने  के  लिए  यूरोपियन  आधिक

 समुदाय  द्वारा  किये  गय  वास्ते  के  भाग  के  रूप  में  भारतीय  डेरी  निगम  ने  1982  के  दोरान

 यूरोपियन  आर्थिक  समुदाय  में  लगभग  2500  मीटरों टर  eer  दुग्ध  चूर्ण  उपहार  स्वरूप  प्राप्त

 किया  ॥

 (a)  कोई  विदेशी  मुद्रा  wad  नहीं  की  क्यों  कि  tHET  दुग्ध  चूर्ण  उपहार  स्वरूप  मुक्त

 प्राप्त  हुम  था  ।

 81



 लिखित  उत्तर  19  1982

 यूरोपियन  आर्थिक  aaa
 कागा  य  से  आपरेशन  परियोजना

 के  अंतगर्त  उपहार

 स्वरूप  प्राप्त  होने  वाली  आयातित  जिसे  तरल  दूध  में  पुरर्मिश्रण  करने  के  लिए  परियों  को  सप्लाई

 करने के  लिए  होती  हैं  ।  कलेंडर  1982  में  डेरियों  के  लिए  ewe  दुग्ध  ay  का  निर्माण

 मूल्य  12,000  रुपये  प्रति  मीटरी  टन  है  ।

 यद्यपि  देश  में  समग्र  दुग्ध  उत्पादन  उत्तरोत्तर  बढ़ा  तथापि  ag  देश  की  बढ़ती

 हुई  मांग  को  पूरा  करने  में  असमर्थ  है  ।  इस  समय  देश  में  प्रति  व्यक्ति  दूध  की  राष्ट्रीय

 हथि  आयोग  (1976)  द्वारा  सिफारिश  को  गयी  दूध  की  प्रति  व्यक्ति  प्रतिदिन  201  ग्राम  औसतन

 न्यूनतम  पोषाहार  मांग  से  काफी  कम  है  ।  तरनुसार  तरल  दूध  ओर  दग्ध  उत्पाद  बनाने  के  लिए

 दूध  की  उपलब्धि  में  भी  कमी  है  ।

 बच  1982  तक  पेय  जल  की  सप्लाई  पाने
 वाले

 गावों  को  सख्या

 581.  प्रो  सध  दंडवते  :  क्या  निर्माण  ध्रौर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बितने  गांवों  को  1947,  19778  1979  बौर  1980  से  1982  तक  पेय

 जल  की  सुविधा  प्रदान  की  गई

 सिविल  कार्य  तथा  निर्माण  झोर  आवास  मन्त्री  wey  नारायण  fag)  197 1  की

 भारत  में  ग्रामों  की  संख्या  लगभग  5.76  लाख  थी  ।  इनमें  से  लगभग  2.31  लाख  AA

 समस्या
 प्रत  ग्रामो ंके  रूप  में  पहचाने  गए  थे  और  |  -4-19:0  को  इनमें  सप्लाई  सुविधाएं

 मुहैया  की  जानी  शेष  थी  ।  1077-78  से  पेय  जल  मरैया  किए  गए  समस्याग्रस्त  ग्रामों  के  वह  वार

 ब्यौरे  निम्नलिखित
 qi

 ~~.

 ay  पेय  जल  मुहैया  FUG  गए  er FACqIAT  ग्रामों  की  cen

 नन  avn

 1977-78  12922-+  1782  वासस्थान

 1978-79  20920

 1979-80  22822

 1980-81  25978

 1981-82  28873  )

 ग्रामीण  सड़कों  का  निर्माण

 151  2,  श्री  लाल  रहो  :  बया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें

 कि :

 क्या  विकास  सड़कों  के  निर्माण के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  1165  करोड़

 रुपए  का  प्रावधान  रखा  गया  भीर
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 यदि  तो  उसमें  से
 कितनी  धनराशि  उत्त र  gen  में  ad  की  जानी  है  और  इस

 सम्बन्ध  मे  पुरा  ब्यौरा  क्या  है  ?

 wife  att  ग्रामीण  निकास  मंत्रालयों  सें  राज्य  मो  बालइवर  :  छठी  यो  जना

 में  न्यूनतम  भावना  कता  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  राज्य  क्षेत्र  में  1165  करोड़

 रुपये  का
 परिव्यय  सुलभ  किया  गया  है  ।

 छठी  योजना  में  न्यू।तम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  उत्तर  प्रदेश  को

 राज्य  योजना  में  ग्रामीण  सड़कों  के  निर्माण  के  लिए  315  करो  रुपये  का  परिव्यय  सुलभ  किया  गया

 है  जिसमें  से  46  करोड़  रुपये  1930-81  की  वार्षिक  यो  जता  न
 भोर  31°33  करोड़  रुपये

 1981-52  की  वार्षिक  योजना  a  चिलम  किए  गए  थे  ।  1952-53  की  वार्षिक  योजना में  60

 करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 मजदूरों  के  लिए  नादान  काई

 1533.  थी  तत्पसाधन  चक बतों
 :  कया  नामक  पूर्ति  मन्नी  ag  बताते  की  छुपा  करा

 कि

 क्या  जाली  राशन  काई  वाले  लोगों  को  पकड़ने/शगिरफ्तारी  के  विरोध  में  लोगों  के

 द्वारा  विरोध  किया  जाता  रहा  मोर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  g  नहीं  है  कि  दिल्‍ली  में  हजारों  की  में  रह  रहे  निर्धन  तथा

 सहारा  खेतिहर  मजदूरों  को  राशन  काड  तथा  सस्ते  अनाज  की  HIAGAHAT 8;  ओर

 क्या  वास्तव  में  दोषी  उचित  दर  की  दुकानों  के  मालिकों  तथा  अन्य  व्यापारियों  के

 विरुद्ध  जो  अनाज  की  जमाखोरी  करते  हैं  तथा  हमेशा  निर्धारित  500  क्विंटल  मात्रा  से  afar

 अनाज  रखते  के  विरुद्ध  कोई  अभियान  चलाया  गया  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 कब  तथा  ग्रमीण  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कमला  :  पद्य  पि

 यह  हो  सकता  है  कि  carla  स्वरूप  की  कुछ  घटनाएं  घटी  तथापि  सरकार  को  इस  बाते  की

 कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  जाली  राशन  का इं धारियों  की  गिरफ़्तारी  के  विरुद्ध  लोगों  द्वारा  आम

 तोर  पर  कोई  विराध  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 दिल्ली  प्रशासन  की  adara  नीति  के  अनसार  नया  स्थायी  काड TIN  निवास  स्थान

 नयापन  के  थी  co
 सम्बन्धी  तथ्य  के  स  Sad  q  बाद  ही  जा  रो  जाता  जिसमें  यह  भी  देखा  जाता  है  कि
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 mae  जिस  मकान  में  रहता  है  ag  वास्तव  में  उसी  के  पास  है  और  यह  भी  कि  यदि  उसे  बहले
 कोई  राशन  काड  बारी  किया  गया  हो  तो  क्या  उसके  द्वारा  वह  वापस  कर  दिया  गया  है  ।  तथापि

 मस् था यो  कार्डे  उन  व्यक्तियों  को  जारी  किए  जाते  जिनके  पास  रहने  के  लिए  कोई  निहित

 अथवा  पहचान  योग्य  स्थान  नहीं  है  ।  उन  श्रमिकों  की  सुविधा  के  जो  एशियाड  की  विभिनन

 परियोजनाओं  पर  कार्य  करने  के  लिए  दिल्‍ली  में  आये  उनके  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  आटा  और

 चावल  नियन्त्रित  मूल्य  पर  दिये  गघे  हैं  ।  इसी  प्रकार  को  व्यवस्था  भट्टा  मजदूर  dad  समिति  फे

 माध्यम  से  ई  टों  Fuzzy  के  श्रमिकों  के  लिए  की  गई  थी  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  के  प्रवर्तक  खण्ड  ने  1982  की  अवधि  के  दौरान  670

 उचित  दर  दुकानों  पर  छापे  मारे  ।  527  मामलों  में  विभागीय  कार्यवाही  की  गयी  है  और  44

 मामलों  में  दोषी  पार्थियों  के  विरुद्ध  आवश्यक  वस्तु  1955  के  aga  दांडिक  कार्यवाही

 शुरू  की  गयी  है  ।

 ऋण  प्राप्त  करने  में  किसानों  क  सामने  जाने  वाली  कठिनाइयों

 158  भरी  चन्द्रपाल  stead  :  क्या  oie  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  के  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  सिचाई  को  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई

 और ि परन्तु  क्या  सरकार  को  यह  जानकारों  है  कि  किसानों  को  टयूब  बे  नों  पम्प  सेटों  के  लिए  बैंकों

 तथा  अन्य  संस्थानों  में  ऋण  की  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  ब्रिटिश  ऋण  लेने  की  gies  को  उदार  तथा  आसान

 बनाने  का

 कया  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  इस  सम्बन्ध  में  रंजकों  तथा  राज्य  सरकारों  को  कोई

 निर्देश  जारी  az  का  और

 यदि  तो  कब  तक  ate  इन  निदेशों  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 afr  तथा  प्रमाण  fasta  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  करार  ato

 भोर  प्रधान  मन्त्री  के  नये  बीस  सुन्नीय  कार्यक्रम  में  सिंचाई  सम्बन्धी  सम्भाव्यताओं  को

 बढ़ाने  के  लिए  उच्च  प्राथमिकता  दी  गई  सहकारी  तथा  वाणिज्यिक  दोनों  प्रकार  के  बैंकों  को

 सुझाव  दिया  गया  है  कि  वे  कुआं  की  छुदाई/गहरा  खोदे  उथले  कौर  गहरे  नलकूपों
 के

 छिड़काव  सिचाई  पम्प  सेटों  आदि  का  विद्युतीकरण  जेसी  लघु  सिंचाई  योजनायें ही

 एकमात्र  सबसे  बड़ी  सिचाई  प्रणाली  जिसके  लिए  किसानों  को  ऋण  दिए  जाते  हैं  ।  विज्ञ  वह
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 1981-82  के  दौरान  कृषि  पुनीत  और  विकास  निगम  जो  अब  कृषि  ओर  ग्रामीण  के  लिए

 राष्ट्रीय  बैंक  ना  सिंचाई  के  लिए  270-22  करोड़  रुपये  का  पुनर्विजय  प्रदान  फिया  जब

 कि  गत  ag  के  दौरान  252.46  करोड़  रुपये  दिए  गये  थे  ।  ay  सिचाई  योजनाओं  के  लिए  ऋण

 प्राप्त  करने  में  किसानों  द्वारा  अनुभव  की  जा  रही  किसी  भी  कठिनाई  के  बारे  में  सरकार  को

 कारी  नहीं  है  ।  देश  के  कुछ  क्षत्रों  में  भू-जल  aareay  का  अत्यघिक  उपयोग  किया  गया

 राज्य  सरकारें  ऐसे  क्षत्रों  में  सूक्ष्म  स्तर  के  सर्वेक्षण  कर  रही  ताकि  लघ॒  सिचाई  योजनाओं

 की  यथासम्भव  और  वित्त  व्यवस्था  करने  के  उद्देश्य  से  हन  क्षत्रों  में  वास्तविक  स्तर  का  पता

 लगाया  जा  सकें  ।  ऋण  देने  की
 वर्त

 पान  प्रणालियां  आसान  हैं  ।  यदि  मूविंग  जल  की  सम्भाव्यता

 उपलब्ध  हो  at  छोटे  किसान  केवल  5  प्रतिशत  को  तत्काल  भुगतान  करके  ऋण  ले  सकता

 है  जिसके  लिए  भुगतान  की  तिथि  15  वर्ष  तक  की  होती  ऐसे  ऋणों  पर  10°25  प्रतिशत  के

 ब्याज  की  निम्न  दर  होती  जबकि  अन्य  किसानों  को  तत्काल  भुगतान  10  से  प्रतिदिन  करना

 पड़ता है  तथा  ऋण के  भुगतान  की  अधिकतम  अवघि  9  eg  की  होती  है  ।

 गोर  प्रश्न  ही  नहीं  दोता  ।

 व्यापार नारियल  तेल  के  लिए  भारत  झोर  फ़िलिपीन्स  के  ata  सव्य  जन  बिकास

 1585.  श्री  एस०  ato  सिद नाल  :  क्या  नागरिक  पूरी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa

 ns  ama  wey क्या  ु  ्  है  हाल  ही  में  एक  भ  IXNGd.4  शिष्टमंडल  ने  फिलीपीन्स  दोनों  देशों

 के  बीच  व्यापार  विकास  के  लिए  यात्रा  को

 क्या  नारियल  की  तेल  बेचने  के  फिलीपीन्स  के  प्रस्ताव  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लिया

 गया

 यदि  तो  शाइनी  मात्रा  में  नारियल  तेल  का  हयात  किया

 क्या  इस  आयात  के  परिणामस्वरूप  देशी  नारियल  उत्पादकों  ate  नारियल  तेल

 उद्योग  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  भर

 देश  में  नारियल
 उत्पादकों

 के  डर  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 re
 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  उप  मंत्री  ह  :  से

 सितम्बर  198!  में  एक  भारतीय  शिष्टमंडल  ने  विभिन्‍न  प्रकार  के  बाय  तेलों  का  आयात

 करने  के  प्रयोजन  से  इन  तेलों  को  स  का  पता  लगाने  के  लिए  अन्य  देशों  के  साथ-साथ
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 दे फिलिपाइन  का  दौरा  कपा  an  ।  फिलिपाइन  के  मामले  नर  ag  विशिष्ट  करार  नह  क्योंकि

 यह  मामला  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 उच्चाधिकारी  समिति  का  मध्य  प्रदेश  में  पोला  वृष्टि  से  प्रभावित  क्षेत्रों  का  वोरा

 1586.  भी  प्रताव  भान  धर्मा  :  कया  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  ओला  वृष्टि  से  प्रभावित  क्षत्रों  का  दौरा  करने  वाली  सरकार  की

 उच्चाधिकार  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 (@)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  समति  ने  मध्य  प्रदेश  के  विदिशा  और  रायसेन  जिलों  का  भी  दौरा  किया

 और

 नुकसान  का  अनुमान  क्या  है

 यूपी  कौर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  से  उप  मंत्री  कमला  :  तथा

 जी  हां  ।  केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्टे  तथा  राहत  सम्बन्धी  उच्चस्तरीय  समिति  की  सिफारिश  के

 आधार  पर  भारत  सरकार  ने  ओने  एवं  के  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  राहत  उपायों  के  लिए

 30-9-82  तक  677  लाख  रु  ये  के  व्यय  को  अधिकतम  सीमा  मंजूर  की  है  :--

 रपय े)
 a

 14.00 क्षति  प्रीत  मकानों  की  मरम्मत
 किए

 सहायता

 पीने  के  पानी  की  सप्लाई  15.00

 रो-कगार  सुचित  करने  वाले  कार्यों  को  तेज  करना  33  3.00

 कुओं  को  गहरा  करने  नगर  पालिकाओं

 द्वारा  पीने  के  पानी  सप्लाई  के  स्रोतों  को  बनाने  के

 315.00 लिए  प्रावधान
 ब्  ee  ए  लसलाणाधच

 योग  677.00
 व  ee  एश

 नहीं  ।

 (ay  केन्द्रीय  बल  के  अनुसार  41  जिलों  के  4636  गांवो ंमें  ओले  पढ़े  तथा  लगभग  5

 लाख  हेक्टर  क्षत्र
 की  रबी  फसलों  को  नुकसान  पहुंचा  ।  इसके  439  मवेशी  मारे  गए

 कौर  14,239  मकान  बुरी  तरह  से  क्षतिग्रस्त  हो  गए  ।
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 तथा  रायसेन  में  निम्न राज्य  सरकार  के  ज्ञान  में  दो  गई  रिपोर्ट  के
 अनुसार

 विदिशा

 लिखित  क्षति  हुई

 विदिशा  रायसेन

 प्रभावित  गांवों  की  संख्या  2190  1520

 प्रभावित  रबी  फसल

 हैव टार  क्षेत्र  )  0.55  1.14

 मारे  गये  Hail  क्षतिग्रस्त

 मकानों  की  संख्या  शुन्य  शून्य

 इण्डिया  dem  लिमिटेड  द्वारा  हल्दिया  में  आयातित  उर्वरकों  का  gefan

 1687.  श्री  ato  टी०  दण्ड पाणि  :  क्या  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संयुक्त  क्षेत्र  के  उपक्रम  इन्डिया  पोटाश  लिमिटेड  द्वारा  हल्दिया  पत्तन  पर

 faa  उ्बरकों  की  हैड  लिंग  का  कायें  सौंपा  गया  और

 यह  कार्य  उसको  सौंपे  जाने  के  क्या  कारण  हैं

 कृषि  तथा  प्रामोण  बिकास  मन्त्रालय ों में  राज्य  मन्त्री  arts  पो०  :

 ओर  gal  तथा  उत्तरी  पूर्वी  भारत  में  उर्वरकों  की  मांग  पुरी  करने  की  दुष्टि  से

 तीन  उर्वरकों  की  सम्भाल  के  लिए  प्रयोग  किए  जा  रहे  बन्दरगाहों  मे  से  हल्दिया  एक  है  ।  इसलिए

 यह  बन्दरगाह  हिन्दुस्तान  उकेरा  निगम  तथा  भारतीय  पोटाश  लिमिटेड  जेसी  संभाल  एजेंसियों

 द्वारा  जो  देश  के  इस  भाग  में  आयातित  sais  सप्लाई  करती  प्रयोग  जाता  है  ।  1978

 से  1982  की  अवधि  के  दौरान  aaa  पलाश  लिमिटेड़  ने  हत्या  बन्दरगाह  पर  वल

 भारतीय  बे्रक  दानों  की  संभाल  की  ।

 संसद  सदस्यों  को  फ्लंटों/पलाटों  का  झाड़न

 1:88.  श्री  सुभाष  यादव :  बया  निर्माण  शौर  आवास  मंत्री  यह  बताने  को
 ea

 करेंगे

 क्या  बिना  बारी  के  वरीयता  के  आधार  पर  प्रत्येक  संसद  सदस्य  को  फ्लैट/प्लाट

 afer  करने  के  सरकार  के  विचाराधीन  प्रस्ताव  पर  कोई  निर्णय  ले  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  नया  कारण  भोर

 कया  सरकार  का  विचार  प्रत्येक  संसद  सदस्य  को  पलट  wafer  करने  के  लिए

 कोई  मान्य  योजना  तैयार  करने  का  भीर  नदी  तो  उसका  ब्यौरा  बया
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 संसदीय  sig  तथा  निर्माण  झोर  प्रावास  मंत्रो  भीष्म  नारायण  :

 नहीं  |

 संबंधित  विभागों  के  विचारों  का  पता  लगाया  जाना  है  ।

 इत  समय  दस रा  कोई  प्रस्ताव  नहीं है  ।

 सिचाई  कला  क्त्र

 1589.  थी  सुनील  मंत्रा  :  गया  विचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  इस  समय  कितना  क्षत्र  पिटाई  के  अंतगर्त  है  तथा  कितना  क्षेत्र  गेर-सिचाई

 बाला  और

 वर्तमान  सिचाई  क्षमता  के  पूर्ण  उपभोग  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर  समान  कमी  उपयोग  से

 संबंधित  आकड़े  कृषि  विभाग  के  आधिक  भोर  संखियकी  डिवीजन  द्वारा  संकलित  किए  जाते  हैं  ।

 अद्यतन  उपलब्ध  आंकड़  1978-79  वर्ष  के  लिए  हैं  ।  इन  आंक  के  अनुसार  देश  में  कुल  फसली

 att  175.18  मिलियन  हेक्टर  है  जिसमें  से  48.09  मिलियन  dato  सकल  सिंचित  क्षेत्र  है  ।

 वर्तमान  सिचाई  क्षमता  के  उपयोग  में  सुधार  करने  gees  से  निम्नलिखित  उपाय

 किए  गए  हैं  :--

 (1)  बड़  पैमाने  पर  खेत-नालियों  के  निर्माण-कार्य  को  हाथ  में  लिया  गया

 (2)  राज्यों  को  रात्रि  में  सिचाई  करने  तथा  वारा बन्दी  लागू  करने  का  परामशं  दिया

 गया है

 (3)  नहरों  और  वितरण-प्रणाली  का  रख-रखाव
 अच्छी

 तरह  से  करने  का  राज्यों

 को  परामर्श  दिया  गया  है  ।

 (4)  वितरण  प्रणाली  से  उपयुक्त  मौका  संरचनाओं  के  निर्माण  पर  बल

 दिया  गया

 पर्यावरण  सुधारने  की  बेटी  से  नगरों  की  बृहद  योजनायें  में  स  साधन  करना

 1590.  भी  कुवर  क्या  निर्माण  ste  ध्राबास  मंत्री  यह  बताने  की  कप  करेंगे  कि  :

 उन  नगरों  के  नाम  क्या  हैं  जिनमें  पर्यावरण  सुधार  की  दृष्टि  से  उनकी  बुहत

 नामों  में  संशोधन  करने  का  fare  है  ,

 उन  पर  कितना  व्यय  होगा  ,

 88



 im=x\  लिखित  उत्तर

 ne
 28

 1904
 थ

 ५

 (7)  क्या  गंगा  नदी  के  तट  पर  स्थिति  मुख्य-नर रों
 के  पर्यावरण  को  सुधारने  के  लिए  कोई

 विशेष  तयार  की  गई  और

 यदि  at;  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  att  आवास  मन्त्री  ster  नारायण  :  तथा

 q
 (a)  आयोजनਂ  राज्य  क  विशेष  शहरों  के  लिए  द् हुद  योजनाएं  संबंधित  स्वागत

 निकायों at  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  जाती हैं  ।  इसलिए  केन्द्र  सरकार  के  पास  अपेक्षित  सूचना

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 तथा  सरकार  को  ऐसी  योजना  की  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 सहकारों  समि  तियों  के  लिए  रेखीय  gfafaayq  बनाया  जाना

 159].  श्री  रवीन  बर्मा  :  क्या  fe  मंत्री  यह  बताने  को
 कृपा

 क्या  सरकार  ने  कम्पनी  अधिनियम  के  समान  भारत  की  सहकारी  समितियों  के  लिए

 एक  केन्द्रीय  अधिनियम  बनाते  की  वांछनीयता  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  तत्सबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 कृषि  श्र  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला  :  तथा

 समितियोंਂ  का  विषय  राज्यों  है  ।  प्रत्येक  राज्य  सरकार  ने  स्थानीय

 आवश्यकताओं  को  दुष्टि  में  रखते  हुए  सहकारिता  सम्बन्धी  अपने  कानून  बनाये  हैं  ।  जिन

 सहकारी  समितियों  का  कार्यक्षेत्र  एक  से  अधिक  राज्यों  में  होता  वे  केन्द्रीय  सरकार  के  कानूनी

 तथा  कार्यकारी  क्षेत्राधिकार  के  अन्तर्गत  आती  इस  प्रकार  की  समितियां  विद्यमान  बहु-एकक

 सहकारी  समिति  1942  द्वारा  नियमित  होती  जो  कि  केवल  अधिकार  देन  वाला

 कानून  अधिकार  प्रदान  करने  वाले  वसंत  अधिनियम  के  स्थान  पर  व्यास  बहु-राज्य

 सहकारी  समिति  कानून  बनाने  पर  भूमि  चरण  में  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 खांडसारी  मिलों  द्वारा  उत्पादित  dat

 1592.  श्री  कुभा  रास  कया  कमी  मन्नी  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाण्डसारी  जिलों  में  पिछले  तीन  वर्षों  में  अर्थात  1979-80  1980-81  कौर  1981-82

 में  क्रमशः  कितना  उत्पादन  हुआ
 है

 ,

 इस  पर  वर्ष-वार  कितना  उत्पादन  शुल्क  लगाया  भीर

 उन  स्थानों
 के  राज्य-वार  नाम  क्या हैं  जहां  ये  खण्डसार  मिलें  चल  रहीं  हैं  तथा  उन्हें

 क
 चला  रहा
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 af  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में
 उप  मंत्री  कमला  qd)

 :  कयोंकि

 खाण्डसारी  sat  गेर-संगठित  क्षत्र  में  अता  इसलिए  इसके  उत्पादन  के  ठीक-ठीक  आं  कड़ों  के

 बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  एक  अच्छे  वर्ष  लगभग  8  मे  10  लाख  मीटरी  टन

 weary  का  उप्पादन  किया  जाता  50-60  प्रतिशत  सल्फर  किस्म  की  होती  ।

 1979-80  और  1980-81  के  दौरान  गुड़  और  खांडसारी  दोनों  का  उत्पादन  75.48  लाब

 मीटरी  टन  और  82-27  लाख  मीटरी  टन  का  होने  का  अनुमान  है  ।  वर्तमान  वर्ष  |  81-82  के

 दोरान  खण्ड सारी  और  गुड़  के  उत्पादन  के  अनुमान  मौसम  के  अन्त  को  अर्थात  १0.9.1982  के  बाद

 उपलब्ध  होंगे  ।

 1979-80  कौर  1980-81  के  दौरान  खण्ड सारी  पर  4.26  करोड़  रुपये  ओर

 15.16  करोड़  रुपए  का  उत्पादन  शुल्क  इकट्ठा  गया  था  ।  1  81-82  के  दोरान

 1982  तक  अंतिम  रूप  से  15.00  करोड  रुपए  की  राशि  एकत्रित  की  गई  है  ।

 क्योंकि  खण्ड सारी  उद्योग  गेर-संगठित  क्षत्र  में  आता  है  और  ag

 दराज  के  क्षत्रों  में  स्थिति  लगभग  सभी  5,000  खण्ड सारी  यूनिटों  के  नाम  भोर  पते  बताना

 सम्भव  नहीं  हैं  ।  ननकी  राउप्रवार  साया  नीचे  दी  जा  a

 उत्तर  प्रदेश  भास्कर  प्रदेश  ay  कल

 (#)  सफ़र  1,d00  300  200  1,500

 अन्य  3,000  500  3,000

 ——  ह  ——  ——  .

 जोड़  4,000  300  700  §,000

 मध्य  प्रदेश  में  सिचाई  परियोजना  के  लिए  कृषि  विकास  झन्तरह्ट्रीय  निधि  से  ऋण

 159  3.  &To  वसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 न्या  अन्तर्राष्ट्रीय  सहायता  अर्थात्‌  कृषि  विकास  अन्तराष्ट्रीय  निधि  ने  भारत

 को  मध्य  प्रदेश  में  एक
 मध्यम

 सिचाई  परियोजना  के  लिये  25.5  मिलियन  डालर  का  ऋण  देने  का

 वचन  fear

 यदि  gi,  तो  कृषि  विकास  भराष्ट्रीय  निधि  द्वारा  यह  प्रताव  कब  स्वीकार  किया

 गया  था  और  दस  योजना  के  क्षमता  बंधा  वित्तोय  परिव्यय  संबंधी  ब्यौरा  बया है  ,'
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 यता  sree  हो  चुकी  है  भर  1983  तक  कितनी अब  तक  कितनी  विदेशी  मुद्रा  सह

 सहायता  प्राप्त  होने  की  आशा  है  ,'

 क्या  यह  परियोजना  शुरू  की  जा  चुकी  यदि  तो  इसके  पूरा  होने  को  लक्षित

 तारीख  बया  कौर

 afar  विकास  की  अन्तर्राष्ट्रीय  निधि  से  पूर्ण  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिये  क्या  प्रश्न

 fat जा  रहे  हैं  ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  :  भोर  (a)  मध्य

 प्रदेश  की  मध्यम  तिहाई  परियोजना  को  सह-वित्तपोषित  करने  के  लिये  25.06  मिलियन  अमरीकी

 डालर  की  ऋण  राशि  के  लिय  ,  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  सहित  अन्तर्राष्ट्रीय  कृषि  विकास

 निधि  के  साथ  (25-6-82  को  एक  कसर  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ।  इस  ऋण  से  पांच  ag  की

 aaa  (1991-5४  1995-86)  ए  दोरान  सिंचाई  क  एक  जिससे  मध्य  प्रदेश  में

 करीब  195  करोड़  रुपये  को  लागत  वाली  लगभग  30  मध्यम  लिखाई  परियोजनाएं  शामिल

 के  कार्यान्वयन  में  सहायता  देना  अभीष्ट  है  ।

 से  क्योकि  इस  फरार  पर  अभी  हाल  में  हस्ताक्षर किये  गये  हैं  अन्तर्राष्ट्रीय

 कृषि  बिकास  निधि  द्वारा  निधि  का  जो  198८-83  स  लेकर  1986-87  तक  किया

 अभी  TH  HiT  नहीं  गया  उप  परियोजनाओं  को  विस्तृत  परियोजना  रिपोर्ट

 तयार  करने  भर  उनके  मूल्यांकन  का  काय  प्रगति  पर  ऋण  की  भाव  31.3.1986  तक

 समाप्त  हो  जाने  की  आदा ढ  और  ऋण  की  राशि  31.  3.1987  तक  पूरी  तरह  भुगतान  कर

 taa  जाने  की  भाशा

 खाद्य  कार्डों  की  जांच  का  पूरा  किया  जाना

 1594.  श्री  हरीश  कुमार  गंगा वार *  क्या  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  में  अब  तक  खाद्य  कार्डों  और  उसमें  ania  गये  यूनिटों  को  जांच  खत्म  हो

 चूकी  और

 (&)  यदि  तो  उसके  कारण  हैं  और  यह  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सभावना

 क्‌  ष  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला  :  और

 asia  और  1982 के  महीनों  में  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  5  मंडलों  मे  घर-घर  जा  कर

 खाद्य  कार्डों  की  जांच  कराई  गयी  थी  ।  जाली  राशन  कीड़ों  का  पत्ता  लगाने  के  लिये  नमूने
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 ton  की

 के  तौर  पर  खाद्य  कार्डो  की  जांच  करने  का  कार्य  लगातार  चलते  हन  वाना  कार्य  है  और  यह

 लता  रहेगा  ।

 प्रसाद  नाम  में  एम०  कराई  जी०  फ्लैट  का  मुल्य

 1595.  श्री  जे०  एस०  पाटिल  :  क्या  निर्माण  ate  grata  मंत्री  पह  cart  को  कृ  करेंगे

 कि

 प्रसाद  नगर  में  एम०  भाई०  site  के  फ्लैटों  के  मिश्रित  मृत्य  का  ब्यौरा  कया  और

 निवासियों  द्वारा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  भुगतान की  गई  धनराशि  का  लेखा

 जोखा  क्या  है  ?

 संसदीय  we  तथा  निर्माण  भीर  आवास  मंत्री  (ait  नारायण  :  दिल्‍ली  विकाश

 प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  प्रसाद  में  मध्यम  भाय  वर्ग  के  फ्लैटों  की  मिश्रित

 लागत  का  ब्यौरा  व्या  है

 मूल  प्रथम  तल  दिलीप  तल  ऊपर  तल

 Bo  झ्  रु०  रु०

 निर्माण  लागत  59385  65851  72536  65613

 भूमि
 का  प्रीमियम  5600  4300  4600  4  500

 छा थिक  दृष्टि  से  कमजोर

 वर्गों  के  रिहायशी  एककों

 की  कीमत  को  कम  करने

 के  लिए  केवल  4500

 भू-तल  के  फ्लैटों  के  लिए

 अतिरिक्त  7  1/2

 शत  को  दर  पर

 बिक्री  लागत  69885  70151  76136  69913

 या  कहा  जाए  69900  70210  76300  70000

 दिल्‍ली  विकास  प्रधिकरण  ने  सूचित  किया  हैं  कि  ये  फ्लैट  ऊपर  बताई  गई  बिक्री

 लागत  पर  आबंटित  किए  गए  हैं  ।  इसने  सूचित  किया  है  कि  किराया  खरीद  भांति  के  भन्तगतं

 आबंटन  के  समय  फ्लैटों  की  कीमत  का  so  प्रतिशत  लिया  जाता  है  भर  ष्ह्  50  प्रतिशत  सात

 वर्षों  को  aafa  में  बराबर  किस्तों  में  लिया  जाता  है  ।  मासिक  किश्तों  के  द्वारा  समान
 आधार

 पर
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 आषाढ़ सन
 1904

 ब्याज  !/2  प्रतिशत  alae दर  से  लिया  जाता  a  ।  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया

 है  कि  आंटीयों  द्वारा  दी  गई  कुन  राशि  का  पता  किराया-खरीद  की  भवि  के  समाप्त  हाने  पर  ही

 चल  सकेगा  ।

 त्रिवेणी  कला  धरो  संगीत  धर का दमी  को  श्राबटित  भूमि का  दुरुपयोग

 1596,  थ्रो  डी०  पो०  यादव

 श्री  करार  dte  यादव  :  क्या  निर्माण  ate  tala  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करें

 किः

 भारतीय  कला  त्रिवेणी  कला  संगीत  भारतीय  तथा  गांव  महाविद्यालय  क

 दिल्‍ली  दिल्ली  में  कितना  भूमि  क्षेत्र  आबंटित  किया  गया

 उपयु कत  प्रत्येक  संस्थान  द्वारा  कर्मचारी  कक्षा  कमरों  तथा

 केतीनों  के  लिए
 कितना

 क्षेत्र  उपयोग  में  लाया  गया
 f

 क्या  उनमें  से  किसी  संस्थान  को  भूमि  के  दुरुपयोग  के  लिए  कोई  जुर्माना  क्रिया  गया

 भोर

 यदि  तो  किस  संस्थान  पर  कितना  जुर्माना  किया  गया  और  किन  कारणों  से  किया

 गया  ?

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  कौर  ध्रावास  मंत्रो  vice  नारायण  :  भारतीय

 कला  त्रिवेणी  कला  संगीत  भारती  भर  गंध बे  महाविद्यालय  को  1.71  एकड़

 0.884  0.672  एकड़  और  0.627  एकड  माप  की  भू  मि  आबंटित  की  गई  है  ।

 प्रत्येक  संस्थान  होस्टलों  और  स्टाफ  वोटों  के  लिए  2  1700,6

 6684.00  वर्ग  906.00  बग  फुट  ओर  600  ay  फट  का  क्षेत्र  उपयोग  में  लाया  गया  है  ।

 कक्षा  आदि  के  कमरों  के  लिए  54644.  2  2975.00  वग  10432  वर्ग  फुट
 बोर  14717  बग  फूट  का  क्षत्र  उपयोग  में  लाया  गया  है  ।  उनमें  से  किसी  भी  संस्थान  ने  कन् टीन

 का  निर्माण  नहीं  किया  है  ।

 तथा  यह  सुचित  किया  गया  था  कि  इन  संस्थानों  द्वारा  भवन  के  कुण  भागों  का

 दुरुपयोग  किया  जा  रहा  भूमि  तथा  विकास  कार्यालय  ने  लीज  de  के  अन्तर्गत  आवश्यक

 कार्रवाई  आरम्भ  कर  दी  है  ।
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 जिला  कोटा  के  चने  हुए  गांवों का  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  asta  fania

 1597.  श्री  च चतभ ज च भक ज  :  कया  गंभीर  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कोटा  जिले  के  अन् ताना  गांव  सहित  चुने  हुए  गावों  के  चहु  मुखी  विकास  का  काय

 समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्य  कम  के  अंतगर्त  हाथ  में  लिया  गया  है  ;

 क्या  चुने  हुए  गांवों  के  सीमान्त  तथा  छोटे  किसानों  की  आय  अन्य  किसानों  के

 कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  सर्वेक्षण  किए  गए  है  :

 क्या  चुने  गए  गावों  में  केन्द्र  प्रयोजित  योजनाओं  के  अधीन  काम  आरम्भ  हो  गया  है

 भौर  प्रत्येक  गांव  में  क्या  क्या  कार्य  HITED  किए  गए  और

 चने  गए  गांवों  के  विकास  के  जिए  कुल  कितनी  निधियां  आबंटित  की  गई  हैं  और

 तत्संबंधी  पूर्ण  ब्योरा  क्या  है  ?

 mfg  और  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :  से

 राज्य  सरकार  से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  और  इसे  सभापटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 समुद्र  तफान
 के  कारण  उड़ीसा  के  समुद्री  उद्योग  को  हुई  हानि

 1598.  श्रीमती  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  को  हाल  में  आये  ये  (3  जून  समुद्री  तूफान  से  उड़ीसा  के

 समुद्रीय  उद्योगों  को  हुई  हानि  के  बारे  में  पता

 यदि  तो  समुद्रीय  उद्योगों  को  कितनी  हानि  हुई

 न
 में ्  a  ९६ कया  समुद्रीय  उद्योगों  को  हुई  भारी  हानि  को  ्य  ते  हुए  केन्द्रीय  सहायता  देने

 का  विचार  है

 उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 फिर  तथा  gain  विकास  animal  में  राज्य  सन्तरी  करार  वी०  :
 a

 तथा  उड़ीसा  सरकार  से  समुद्री  तूफान  के  संबंध  में  प्राप्त  हुई  ज्ञापन  के  ca

 तूफान  मे  कुल  1  51  देसी  244  यन् त्री कृत  नावें  और  3763  मछली  पकड़ने  के  जाल  नष्ट

 हुए  ।  विभागीय  हैचरियों  तथा  बांधों  को  भी  क्षति  पहुंची  है  ।

 तथा  राज्य  सरकार  के  अनुरोध  पर  एक  केन्द्रीय  दल  ने  22  तथा  25

 1980  के  बीच  तूफान  से  प्रभावित  क्षत्रों  का  दौरा  किया  था  दन  ने  समुद्री  तूफान  से  नष्ट  हुई

 स्थज़निक  सम्पत्ति  को  मरम्मत  कौर  उसके  पुनर्स्थापन  तथा  इन  मछुओं  सहित  प्रभावित  लोगों  के

 क
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 लिए  राहत  पुनर्वास  हेतु  or  की  उचित  अधिक्तम  सीमाओं  a  सिफारिश  को  केन्द्र य

 सहायता  की  स्वीकृत  प्रदान  करने  के  राहत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  दल  की  सीमा

 feat  पर  विचार  किया  है  ।

 गावों  को  बारह  महीने  चलने  वालो  सड़कों  से  छोडना

 1599.  श्री  बाना  साहिब  लिखे  पाटल  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  की  क्षा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कोई  ऐसा  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  कि  1990  के  अन्त  तक  देश  में

 1500  तथा  इससे  अधिक  जनसंख्या  वाले  सभी  गांवों  तथा  1000  से  150)  तक  की  जनसंख्या

 वाले  50  प्रतिशत  गांवों  को  अच्छे  मौसम  में  चलने  वाली  सड़कों  से  जोड़ा  जाना  चाहिए  ,'

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  लक्ष्य  का  50  प्रतिशत  19४5  तक  प्राप्त  कर  लिया

 जाएगा  ,

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या है
 और  उपयुक्त  योजना

 पर  कितना  व्यय

 क्या  ग्रामीण  सड़कों  के  निर्माण  की  ara  को  कम  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सड़क

 नई  दिल्‍ली  में  कोई  अनुसंधान  फिया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 ale  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :  व

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  (1980-85)  प्रलेख में  ag  परिकल्पना  की  गई  है
 प्लि |  1:00  से

 ऊपर  की  जनसंख्या  वाले  सभी  गाँवों  तथा  1000  से  1501  के  बीच  की  जनसंख्या  वाले  50

 शत  गाँवों  को  न्युनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  भाग  के  रूप  में  1990  तक  सभी  मौसमों  में  चलने

 बाली  सड़कों  से  जोड़ा  भोर  इस  कार्यक्रम  के  लक्ष्य  का  लगभग  50  प्रतिशत  1995  तक

 पूरा  कर  लिया  जाएगा  |

 राज्य  क्षत्र  में  छठी-योजना  में  1165  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  सुलभ  किया  गया है
 जिसमें  से  ?01.96  करोड़  रुपए  वार्षिक  योजना  1980-81  में  तथा  195.65  करोड़  रुपए  वार्षिक

 योजना  1981.82  में  सुलभ  किए  गए  थे  ।  वार्षिक  योजना  1982-83  में  195.19  करोड़  रुपए

 का  प्रावधान  है

 व  (¥)  केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान  संस्थान  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  कम  लागत  वाली

 तकनीकों  को  विकसित  करने  के  कायें  में  निरंतर  लगा  हुआ  है  ।  केन्द्रीय-सड़क  अनुसार  संस्थान

 द्वारा  कम  लागत  वाली  विशिष्टताओं  विकास  करने  में  एक  उल्लेखनीय  विशेषता  यह  है  कि

 स्थानीय  तोर  पर  उ  हद Taov  wa ा  nal  अर्थात  कंकरीली  लेटराइट  जैसा  हल्के  मिश्रण  का

 95



 लिखित  उत्तर  19  1982

 अधिक  से  रिक  करनी
 है  ।  इन  स्थानीय  तौर  पर  उपलब्ध  सामग्रियों  को  उन  क्ष  त्रों  जहाँ

 सख्त  पत्थर  काफी  हुर  से  लाना  होता  को  सकत  पत्थर  के  स्थान  पर  शामिल  करके  अधंस्यवस्था

 को  प्रभावित  किया  जा  सकता  है  ।  केन्द्रीय  सड़क  मनु सं घान  परिषद  ने  उन  काली  कपास  की  मिट्टी

 वाले  क्षेत्रों  जहां  सड़क  का  निर्माण  करना  विशेष  समस्यायें  में  चूने  से  मिट्टी  को  स्थिर  करने  की

 किफायती  तकनीकों  की  भी  सिफारिश  की  है  ।  इसी  रेत  तथा  कंकड  के  साथ  चिकनी  मिट्टी

 का  सम्मिश्रण  कुछ  मात्रा  में  सी  मेंट  तथा  मिलाकर  विभिनन  प्रकार  की  मिट्टी  को  स्थिर

 करना  आदि  जेसे  न्य  तरीकों  का  क्षेत्र  में  सफलता पू बंक  परीक्षण  किया  गया है  ।

 areal  का  उत्पादन

 1600.  श्री  mata  श्रीदेवी  :  क्या  कमी  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  के  पिछले  पांच  वर्षों  के  दो  रान  विभिन्न  राज्यों  में

 राज्यवार  कौर  वर्ष-वार  खाद्यान्न  का  कितना  उत्पादन  हुआ  ओर  तत् सब धो  ब्योरा  क्या  है  ?

 aly  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ato  ato  :  1976.77  से  1989-81

 की  अवधि  के  दौरान  मोटे  कुल  दालों  तथा  कुल  खाद्यान्नों  का  राज्य-वार

 उत्पादन  अनुबंध  |  से  6  तक  में  दिया  गया  है  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  zo ०

 42/76/82)  वर्ष  1951-82  के  लिए  इसी  प्रकार  के  खाद्यान्नों  के  ब्योरे  अभी  सभी  राज्य  सरकारों

 से  प्राप्त  नहीं  हुए  हैं ।

 पम्प  सेटों  &  सीमित  क्षेत्र

 110  श्री  बाला  साहिब  लिखे  aia  :  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 (®)  क्या  यह  सच  है  कि  अधिकांश  राज्यों  में  ब्रिद्यत ची  पम्प  सेटों  से  सीमित  क्षत्र  का  80
 =~  Sy प्रतिशत  भाग  समृद्ध  वर्ग  के  उ  ग  जागा  से  संबंधित  जो  कृषक  wage  में  15  प्रतिशत  से  अधिक

 नहीं

 यदि  तो  इस  संबंध  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  से  संबंधित  ब्यौरा

 कया  भोर

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कर्दम  उठाने  का  विचार  है  कि  इन
 योजनाओं  का  लाभ  समृद्ध  वर्ग  के  लोगों  की  बजाय  गरीब  किसानों  को  मिले  ?

 सिखाई  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (ett  ज़ियाउर  रहमान  :  ale  लघु

 सिंचाई  कार्यक्रम  में  राज्य  तथा  उनके  भन्ते  कार्य  केर  रेहे  नियमों  द्वारा  काय  तथा

 96



 28  1904  लि  वित  उत्तर

 ह  अ

 gaa  अतिरिक्त  जहां  कहीं  भावश्यक  संस्थागत  fea  व्यवस्था  को  सहायता  से  र  वयं  कृषकों

 द्वारा  मूल  भोर  भूमिगत  जल  संसाधनों  पर  बिजली  के  पम्प  सेटों  की  प्रतिष्ठापन  करना  शामिल

 यह्  कार्यक्रम  पूर्णतया  राज्य  सरकारों  के  अधिकार  क्षत्र  के  अंतगर्त  आता  है  और  केन्द्रीय  az.

 कार  बिजली  के  पम्प  सेटों  की  प्रतिष्ठापन  में  शामिल  नहीं  द्वैती  है  ।

 कृषि  पुनर्विजय  और  विकास  निगम  जो  लघु  सिचाई  स्कीमों  के  लिए  भूमि  विकास  बैंकों  तथा

 वाणिज्यक  बैंकों  आदि  के  लिए  मुख्य  ऐजेन्सी  की  1980-81  वर्ष  को  18  वीं  वार्षिक  रिपोर्ट  में

 उपलब्ध  आँकड़ों  के  लघु  सिचाई  तथा  भूमि  विकसित  के  अस्तगत  जिसमें  बिजली  के  पम्पसेट

 भी  शामिन  लघु  वितरण  का  63.8  प्रतिशत  भा  ४0-81  के  दोरान  छोटे  ale  समाप्त

 कृषकों  को  दिया  गया  था  ।  पम्प  सेटों  के  अलग  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  अजित  किए  गए  बिजली  के  पम्प  मेटों  की  कुत्  जिनमें  खुदाई  निजी  उथले

 गहरे  सरकारी  नलकूपों  तथा  भूत  जल  टैंकों  तथा  सरिताओं  पर

 ष्ठापित  पम्प  सेट  शामिल  के  बारे  में  सुचना  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 आई ०  आर०  to  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  व्यक्तिगत  लघू  सिचाई  निर्माण

 कार्यों  के  लिए  छोटे  और  सीमान्त  कृषकों  को  निम्नलिखित  पद्धति  पर  आधिक  सहायता  उपलब्ध  की

 जाती  है

 व्यक्तिगत  aq  सिचाई  निर्माण  कार्य

 tana (1)  सीमित  कृषक  हेक्टर  33-1/3%,  a  दर्  ह  3,000/-eTa  तक  भोर

 फी
 जोत  सुखा  प्रवग  क्षत्रों  की  परियोजना  कें  क्षत्र  में

 तक  ।

 (2)  छोटे  कृषक  से  दो  हेक्टर  25%  afanan  तक  भोर  सुखा
 की  जोत  प्रथम  क्षत्रों  की  परियोजनाओं  के  क्षोंत्रों  क  लिए

 तक

 (3)  भेदिया  जाति  gus  50%,  अधिकतम  TH  ।

 सामुदायिक  लघु  सिचाई  निर्माण  कार्य

 स्कीम  के  Aa HS  में  लघु  कौर  सामान्य  कृषकों  को  उनकी  जोत  के  आधार  पर  लागत  के

 assists
 के  आधार  पर  परिणत  लागत  की  50%,  राशि  ।

 ~
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 द  1982 के

 विवरण
 ae

 राज्य  का  नाम  79-80  के  दौरान  80-8  |  के  दौरान  81-82  के  दौरा  दोरान

 उपलब्धि
 कमर  एरम  णा  सताना  संभावित

 उपलब्धि

 1.  भास्कर  प्रदेश  46124  58762  50182

 2  हसन  428  210  24

 3  बिहार  ९३20 064५  7747  4180

 4.  गुजरात  25055  28374  20390

 हरियाणा  22133  22094  1  5175

 हिमा  85  92  204

 जम्मू  तथा  काश्मीर  83  41  14

 कर्नाटक  12826  18411  23697

 केरल  11623  13526  12758

 3  657 10  समय  zor  34578  37557

 11  महाराष्ट्र  60179  70584  51225

 12  मणिपुर  10  शून्य  अन्य oe

 13  मेघालय  शून्य  शून्य  शून्य

 14  नागालैण्ड  |  qe  शून्य

 15  उड़ीसा  3592  3235  2929

 16.  पंजाब  29049  206079  24146

 17,  राजस्थान  23110  24151  25541

 18.  सिक्किम  शुन्य  शून् शुन्य

 19.  तमिलनाडु  44181  31935  26358

 20,  त्रिपुरा  64  120  305

 21.  उत्तर  प्रदेश  37413  41115  31487

 22.  fear  बंगला  1642  818  764

 379751  323396
 जोड़े  राज्य  365676

 1377  1582  1312
 जोड़  संघ  राज्य  क्षेत्र

 367053  381333  324708
 जोड़े  अखिल  भारत

 364000  381600  325000  s
 a

 अर्थात
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 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेय  जल  सप्लाई  की  योजना

 1602.  श्री  बाला  साहिब  विले  पाटिल  :  निर्माण  at  आवास  मन्त्री  ag  बताने  की

 कपा
 करेंगे

 राज्य  सरकारों  खास  तौर  पर  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  गत  दो  वषों  1982

 में  अब  तक  के  दौरान  ग्रामीण  क्ष  त्रों बौर  खासकर  ख़ुदा  प्रभावित  क्षत्रों  में  पेय  जल  aware  के

 लिए  प्रस्तुत  की  गई  नई  योजना  का  ब्योरा  क्या  है  ,"

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  अब  तक  स्वीकृत  योजना  का  ब्योरा  कया

 उपरोक्त  अवधि  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान

 को  गई  और

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  प्रयोजन  कें  लिए  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  का

 उपयोग  किया  गया  ?

 aaa  काय  तथा  निर्माण  श्रीवास  मन्त्रों  भीष्म  नारायण  ।  तथा  पेय

 जल  पूति  राज्य  का  विषय  है  और  योजनायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  बनाई  तथा  कार्यान्वित  की

 नाती  हैं  ।  त्वरित  ग्रामीण  जल पूति  कार्यक्रम  के  अस्तंगत  पता  लगाए  गए  समस्याग्रस्त  ग्रामों

 को  स्वच्छ  पेय  जल  मुहैया  करने  में  राज्य  सरकार  के  संसाधनों  को  बढ़ाने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता

 दी  जाती  है  ।  केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  त्वरित  ग्रामीण  जल  पति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जिन  समस्याग्रस्त

 ग्रामों
 के  लिए  योजनायें  स्वीकृत  की  गई  हैं  उनकी  लागत  सहित  राज्य  वार  संख्या  की  सूचना

 समान  विवरण  में  दी  गई

 केन्द्र  द्वारा  प्रचलित  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  फ्रायंक्रम  के  अंतगर्त  वर्ष  1440-81,

 1981-82  तथा  1982-83  (19.7.1982  के  दौरान  दी  गई  निधियां  में  बताई

 गई  हैं  ।

 1980-81.  में  निधियों  के  उपयोग  के  ब्योरे  में  दिये  गये  1981-82  के

 उपयोग  के  प्रमाण  पत्र  राज्यों/संघ  राज्य  क्षत्र  से  अभी  प्राप्त  होने  हैं  ।

 1980-8 ॥

 राज्य  तथा  संघ  राज्य  क्ष  त्र  उन  गांवों  a  संख्या  लागत  रुपयों

 जिनके  लिए  योजनाएं

 स्वीकृत  कर  दी  हैं

 1.  गान  प्रदेश  03  13-50

 2.  असम  88  296.52
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 -  e  Greer

 3.  बिहार  151  369.398

 4.  गुजरात  138
 "
 06.9 2

 5.  हरियाणा  197  840.72

 471  362.796 6.  हिमाचल  प्रदेश

 7.  जम्मू  तथा  कश्मीर  13  31.14

 अन्य 8.  कर्नाटक

 केरल  187,443

 10.  मध्य  प्रदेश  3405  2808-42 3

 11.  महा  राष्ट्र  907  4821.39

 12.  मणिपुर  48  185.50

 13.  मेघालय  34  86.89

 14.  नागालैण्ड  हार नप

 15.  उड़ीसा  अन्य

 16.  पंजाब  34  19.367

 17.  335  1306.02

 10  53.34 18.  सिक्किम

 19.  तमिलनाडु  अन्य

 20.  त्रिपुरा  अन्य

 21.  उत्तर  प्रदेश  अन्य

 22.  पश्चिम  बंगाल  38  155.85

 10.24 23.  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीपसमूह  3

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  शून्य

 25.  चण्डीगढ़

 26.  fart  ge a

 27.  दादर  तथा  नागर  हवेली

 28.  दमण  तथा  द्वीप  wy an
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 लिखित  उत्तर 28  1904  ("%) )

 |  2  3

 29.  लक्ष  द्वीप

 30.  मिजोरम  qq

 31.  पाणिडचेरी  अन्य a

 1981-82  1982-83  (10  82  तक

 er  rr  a  ee  ै  अलाणणयत  अणु  चिकली  अलल  पण्य

 राज्य  तथा  संघ  उन  गांवों  की  लागत  उन  गांवों  की  संध्या  लागत

 राज्य  क्षत्र  संख्या  जिनके  जिनके  लिए  योजना  रुपयों

 लिए  योजना  रुपयों  स्वीकृत  की  गई

 स्वीकृत  की  गई  है

 q 1.  आधार  प्रदेश  39.75  शुन्य

 2.  भसम  332  1350.48  | 1

 3,  बिहार  60  196.336  के

 4.  THUT  328  511.06

 5,  हरियाण  18  37.55  ी

 49  14.10 6.  हिमाचल  प्रदेश  2.0

 7
 जम्मू  तथा  कश्मीर  अन्य  |

 8.  कर्नाटक  2336  1587.4  af

 9.  केरल  28  547.87  शी

 10,  मध्य  प्रदेश  89  259.362  37  108.48

 11.  महाराष्ट  28.12  अन्य

 अन्य 12.  मणिपुर  ”

 13.  मेघालय  192.355  40  113.77

 14.  नागपाल  मान्य  शुन्य

 15.  उड़ीसा  3751  1489.532

 16.  पजाब  शल्य  शी

 17.  राजस्थान  2114  239  १.48  |
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 2  3

 18.  सिक्किम  il  42  84  23  102.70

 1526  924.99  अन्य 19  तमिलनाडु

 20.  त्रिपुरा  शुन्य  प

 21.  उत्तर  प्रदेश  शुन्य  629  201.62

 22.  पश्चिम  बंगाल  132  512.48  63  282.90

 23.  अण्डमान  तथा  2  5.17  2U.64

 निकोबार  द्वीप  समूह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  44  21.50
 rn

 25.  च

 26.  दिल्‍ली  aq  शून्य

 27.  दादर  तथा  माग

 हवेली

 28,  दमण  तथा  sta  शुन्य  49.34

 29  लक्ष  द्वीप

 30.  मिजोरम  शुन्य  अन्य

 31.  पाण्डिचेरो  8  7.26  ह

 रुपयों
 लगान

 राज्य  तथा  संघ  एण्  इडली ७  ए.आर.इब्लू  क  qa.  10.7.82

 राज्य  क्षत्र  एस.पी  तक  दो

 के  अंतगर्त  कायों  के  अंतगर्त  के  अन्तर्गत  पी०  के  थई

 लिए  दी  गई  निधियां  कार्यों  के  कार्यों  के  अन्तोन  निधियां

 कार्यों  के  1982- 1980-8]  उपयोग  at  लिए  दी  गई

 गई  निधियां  निधियां  लिए  नियत  83

 1980-81  1981-82  की  गई

 निधियां

 1982-83.
 न  be

 1.  मान्य  प्रदेश  432.23  331-75  370  75  358.50  180.00

 2.  निगम  427.11  469.12  400.75  409.00  235.00
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 28  1904  लिखित  उत्तर

 2  3  4  6

 3  .  बिहार  503.36  965.65  562  50  559.50  270.00

 4.  गुजरात  354  60  396.25  32  ri)  65.00

 5  .  हरियाणा  355.00  355.00  33.400  90  00  45.00

 6  हिमाचल  प्रदेश  561.77  £83.14  344.50  90.50  45-00

 7  जम्मू  और  कश्मीर  213.00  302.35  424.75  869.50  430,00

 8  कर्नाटक  248.81  228.07  568.00  280.00

 9  .  केरल  328-40  323.28  ह 5726"  25  615.50  300.00

 10.  मध्य  प्रदेश  690  00  721.56  1033.75  $09.00  450.0)

 459 11.  महाराष्ट्र  659.00  786.47  नने  न  LVY  496.00  250.00

 ra
 12.  मणिपुर  105.00  110.59  146.00  89.50  45.00

 13.  मेघालय  121.80  242.00  9220 Fev  140.00 149.00

 14.  नागालैंड  150.00  153.70  1
 72  ा द  ०  र  134.0  LU} 0  65.00

 15.  उड़ीसा  307.00  306.30  5 a  a2 93.00  544.00  370.00

 16.  पंजाब  128.95  46.12  Ooge oo
 17  79.50  40.00

 17.0  559.10  490.69  1504.  19 if  1947.50  978.00

 18.  सिक्किम  19.50  31.48  69.74  102.50  50.00

 19.  तमिलनाडु  500.00  387.21  563.71  328.50  265.00

 20.  त्रिपुरा  112.44  172.94  85.50  40.00  20.00

 21.  उत्तर  प्रदेश  944.95  384.63  avi 101  8.13  2115.00  1050.00

 22.  पश्चिम  बंगाल  443.50  738.75  wf &71 a  30  802.00  425.00

 23.  अण्डमान  तथा  7.00  उपलब्ध  नहीं  है  22.00 19.50
 निकोबार  द्वीप  समूह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  35.00  19.68  35.00  £8.50  30.00

 25.  चन्दी गढ़  शून्य  शुन्य  eq शून्य  ६

 26.  दिल्‍ली  13.50  37.33  9.50  सत्य

 27.  दादर  तथा  नगर  शुन्य  शून्य  शून्य  शस्य
 हवेली

 103



 लिखित  उत्तर  19  1982

 6 1

 28.  गोभी  दमण  तथा  द्वीप  11.46  3,75  14,25  25-50  12-00

 29.  लक्ष  द्वीप  शून्य  शून्य  शा  शून्य

 30.  मिजोरम  26-25  531  शून्य  6.00  3.00

 31.  qifeeaey  7.00  10.96  12.00  14.00  7.  00
 a

 योग  83+1.33  8629.72  10902.48  12000.00  6042.00

 विभिन्‍न  कुकी  उत्पादों  का  उत्पादन  उनकी
 बहुतों

 ग्र  मृत्य  स्पीति

 1600.  शो  बाला  साहिब  fad  पाटिल  :  क्या  wf  मंत्री  यस  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  ag  तम्बाकू  भारी  का  कल  कितना

 उत्पादन  हुआ  ,

 |  सार्वजनि  खरीद  एजेंसियों  द्वारा  उपयुक्त  उत्पादों  की  कितनी  खरीद  की  जाने  का

 निर्णय  किया  गया  है  और  aa  तक  कितनी  खरीद  राज्यवार  की  गयी

 (7)  इन  उत्पादों  को  मूल्य  स्थिति  क्या है  ;  ओर

 1980  से  इन  वस्तुओ ंके  माह-बार  मूल्य  सूचकांक  क्या है  भोर  ag
 197  9-80  से  उनके  भा कलित  मुल्य  क्या  हैं  ?

 कुकी  तथा  arte  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  आर०  ao  :

 वर्षा  1981-82  की  car  के  लिए  उत्पादन  के  अन्तिम  अनुमान  अभी  प्राप्त  नहीं  हुई
 हैं  ।

 फसल  वर्ष  1०8  !  -8  2  के  लिए  खरीफ  और  रबी  बाद् यान नों  की  खरीद  के  कोई  विशिष्ट
 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  गए  हैं  ।  av  ।981-82  की  फसल  के  लिए  भारतीय  क  निगम  ने
 खरीद  कार्यक्रम  में  कपास  की  1:  50  लाख  गाढे  और  भारतीय  पटसन  निगम  ने  पटसन  की  17.50

 लाख  गांठ  निर्धारित  की  हैं  ।  सार्वजनिक  खरीद  अभिकरणों  द्वारा  धान  के  रूप

 मोटे  पटसन  ओर  कपास  की  अब  तक  की  गई  राज्यवार  खरीद  में  दी  गई  है
 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल  जहां  तक  गन्ने  का  प्रदान  dara

 मे पेन  शर्करा  कारखानों  द्वारा  पेरी  गई  मात्रा  में  दी  गई  है  ।  थाली  bal  रखा  गया  ।

 देखिए  संध्या  एल  //82
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 लिखित  उत्तर 28
 1904  लि

 इन  जिन्हों  की  ae yea-feafa
 में  दी  गई  है  ।  प्रस्थान  में  रखा  गया  ।

 देखिए  संख्या  एल

 1980 से  इन  हिस्सों  के  सत्य  सूचकांक  और  उनके  आकलित  मूल्य  क्रमश

 अनुबन्ध  4  भोर  5  में  दिए  गए  हैं  ।  [vara  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल

 सीसा  पाती  में  कमला  नदो  पर  बांध  को  प्रतिम  रूप  दना

 1604.  श्री  tT ez  का  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  19  1982  के  अतारांकित  प्रशन  सं०

 82909  भोर  8499  के  उत्तर  के  संबंघ  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  दोनों  देशों  के  लिए  पूर्ण  बाढ़  नियंत्रण  और  पन-बिजली

 दन  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सीसा  पानी  में  कमला  नदी  पर  उद्  श्याम  बांध  के  निर्माण  तथा

 सोन  कोसी  को  उससे  जोड़ने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  देने  के  लिए  भारत  सरकार  अथवा

 बिहार  सरकार  ने  नेपाल  नरेश  एम ०  से  सम्पर्क  करने  की  कोई  पहल  को  है  अथवा

 की  जा  रही है  ;

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 और

 alee  a4!  Wedd
 शत  carr  ा  मिजा क्या  नेपाल  द्वारा  गोड़ा  «  में  बनाए  जा  रहे  कोसी  नहर  के  लिए

 कमला  नदी  पर  साइफन  संरचना  के  निर्माण  में  लगते  वाले  समय  ओर  भारी  लागत  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  उपयुक्त  बांध  का  निर्माण  और  भी  आवश्यक  हो  जाता  है  ;  afe  तो  उसके

 लिए  क्या  कायंवाही  की  गई

 सिंचाई  मसन्श्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर  रहमान  झ्  :
 से  दोनों

 देशों  के  लाभ  के  नेपाल  से  भारत  में  बहने  वाली  नदियों  के  जल  संसाधनों  के  विकास  से

 सम्बन्धित  प्रस्तावों  पर  पिछने  कुछ  समय  से  भारत  भोर  नेपाल  के  बीच  द्विपक्षी  आधार  पर

 चीत  होती  रही  है  ।  कमला  नदी  पर  तथा  नेपाल  से  भारत  में  बहने  वाली  अन्य  नदियों  पर

 श्ययी  जलन  संचयन  बाँधों  के  विषयों  पर  सवब  स्तर  की  पिछली  बैठक  1982  में  हुई  थी  ।

 प्रस्तावित  बांध  स्थल  नेपाल  की  समा  के  अन्दर  स्थित  >
 id  कौर  नेपाल  की  महामहिम  सरकार

 को  अपनी  सीमा  के  इन्दर  इन  उच्च
 age

 sala  बांधों  के  अन्वेषण  और  निर्माण  के  लिए  अपनी

 सहमति  देनी  है  ।  कमना  नदी  साझी  नदियों  पर  नेपाल  में  जल  संचयन  बांधों  के  अन्वेषण
 कौर  निर्माण  के  मामले  पर  किसी  समझौते  पर

 पशु  चने  हेतु
 द्विपक्षी  बातचीत  के  द्वारा  सभी  प्रयास

 किए  जा  रहे  हैं  ।
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 लिखित  उत्तर

 शट  Ga  ई; 1982 न्यपपनसमि मम मय. पा

 समुद्र  में  मिलो  पकड़ने
 के  |  निजी  कम्पनियों  at  सहायता

 1605.  थी  दिगम्बर  fag  :  क्या  कि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गहरे  oan  मछली  वालो  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  कम्पनियों  के  नाम  कया

 सरकार  द्वारा  उन्हें  कितनी  सहायता  दी  गई  है  ;  और

 इसका  विस्तृत  ब्योरा  कया  है  ?

 कि  तथा  प्रमाण  विकास  मन्त्ञालयों  में  राज्य  मन्त्री  (pit.  wo  ae

 गोर  एक  विवरण  सोरेन  है  ।

 जहाजरानी
 विकास

 कोष  समिति  के  माध्यम  से  भासान्‌  पर  दिये  जाने  वाले  ऋण

 के  अलावा
 कम्पनियों

 को  निम्न  प्रकार  की  भी  उपलब्ध  होती

 (1)  देश  में  निमित  जलयानों  को  लागत  पर  33  प्रतिशत  की  राज  सहायता  |

 (2)  निर्धारित  शत  के  आधार  पर  अधिक  गति  वाले  डीजल  पर  उत्पाद  कर  में

 तथा  |

 (3)  प्रमुख  कौर  छोटे  बन्दरगाहों  पर  पत्तनों  की  सुविधायें  ।

 विवरण
 क

 महरे  समद्र  में  मछली  पकड़ने  के  कार्य  में  क्या  जहाजरानी  विकास

 लगी  निजी  कम्पनियों  के  नाम  समिति  से  आसान  शर्तों  पर

 ऋण  लिया  गया  ?

 a

 भारतीय  तोबा कों  कम्पनी  लि०  नहीं

 कलकत्ता

 2.  ब्रिटानिया  उद्योग  लि०  बम्बई  नहीं

 टाटा  तेल  मिल्स  कम्पनी  लिमिटेड  नहीं

 प्रबल

 4.  यूनियन  कारबाइड  इन्डिया  लि
 ०  नहीं

 नई  दिल्‍ली
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 5.  काकल  मात्स्पकी  प्रा  ०  लिमिटेड  नहीं

 6.  न्यू  फिशरी  लि ०  नहीं

 7.  ढा  afer  Freer rbor  crear SDT  दीदीजी  ह  है  ह  ह  नहीं

 लिमिटेड

 रैन  एसमारियों  निर्वात  नहीं

 केरल

 9.  इन्डो-आइसलेंडिक  wet

 at 10.  फ़ॉनिक्स  इन्डिया  मेरीन

 लिमिटेड ,

 11.  श्री  निवास  सी  फूड्स  जी

 Sto  fo

 12.  वाणी  मरीन  प्रा०  fo,  जो

 c
 13.  Ma  मेगनेट  sto

 विशाखापटनम

 जी 14.  मेरीन  फिशरी  लीं

 लाय 15.  नवभारत  फेरो  कै  किप  |  "

 नहीं 16:  एम०  एम०  पी०

 प्रा०

 17.  वेस्ट  कोस्ट  मेरीन  प्राग ०  at
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 ereey  igs  ek  et

 1

 18  सूरज  मात्स्यकी  are

 मई  दिल्‍ली  ।

 19  यमुना  सी  फीस  प्रा०  जी

 नई  दिल्‍ली  ।

 20  थो यूनी  मेरीन  प्रा ०  नई  दिल्‍ली

 21  जी मार्शल  सी  फूड  स  प्रा०

 कलकत्ता  |

 22  नहीं मेट्रोपोलिटन  ट्रेडिंग

 23.  ट्रोपिकल  शिपिंग  प्रा०  नहीं

 24  वरुण  मेरोन  प्रोडक्टस  प्रा७  नहीं

 नई  लिल्ली

 25  बाटल  ग्लास  प्रा०  नहीं

 नई  दिल्‍ली  ।

 राज्यों  में  ट्  कारों  की  सा

 1606,  श्री  गदा घर  साहा  :  क्या  कुद  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  विभिन्‍न  राज्यों

 में  इस  समय  कितने  ट्रेक्टर  काम  में  लाए  जा  रहे

 कृषि  तथा  प्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  aire  वी०  :
 राज्यवार  ट्रैक्टरों  की  संख्या  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 पशुधन  गणना  के  अनुसार  राज्यवार  ट्रैक्टरों की
 संख्या

 क्रम  संख्या  राज्य  संख्या

 भॉन्घ्रि  प्रदेश  11

 असम  1

 3.  बिहार  10
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 2

 4  11.0 गुजरात

 5  हरियाणा  34

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  व  कश्मीर

 कर्नाटक

 केरल

 10  मध्य  प्रदेश  15

 11  महाराष्ट्र  12

 12  मणिपुर

 13  मेघालय

 14  नागालैंड  स०  न०

 15  उड़ीसा

 पंजाब 16  57

 17  र  जज़्बात  28

 18  fafana

 19.  त्रिपुरा

 20  त्तमिलनाड़

 21  उत्तर  प्रदेश  71

 22,  पं ०  बंगाल

 23  अन्दमान-निकोबार

 24.  अरुणाचल  प्रदेश

 25  बन्दी गढ़

 26  दादर  नागर  हवेली

 27-  दिल्ली
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 z

 28  गोवा  दमन  द्वीप

 z9  लक्ष्य  हिप

 30  मिजोरमਂ  सुचना  नही  दी  गई  है

 31  पांडिचेरी

 पतय

 amt  270

 से  नीचे

 एस०  IHo  th  जून  कार  ई  झाई  ०  डो०  पो०  कौर

 रायसेन  योजनायें  के  gaia  विभिनन  राज्यों  धौर  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  ,

 केन्द्रीय  सरहार/राज्य  सरकारों  द्वारा  नग-घ्राण  खर्च  की  गई  धनराशि

 16६07.  श्री  गदाधर

 थ्री  | ह  पद  पाठक  :  क्या
 ग्रामीण

 विकास  मंत्री
 यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षत्रों  में  एस०  एफ०  डी०  एन०

 fo  डी०  पी०  ए०  tho,  argoare:  डी  oft  और  ट्रावैल  यो जनानों  के  भअन्तगंत  केन्द्रीय

 सरकार  और  प्रत्येक  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  द्वारा  कितनी  धनराशि  खच  की  गई

 उपरोक्त  उल्लिखित  प्रत्येक  योजना  के  लिए  वित् तब् यवस्था  करने  में
 राष्ट्र  कृत

 कौर

 अन्य  बैंकों  का  अ  एलान  क्या  रहा

 (77)  उपरोक्त  योजनाओं  में  से  प्रत्येक  योजना  के  अन्तर्गत  कितने  लोग  लाभान्वित

 हुए  भोर

 (*)  1979-80,  1980-81,  1981-82  और  1982-83  वर्षों  में  अलग-अलग  इससे  पेदा

 रोजगार  दिवसों  की  राज्यवार  संख्या  कितनी  है  ?

 कपि  शोर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालमवा  :  1979-

 80,  1980-81  भोर  1981-82  के  वर्षों  के  लिए  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों/केन्द्र  बासित  क्षेत्र

 प्रशासनों  द्वारा  खर्च  की  गई/बंटित  निधियों
 तथा  वर्ष  1५82-83  के  लिए  प्रावधानों  को  दर्शाते  हुए

 लघु  किसान  fasta  एजेंसी  तथा  समन्वित  प्रामीग  विकास  कार्यक्रम  के  बारे  में  1,  राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम के  बारे  में  तथा  gamed  क्षत्र  कामेंक्रम  के  बारे  में
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 es

 भोर
 ग्रामीण  युवक  के  रोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  ay  की  चालना  के  ar  i  4  सैलमन  हैं  ।

 [wearaa
 में  रखे  देखिये  एल.०  टी०  4278/82

 इन  कार्यक्रमों  के  लिए  वित्तीय  deal  के  '  अंशदान  को  aah  वाले  लघु  किसान

 विकास  एजेंसी  तथा  समन्वित  विक़ास  कार्य  क्रम
 बारे  में  तथा  सूखाग्रस्त  क्ष  त्र

 कार्यक्रम  के  बारे  में  संलग्न  में  रखें  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०

 «278/82]
 राष्ट्रीय

 ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  तथा  प्राइसेस  योजना  में  कोई  संस्थागत  fad

 शामिल
 नहीं  है

 wy  किसान  विकास  vast  तथा  समन्वित  ग्रामीण  विकास
 काय

 काम

 के  बदले  अनाज  कार्यक्रप/राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य कम  सुखी  ग्रस्त  क्षत्र  तथा  ट्राइसेम

 पंजना  के  बारे  में  अपेक्षित  सूचना  7  से  ,  10  तक  के
 -  संलग्न  विवरणों  दर्शाती  गई  है  ।

 में  रखें  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  4278/82  ].।

 mata  लोक  निर्माण  विभाग  पूछताछ  लक्ष्मीबाई  नगर  द्वारा  शिकायतों

 को  दूर  कर नो में  वेरी

 ह  608.  प्रो०  अजित  कमर  मेहता  कया  निर्माण  शोर  प्राचीन  मन्त्री  पे  बताने  की  कृपा

 करेंगे  फ्र

 क्या  यह  है  कि  निर्माण  पूछताछ  ई

 नई  दिल्ली  आबंटित ों  द्वारा  मकानों  को  मुरम्मत  की  को  तत्परता  दूर  नहीं

 करता  है है  कौर  वह
 इस  कार्य  के

 हफ्तों
 और

 ae
 का  सम  पले  लेता

 यदि  हां  ar  इसके  क्या  कारण  और

 शिकायतों  को  तत्परता  से  दूर  करने  के  लिए  अधिक  कमरा नग  देने  के  सम्बन्ध  में

 कौन  से  उपचारी  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 संसदीय  तथा  निर्माण  शौर  धावा  मन्त्री  (eit  भीष्म  नारायण  जी

 नहीं ॥

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अनुमोदित  मानदण्ड।नुसार  पूछताछ  कार्यालय  में  पर्याप्त  स्टाफ  वी  व्यवस्था  कर  दी

 गई

 ~
 टाइप-चार  के  धव  टेर  को  व्यवस्था

 1609.  ste  जीत  कुमार  मदत  :  बया  लिस्  झोर
 हाउस  यह

 anid  की  बपा

 करेंगे  कि :
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 बया  यह  सच  है  fee टाइप  चार  THT  क्वाटें  रों  जि  कुछ  arate  fea  के  अनुरोध
 करने  पर  की  व्यवस्था  की  गई  है  भोर  कुछ  को  इन्कार  कर  दिया  गया

 रया  तो  इसके  क्या  कारण  भोर

 (7)  अनुरोध  करने  बाले  सभी  भा बंट तियों  के  लिए  कब  तक  की  व्यवस्था  कर  दो

 जाएगी  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्नाण  और  श्रीवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  तथा

 आंटीयों  के  अनुरोध  तथा  निधियों  की  उपलब्ध  सलोने  पर  टाइप  iy  के  wed  में

 किचन  सिक  लगाये  जा  रहे  हैं  ।  पिछने  कुछ  समय  में  सिक  लगाने  के  अनुरोध  पर्याप्त  निधियों  की

 कमी  के  कारण  ना मंज़र  किये  गए  हैं  ।

 वित्तीय  संसाधनों  की  कमी  को  देखते  हुए  कोई  समय  सीमा  बताई  नहीं  जा  सकती  |

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेय  जल  को  सालों  की  व्यवस्था

 1910.  श्री  नवलकिशोर  फार्मा  :  कया  निर्माण  कौर  श्रावण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करा  कि

 क्या  यह  सच  है  फि  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  कहा हैं  कि  ग्रामीण  क्षत्रों

 में  पर्याप्त  पेय  जल  की  व्यवस्था  करते  समय  वे  कमजोर  वर्ग  के  विशेषकर  अनुसूचित  जाति

 भोर  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  का  विशेष  ध्यान  रखें

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  इसे  कार्यान्वित  करने  के  लिए  कदम  उठाए  भोर

 भव  तक  उसके  कया  परिणाम  निकलते  हैं
 ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ale  आवास  मन्त्री  whom  नारायण  fag)  जी

 at

 तथा  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  द्वारा  अब  तक  गई

 सूचना  के
 अनुसार

 बताई  गई  प्रगति  इस  प्रकार है  :

 लाभान्वित  जनसंख्या  (1971  की  जनगणना  के

 4)

 ag  कल  मन सूचित  जाति  भचर्चित  जनजाति  लाभ

 लाभ  भोग  लाभ  भोगी  भोगी

 1980-  1  15531.929  1424.322  1374.035

 1981-82  16899,802
 2375.

 159  478
 a

 नोट :  कछ  राज्य  सरकारों  और  संप्र  राज्य  क्ष त्रों  x  भी  भी  पूर्ण  सूचना  प्राप्त  की

 जानी  है  ।
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 पीतम  पुरा  के  लिए  wat  के  पानी  की  निकासी  की  योजना

 1611.  श्री  नवल  किशोर  फार्मा  कया  निर्माण  ate  वास  मन्त्री  दिल्ली  में

 वर्षा  के  पानी  की  निकाली  हो  व्यवस्था  करने  के  बारे  में  15  1982 के  मता  रोहित  प्रश्न

 संख्या  3435  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  प्रशसन  के  बाढ़  नियन्त्रण  विभाग  की  तकनीकी  सलाहकार  समिति  में

 पीतमपुरा  के  लिए  वर्षा  के  पानी  की  निकासी  की
 योजना

 कब  से  धीन

 इस  योजना  को  अन्तिम  रूप  देने  में  इतना  अधिक  समय  लगने  के  क्या  कारण

 और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  डी  ०डी०ए०  द्वारा  क्या  प्रयास  करिए  रहे  हैं  कि  योजना

 को  अन्तिम  रूप  देकर  उसे  स्वीकृत  शिया  जाए  तथा  इसका  काय  जल्दी  ही  शुरू  क्योंकि  वहां

 वर्षा  के  पानी  की  निकासी  की  कोई  ब्यवस्था  न  होने  के  कारण  क्षत्र  के  निवासियों  को  कठिनाई  हो

 रही है  ;

 संसदीय  काले  तथा  निर्माण  ate  श्रीवास  मन्त्री  (st  भीष्म  नारायण  से

 अपेक्षित  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सरस्वती  कुज  ग्रुप  हाउ तीन  सोसाइटी  के  सदस्यों  को  भूखंडों  का  भ्राबंटन

 1612,  श्री  निहाल  सिंह  :  क्या  निर्माण  धौर  arava  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरस्वती  कु  ज  ग्रुप  हाउसिंग  सोसायटी ,  सुल्तान  सिंह  बिल्डिंग

 कश्मीरी  गेट  दिल्‍ली  द्वारा  1980  तक  1700  बनाए  गए

 कया  प्रत्येक  सदस्य  से  प्रतिमास  100  रुपये  लिए  जाते  हैं  ;

 क्या  सदस्य  बनाये  जाते  समय  उन्हें  इस  बात  का  आश्वासन  दिया  गया  था  कि

 इटी  के  प्रत्येक  सदस्य  को  100  गज  का  भूखण्ड  दिया  जाएगा  लेकिन  अब  उनसे  कहा  जा  रहा  है

 कि  प्रत्येक  सदस्य  को  में  एक  एक  मकान  जाएगा  और  लोगों  को  लाखों  रुपयों  से

 ठगा  जा  रहा  है  और  उनमें  से  प्रत्येक  से  500  रुपये  मूल्य  के  स्टाम्प  पेपर  लिए  गए

 क्या  सरकार  उपरोक्त  सोसाइटी  के  कार्यों  की  जांच  और

 (=)  उन्हें  कब  तक  भूखंडों  का  आबंटन  कर  दिया  जाएगा  अथवा  उनकी  धनराशि  वापस

 लौटा  दी  जाएगी  ?
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 «  ऊनी

 सोप  sia  तथा  निर्माण  site  श्रीवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  पंजीकरण

 सहकारी  दिल्ली  ने  सुचित  किया  है  कि  सरस्वती  कुज  सामूहिक  भावास  समिति  ने  बताया

 है  कि  1980  तक  नामांकित  किए  गए  सदस्यों  की  संख्या  625  थी  ओर  अब  इस  समिति

 के  1606  सदस्य  है  ।

 समिति  ने  सूचित  किया  है  कि  14  1480  को  हुई  समिति  की  आम  सभा

 की  बैठक  में  यह  facia  लिया  गया  था  कि  प्रत्येक  सदस्य  निधियों  को  जमा  करने  में  सुविधा  के  लिए

 प्रति  माह  अदा  करे  ।  समिति  ने  यह  भो  सूचित  किया  है  कि  केवल  577  सदस्य  इसे

 नियमित  रूप  से  अदा  कर  रहे  हैं  ।

 समिति  ने  सूचित  किया  है  कि  सदस्यों  के  नामांकन  के  समय  में  100  गज

 के  प्लाट  अथवा  एक  मकान  के  आबंटन  का  ऐसा  कोई  आश्वासन  नहीं  दिया  गया  था  ।  प्रत्येक  सदस्य

 से  के  मूल्य  के  स्टाम्प  पेपर  एकत्रित  करने  के  सम्बन्ध  में  सूचना  उपलब्ध  की  जा  रही

 है  ।

 सहकारी  दिल्‍ली  ने  सूचित  किया  है  कि  उन्हों  ने  समिति  के

 चरण  के  विषय  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  को  है  कि  इस  अवस्था  में  किसी  जांच  का

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 यह  एक  सामूहिक  आवास  समिति  होने  के  कारण  इसके  सदस्यों  को  प्लाट  के  आवंटन

 का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  सदस्यों  द्वारा  जमा  क  गई  घन  राशि  के  लौटाने  का  जहां  तक  सम्बन्ध

 समिति  ने  सूचित  किया  है  कि  वीसी  भी  सदस्य  को  जो  सदस्यता  से  त्यागपत्र  देता  जमा  का

 भूगतान  कर  दिया  जएगा  |

 सरकारी  ध्रावास  सोसाइटियों  के  सदस्य  केन्द्रीय  सरकार  के  कमंचारियों  को

 मकान  बनाने  के  लिए  अग्रिम  राशि

 1512.  श्री  निहाल  सिंह  :  क्या  निर्माण  धौर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  दिल्‍ली में  सरकारी  सामूहिक  aia  सोसाइटियों  के  सदस्य  केन्द्रीय  सरकार  के

 कम नचा  मकान  निर्माण  अज़ीम  राशि  नियमों  के  ale  मकान  बनाने  के  लिए  अग्रिम  राशि  के

 पात्र  नही  हैं  क्योंकि  राष्ट्रपति  के  नाम  गिरवी  खने  के  लिए  उनके  पास  कोई  भूमि  नहीं

 कया  सर्कार  मकान  बनाने  के  अज़ीम  राशि  aa  हेतु भूमि  को  गिरवी  रखने

 संबंधी  नियमों  में  संशोधन  करेगी  ary पम ग
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 ग  क ला

 a
 (a)  यदि  तो  सामू शरीक  आवास  योजना  के  अधीन  art  लेने

 में  केन्द्रीय  सरकार  के

 तमंचा  रियों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  उਂ  [
 करने  का  विवार  रखती

 ससदीय  क्य  तथा  निर्माण  भोर  ध्रावास  मत्री  भीष्म  नारायण  :  जी  हां

 केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  जो  feet  में  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियों  के  सदस्य

 हाल  गृह  निर्माण  भाग्यम  लेने  के  पात्र  नहीं
 हैं  ।

 तथा  यह  मामला  जांच  की  प्रारंभिक  अवस्था  में  है  ।

 जाती  राशनकार्डों  के  भ्राघार  पर  पनवाँस  कालोनियों  में  खण्डों  का  प्रबंधन

 1614.  शमी  निहित  fag  :  aa  निर्माँण  ्र  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  दिल्‍ली  की  पुनर्वास  कालोनियों  में  अनेक  व्यक्तियों  को  पुनर्वास

 कार्यक्रम  के  जाती  राशन  कामों  के  आधार  पर  विभिन्‍न  नामों  के  भूखंड  आबंटित  करा

 लिए  कौर

 यदि  gi,  तो  इस  अनियमितता  की  जांच  करने  और  इसे  ठीक  करने  के  लिए  दिल्ली

 विकास  प्राधिकरण  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 संस
 ta  कार्य  तथा  निसाँक  att  श्रीवास  मंत्रो  भीष्म  नारायण  fag  दिल्‍ली

 विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  ऐसी  कोई  रियो  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 (7a)  प्रश्न  नहीं  उठता

 पानी  साफ  करन  पर  gat  खच

 1615.  श्री  निहाल  सिह :  कया  निर्माण  प्र  आवास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 जलपूर्ति  एवं  मल  निकास  संस्थान  दिल्ली  द्वारा  1981-62  में  3030  लाख  गलन

 पानी  साफ  करने  पर  कितनी  धनराशि  खर्चे  की  गई  और  संस्थान  को  जल  को  सप्लाई  से  कितनी

 माय  हुई

 @)  वर्षा  के  पानी  के  कुओं  भर  नलकूपों  से  कितनी  मात्रा  में  पानी  उपलब्ध  कराया  गया
 और  उन  कुओं  को  सख्या  कितनी  हे  जो  ठोक  कांय  कर  रहे  हैं  और  कितने  नलकूपों  में  मीटर

 लगाए  और

 यदि  नलकूपों  का  पानी  योग्य  है  तो  नई  दिल्ली  नगरपालिका  और  छावनी  बोह ने
 कित  कारणों  से  नलकूप  नहीं  लगवाए  हैं  ?
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 संसदीय  काय  तथा  झोर  आवास  मंत्री  भीष्म  नारायण  :  दिल्‍ली
 जल  प्रदाय  एवं  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  1982  तक  वर्ष  1961-82  के

 लेखों  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  है  ।  विगत  विश्नोई  वर्ष  के  पहले  10  महीनों  के  दौरान  जचपूति
 पर  व्यय  935.64  लाख  रुपये  था  ।  इसमें  दिल्ली  जल  प्रदाय  एवं  मल  व्यसन  संस्थान  द्वारा

 1981-82  के  दौरान  अदा  किये  जाने  वाले  ऋण  प्रभार  शामिल  नहीं  विगत  वित्तीय  वर्ष  के

 पहले  11  महीनों के  दौरान  जल पूति  से  हुई  बाय  लगभग  1228  00  लाख  रुपए  थी ।

 संस्थान  के  198  1-8:  के  दौरान  रही  वैल  तथा  ट्यूब  बैलों  से  निकाले  गए
 पानी  की  aaa  मात्रा  लगभग  260  लाख  गलन  प्रतिदिन  जी०  थी  ।  1981-५2 के
 दीरान  रेनी  वल  तथा  199  ट्यूब  बेल  चालू  हालत  में  थे  ।  ट्यूब  वालों  में  पोनी  के  प्रवाह  को

 मापने  बे  लिए  मंत्र  नहीं  लगे  हुए  हैं  ।  जेसा  कि  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  द्वारा  सूचित  किया

 गया  उनके  क्षत्र  में  कोई  रेनी  बेल  नहीं  लगाए  गए  हैं  ।  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  क्षेत्र

 में  46  ट्यूब  वेलियर्स  है  ।  तथा  उनसे  ?5  लख  से  30  लाख  गलन  पानी  प्रति  दिन  लिया

 जाता  है x  ।  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  18  ट्यूब  बलों  में  मीटर  लगा  हुये

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  जहां  कहीं  पानी  पीते  के  लिए  ठीक

 पाया  जाता  है  वहां  ट्यूब  बैल  लगा  कर  ag  पानी  की  सप्लाई  को  बढ़ा  रही  है  ।

 राज्यों  द्वारा  मकानों  के  लिए  स्थानों  का  आबंटन

 16  10.  Sto  नारायण  चन्द  परदार  :  क्या  निर्माण  ae  आवाय  मो  बहु  बताने  की  कुबरा

 करेंगे  कि  :

 ष्ा क्या  सरकार  ने  14  1982  को  0  सुन्नी  afar  कार्यक्रम  शुरू  करने  के

 शहरी  ग्रामीण  क्षत्रों  में  मकानों  वे  स्थान  आबंटित  करने  हेतु  कोई  कार्यक्रम  शुरू

 किया  है  ,

 यदि  तो  इर  wasn  बी  मुख्य  बातें  बया  और  राज्यवार  उपलब्धियां  क्यां

 हैं  र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 |!  |  |  f ससी य  काय  तथा  निर्माण  att  श्रीवास  मंत्री  भीष्म  arr  od  ह  (#)  राज्य

 सरकारें  ग्रामीण  भूमिहीन  कामगारों  के  लिए  ana  स्थल  कायें क्रम  का  कार्यान्वयन  कर  रही

 शहरी  समान  वे  भाषिक-दुष्टि  से
 कमजोर  वर्गों  के  सिए  are  पर  बल  दिया  गया  है  ।

 ये  दोनों  योजनायें  20-qat  कार्यक्रम  के  अंग  हैं  |
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 ग्रामीण  खतरों  a  क्षत्र  at  वाद  ray  योजना  के  maria  ee qfagia  RTA-

 गारों  के  परिवारों  को  लगभग  100  वर्गगज  के  आवास  स्थल  नि:शुल्क  आबंटित  किये  जाते  हैं  ।

 मिन्नी-सत  राज्यों  में  इन  परिवा रों  को  सहायता  और/या  500  से  6500  रुपए  के  मध्य  विभिन्‍न

 दरों  से  निर्माण  सहायता  भी  दी  जा  रही  है  ।  जहां  तक  समाज  के  आर्थिक  दृष्टि पे  कमजोर  वर्गों  के

 लिए  आवास  का  छठी  योजन  की  नीति  न्यू  नतम  संरचना  के  साथ  व  सेवाਂ  मुहैया

 कराना  है  ।  कई  राज्यों  ने  स्थल  व  सेवा  समाज  के  जा धिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए

 मकान  निर्माण  दोनों  योजनाओं  के  लिए  हुडको  की  ऋण  सहायता  प्राप्त  कौ  है  ।  समाज  के  आधिक

 दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  seat  के  ऋण  रियायती  ब्याज  की  दरों  पर  दिए  जाते  हैं  ।  31.  3-

 82  तक  ग्रामीण  भूमिहीन  कामगारों  को  आबंटित  आवास  स्थलों  तथा  समाज  के  आधिक  दृष्टि  से

 कमजोर  वर्गों  के  लिए  हुडको  द्वारा  स्वीकृत  रियायशी  एककों  के  ब्योरे  विवरण  में  दिए  गए  है ं।

 प्रदान  हो  नहीं  उठता  ।

 ह > विवरण

 हजार  में

 राज्य  राज्य  सरकारों  द्वारा  समाज  के  afar  दृष्टि  से

 आबंटित  आवास  स्थल  जोर  वर्गों  के  लिए  हुडको  द्वारा

 स्वीकृत  रिहायशी  एकक

 |  भास्कर  प्रदेश  1466  93

 2.  असम  47  (96

 3.  बिहार  39  18

 730  (1)

 4  गुजरात  520  122

 5  .  हरियाणा  225  1?

 6  .  हिमाचल  प्रदेश
 (134

 7.  जम्मू  भर  कश्मीर  2

 8  -  कर्नाटक  981  200

 कैरल 9  47  114

 10  मध्य  प्रदेश  762  15

 11.  महाराष्ट्र  471  20
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 pues

 1

 12.  उड़ीसा  211  24

 13,  पंजाब  295  28

 14.  राजस्थान  949  43

 15.  तमिलनाडु  1305  52

 16.  त्रिपुरा  38

 17.  उत्तर  Tay  1460  49

 18.
 पश्चिमी

 बंगाल  267  4

 (1)  आवास  भूमि  अधिनियम  के  अंतगर्त  अतिक्रमण  नियमितीकरण  द्वारा

 (2)  यह  आवास  भूमि  योजना  चार  राज्यों  नागालेंग्ड  और

 में  तथा  3  संघ  राज्य  क्षेत्रों  मिजोरम  में  कार्यान्वयन  नहीं

 की  जा  रही  है

 संघ  राज्य  क्षत्र

 1.  अण्डमान  भर  निकोबार  द्वीप  समूह

 2.  चण्डी गढ़

 3.  दादरा  और  नागर  हवेली

 4.  दिल्‍ली  12  6

 5.  दमण  और  द्वीप  2  ('8

 6.  पॉंडिचेरी  12  (247

 योग  ४10
 985.0

 2

 राष्ट्रीय  — ——_ Oralt  विकास  योजना  के  asta  गु  रात  को  दो  गई  वित्तीय  सहायता

 1617.  श्री  नवीन  रवाणी  :  क्या  ग्रामीण  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकाश  योजना  के  अधीक  वीं  1980-81  तथा  198  1-82  के  लिए

 केन्द्र  द्वारा  गुजरात  सरकार  को  कितनी  राशि  की  वित्तीय  सहायता  दी  गई  ',
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 aa  तक  किये  गए  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  है  ओर  गुजतार  में  aa  योजना  से  कितने

 गांवों  को  लाभ  पहुं चा  तथा  परियोजना  पर  वास्तव  में  कितना  धन  व्यय  किया  और

 (7)  देश  में  ग्रामीण  विरासत  योजना  के  लिए  कितनी  रानी  की  व्यवस्था  की  और  वर्ष

 1982-83  के  लिए  राज्य बार  कितनी  राशि  का  आसान  किया  गया

 कृषि  झोर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  (ait  बाजार  s  वर्ष

 1980-81  तथा  1981-82  के  दौरान  राष्ट्रीय  प्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम के  अन्तगंत  गुजरात

 सरकार  को  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  निम्नानुसार  है  —

 aq  खाद्यान्नों  की  मात्रा  नकद  निधियां

 रुपए  मे ं)

 1980-8 1  2669  5.60  396.90

 तब  का  अधिशेष  भी  शामिल

 1951-82  13450  560. 0

 ad  की  पुनवेघिकृत  मात्रा  का  मुल्य  शामिल

 भी  शामिल

 av  1920-81  1981-82  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के

 अन्तर्गत  क्षत्र  वार  कार्यों  के  ध्योरे  तथा  उन  पर  वास्तविक  रूप  से  व्यय  की  गयी  धनराशि  को  दर्श नि

 घाला  विवरण  (1)  संतान  लाभान्वित  गांवों  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  केन्द्रीय  बजट  में  190.00  करोड़  रुपये  का

 प्रावधान  किया  गया  इतनी  ही  धनराशि  राज्य  सरकारों  को  उनके  बराबर  के  अ  मदान  के  रूप

 में  देनी  पड़ती  है  ।  राज्यों/किन्द्र  शासित  क्ष  त्रों  को  अभी  तक  केन्द्रीय  सहायता  के  आबंटन  चालू  उष

 की  दो  तिमाहियों  के  लिए  ही  किए  मए  हैं  ।  उन्हें  शनि  वाला  संलग्न  है  ।
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 र  =

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1982-83  की  प्रथम  दो  तिमाहियों

 के  लिए  राज्यों  के  अ  श  सहित  निधियों  के  आबंटन  को  दर्शाने  बाला  विवरण  |

 —_——
 रुपये

 क्रम  संख्या  फेर  श  क्षत्र  धनराशि
 i नक  करकना

 1  भास्कर  प्रदेश  1896.00

 2  मकसद  400.00

 3  2420.00 बिहार

 4.  गुजरात  560.00

 हरियाणा  160,00

 120.00 हिमाचल  प्रदेश

 न  जम्म  व  कश्मीर  160.06

 कर्नाटक  828.00

 9.  केरल  $04.00

 10  मध्य  प्रदेश  1329.00

 11  महाराष्ट्र  1420.00

 12  मणिपुर  20.00

 मेघालय  20.00 13

 14.  चामालेण्ड  20.00

 15.  wear  $20.00

 16  पजाब  252.00

 17  राजस्थान  468.00

 18  सिक्किम  16.00

 19  तमिलनाडु  1480.00

 20  त्रिपुरा  60.00
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 1  2  3

 21  उत्तर  प्रदेश  3340.00

 22.  पश्चिम  बंगाल  1348.00

 16.00 23.  गतिमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  16.00

 25.  मिजोरम  16.00

 26.  wfead  16.00

 27.0  चण्डी गढ़  4.00

 थोप  12000  00

 किसानों  को  दिया  गया  गन्ने  का  मुला
 ह

 1618.  भी  ई०  बालानन्व  :  क्या  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गलता  पेराई  के  मौसम  1981-82  के  प्रत्येक  माह  में  प्रत्येक  मिल  द्वारा

 उत्पादकों  को  गन्ने  का  प्रति  बिवंटल  कितना  मूल्य  वास्तव  में  दिया  और

 1981-82  को  गरना  पेराई  मौसम  में  1982  तक  उत्पादकों  द्वारा  प्रत्येक

 मिल  को  कुल  कितने  मूल्य  का  गन्ना  सप्लाई  किया  '  गया  और  देश  में  प्रत्येक  मिल  द्वारा  उस  मूल्य

 की  कितनी  राशि  का  1  1982  तक  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों
 में

 राज्य  stat  कमता  :

 सभी  प्रमुख  चीनी  उत्पादक  राज्यों  में  फैक्ट्रियों  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  सुझाए  गन्ने  के

 मूल्य  को  देती  हैं  1981-82  के  लिए  दिए  गए/दिए  जाने  के  लिए  सूझाए  गए  मूल्य  sas  |  के

 रूप  में  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।  थाली  में  रखा  गया  बनिए  संख्या  एल ठी  ०-4  279-8

 एक  विवरण  11)  संगीत  है  जिसमें  अपेक्षित  सूचना  दी  गई  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 असर  सनश्चीनों  से  हुई  दुर्घटनाओं  में  मरे/घायल  अयमित

 1619.  शी  r Ly °  बाला नन्द  :  क्या  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 विपिन  राज्यों  में  वह  1979-80,  198  0-81  और  1981-82  के  दौरान  बिजली
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 2  चलने  वाली  दस  मशीनों  से  मूसी  णी अम्म निकलते  समय  —— af gs  दुर्घटनाओं  में  कितने  ब्  ः  क्ति  मारे  गाए

 अथवा  घायल  भर

 इन  दुर्घटनाओं  तथा  हताहतों  फ्री  संख्या  कम  करने  शआर  मृतकों  अथवा  उनके  आश्रितों

 को  शी  घ्यातिशीघ्र  पर्याप्त  राहत  दिलाने  के  लिए  एक  उपयुक्त  तन्त्र  की  स्थापना  करने  जिसके

 पोस  वे  लोग  आसानी  से  जा  सरकार  का  क्या  कदम  gar  का  विचार  है  ?

 alg  तथा  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  कार  वो  :

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 सरकार  ने  विद्युत  चालित  थू  सरों  से  होने  वाली  दुर्घटनाओं  को  कम  करने  के  लिए

 पहले  ही  कई  कदम  उठाए  हैं  ।  ये  नीचे  दिए  गए  है

 (1)  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  गयी  है  कि  वे  प्रत्येक  थुरशिग  मौसम  से  qa

 हाथ  बचाओंਂ  अभियान  जिसके  लिए  किसानों  और  क्राप  करने  वालों  को

 विस्तार  और  श्रव्य  दृश्य  प्रचार  माध्यमों  से  विद्युत  चलित  थू  शरों  के  सुरक्षित  उपयोग  के

 में  प्रशिक्षित  करने  के  प्रशिक्षण  शिविरों  का  आयोजन  किया  जाएं  |

 (2)  विभिन्‍न  प्रकार  के  थूशरों  के  जिए  सुरक्षित  आभरण  उपकरणों  को  तैयार

 कौर  विकसित  फिया  गया है  ।  भारतीय  मानक  संस्थान  ने  इस  arg  में  चार  मानक

 तैयार  किए  मानक  सुरक्षित  उपकरणों  को  तेयार  करने  सम्बन्धी  सूचना  धि निर्माताओं

 को  दी  गयी  हैं  ताकि  वे  केवल  अनुमोदित  डिजाइन  के  gad  का  निर्माण  करे  ।  भारतीय

 मानक  संस्थान ने  अपने  प्रमाणीकरण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  52
 थहशर ह ्

 विनिर्माताओं  को

 QATRINIA  जारी  किए  हैं  ।

 (3)  सरकार  ने  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  ।  '  55  को  धारा

 3  के  अंतगर्त  विद्युत  चालित  थू  जो  कि  भारतीय  मानक  संस्थान  द्वारा  निर्धारित

 मानक  के  अनुप  नहीं  के  बिक्री  के  लिए  बिक्री  और  वितरण

 पर  पाबन्दी  के  आदेश  जारी  किए  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  किए

 हैं  और  उन्हें  इत  आदेश  के  प्रभावी  क्रियान्वयन  के  लिए  अधिकार  दिए  गए  हैं  ।

 (4)  कृषि  मन्त्रालय  की  पहल  पर  ओरियंटल  फायर  एण्ड  जनरल  इन्शयुरेन्स  कंपनी

 foo  कामगार  क्षतिपूर्ति  1921  के  अन्तरगत  थू  शर  संचालन  कायें  में  लगे

 कामगारों  शर  मालिकों  द्वारा  के  भुगतान  के  दायित्व  के  लिए  उचित  लागत  पर  बीमा

 पालिसी  क्षतिपूर्ति  tare  की  है  ।  वे  ही  इस  योजना  के  अन्तर्गत

 जिनके  पास  भारतीय  मानक  संस्थान  प्रमाणपत्र  होगा  कि  थू  घरों  में  सुरक्षा  के  पर्याप्त  यन्त्र

 लगे  हैं
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 हनन

 पहले  ही  उपयोग  में  आ  रहे  बशर  प्रपा  arg  अधिनियम  के  आदेश  के  अंतगर्त  नहीं

 माते  ।  सुरक्षा  के  स्वीकृत  मानकों  के  अनुसार  पावर  अधरों  के  वितरण  ओर

 उपयोग  को  विनियमित  करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  निधान  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।  दुर्घटना  के  शिकार

 लोगों  या  उनके  आश्रितों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  देशों  का  अनिवार्य  बीमा  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।  प्रस्तावित  विधान  के  प्रावधानों  का  उल्लघंन  करने  पर  कठोर  दण्ड  दिया  जाएजा

 कावेरी  जल  विवाद

 1620.  धो  ato  वो ०  बसाई  :  क्या  तिहाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कता  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  सरकार  ने  प्रधान  स्त्री  से  कावेरी  जल  विवाद  को  सुलझाने

 का  अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  यह  भी  सब  है  कि  केरल  सरकार  के  अनुसार  सम्बन्धित  राज्यों  के

 बीच  बातचीत  का  कोई  आशाजनक  परिणाम  नहीं  निकला

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  किसी  शोह्वादपूण  हल  पर  सहमति  न  हो  पाने  के  मुख्य

 कारण  क्या

 बया  पह  भी  सच  है  कि  कर्नाटक  सरकार  ने  समझोते  के  लिए  एक  ठोस  प्रस्ताव  किया

 था  परन्तु  अन्य  सम्बन्धित  राज्य  उससे  सहमत  न  हो

 यदि  तो  इच  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निप्र  कब  तक  ले  लिया  जाएगा  ?

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 (4)  1980  में  कावेरी  जल  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सिंचाई  wea  द्वारा  बुलाई

 गई  मुख्य  मन्त्रियों  की  पिली  बठक  में  किए  गए  निर्णय  के  केरल

 भौर  संघ  राज्य  क्षत्र  पॉंडिचेरी  के  सभी  बेसिन  वाले  राज्यों  ने  कावेरी  के  जल  के  बटवारे  के  बारे

 में  अपने-अपने  प्रस्ताव  प्रस्तुत  कर  दिए  हैं  ।  राज्यों  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  प्रस्तावों  में  कोई  अधिक

 सामान्य  आधार  नहीं  है  ।

 (=)  ऐसी  कोई  निश्चित  समय  अवधि  सूचित  करनी  सम्भव  नहीं  है  जिसमें  विवाद  को

 हन  किया  जा  सके  क्योंकि  हल  निकालने  में  बहुत  कुछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  दिए  जाने  वाले  सहयोग

 तथा  सहायता  पर  निसार  करता  है  ।  कर्णाटक  तथा  तमिलनाडु  के  मुख्य  मन्त्रियों ने  1981

 में  द्विपक्षी  विचार  किया  था  किन्तु  वे  किसी  स्वीकार्य  समाधान  पर  नहीं  पहुंच  सके  थे  ।
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 pee  eee

 न
 केन्द्रीय  सिचाई  मन्त्री  कावेरो  के  जल  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  मंत्रियों  क  एक  अन्तर्राज्यीय  बठक

 बुलाने  के  लिए  ।  ५81  से  प्रयास  करते  रह  हैं  ।  बठक  अभी  तक  नहीं  बुलाई  जा

 सकी  क्योकि  सभी  मुख्य  मन्त्रियों  के  लिए  उपयुक्त  कोई  तारीख  निश्चित  नहीं  की  जा  सकी

 1  1982  के  मध्य  में  एक  बठक  बुलाने  का  प्रस्ताव  2  ।

 कर्नाटक  को  किसानों  की  मांगें  क्रियान्वयन  करने  हेत  सहायता

 1621.  श्री  do  वी०  ईसाई :  क्या  कृषि  मन्त्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  शिकागों  में  आन्दोलनकारी  किसानों  की  मांगें  स्वीकार  करके  उन्हें

 क्रियान्वयन  करन  के  लिए  कर्नाटक  राज्य  सरकार  को  ऋण  प्रदान  करके  उसकी  मदद  करने  पर

 सहमत  हो  गई  भोर

 यदि  तो  इन  किसानों  की  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  राज्य  को

 कितना  ऋण  दिया

 कृषि  तथा  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  सन्तरी  कार  वी०  :

 शिमागों  में  आन्दोलन  करने  वाले  फसानों  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिए  कर्नाटक  सरकार

 से  सहायता  के  लिए  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ
 है  ।

 (@)  प्रश्त  ही  नहीं  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  ध्न् तगत  weer  प्रदेश  को  सहायता

 1622.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  कल्लूरी  :  बया  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  चालू  ag  के  दौरान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  आन्ध्र  प्रदेश  को  दी

 जाने  वाली  सहायता  का  ब्यौरा  बया  है  ?

 कमी  झोर  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालइवर  :  आसान  प्रदेश

 सरकार  को  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम के  कार्यान्वयन  के  लिए  चालू  वर्ष  पहली  दो

 तिमाहियों  के  दोरान  948.00  लाख  रुपये  की  धनराशि  भाबटितत  तथा  बंटी  की  गई  है  ।  वष  की

 शेष  दो  तिमाहियों  के  लिए  see  इतनी  ही  घमराशि  राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  बराबर  के  भगवान

 के  रूप  में  दी  जाएगी  |

 कृषि  अनुसंधान  दिमाग  द्वारा  suka  रू।द्याननों  बी  नई  विर्मो  को  सख्या

 1623.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  झत्लूरी  :
 वण्  ale  मन्त्र  (|  ee  i  इतने  eer  aus  कि  १

 पिछले  3  वर्षों  के  दौरान  कृषि  भनुसंघान  विभाग  द्वारा  उत्पादित  चावल  गेहूं  और

 अन्य  खाद्यान्नों  की  नई  संकर  को  संख्या  क्या
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 उनमें  से  कितनी  किस्मों  का  उपयोग  लोगों  द्वारा  किया  गया  और  किन  राज्यों

 उन  नए  प्रयोगों  का  ब्यौरा  कपा  है  जो  चल  रहे  और

 उनको  कब  तक  पूरा  कर  लिया  जाएगा  मौर  लोगों  उपयोग  के  लिए  दे  दिया

 जाएगा  ?

 ela  wit  atater  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  कार  बी०  :

 और  भारतीय  क़षि  अनुसार  परिषद  के  कृषि  विश्वविद्यालयों  ale  अन्य

 भमनुसंधान  यूनिटों  वारा  चावल  भर  गेहू  की  अनेक  अधिक  पैदावार
 देने

 बाली  किस्में  तथा

 जवार  और  बाजरे  आदि  को  संकर/किस्में  विक्रसित  की  गई  हैं  ।  ये  किस्में  केन्द्रीय/राज्य  किस्म

 रिलीज  समिति  द्वारा  रिलीज  की  गयी  हैं  ।  इन  किस्मों  की  देश  को  एक  या  अधिक  विभिन्‍न  कृषि

 पारिस्थिति  को  स्थितियों  के  लिए  सिफारिश  की  गयी  है  ।  इन  किस्मों  के  बीज  का  समर्थन  किया

 जा  रहा  है  भोर  य  किसानों  में  लोकप्रिय  हो  रही  इन  किस्मों  और  संकर  किस्मों  में  से  प्रत्येक

 को  किस  क्षेत्र  मे  उगाया  जा  रहा  इसका  ब्यौरा  देना  बहुत  कठिन  है  ।

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दिन  विभिनन  खाद्य  फसलों  को  अधिक  पैदावार  देने  वाली  किस्मों

 संकर  किस्मों  बी  सची  और  विभिन्‍न  क्ष  त्रों/राज्यों  के  लिए  उनकी  उपयुक्तता  का  विवरण

 में  दिया  जा  रहा

 तथा  खाद्य  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  फसलों  के  प्रजनन  में  नए  दृष्टिकोण  अपनाए  गए

 हैं  ।  ज्वर  मोटे  अनाज  आदि  जेसे  संकर  पराग तों  में  संश्लेषित  मिश्रित  और  उन्नत  संख्या

 के  विकास  पर  विशेष  जोर  दिया  जा  है  जिससे  संकर  किस्मों  के  मामलों  में  प्रत्येक  अवध  की  मती

 बीजों  के  बदले  सस्ते  बीज  तयार  किए  जा  सकें  ।  रबी  मौसम  में  उगाने  के  लिए  ज्वार  ओर

 मू  गाली  की  किस्मों  के  विकास  के  लिए  संयुक्त  प्रयास  किए  गए  हैं  ।  बहु  किस्मों  के  विकास  को

 ig  जसी  स्व परागित  फसलों  में  अपनाया  गया  है  जिससे  रुसवा  की  प्रजातियों  के  नए  शरीर  क्या

 fasta  को  सन्तुलित  किया  जा  सके  जो  विभिन्‍न  तांत्रिकों  के  माध्यम  से  हमेशा  उत्पन्न  होते  हैं  ।

 जौ  की  अरे  बोनी  नेकेड  टाइप्स  )  जिसमें  लाइसिन  की  अधिक  मात्रा  बीपीओ  की  जा

 रही  हैं  ।  दालों  में  grant  अरहर  मे  प्लांट  किस्म  की  जल्दी  तैयार  होने  वाली  किस्मों  का

 किया  जा  रहा  है  जो  प्रति  यूनिट  क्षत्र  में  अधिक  पौध  सख्या  वानी  है  ओर  अधिक  उत्पादकता

 को  प्रोत्साहित  करने  वाली

 है  |

 कुछ  नए  दृष्टिकोण  से  पहले  ही  महत्वपूर्ण  परिणाम  प्राप्त  हो  चुके  मकका  संकर

 और  det  fad  किस्में  पूर्वी  भारत  में  रबी  मौसम  में  उगाने  के  लिए  उपयुक्त  ज्वार  में  संकर  और

 प्रायद्वीपीय  भारत  में  रबी  के  मौसम  रोपाई  के  लिए  उपयुक्त  जी  में  करण  “18,  करण

 19  जेसी  नेकेड  टाइप  गेहूं  में  एम०  एल०  के०  एस०  1  1,  के  एस०  एम०  Wo  3  भोर  के

 एम०  जल  7406  ag  में  अनेक  किस्में  कुछ  ऐसी  हैं  जिन्हें  हाल  ही  में  विकसित  किया  गया  है  ।
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 अधिक  पैदावार  वालो  किरस्में/मिश्वित  संकर  किस्मों  का  विकास  एक  नियमित  प्रक्रिया  है

 जिसमें  अनेक  स्थानों  में  किए  जाने  वाले  अनुसंधान  भर  जांच  के  साथ  समन्वित  ag  शाखोट

 कोण  सम्मिलित  किए  गए  जो  कई  वर्षों  से  किए  जा  रहे  हैं  ।  राष्ट्रीय  प्रयोग

 शाला  से  खेत  किसान  मेला  आदि  के  माध्यम  से  उनकी  उपयोगिता  को  प्रमाणित

 fray  के  द्वारा  किसानों  तक  पहुंचाया  जाता  है  ।

 फसल  किस्म  उपयुक्तता

 चावल  स्ब  are  पश्चिम  बंगाल  के

 seer  क्षत्र  तथा  कर्नाटक  तथा

 के  बारानी  निचली  भूमि  ।

 सियासी  are  बिहार  मध्य  पश्चिम

 बंगाल  तथा  केरल  ।

 भला  मिका  खरीफ  के  मौसम  द्देतु  पश्चिम  बिहार

 उड़ीसा  तथा  असम  |

 भाई ०  3  पश्चिम

 उत्तर  मध्य

 भिन्न  तमिलनाडु  तथा  केरल  ।

 फोन-भोजी  मणिपुर  राज्य

 grat  मणिपुर  राज्य

 जी०  आर
 1009,)

 उड़ीसा

 सामली )

 राजेन्द्र  घान  202  बिहार

 केरल फाल्गुन

 सी०
 तमिलनाडु

 बी०  एल०  Fo  39  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्र

 लोकदल  मध्यवर्ती  क्ष  त्र

 fast)  एच०  डी  ०-  मध्य  प्रदेश  जलोढ  क्षेत्र  को

 2239  कोटा  राजस्थान  के  उदयपुर

 प्रखण्ड  तथा  उ०  प्र  के  बुन्देलखण्ड  क्षत्र  ।
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 के ०  एस०  एम०  14-3  भारत  का  पूरा  उत्तरी  पश्चिमी  मैदानी  क्षत्र

 जिसमें  राजस्थान  का

 उ०  प्रभ  तथा  दिल्‍ली  का  हिस्सा

 शामिल  है  ।

 एच ०  उत्तरों  पहाड़ी  क्षत्र  की  निचली  तथा  मध्य

 पहाड़िया  जिसमें  जम्मू  तथा  हि०

 To  तथा  उ०  प्रदेश  राज्य  आते

 एच०  दक्षिणी  पहाड़ी  क्षेत्र  को

 गिरी  तथा  पोलनी  हिल्स  तथा  केरल  के  बड़े

 ।

 1  उत्तरी  तथा  दक्षिणी  पश्चिमी  मदानी  ~ a7

 जिसमें  पश्चिम  उ०

 दिल्‍ली  तथा  राजस्थान  तथा

 उदयपुर  प्रखण्ड  को  शालिम  है  ।

 एच०  बी  ०-208  जम्मू  घोर  हिमाचल  भोर

 उत्तर  प्रदेश  के  मध्यम  भोर  ऊची

 एच०  Yo  पहाड़ियाँ  उत्तरी  पुर्जों  मदानी  क्षत्र  ।

 )  देश  के  न्यूरम  उगाने  वाले  क्षत्रों  के  लिए

 राज  1555  ओर  जे०  )  उपयुक्त  ।

 यू०  12  )

 सी ०»  एच०  एस  ०-9  देश के
 खौफ  अ SSD  कदम थ  बी  दोनों  ज्वार  उगाने

 वाले  क्षत्रों  के  लिए  उपयुक्त  के

 नियुक्त  क्षेत्रों  को  ।

 बाजरा

 पूसा  793  उत्तर  गान्धी

 और

 डब्ल्यू  ale  हरियाणा  सभी  बाजरा  उगाने  बाले  क्षत्र

 भौर  राजस्थान  को
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 पी०  एस०  पंजाब  |

 मलिका

 तरुण  सम्पूर्ण  गंगा-सिन्धु  का  मैदान

 को

 हक ०  )  ATreT

 400175)  )  मध्य  पूर्वी

 उत्तर  प्रदेश  पश्चिम  बंगाल  ale  असम  ।

 76  उत्तर  कर्नाटक  कौर

 राजस्थान  के  तराई  क्षत्र  को  छोड़कर  सभी

 मक्का  उगाने  वाले  क्षत्र  ।

 09  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  ओर

 बिहार  ।

 पन्त  14  उत्तरी  मैदानी  पश्चिमी  क्षेत्र  जिसमें  हरियाणा

 हिमाचल

 उत्तर  प्रदेश  कौर  उत्तरी  मदानी  पूर्वी  क्ष  त्र

 जिसमें  परिचय  भोर
 दत्त

 पूर्वी  राज्य  शामिल  हैं  ।

 धर हर  पूसा  74:  मध्य  प्रदेश  कौर  राजस्थान  के  कुछ

 भारा

 उड़द

 पन्त  |  9:  उत्तरी  मैदानी  पूर्वी  क्षेत्र  जिससें  मध्य  और

 पूर्वी  उत्तर  पश्चिम

 भीर  सामान्य  खरीफ  बोए  जाने  वाले  सं  पूर्ण

 उत्तरी-पूर्वी-राज्य

 पन्त  उत्तर

 मध्य  प्रदेश  और  हुन feny  चल  प्रदेश
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 बसन्त  कौर  ग्रीष्म  दोनों  कैच  क्राप  के  रूप  में

 तथा  सारे  देश  में  खरीफ  फसल  के  छप  में

 बसन्त  कौर  ग्रीष्म  दोनों  क्राप  के  रूप

 में  तथा  सारे  देश  में
 खरीफ

 फसल  के  रूप  में

 भी  i

 उत्तरी  मैदान-पयामी  aa  जिसमें

 हिमाचल

 प्र  उत्तर  उत्तरी  मैदान  और

 पूर्वी  क्षेत्र  जिसमें  पूर्वी  उत्तर

 पश्चिम  शामिल  है  तथा  उत्तरों

 पूर्वी  राज्य  भर  मध्यवर्ती  क्षत्र  जिसमें

 मध्य  प्रदेश  और  गुजरात  शामिल  है  ।

 योनी  उद्योग  का  राष्ट्रीय  करण

 1624.  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  ध्रल्लूरी  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  चीनी  उद्योग  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  निर्णय  ले  लिया

 (@)  यदि  at,  तो  कब  तक  भोर  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 कुकी  तथा  ऑ्रामोण  विकास  मदिरालयों  में  उप  मन्त्री  कमला  :  जी

 महीं  ॥

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरकार  का  यह  दृष्टिकोण  है  कि  जिन  प्रमुख  उद्  eal  को  प्राप्त  रिया  जाता  है  उनके

 wad  में  यदि  विचार  किया  जाए  तो  राष्ट्रीयकरण  करने  से  इसका  कोई  इल  नहीं  निकलता  है  ।
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 इसके  अलावा  राष्ट्रीयकरण  से  सरक  र  को  वित्तीय  और  प्रबन्ध  से  सम्बन्धित  भारी  जिम्मेदारियां

 उठानी  पड़गी  जिनसे  उनकी  तुलना  में  लाभ  प्राप्त  नहीं  होगा  ।  सरकार  यह  मह स  करता  है  कि

 इसका  वास्तविक  हल  यह  है
 कि  रुगण  मिलों  की  उनक  प्लाट्स  का  पुनर्वारान  और  आधुनिकीकरण

 करने  में  सहायता  की  उनके  पुनर्वासन  और  आधुनिकीकरण  करने  में  उनकी  मदद  करने  के

 लिए  चीनी  विकास  निधि  स्थापित  की  गई  वित्तोय  संस्थानों  और  राज्य  सरकार  से  सहायता

 उपलब्ध  को  जाती  है  ।  इसके  अधिकांश  चीनी  मिलें  सार्वजनिक  और  सहकारी  क्षेत्रों  में  हैं

 अर्थात  42  सार्वजनिक  क्षेत्र  152  सहकारी  क्षेत्र  और  केवल  128  प्राइवेट  क्षेत्र  में  इसके

 अतिरिक्त  सरकार  द्वारा  14  बीनी  मिलों  का  प्रबन्ध  उद्योग  विकास  और  विनियमन

 तथा  चीनी  उपक्रम  अधिनियम  के  अधीन  अपने  अधिकार  में  अस्थायी  रूप  से  ले

 लिया  गया  है  ।

 हाम  के  बदले  कार्यक्रम  के  लिए  राज्यों

 बीतता  सहायता  बन्द  कर  दना

 1625.  शी  सुभाष  चन्द्र  बोस  श्र्त्ल्री  :  क्या  प्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करने  कि  s  4

 क्या  सरकार  ने  काम  के  बदले  भनाज  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  कार्य  कर  रहे  मजदूरों  में
 वित्तीय  सहायता  के  वितरण  में  कदा  चारों  के  कारण

 बन्द  कर  दिया  है  ;  भीर  लिसी  भी
 राज्य  को  वित्तीय  सहायता  देना

 (&)  यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 कुली  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :  (*)
 जी  नहीं  ।  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  कां

 स्थान  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ने  ले  लिया
 है  जिसके  माध्यम  से  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  है  1

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 झा वासहीन  लोगों  की  संख्या

 | थ
 y

 1626.  थी  ए०  नोला  पह याद सन  नाडार  :  बया  निर्माण  ate  anna  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि :

 सरकार
 के  अनुसार  भारत

 में  इस  समय  कितने  भूमिहीन  लोग  ऐस ेहै  जिनके
 पास  आवासीय  सुविधा  नहीं  है  ;
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 क्या  उन्हें  aratéta  fae  प्रदान  करने  के  लिए  सर  हर  के  पास  कोई  योजना  है

 और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  भर

 क्या  दिल्‍ली  के  सम्बन्ध  मैं  भी  ऐसी  कोई  योजना  सरकार  के  पास  है  और  यदि  हां

 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ससदीय  कार्य  तथा  निर्माण  भीर  aaa  मन्त्री  भीष्म  नारायण  :  (#)  तथा

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  ag  अनुमान  है  कि  1985  तक  अवात-स्थल  तथा  निर्माण  सहायता

 योजना  के  अंतगर्त  ग्रामीण  भूमिहीन  कामगारों  के  कुल  145  लाख  परिवारों  को  सहायता

 कता  होगी  ।  इस  योजना  में  ऐसे  प्रत्येक  परिवार  को  लगभग  100  बग  गज  के  मुफ्त  आवास  स्थलों

 क  आबंटन  तथा  निर्माण  सहायता  को  व्यवस्था  का  विचार  किया  गया  है  :  योजना  के  आरम्भ  दोने

 से  पहल  17.0  लाख  परिवा रो  को  आवास-स्थल  दे  दिए  गए  थे  तथा  लाख  60  इजार  परिवारों

 को  मकान  बनाने  में  सहायता  दी  गई  ।  छठी  योजना  अवधि  के  कार्यक्रम  में  सभी  पात्र

 ग्रामीण  भूमिहीन  परिवारों  को  इस  योजना  के  rata  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  68  लाख

 स्थलों  का  भाव बन् टन  तथा  36  लाख  परिवारों  को  निर्माण  सहायता  शामिल  है  ।  नगरीय  देशों में

 आवास-स्थल  अथवा  आश्रय  हीन  व्यक्तियों  के  बारे  में  कोई  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  योजना  को  कार्यान्वित  कर

 रहा  है  ।  पत्र  तक  11996  आवास  स्थल  आवंटित  किए  गए  हैं  ।

 कुकी  विश्वविद्यालय

 1627,  शो  go  नोलालोहिथादसन  नाडार  :  क्या  कथित  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 इस  समय  देश  में  कितने  कुकी  विश्वविद्यालय

 सरकार ने  अब  तक  इनमें  से  प्रत्येक  विश्वविद्यालय  के  लिए  कितनी  धनराशि  a4

 की

 क्या  सरकर  ने  इन  विश्वविद्यालयों  के  काय  चालन  थ के  सम्बन्ध  में  हाल  ही  में  कोई

 सुझाव  दिए  और

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया

 कुली  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  ate  बो०  स्वा मोना

 देश  के
 16 प्रमुख  राज्यों  में  22  कृषि  विश्वविद्यालय  हैं  ।  कृषि  विश्वविद्यालयों  की  एक  सुची

 में  दी  गई  है  |
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 इन  विश्वविद्यालयों  की  सश  अहद  तथा  बिकास  के  लिए  भारत  सरकार  भारतीय  कुकी

 अनुसंधान  परिषद  से  103.51  करोड़  रुपये  की  कुल  राशि  ad  की  प्रत्येक  ale

 विद्यालय  को  केन्द्र  से  दी  गयी  सहायता  को  दर्शाने  वाला  एक  बताया  पों  दिया  गया  है  ।

 तथा  जी  thor  ।  विश्वविद्यालय  के  कार्यकरण  के  बारे  में  हाल  में  ।

 सरकार  ने  कोई  सुझाव  नहीं  दिया  है  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  कि  सन  1977

 में  सरकार  ने  भारत  में  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  विवेशनात्मक  वृद्धि  विकास  के  मूल्यांकन  के

 लिए  डा०  एम०  एस०  रंधावा  अध्यक्षता  में  एक  ale  विश्वविद्यालय  पुनरीक्षण  समिति  की

 नियुक्त  की  थी  ।  इस  समिति  ने  1978  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  ।  इस  समित  की  प्रमुख

 उपलब्धियों  तथा  सिफारिशों  के  बारे  में  लोक-सभा  में  दिनांक  4-8-1५78  को  प्रशन  संया  4111

 केउत्तर  में  बतालाया  गया  था  ।  .सरकार/भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  भी  कुकी
 विघालयों  तथा  राज्य  सरकारों  से  इन  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अनुरोध  किया  था  ।

 इन  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  के  प्रगति  के  बारें  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  समय-समय

 पर  राज्य  सरकारों  से  बातचीत  करता  रहती  ।

 विवरण

 कृषि  विश्वविधालयों  की  सूची

 भास्कर  देश  कृषि

 राजेन्द्र  हैद  नाबाद -  00030  To)

 2.  असम  कृषि

 3.  राजेन्द्र  कृषि  विश्व

 पो  ao
 जिला  समिति  128

 गुजरात  कमी

 सरदार  कुकी

 पोस्ट  दन्ती वा  जिला

 गुजरात

 हरियाणा  कृषि

 01

 द  है  | waco हिमाचल  कुकी  विश्व

 जिला  कांगड़ा  हि०  ०)
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 कुकी  विज्ञान

 बंगलौर  560024,  कर्नाटक

 केरल  कुकी

 मानुषी- 806  51.0

 जवाहरलाल  नेहरू  कुकी

 2004  (Ao  Fo)

 10.  कोंकण  ofa

 157  12,  जिला  रत्नागिरि  राष्ट्र  राज्य )

 11  महात्मा  फले  कृषि

 13722,  जिला  अहमद  नगर

 12  मराठवाड़ा  कृषि

 1401

 13  पंजाबराव  कुकी

 कुकी

 14  उड़ीसा  की  तथा  प्रौद्योगिकी

 15  पंजाब  कृषि

 14000  1,

 |  ह
 उदयपुर

 17  तमिलनाडु  कृषि

 10003

 18  चन्द्रशेखर  भाजाद  कुकी  तथा  प्रौद्योगिकी

 002  प्र०

 19  गोविन्द  बल्लभ  पन्त  कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी

 145  नैनीताल  To)
 “
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 20.  नरेन्द्र  देव  कृषि  तथा  प्रौद्योगिक  विश्वविद्यालय

 फैजाबाद  To)

 21.  विधान चन्द्र  कृषि

 पो ०  भा०

 246

 22  बिरसा  कुकी

 रांची  )

 विश्वविद्यालयों  की  स्थापना  तथा  विकास  के  शीर्ष  के  अंतगर्त

 विश्वविद्यालयों  को  दिया  गया

 लाखों
 पटातामामवाााा

 रिलीज  की  गई  राशि क्रम  स०
 विश्वविद्यालयों

 का  नाम
 eee

 1.  गोविन्द  बल्लभ  पन्ट  कुकी  तथा

 प्रौद्योगिकी  पत्त नगर  रु०  974.95

 n
 718.22 2.  पंजाब  की  लुधियाना

 3  शी
 उदयपुर  विश्वविद्यालय  637.21

 4  उड़ी सा  तथा  प्रौद्योगिकी
 क्

 भुवनेश्वर  472.35

 5.  आन्ध्र  प्रदेश  कृषि

 हैदराबाद  678.37

 जवाहरलाल  नेहरू  कृषि
 11.0

 जबलपुर
 अलि

 प य  कृषि  विज्ञान  बंगलौर  752.60

 विधान  चन्द्र कृषि
 कल्याणी  344.22
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 ||  अ
 ——  कलरी  मर

 9.  असम  af  विश्वविद्यालय  जोरहाट  676-41

 19  महात्मा  फुले  राहुल  318.43

 ”
 11  हरियाणा  कृषि  हिसार  576-79

 12
 1.0

 258.31 पंजाबराव  कृषि  अकोला

 ”
 7  6.68 13  राजे नहा  ऋषि  बिहार

 14  तमिलनाडु  कृषि
 11.0

 475.19 कोयम्बटूर

 15  हिमाचल  प्रदेश  कुकी

 पालमपुर  355.79

 16  केरल  aly  favafagaray,

 yt
 488.47 सुनाती

 17  गुजरात  कृषि

 अहमदाबाद
 पपी

 382.03

 18.  मराठवाड़ा  कृषि

 परभणी  231.95

 19
 (2

 155-11 कारण  कृषि  डपोली

 20.  चन्द्रशेखर  आजाद  कृषि  तथा
 1.0

 प्रोद्योगिकी  कानपुर  19  i.44

 21  नरेन्द्र  देव  कृषि  तथा  प्रौद्योगिकी
 1.0

 फैजाबाद  201.70
 ee  पग  गए  ee  गल

 रिलौज  किया  गया  कुल  अनुदान  रु०
 ee  tee  नन न

 10,351.69

 पंजाब  में  छाद्याननों  कौ  बर्बादी

 1628.  श्री  जनित  कुमार  साहा  :

 थी  सुशील  भट्टाचार्य  :

 थी  हलाम  मोल्ला हु  :

 site  रुप  चन्द  पाल  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पंजाब  में  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  खाद्यान्न  बबली  हो  रहों
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 इन  खाद्यानों  को  देश  के  अकालग्रस्त  राज्यों  में  न  भेजने  के  क्या  कारण  भर

 इस  बारे  में  सरकार  ने  कया  कायंवाही  की  है  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला  :

 रक्षण  की  aegis  पद्धतियों  का  अनुसरण  करके  भण्डारण  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  भर

 राज्य  सरक।र  की  एजेन्सियों  के  पास  पड़  खाद्यान्नों  के  स्टाक  की  यथेष्ट  रूप  से  देखभाल  की  जाती

 है  ।

 और  पंजाब  से  नियोजित  आधार  पर  खाद्यानों  का  निमित  संचलन  होता  है  ।

 औसतन  5.68  लाख  मीटरी  टन  खाद्यान्न  रेल  भारी  के  द्वारा  पंजाब  से  बाहर  भेजा  जाता

 पिछले  छ  महीने  के  34.10  लाख  मीटरी  टन  की  मात्रा  इस  राज्य  से  बाहर  भेजी  गई

 थी ॥

 सुपर  बाजार  द्वारा  घटिया  स्थानापन्न  दवाबों  की  बिक्री

 1630.  श्री  दिग स्वर  सिह  :  कया  निर्माण  site  प्रायास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपास  करेंगे

 किड

 क्या  यह  बात  उनके  ध्यान  में  लाई  मई  है  कि  राजधानी  विशेषकर  कनाट  प्लेस

 में  स्थित  सुपर  बाजार  के  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  यो  जना  से  भौषधालयों  के  लाभ  प्राप्त  कर्ताओं  को  कश

 मेमो  में  उन  मानक  दवाइयों  के  पेसे  लेते  हुए  जो  विशेषज्ञों  द्वारा  लिखी  गई  के  बदले  घटिया

 अथवा  सकती  स्थानापन्न  दवाइयां  बेच  रहा है  जेसा  कि  दिनांक  24  19:2  के

 टाइम्सਂ  नई  दिल्‍ली  में  टर्की  एट  सुपर  शीष्रंक  से  समाचार  छपा  है  :

 यदि  तो  क्या  सुपर  बाजार  द्वारा  की  जा  रही  ऐसी  गड़बड़ी  की  जांच  के  आदेश

 दिए  गए

 णा यदि  तो  उसका  क्या  परि  wad  म  निक q  ला  है कौर  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 और

 सुपर  बाजार  द्वारा  अपनाई  जा  रही  ऐसी  अनैतिक  बातों  और  कलाकारों  को  रोकथाम

 के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही

 कुली  ste  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  कमला  :  से

 24  1922  के  हिदुस्तान  टाइम्स  में  प्रकाशित  समाचार  लोक  नायक

 a  ar  र  को  ra ग्  TG नारायण  हू  अस्पताल  मं  स्थित  सुपर  द  क  ed  द्वारा  एक  aren  को  दी  गई  किसी  दवाई  के
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 बारे  में  था  ।  समाचार  में  उल्लिखित  आरोप  की  सुपर  बाजार  के  प्रबन्धकों  द्वारा  पूरी  जांच  की

 गई  भर  इस  जांच  से  पता  चला  है  कि  योग्यता  प्राप्त  भेजा  ने  नुस्खे  तथा  कश  मी मों
 >» के  अनुसार  प्रारंभ  को  सर्दी  दवाई  दी  थी  ।  रोगी  ने  भी  इस  बात  से  इन्कार  किया  है  कि  उसने

 गलत  दवाई  देने  के  बारे  में  ऐसी  कोई  शिकायत  को  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता

 एकाधिक  आर्थिक  समुद्र  क्षत्र  a  feast  नौकरों  द्वारा  गेर-कानूनी  रूप  से

 मिलो  पकड़ा  जाना

 1631.  थी  मोहन  लाल  पटेल  :  कया  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पह  सच  है  कि  विदेशी  नौकाएं  भारत  की  एकास्तिक  afar  समुद्री  क्षेत्र  प

 गर  कानूनी  रूप  से  मछलियां  पकड़ती

 यदि  तो  क्या  सरकार  मछली  पकड़ने  के  इस  गेर-कानूनी  कार्य  की  रोकथाम  क

 लिए  कोई  कठोर  कार्यवाही  करने  पर  विचार  वर  रही

 हमारी  एकांतता  आधिक  समुद्री  क्षत्र  में  मछलियां  पकड़ते  समय  पकड़ी  गई  विदेशो

 नौकाओं  को  संख्या  और  उनका  ब्योरा  क्या  है  तथा  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  देश  में  नौकाभों  और  मत्स्य-नौकाओं  की  कमी  और

 (3°)  यदि  तो  अधिकतम  समुद्री  उत्पाद  प्राप्त  करने  के  लिए  उनकी  सख्या  बढ़ाने  हेतु

 सरकार  ने  क्या  fata  किया  है  ?

 कृषि  तथा  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  करार  पी०  :

 भारत  के  एकमात्र  आर्थिक  क्षेत्र  में  विदशी  जलयानों  द्वारा  ade  रूप  से  मछली  पकड़ने  के

 मामले  सरकार  के  ध्यान  में  लाए  गए  हैं  ।

 सरकार  ने  अवैध  रूप  से  मछली  पकड़ने  की  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  पहले

 हो  प्रभावी  कदम  उठाए  हैं  ।  भारतीय  समुद्री  क्षेत्र  जलयानों  द्वारा  मछली  पकड़ने  पर

 1981  को  2  1981  से  लागू  किया  गया  था  ।  इस  अधिनियम में

 भारी  जुर्माने  सहित  कड़े  कारावास  तथा  मत्स्य  जलयानों  के  जब्त  किए  जाने  की  व्यवस्था

 है  ।

 198]  में  जब्त  किए  गए  भौर  सजा  दिए  ve  मछली  पकड़ते  वाले  विदेशी  जलयानों

 140



 28  1904  लिखित  उत्तर

 हि  ar

 की  कुल  संख्या  और  उनका  e Dal  रा  नीचे  दिया  गय  है  ः

 ताइवान

 थाईलेंड  14

 श्रीलंका  4

 नए  कशनाणणाणण

 योग  27
 ee

 अपराधियों  को  सजा  दी  गयी  है  तथा  1।  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कानूनी  कार्रवाई  पूरी  कर

 ली  गई  16  मामले  न्यायालयों  में  विभिन्न  च  ओं  में  हैं  ।

 हा

 (3)  छठी  योजनाओं  के  अन्त  तक  देश  में  आयातित  और  किराये  पर  लिए  गए  मछली

 पकड़ने  वाले  जलयानों  को  समुचित  रूप  से  लकर  इनकी  संख्या  350  तक  बढ़ाने  का  लक्ष्य  निर्धारित

 किया  गया

 छोट  झर  सीमान्त  किसानों  को  श्रमिक  सहायता

 1632.  थ्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्या  ग्रामीण  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे

 स्माल  फोर्स  डेवलपमेंट  एजेंसी  द्वारा  देश  में  राज्य  वार  विशेष  रूप  से  बिहार

 के  सन्दर्भ में  छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  दी  जा  रही  आधिक  सहायता  की  बकाया  धनराशि  के

 अब  तक  के  आंकड़  क्या

 क्या  यह  सच  है  कि  स्माल  grata  डिवेलप  मेंट  एजेंसी  का  काम  सारे  देश  में  ही

 मस्त-व्यस्त  हैं  और  जरूरतमन्द  किसान  बहुत  परेशान
 हो

 रहे  और

 यदि  तो  सरकार  इसमें  सुधार  करने/लाने  के  लिए  भी  कार्यवाही  करने  पर

 विचार  कर  रही  है  ?

 कृषि  alt  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर  :  लघु  कृषक

 विकास  एजेंसी  की  भूतपूर्व  योजना  ale  वर्त  मान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  aaa

 चने  लाभभोगियों  को  देय  उपदान  ऋण  के  समायोजन  में  वित्तीय  संस्थाओं  को  दिया  जाता  है  ।

 छुट-पुट  निवेशों  जहां  ऋण  से  सम्बन्ध  जोड़ने  पर  कोई  बल  नहीं  दिया  जाता  के  मामले  में
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 दान  सेवाओं  अथवा  सामग्री  को  आपूर्ति  करने  वालों  को  दिया  जाता  सरकार  के  पास  लघु

 कृषक  fasta  एजेंसियों  जिसका  स्थान  2-10-1980  से  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेसियों  ने  ले  लिया

 को  ओर  बकायों  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  1980-81  तथा  1981-82  के

 दौरान  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  dia  तथा  उपयोग  में  न  लाई

 गयी  निधियों  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 व  जी  लघु  कृषक  विकास  एजेंसियों  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रही  थीं

 यद्यपि  कार्य  निष्पादन  का  स्तर  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  में  भिन्न-भिन्न  है  ।  लघू  कृषक

 विकास  एजेंसी  योजना  को  2-10-1980  से  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  से  जोड़  दिया  गया

 है  और  लघु  कृषक  बिकास  एजेसियों  का  स्थान  जेसा  कि  भाग  में  उल्लेख  किया  जा  चुका

 जिला  ग्रामीण  विकास  एजेंसियों  ने  ले  लिया  gs  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अंतगर्त

 लाभभोगियों  का  चयन  माय-प्रतिमान  के  आधार  पर  किया  जाता  है  भर  लाभ भोगियों  की  सूची

 को  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ग्राम  स  ना  के  समक्ष  भी  रखा  जाना  है  कि  केवल  उन  पात्र  किसानों

 का  चयन  किया  जाता  हे  जा  निर्धनता  की  रेखा  से  नीचे  के  हैं  ।
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 anfators  फसलों  के  नृत्यों  में  उतार-चढ़ाव

 1633.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायक  :  क्या  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पता  हे  कि  कृषि  विशेषकर  वाणिज्यिक  फसलों  के  ney
 स्थिर  नहीं  और

 यदि  तो  मूल्यों  को  स्थिर  करने  के  लिए  सरकार  ने  बया  कार्यवाही  की  है  ?

 कथा  तथा  ग्रामीण  बिकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  धार ०  ato  :

 भर  सरकार  की  नीति  मूल्यों  में  उतार-चढावों  को  कम  करने  तथा  वाणिज्यिक  फसलों

 सहित  कृषि  उत्पादों  के  मूल्यों  को  स्थिर  रखने  कौ  सरकार  वर्षों  से  प्रमुख  कृषि  फैसला  के  न्यून

 तम  समथंन/खरीद  मूल्य  निर्धारित  तथा  घोषित  कर  रही  है  ashe  क्षत्र  की  एजेंसियों

 को  मंडी  समन  प्रदान  करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गयी  है  ताकि  किसानों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य

 सुनिश्चित  हो  सकें  ।

 आयातित  उर्वरकों  का  मूल्य

 1634.  भी  मूल  चंद  डागा  :  कया  कुकी  स्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 चानू  वर्ष  तथा  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  आ  Tia SUNT  ॥ ह  ए  गए  उर्वरकों  का  किस्म बार  मूल्य

 क्या  है  और  उसका  क्या  आधार

 क्या  यह  सच  है  कि  कुल  उर्वरक  उत्पादन  ८ हि  70  प्रतिशत  भाग  गोदामों  में  पडा

 कौर

 यदि  तो  इस  वर्ष  उर्वरकों  का  आयात  करने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  देश  में

 उत्पादित  उवेरकों  के  पूरे  उपयोग  की  ही  गू  जाया  नहीं  है  ?

 sf  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों में  राज्य  मन्त्री  ares  ato  :

 वर्ष  1980-81,  1981-82  तथा  चालू  ag  182  के  दौरान  लागत  तथा  भाड़ा

 मुल्य  के  आधार  पर  आयातित  उबर कों  के  मुल्य  नीचे  दिए  गए  हैं

 उधर  का  माम  लागत  तथा  भाड़ा  मूल्य  रूपये  में/ब रोड़  बर्ष  के

 1924-§ 1980-81 ्  इ  1981-8?  17dL°69  1582

 a नाााााएल्‍एएल्‍एएयतय

 539.98  416  a  27.25
 यूरिया

 132.50  10.42
 ग्यूरिएट  माफ  पोटाश  156.07
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 1  2

 7.94 डाई-भमोनियम  फास्फेट  214.70  164.57

 सल्फेट  AIG  पोटाश  3.78  2.35

 कैल्सियम  अमोनियम  9.16

 नाइट्स ठ

 0.46 अमोनियम  सल्फेट  1.52

 oe  re  नाायल्‍यगधयल्‍इए।ल्‍एगश  एएए

 योग  :  925.21  716.63  45.61

 (a)  जी  नहीं  ।

 saa  ही  नवदीं  होत

 कुकी  खादानों  को  खरीदने  के  लिए  ऋण

 1635.  थ्रो  गुलाम  रसुल  कोचक  :  कृषि  मंत्री  यह  बिताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (®)  क्या  सरकार  ने  इस  वह  खरीफ  की  फसल  का  अच्छा  उत्पादन  करने  के  लिए  राज्यों

 बी  कुल  100  करोड़  रुपए  दिए  हैं  जिससे  वे  कृषि  आदान  जेसे  बीज  भीर  कीटाणु  नाशक

 औषधि  खरीदने  के  लिए  किसानों  को  अल्पकालीन  ऋण  दे

 यदि  तो  वे  राज्य  कौन-कौन

 क्या  सरकार  को  इसके  निष्पदा  वितरण  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  से  रिपोटें  प्राप्त

 हुई

 यदि  तो  प्रत्येक  किसान  को  कितनी  धनराशि  वितरित  की

 (=)  कितने  राज्यों  में  ये ऋण  वितरित  किए  गए

 नया  ऐसी  धनराशि  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  के  किसानों  को  भी  दी  गई  भोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 fe  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  axe  ato  :

 से  भारत  सरकार  ने  जम्मू  तथा  कशमीर  सहित  राज्य  सरकारों  को  1982  के

 लिए  कृषि  आदानों  की  खरीद  भर  वितरण  के  ferq
 IX,  संलग्न  विवरण  के  193.50  करोड़

 रुपये  के  अल्पावधि  ऋण  स्वीकृत  किए  हैं  ।
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 उपलब्ध  जानकारी  के  अधिकतर  राज्य  सरकारों  मे  संस्थागत  एजंसियों  को  रा  ण

 देदी  हर  किसान  को  दिए  शाने  वाले  acqiafa  ऋणों  की  जानकारी  एकत्र  नहों  की  जाती

 विवरण

 1982  के  दौरान  राज्य  सरकारों  को  स्वीकृत  »  ऋण

 रुपये  में )

 क्रम  स०  राज्य  का  नाम  BUG,  1982  के  दौरान  स्वीकृत  राशि

 SATE  प्रदेश  5.00

 असम  2-00

 बिहार  7.00

 गुजरात  8.50

 हरियाणा  6.75

 हिमाचल  प्रदेश  0.50

 1.00 जम्मू  तथा  BTA

 कर्नाटक  6.00

 9.  केरल  1.50

 10  मध्य  प्रदेश  8.00

 11.0  8.00 महाराष्ट्र

 12  0.78 मणिपुर

 13.  मेघालय  0.67

 14.  उड़ीसा  8.00

 15  पंजाब  10.00

 16  राजस्थान  7  00

 17  सिक्किम  0.30

 18  0.30
 त्रिपुरा

 1500 19  उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल  7.00 20
 ee

 ay:  103.50
 a  a  नल नानी
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 कमी  सुधार  कानूनों  का  नवम  wage
 में  हामिल  क्या  जाना

 1636.  शी  एम०  to  चन्द्र  धोखा  बया  ग्रामीण  दिवस  मन्त्री  यद  बताने  को  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्र  सरकार  भूमि  सुधार  कानूनों  करो  न्यायालयों  में  चुनौतियां  बने  से  बचाने

 के  संविधान  की  नवम  भ्नुरष्वी  में  शामिल  करन के  प्रस्ताव  पर  Laas  विचार  कर

 रहो

 यदि  तो  क्या  राज्य  रारकारों  द्वारा  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  कानून  में  धीमी

 प्रगति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इसे  आवश्यक  समझा  गया

 क्या  सरकार  के  संशोधित  20  सूत्रीय  कार्यक्रम  में  भूमि  सुधार  कानूनों  का

 कवित  करमा  एक  बड़ा  कार्य  और

 यदि  तो  अन्तिम  facia  कब  तक  लिए  जाने  को  संभावना

 wie  झोर  प्रमाण  fasta  मंत्रालयों  में
 राज्य  सत्री  बालमवा  व

 सभी  प्रमुख  अधिकतम  भूमि  सीमा  कानून  पहले  ही  नवों  अनुसूची  में  शामिल  है  ।  कुछ  नए  संशोधन

 कानूनों  जिन्हें  न्यायालयों  में  कुछेक  चुनौतियां  दिए  जाने  को  को  शामिल  करने  का

 एक  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 कृषि  भूमि  की  अधिकतम  सीमा  का  फालतू  भूमि  का  वितरण  भोर  भूमि

 अभिलेखों  का  संकलन  संबोधित  कार्यक्रम  की  मदों  में  से  एक  मद  है  ।

 eS > प्रस्ताव  के  कानूनी  तथा  अन्य  पहलुओं  की  जांच  करने  पश्चात  facia  लिया

 जाएगा  ॥

 सरकारी  काय  में  हिन्दी  को  प्रोत्साहन  देनें  को  योजना

 1637.  शी  रामावतार  HEA:  पया  संसदीय  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  क्या  गह  मन्त्रालय  के  सरकारो  भाषा  विभाग  ने  सभी  मंत्रालयों

 निगमों  भीर  केन्द्रीय  सरकार  के  कार्यालयों  में  वेष  1८82-83  मे  लागू  करने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम

 जारी

 यदि  तो  क्या  उपयुक्त  उनके  विभाग  में  पहुच  गया

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  भाषा  अधिनियम  196:  के  प्रावधान  के

 शन्तगंत  क्षत्र  के  रियो  बी  66  प्रतिशत  काय  हिन्दी  में  कामकाज  करना  अनिवार्य
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 यदि  तो  इस  बारे  में  इस  विभाग  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  कौर

 (3°)  सरकारी  काम  के  लिए  हिन्दी  के  प्रयोग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  उनके  मंत्रालय

 द्वारा  तेयार  की  गयी  योजना  का  ब्योरा  क्या

 संसदीय  कायें  तथा  निर्माण  ate  mara  मन्त्री  wer  नारायण  :  आर

 और  (3.)  राजभाषा  के  शासकीय  प्रयोजनों  के  1976  की

 घारा  «  के  अधीन  केन्द्रीय  सरकार  के  एक  aaa  या  विभाग  और  क्षत्र  में  स्थित

 संलग्न  था  अधीनस्थ  कार्यालयों  के  बीच  पत्नी  हिन्दी  में  होंगे  और  ऐसे  अनुपात  में  होंगे  जो  केन्द्रीय

 सरकार  ऐसे  कार्यालयों  में  हिन्दी  का  कार्यसाधक  ज्ञान  रखने  वाले  ग्गक्तियों  की  हिन्दी  में

 पत्रादि  भेजने  की  संविधानों  और  उससे  सम्बन्धित  aga  गीत  बातों  को  ध्यान  में  रखते

 समय  रित  करे  |

 तदनुसार  गृह  मन्त्रालय  ने  वर्ष  1982-83  के  लिए  एक  योजना  तैयार  की  जिसके  aaa

 केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  मन्त्रालय  या  विभाग  क्षत्र  में  स्थित  किसी  सम्बद्ध  अथवा  अधीनस्थ

 कार्यालय  के  बीच  कम  से  कम  दो  तिहाई  पत्र-व्यवहार  हिन्दी  में  किया

 कयोंकि  इस  विभाग  के  अधीन  कोई  सम्बद्ध/अधीनस्थ  कार्यालय ,  उपक्रम  at  fara

 इस  सम्बध  में  वष  1982-83  के  लिए  इस  विभाग  में  कार्यान्वयन  के  लिए  कोई  योजना  तेयार  नहीं

 की  गयी  है  ।

 भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  विपणन  सहकारी  संघ  हारा  जीत  लाभ

 1638,  श्री  के०  लक प्पा  :  क्या  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  संघ  लिमिटेड  ने  1980-82  के  दौरान

 अच्छा  लाभ  अजित  किया

 यदि  तो  भाजपा  लाभ  का  ब्यौरा  कया

 क्या  संघ  का  विचार  छोटे  किसानों  की  सहायता  करने  का  और

 यदि  तो  लाभ  भीर  निधि  का  समुचित  उपयोग  करने  के  लिए  संघ  द्वारा  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला  कुमारी  )  :  तथा

 निवेश  को  सहकारी  वह  1980-81  80  से  81)  के  दौरान  1.84  करोड़  रुपये
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 —  era  res

 की  निवल  आय  हुई  लेखा  परीक्षित  विवरण  के  अनसार  189.14  करोड़  रुपये  का  व्यापार  कुल

 बिक्री  व्यापार  का  (0.90  प्रतिशत  बैठता  जिसे  सन्तोषजनक  माना  जा  सकता है  ।

 (7)  राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  संघ  अधिप्राप्ति  gfwazaz oy  कौर  निर्यात

 सम्बन्धी  कार्य  करने  का  उद्देश्य  किसानों  को  उनके  कुकी  उत्पाद  के  लिए  उचित  मूल्य  दिलाना  है  ।

 नफे  द्वारा  फलों  तथा  सब्जियों  , जिसमें  प्याज  भारत  आदि  तथा  aes  भी  शामिन  हैं

 की  अधिप्राप्ति  तथा  विपणन  का  कायें  छोटे  किसानों  के  लिए  विशेष  रूप  से  उपयोगी  रहा  है  ।

 संघ  द्वारा  1980-81  के  दौरान  अजित  fear  गया  निवल  लाभ  दिल्‍ली  सहकारी

 समिति  1972  के  प्रावधानों  और  उसके  तहत  बनाए  गए  नियमों  तथा  ना फेड  के

 नियमों  के  अनुसार  वितरित  किया  गया  है  कौर  afaaiara:  पू  जी  निर्माण  के  प्रयोजन  के  लिए

 सुरक्षित  तथा  दूसरी  विधियां  तयार  करने  के  लिए  उपयोग  में  लाया  गया  है  ।  एक  लाख

 रुपये  की  बहुत  कम  राशि  कल्याण  निधिਂ  को  आबंटित  की  गई  है  ।  इस  निधि  का  प्रयोजन

 किसानों  तथा  उनके  परिवारों  का  कल्याण  करना  है  जिसका  लक्ष्य  कृषक  समुदाय  की  आधिक  तथा

 सामाजिक  जीवन  में  सुधार  तथा  सामान्यतया  उनके  जीवन  स्तर  में  सुधार  ज्ञाना  है  ।  इस  निधि

 को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  नियम  बनाए  जा  रहे  हैं  ।

 निर्माणाधीन  बड़ी  सिचाई  afedtsara

 1639.  श्री  नवीन  रयाज़ी  :

 श्री  मोहन  लाल  क्या  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कौन-कोन  सी  बड़ी  सिचाई  परियोजनाएं  निर्माणाधीन

 इन  परियोजनाओं  की  नींव  कब-कब  रखी  गई  थी  तथा  उनके  कब  तक  पुरा  हो  जाने

 को  माशा

 बया  यह  सव  है  कि  कुछ  कारणों  से  निर्माण-कार्य  में  विलम्ब  हो  रहा  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  हैं  ?

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर  रहमान  निर्माणाधीन

 बृहत  सिचाई  परियोजनाओं  के  नामों  को  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न  पप् र्था लय  में  रखा

 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी
 ०  4280/82]

 सिंचाई  परियोजनाओं  की  आधार-शिला  रखने  के  सम्बन्ध  में  सूचना  केन्द्रीय  सरकार

 के  पास  उपलब्ध  नहीं  क्योंकि  परियोजना  ary  fear चग  जो  Vand]  वयन  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों
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 का  संलग्न  विवरण  में  उल्लिखित  99  परियोजनाएं  छठी  योजना  अवधि  के  दोरान  पूरा  कर

 लिए  जाने  की  सम्भावना  शेष  सिचाई  परियोजनाएं  परवर्ती  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  भागे  ले

 जाई  जाएंगी  ।

 भोर  हां  ।  सिचाई  परियोजनाओं  के  पूरा  होने  में  विलम्ब  के  कुछ  मुख्य

 कारण

 1.  राज्य  सरकारों  द्वारा  की  गई  परियोजनाओं की  संख्या  का  aga  अधिक

 जिसके  परिणा  स्वरूप  वित्तीय  प्रबन्ध  सम्बन्धी  ae  तकनीकी  संसाधनों  का  कम

 पढ़  जाना  ।

 2.  भूमि  के  अधिग्रहण  में

 पप  mee
 3.  क्रियान्वयन  के  दौरान  परियोजना  के  आकार  में  पार

 4.  गहन  अन्वेषणों  की  कमी ;

 5.0  आयोजन  और  मानीटरिंग  सम्बन्धी  संगठन  का

 6.
 इस्पात

 आदि  जेसी  दुर्लभ  सामग्रियों  की  अनुपलब्धता  |

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  ada  राज्य  सरकारों  को  धनराशि  का  आवंटन

 1640.  श्री  डी०  एम ०  पत्त

 भी  एच०  एन०  art  गौड़ा  ;  क्या  ग्रासोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  योजना  आयोग  ने  हाल  हो  में  सिफारिश  की  है  कि  संसाधनों  के  आबंटन  में

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  को  अत्याधिक  उच्च  प्राथमिकता  दी

 कण  राज्य  सरकारें  उसे  कार्यान्वित  कर  रही  भोर

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  द्वारा  की  गई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  और  इस  वर्ष

 प्रत्येक  राज्य  को  इस  कार्यक्रम  के  अधीन  कितनी  धनराशि  आबंटित  की  गई  है  ?

 ela  कौर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  बालेश्वर  :  विरासत

 निर्धनता  निवारक  कार्यक्रमों  को  पुनरीक्षा  करने  और  कुशल  कार्यान्वयन  के  लिए  उपाय  सुझाने  हेतु

 डा०  स्वामीनाथन  की  अध्यक्षता  में  योजना  ऑपोग  द्वारा  गठित  एक  विशेषज्ञ  दल  ने  अन्य  बातों  के

 साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  है  कि  राष्ट्रीय  प्राचीन  रोजगार  कार्यक्रम  को  पदार्थों  के  आबंटन  में

 नितांत  उच्च  प्राथमिकता  पाता  होनी  चाहिए  t
 ~
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 केन्द्रीय  सहायता  सुलभ  करने  हेतु  संसाधनों  के  आबंटन  को  प्राथमिकता  पहले  दी  जा

 रही  है  ।  तदनुसार  राज्य  सरकारें  भी  अपना  बराबर  का  अ  श  उपलब्ध  कर  रही  है  ।

 वह  1981-82  के  दोरान  किए  गए  सुजित  रोजगार  भोर  भौतिक  परिसंपत्तियों

 की  राज्यवार  स्थिति  दनि  बाले  विवरण  (1  व  2)  संलग्न  कार्यक्रम  के  लिए  चालू  ag  को  प्रथम

 दो  तिमाहियों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  के  रूप  में  निधियों  को  दर्शाने  वाला  एक  ara  विवरण

 (3)  भी  संलग्न  चालू  वह  की  शेष  दो  तिमाहियों  के  लिए  इतना  ही  आवंटन  किया  जाएगा  ॥

 राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  अपने  बराबर  के  अश  के  रूप  में  केन्द्रीय

 सहायता  के  बराबर  तराशी  दी  जाती  है  ।

 aa  1981-82  के  दौ  रान  किए  गए  व्यय
 ओर  सृजित  रोजगार  को  दर्शाने

 बाला  विवरण

 रुपये )

 ७  स०  1981-82  के  वह  1981-82 राज्य/केन्द्र  शासित  अवघि  जिससे

 क्षेत्र  का  नाम  किया  गया  व्यय  कालम  (4) के  दौरान
 किया

 जिसमें  उपयोग  सुजीत  रोजगार  को  सूचना

 में  लाए  खाद्यान्नों  श्रम  सम्बन्धित  है

 का  मूल्य  भी

 शामिल

 5

 अर्घ  प्रदेश  4743.49  503.55  1982

 असम  532.00  53.20
 "

 बिहार  1562-04  58-32  198)

 652-14 गुजरात  56-55  1982

 हरियाणा  442.67  24.35  1981

 हिमाचल  प्रदेश  128.53  12.38  1982

 जम्मू  एवं  काश्मीर  227.95  11.00
 श

 कर्नाटक  1291.11  233.94
 पी

 जी 9.  केरल  1719.55  128.32
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 दाप

 जे
 a

 ह 10.  मध्य  प्रदेश  2660.50  357.68

 a 11  महाराष्ट्र  3116.00  468.00

 12  मणिपुर  1.76  0.20  ह

 13.  मेघालय  शुन्य
 a

 14  नागालैंड  60-00
 शही

 शून्य

 15  उड़ीसा  1168.97  115.86  1982

 16  पंजाब  702.84  33-48
 o

 o
 17.  राजस्थान  1156-35  95.48

 18  सिक्किम  9.42  1.00
 ह

 19  तमिलनाडू  3018.70  746.80  1982
 डे

 20  त्रिपुरा  OL 200  8  14.90

 2}.  उत्तर  प्रदेश  230.75
 a3

 4696.27

 गी
 22,  पश्चिम  बंगाल  1475.07  195.38

 23  अंडमान  और

 11.31  2.02
 ह

 बार  द्वीप  समूह

 24  0.07
 ड्

 अरुणाचल  प्रदेश  1.28

 मिजोरम 25.  8.00  शुन्य  1981

 26  पॉंडिचेरी  3.24  0.24  1982

 योग  295.71.21  33.43.47

 अ  एएए
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 लिखित  उत्तर  19

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  1982-83  की  प्रथम  दो  तिमाहियों

 के  लिए  राज्यों/केन्द्र  शासित  क्षत्रों  को  किए  गए  अनैतिक  आबंटन  को  दर्शाने

 बाला  विवरण

 रुपये  में )

 क्रम  Te  राज्यों  शासित  क्षत्रों  का  नाम  आवंटित  धनराशि

 भास्कर  प्रदेश  948.00

 असम  200.00

 1210.00 3.  बिहार

 4.  गुजरात  280.00

 हरियाण  80.00

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  तथा  कश्मीर  80,00

 कर्नाटक  414.00

 केरल  402.00

 10.  मध्य  प्रदेश  660.00

 11  महाराष्ट  710.00

 12  मणिपुर  10.00

 13  मेघालय  10.00

 14  नागालैंड  10.00

 15  उड़ीसा  410.00

 16.  पंजाब  126.00

 17.  तिक्की  8.00

 18  राजस्थान  234.60

 19.  740.00

 20.  त्रिपुरा  30.00
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 21.  उत्तर  प्रदेश  1670.00

 22.  पश्चिम  बंगाल  674.00

 केन्द्र  बासित  क्षेत्र

 23  Asay  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  16-00

 24  अरुणाचल  प्रदेश  16.00

 25  मिजोरम  16.00

 26  पाण्डिचे री  16.00

 27  चण्डीगढ़  14.00

 बोग  :  9034.00

 स्प
 निर्धनता  से  नीचे  ग्रामीण  जनसंख्या

 1941.  श्री  गदाघर  साहा  :  बया  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1980  तक  निर्धनता  रेखा  से  नीचे  mia oy  जनसंख्या  राज्यवार  प्रतिशतता  कितनी  है  ।

 कुली  झोर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर  :  (=)  छठी

 वर्षीय  योजना  (1980-85)  के  अनुसार  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रही  ग्रामीण  जनसंख्या  का

 1977-78  राज्यवार  अनुमानित  प्रतिशत  नीचे  विया  गया  है

 राज्य/केन्द्र  शासित  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रह  रही  ग्रामीण

 क्षेत्र  का  नाम  जनसंख्या  का  प्रतिशत

 1,  भास्कर  प्रदेश  43.89

 असम  52.65

 3.  बिहार  58.9 1

 4.  गुजरात  43.20

 5.  हरियाणा  23.25

 6.  हिमाचल  प्रदेश  28.12

 7.  जम्मू  तथा  कश्मी र  32.75

 \  8.  कर्नाटक  49.58

 9,  केरल  46.00
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 10.  मध्य  प्रदेश  59.82

 11.  महा  राष्ट्र  55-85

 12.  मणिपुर  30.54

 13.  मेघालय  $3.87

 14.  नागालैण्ड  भप्राप्प

 68.97 15.  उड़ीसा

 16.  पंजाब  11-57

 17.  राजस्थान  33.75

 18.  तमिलनाडु  55-68

 19.  त्रिपुरा  64.28

 20.
 उत्तर

 प्रदेश  50.23

 21.  पश्चिम  बंगाल

 22.  सभी  केन्द्र  शासित  34.30

 अखिल
 भारते

 (
 ate

 1980  में  गरीबी  को  रेखा  से  नीचे  रह  रही  ग्रामीण  जनसंख्या  का  राज्यवार  अनुमानित
 प्रतिशत  अलग  से  उपलब्ध  नहीं  है  i

 सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  आदिवासियों  को  शराब  को  बिक्र

 1642.  site  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मालूम  हैं  कि  कुछ  राज्य  सरकारी  ने  सहका री  समितियों  के

 माध्यम  से  आदिवासियों  को  शराब  की  बिक्री  कों  प्रोत्साहित  क्या  है  ;

 उन  सभी  राज्यों  और  केन्द्र  शासित  प्रदेशों  के  नाम  क्या  है  जहां  शराब की
 बिक्री

 के  लिए  विशेषतौर  पर  आदिवासियों  और  कमजोर  वर्गों  को  ताड़ी  हेतु  इन  समितियों  का

 प्रयोग  होता  है  ;  भर

 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  की  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  की  जाने  वाली  इस

 गतिविधि  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  प्रस् त्राल यों  में  उप  मन्त्री  कमला  :  से

 आन्ड्  प्रदेश को  जहां  राज्य  सरकार  ने  विभागीय  एजेंसियों  और  आदिवासी
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 सहकारी  समितियों  द्वारा  अथवा  आदिवासियों  को  सीमित  नीलामी  द्वारा  शराब  की  बिक्री  की

 अनुमति  दे  रखी  भारत  सरकार  को  सहकारी  समितियों  द्वारा  आदिवासियों  को  शराब  बेचन  के

 बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  मध्य  उड़ीसा  भोर  महाराष्ट्र  को  सरकारों  तथा  अन्दमान

 एवं  निकोबार  द्वीप  समूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  उनके  यहां  सहकारी

 समितियों  के  माध्यम  से  आदिवासियों  को  शराब  बेचने  की  कोई  पद्धति  अथवा  व्यवस्था  नहीं  है  ।

 अन्य  राज्यों  तथा  सच  राज्य  क्षेत्र  के  प्रशासनों  के  सम्बध  में  जानकारी  एकत्र  को  जा  रही  है ।

 2.  भारत  सरकार  के  गृह  मंत्रालय  सभी  राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षत्र  के

 सनों  को  सलाह  दी  है  कि  आदिवासी  क्षत्रों  में  शराब  बेचने  की  अनुमति  नहीं  दी  जानी  चाहिए

 क्योंकि  यह  आदिवासियों  के  शोषण  का  स्रोत  है  तथा  आदिवासियों  को  केबल  अपने  सामाजिक  एवं

 घरेलू  प्रयोजनों  के  लिए  ही  शराब  निकालने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।  राज्य  सरकारों

 को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  आदिवासी  क्षत्रों  में  अल्कोहल-युक्त  शराब  की  वाणिज्यिक

 बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  बेशक  राज्य  ने  अन्य  भागों  से  प्रतिबन्ध  उठा  लिया  हो  ।  शराब  की

 वाणिज्यिक  बिक्री  समाप्त  करने  के  लिए  आदेश  जारी  करते  समय  देशी  शराब  तथा  अन्य  प्रकार

 की  शराब  में  किसी  प्रकार  का  भेदभाव  नहीं  रखा  जाना  चाहिए  ।

 3.  *सहकारी  समिति  राज्य  विषय  है  और  सहकारी  क्षत्र  द्वारा  शराब  अक  की

 बिक्री  कोई  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  द्वारा  विनियमित  की  जानी  है  ।  इस  सम्बन्ध में

 भारत  सरकार  अधिक  से  अधिक  केवल  मा्गंदशंन  तथा  सलाह  ही  दे  सकती  है  ।

 किराये  पर  ली  गई  बिदेशी  ava  नौकाएं

 1643.  प्रो ०  पी०  जे०  कुरियन  :  कया  aft  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 इस  समय  भारतीय  सामुद्रिक  सीमा  में  वास्तव  में  मछलियां  पकड़ने  का  कार्य  कर  रही
 किराये  पर  ली  गई  विदेशी  मत्स्य-नो का  ओं  की  संख्या  कितनी  है  भर  उनक  पूल  देश  सम्बन्धी

 ब्यौरा  क्या  है  ;

 उन  भारतीय  कम्पनियों  के  नाम  क्या  हैं  जिन्होंने  किराये  ली  गई  इन  मत्स्य

 नौकाओं  को  प्रायोजित  किया

 विदेश  मत्स्य-नौका  किराये  पर  ली  गई  सम्बन्धी  नीति  से  क्रमश  1982,  1983  कौर
 1984  में  विदेशी  मुद्रा  की  कितनी

 कमाई
 होने  की  सभावना  और

 1982  के  दौरान  at  तक  क्या  परिणाम  रहे  अलग-अलग  भारतीय

 नियों  दारा  को  गई  कमाई  का  ब्यौरा ?
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 afa  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  करार  alo  :

 पणी  की  कम्पनियों  के  माध्यम  से aa  तक  निम्नलिखित  चार  भारतीय  कम्पनियों  को  सिंग  Ss

 ताईवान  के  35  जलयानों  को  भाव  पर  लेने  की  अनुमित  दी  गयी

 |  fad  मेट्रोपालिटन  टू  डिंग  बम्बई

 2  ट्रोपिकल  शिपिंग  कम्पनी  gro  विशाखापटनम

 .  tad  तरुन  मैरीन  प्रोडक्ट्स  प्रा०  नई  दिल्‍ली

 4  मेसर्स  बाटल  ग्लास  ato  लि,०  नई  दिल्‍ली

 रिपोर्ट  दी  गयी  है  कि  15  जलयान  पहुंच  गए  हैं  और  मछली  पकड़ने  का  काम  शुरू  कर

 दिया  है

 इन  कम्पनियों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  परियोजना  रिपोर्टों  के  आधार  पर  इन  35

 जलयानों  से  सालाना  29,745  लाख  अमरीकी  हालत  की  निवल  विदेशी  मुद्दा  को  आमदनी  होने

 का  अनुमान  लगाया  गया  था

 मैंससं  मेट्रोपालिटन  ट्रेडिंग  कम्पनी  ने  '  982  में  अब  तक  125,561,82  अमरीकी

 डालर  निवल  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  की  रिपो  दी  है  ।  अन्य  कम्पनियों  ने  हाल  ही  मे  मछली

 पकड़ना  आरम्भ  किया  है  ।

 qa  के  उत्पादन  में  कमी

 1644.  श्रीमती  गीता  मुखर्जी  :  क्या  कमी  मन्त्री  ag  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दूध  के  उत्पादन  में  मिली  असफलता  की  और  दिलाया  गया  है

 जेसा  कि  eto  वी०  के ०  आर०  वी०  राव  के  लेब  फुड  न्यूट्रीशन  एण्ड  aa  इन  इन्डिया

 14-6-)  कहा  गया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  पिछले  दस  वर्षों  के  द  रान  दूध  का  उत्पादन  न्यूनतम  रहा  और

 गुजरात  में  जिसे  आपरेशन  ses  एक  और  दो  के  भन्तयंत  अधिकतम  धनराशि  दी  गयी  पिछले

 तीन  वर्षों  के  दौरान  भर  भी  कम  रहा  ;  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  कार्यान्वयन  एजेंसियों  का  शीघ्र  पुनर्गठन  करेगी  ?

 af  ग्रामीण  बिकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  पार०  ato  :  (#)

 अनुमानों  के  तौर  (3)  उपलब्ध  जानकारी  ae  अनुमान  के  अनुसार  1971-72  में  दुग्ध  उत्पादन

 मीटरी  टन  था  जो  1980-8)  में  बढ़कर  9315  लाख  मीटरी  टन  हो  गया  ।
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 1977-78  से  197  9-80  के  दुग्ध  उत्पादन  के  अस्थायी  अनुमान  निम्न  सारणी  में  दिये  गये

 e
 हं

 ay  लाख  मीटरी  टन

 283.5 1977-73

 1978-79  291-00

 1979-80  302.00

 1980-81  315.00

 यद्यपि  देश  में  दुग्ध  उत्पादन  में  समग्र रूप  से  उत्तरोत्तर  वृ  fr  awe  तथापि  बढ़ती  ga  मांग

 के  बराबर  उत्पादन  नहीं  हुआ  ।  गुजरात  में  वर्ष  1977  से  1980  के  लिये  अनुमानित  gra

 दन  नीचे  दिया  गया  है  जो  समेकित  नमूना  सर्वेक्षण  पर  आाधारित  है  :

 टन  में  )
 ee

 aq  गाय  का  qa  aq  का
 दूध  बकरी  का  ae  aa

 1977-78  604  1382  202  2188

 1978-79  606  1391  168  2165

 58 3  1392  140  2115

 उपरोक्त  से  यह  पता  चलता  है  कि  गाय  और  भैंस  के  दुग्ध  उत्पादन  में  धीरे-धीरे  कोई  कमी

 नहीं  हुई है
 ।  गाय  वाले  प्रमुख  क्षत्रों

 मे
 भारी  वर्षा  और  बाढ़  जेसी  wean  आपदाओं  के  कारण

 गाय  र  दूध  में  मामूली  सी  कमी  हुई  ।

 डरी  विकास/आपरेशन  फ्लड  कार्यक्रम  के  क्रियान्वयन  की  निरन्तर  समीक्षा  की  जा

 रही  परियोजना  के  समग्र  निष्पादन  सम्बन्धी  प्रबोधन  के  लिए  गठित  उच्च  स्तरीय  समति  ने

 भी  कार्यक्रम  को  समीक्षा  को  है  ।

 भारतीय  कलकत्ता  के  भवन  में  दरार

 1645.  श्रीमती  गीता  मर्जों  निर्माण  कौर  भ्नावास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 (®)  क्या  यह  सच  है  कि  अ  राज्य  कलकत्ता  के  भवन  में  एक  बड़ी  दरार  पड़

 गई

 यदि  at,  तो  क्या  इस  दरार के  पुरे  विशाल  भवन  पर  प्रभाव  पड़  सकता

 भोर
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 इस  स्थिति  का  ठीक  करन ेके  लिए  सरकार  द्वारा  कोन से  कदम  उठाये  गये

 संसदीय  कोय
 तथा

 निर्माण  ate  mara  west  भीष्म  नारायण  :

 भारतीय  संग्रहालय  कलकत्ता  के  भवन  च्े  दरार थ्  पह स  GAIN  दीकि  2

 नहीं  ।

 प्रभावित  भाग  की  मरम्मत नक रने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  गरबों  में  हरिजनों  के  लिए  मकानों  का  निर्माण

 1645.  थी  दया  राम  कया  निर्माण  कौर  झावर  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क कि  क

 क्या  सरकार  का  विचार  उत्तर  प्रदेश  की  सभी  तहसीलों  ate  जिलों  के  अन्तर्गत

 प्रत्येक  गांव  में  मकान  बनाकर  उन्हें  हरिजनों  को  भावगीत  करने  का  है  ;

 बदी  तो  ऐसे  मकान  कब  तक  भयभीत  किये  जाने
 की  सम्भावना  है  ;  ओर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  कया  सरकर  उनको झूटे  आश्वासन  दे  रही

 ह ै?

 सोप  काय  तथा  निर्माण  ale  mara  मन्त्री  भीष्सनारायण  :  से  7)

 सूचना  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 टाईप  2,3,4,  के  क्वार्टरों  का  निर्माण

 1647.  श्री  नवल  किन्नौर  क्या  ि माण  कौर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  दिल्ली  मे
 श्र  NY-T1z  के  क्वार्टरों  की  संख्या  बहुत  कम  है  भौर  श्रेणी-तीन  और

 दो  के क्वाटर रों  के  निर्माण  के  मुकाबले  श्र  णी-चार  के  क्वाटर रों  का  निर्माण  बहुत  कम  होता है  ;

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  श्रेणी  श्रेणी-तीन  शौर  श्रेणी-चार  के  कितने  क्वार्टरों

 का  निर्माण  हुआ  और  इस  य  प्रत्येक  श्र णी  के  कितने  क्वार्टर  निर्माणाधीन  हैं  ;  और

 श्रेणी-चार के  और  अधिक्  क्वार्टरों  का  निर्माण  करने  के  लिए  सरकार  क्या

 कार्यवाही  कर  रही

 164



 लिखित  उत्तर 28
 माषाढ़, श  1904  ठाट  ह  ae

 es qaatt  etd  तथा  निर्वाण  धौर  arara  मन्त्री  wise  नारायण  fag)  :  दिल्ली

 में  विद्यामान  के  क्वार्टरों  की  संख्या  और  ऐसे  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिए  काय  क्रम

 भर  टाइप  की  अपेक्षा  कम  है  परन्तु  क्वार्टरों  की  कुल  मांग

 भर  की  अपेक्षा  भी  कम  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 संशोधनों  की  कभी  के  कारण  इस  समय  के  ale  अधिक  मकानों  का

 निर्माण  करना  सम्भव  नहीं  हैं  ।

 विवरण

 क्रम  संख्या  टाइप  बनाए  गए  क्वार  रों  की  संख्या  1-4-82  को

 ee  ee  ee  ce  ee  ee

 77-78  78-79  79-80  80-81-  निर्माणाधीन

 8:
 कवरों

 की  संख्या

 *
 2  3  4  6  8

 2  245  606  614  i206  3.0  2946

 3  )  118  176  19024
 3046  1733  4647

 62  56  16
 ध

 राष्ट्रीय  उद्यानों  में  प्रसाद  सोलर

 1648.  श्री  सत्य्  नारायण  fag:  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 + क्या  देश के  राष्ट्रीय  विशेषकर  सुन्दरम  को  XGc  नेशनल  पलकें  तथा

 दूधिया  नेशनल  पाक  में  आदमखोरों  का  आतंके  बढ़  गया  है  ;

 (4)  इस  स्थितियों  ध्यान  में  रखते  हुए  परियोजना  फिर  से  dare  की  जायेगी ;

 कौर

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  उद्यान  में  बांधों  द्वारा  कितने  व्यतीत  मारे  गये  ?

 ी कुकी  तथा  प्रमाण  विकास  मदिरालयों  में  राज्य  as  रि ०  पी०  :

 नहीं  ।

 बाघ  परियोजना  इस  समस्या  से  अवगत  है  और  इस  संकट  को  दूर  करने  के  लिए
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 उपाय  किए  गए  हैं  ।  a4  ५ उद्  शप  = faa }  परियोजना  को  रूप  aa  की  आवश्कता  नहीं

 है  ।

 जानकारी  नीचे  दी  गई  है

 aq  सुन्दरवन  कार बट  हवा

 1979  51

 19:0  50

 1981  23

 1982  a  23  1

 जन

 उड़ीसा  में  asia  से  प्रभावित  सिचाई  परियोजना

 1619.  swat  जयन्ती  पटनायक  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  की  उन  मध्यम  अथवा  बड़ी  तिहाई  परियोजना
 भों

 के  नाम  तथा  संख्या  क्या

 हैं  जो  3  1982  को  राज्य  में  भाए  तूफान  से  प्रभावित  हुई  है  ;

 उड़ीसा  की  उन  सिचाई  परियोजनाओं  को  कितनी  हानि  हुई  हैं  ;

 उन  सिंचाई  परियोजना ओं  की  मरम्मत  और  निर्माण  के  लिए  अब  तक  क्या  व्यवस्था

 की  गई  है  ;  और

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  :  राज्य  सरकार

 ने  सूचित  किया  हैं  कि  7  वृहद  सिचाई  नामशः  महानदी  महानदी  कालन्दी

 आनन्दपुर  बरा  ही  रिकी  बताती  नहर  कानपुर  और  13  मध्यम  सिंचाई

 अर्थात  सालिया

 कालों  तथा  3  1982  को  आए  चक्रवात  से  प्रभावित

 हुई  थी  ।

 नहरों  के  किनारों में  42  54  दरारें  2  नहर  लाखों  को  क्षति

 3  नहर  लाक  कपाटों  को  क्षति  और  203,19  किलो  मीटर  लम्बे  नहरों  के  मरम्मत

 किये  को  क्षति  पहुंची  ।
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 और  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  खरीफ  फाइल  हेतु  जल  को  सप्लाई

 करने  के  लिए  क्षतिग्रस्त  खण्डों  में  दरारों  को  अस्थायी  रूप  से  पाट  दिया  गया है  ।  चक्रवात  से

 पूर्व  की  स्थितियों  तक  पूर्ण  मरम्मत  हाये  खरीफ  की  फसलें  काटने  के  वाद  करने  का  कार्यक्रम

 बनाया  गया  है  ।  क्षतिग्रस्त  खण्डों  में  लवणीय  तटबंधों  में  आई  415  दरारों  में  से  है|  दरारें  पाट

 दी  गई  राज्य  सरकार  ने  सुचित  किया  है  कि  आगामी  बाढ़  मौसम  से  पहले  दरारों  को  पाटने

 और  नहर  से  जल  की  सप्लाई  शुरू  करने  के  लिए  तात्कालिक  उपाय  हाथ  में  लिए  गए  हैं  ।

 जम्मू  धौर  किशोर  में  भारतीय  की  अनुसंधान  परिषद  को  संस्थायें

 1650.  श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  क्या  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जम्मू  ओर  काश्मीर  राज्  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  स्थापित  की

 गई  संस्थायें  कौन  सी  हैं  ;  और

 कपा  इन  संस्थाओं  का  विकास  करने  के  लिये  जम्म  और  काश्मीर  सरकार  से  सहयोग

 मिल  रहा  है  ?,

 कि  ale  ग्रामीण  बिकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  आर०  बो०  :

 मार तोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  जम्मू  और  कश्मीर  राज्य  में  निम्नलिखित  संस्थानों  की

 स्थापना  को  है  ;

 स्थान
 aoe

 संस्थान
 के

 केन्द्र  अनु  संधान  ara
 नि  केन्द्र

 भारतीय  चरागाह  और  चारा  क्षेत्रीय  अनुसंधान  मानस बाल

 अनुसंधान  संस्थान  केन्द्र

 केन्द्रीय  स्थलीय  मुसकान  केन्द्र  हालात

 माह्स्यिको  अनुसंधान  संस्थान  श्रीनगर

 भारतीय  पशु  चिकित्सा  *
 क्षेत्रीय  केन्द्र  श्रीनगर

 अनुसंधान  संस्थान

 उपयु कत
 dead

 के  अतिरिक्त  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  जम्मू  और  कश्मीर

 राज्य  में  स्थित  fatter  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  प्रायोजनाओं  के  निम्नलिखित  केन्द्रों

 को
 वित्तीय

 सहायता  प्रदान  करती  है
 ह

 अखिल  भारतीय  समन्वित  केन्द्र  के  स्थान

 अनुसंधान  प्रायोजना  का  नाम

 eet

 चावल  श्रीनगर

 ag  श्रीनगर
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 ee

 दालें  जम्मू

 श्रीनगर
 मकका

 श्रीनगर चुकन्दर

 सोयाबीन  श्रीनगर

 भालू  पहलगांव

 सब्जियां  श्रीनगर

 फल  विकास  शालीमार

 फसली  कीटों  का  जैविक

 faa  श्रीनगर

 बारानी  कृषि  घानी सार  )

 जल  प्रबन्ध  जम्मू

 सस्य  विज्ञान  अनुसंधान  रणबीर  fag

 पूरा
 )

 लागत  शेर

 राष्ट्रीय  प्रदर्शन  बार  मुल्ला

 राजौरी

 बकरियां  लेह

 खुरपका  भीर  मुहैया  रोग  का

 विज्ञान नन्वा  इ  चाना  घी  अध्ययन महामारी  जम्मू

 जो  धीमान  ।

 उचित  दर  की  दुकानों  में  aie

 165).  भी  पो०  राजगोपाल  नायडू  :  कया  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  इस  ag  उचित  दर  की दुकानों  की  संख्या  बढ़ा  रही

 यदि  तो  और
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 eee  धन

 (7)  म भास्कर  प्रदेश  में  इद  वर्ष  उचित  दर  की  geri
 की  संख्या  कितनी  afe  को

 जाएगी  ?

 कि  शौर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  कसला
 :

 जी

 ai  |

 चाल  ad  1982-83  के  दौरान  देश  में  उचित  दर  की  50,000  और  दुकानें  खोलने

 कफ  प्रस्ताव  है  ।

 aTeh  प्रदेश  सरकार  से  मिली  सूचना  के  अनुसर  वे  इस  वर्ष  300  नई  उचित  दर

 की  Zert  खौलने  का  विचार  कर  रहे

 कथक  को  घासपातनाशी  श्रोषध्यों  की  खरीद  के  लिए  दो  गई  राज  सहायता

 1652,  श्री  पी०  राजगोपाल  नायड ू:  क्या  कृषि  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा  करेगे  कि

 क्या  कृषकों  को  घास पात नाशी  ओषधियों  को  खरीद  के  लिए  कोई  राज  सहायता  दी

 जाती  भर

 +
 यदि  तो  कितनी  द

 कथा  तथा  ग्रामों  विकास  सन् नाल यों  a  राज्य  मन्त्री  सर  at  o  स्वाती  :  (*)

 जी

 क्षत्रों  में  खरपतवार  नियन्त्रण  सहित  ale  महत्व  के  कीटों  रोगों

 के  नियन्त्रण  ओर  उन्मूलन  से  सबम्बध्धित  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अंतगर्त  गेहूं  की  फसल  से

 सम्बन्धित  फालारिस  माइनर  भोर  एलेना  फातमा  के  नियन्त्रण  के  लिए  खरपतवार  नाशी  की  लागत

 पर  25  प्रतिशत  तक  राजसहायता  दी  जा  रही  यह  राज  सहयता  सम्बन्धित  राज्य

 सरकार  तथा  भारत  सरकार  हारा  50  50  के  siTATR  पर  वहन  की  जाती है  ।  aa  शासित

 क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  25  प्रतिशत  की  सम्पूर्ण  राज सहयता  भारत  द्वारा  बहन  की  जाती  है  ।

 इसके  भारत  सरकार  मध्य  प्रदेश  में  सोयाबीन  के  उत्पादन  लिए  एक  विशेष

 परियोजना  के  अंतगर्त  प्रति  हेक्टर  200/-  रुपये  की  दर  से  खरपतवार  नाशियों  की  लागत  पर  भी

 राजसंघ  को  प्रदान  कर  रही
 दे

 तथा  गहन  पटसन  बिकास  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  पटसन  और  मेहता

 नियर न्त्रक पर  खरपतवार के  गथन्त्रण  के  लिए  प्रति  etclyt  209/-  ay4  तक  राजसहायता  प्रदान  कौ

 जाती  है  ।
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 भारत
 गेहूं  के  उत्पादन के  थारे  में  लाद  तथा  कच  संगठन  का  पहचान  मान

 1655.  थ्रो  we  ao  बुवाई  कया  कृत्रिम  श्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि

 बया  यह  सच  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  खाद्य  तथा  कुकी  संगठन  ने  आउटलुक  में
 सूचित  किया  है  कि  इस  वर्ष  भारतीय  गेहूं  का  कुल  उत्पादन  पहले  के  गेहूं  उत्पादन  के  लगाए  गए
 अनुमान  को  तुलना  में  लगभग  10  लाख  टन  कम  हो  सकता

 यदि  तो  खादर  तथा  ate  संगठन  के  ६  पर् वान मान  के  प्रति  सरकार  की  क्या
 प्रतिक्रिया  है

 क्या  यड़  भी  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  किए  गए  दावे  के  अनुसार  गेहूं  की  वसूली
 सर्वाधिक  है

 क्या यह  भी  सच  है  कि  SUS  aqal उत्तर  aaa  में
 गेहूं  की  वसूली  नाशा  से  aga  कम  है  ;

 भोर

 (&)  यदि  तो  गए  तक  ag  की  कितनी  वसूली  हुई  है
 ?

 ely  तथा  प्रमाण  विकास  मग् नाल थों  में  उप  सन्तरी  कमला  कुमारों  और

 जी  हां  ।  आशा  है  कि  1981-82  में  गेहूं  का  उत्पादन  300  लाख  मीटरी  टन  होगा  ।  जबकि

 पहले  यह  agua  था  कि  गेहूं  का  seqiad  375  ae  मीटरी  टन  होगा

 सरकार  द्वारा  विपणन  मौसम  1992-83  के  लिए  गेहूं  की  वसूली  का  कोई  विशेष

 लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  16  1982  तक  लगभग  7517.0  लाख  मीटरों

 टन  ig  वसूल  किया  जा  चुका  है  जबकि  पिछले  मौसम  की  उसी  अवधि  मे  64.2  लाख  मीटरी  टन  गेहूं

 वसूल  किया  गया  था  ।  विमान  विपणन  मौसम  1983  तक  चलता  रहेगा  ओर  ag  की

 बसूली  अभी  भी  की  जा  रही  है  ।  अब  तक  ८0  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  को  अधिकतम  वसूली  की  गई

 यह  वसली  197५-४0  विपणन  मौसम  में  की  गई  थी  ।

 और  उत्तर  प्रदेश  के  लिए  गेहूं  की  वसूली  का  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया

 है  ।  usa  में  14-7-1982  तक  13°4  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  वसूल  किया  गया  था  जबकि

 पिछले  aq  उसी  तारीख  तक  141  लाख  मीटरी  टन  गेहू  वसूल  किया  मया  था  |

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  राज्य  सरकार  को  झा बटन

 1654.  भी  बो०  ate  देसाई  वैसा  प्रमाण  विकास  श्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे

 कि
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 a

 क्या  सरकार  ने  चालू  वर्ष  की  प्रथम  ay  fa aed
 व  लिए  राज्य  सरकारों  को

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अधीन  90  करोड़  रुपय  आवंटित  करने  का  निर्णय  किया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यह  धनराशि  पहले  से  आवंटित  उम  1900  करोड़  रुपये  के

 वर्तमान  परिव्यय  के  अतिरिकत  जिसे  इस  योजना  के  लिए  वर्ष  1982-85  के  लिए  केन्द्र  के

 हिस्से  के  रूप  में  प्रस्तावित  किया  गया

 क्या  यह  भी  सच  है  समतुल्य  राशि  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपलब्ध  करायी

 जाएगी  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  उपयु क्त  राशि  में  से  विभिन्‍न  समुदायों  के  लिए  विभिन्न

 प्रतिशतता  निर्धारित  की  गई

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी ब
 ayer TUNE  क्या  भोर

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  से  किस  सीमा  तक  zt Xt  जगार  के  अवसर  पेदा  करने

 को  आशा  की  जाती  और  चालू  वर्ण  के  दौरान  किय |  कि औ  सीमा  तक  इसमें  सफलता  मिली  है  ?

 कमी  शौर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :

 जी  ai

 ae  दि  अनऋ  ठ  मों  of  1093-92 कार्यक्रम  के  कार्यान्वय न  के  लिए  केन्द्र  पि  बजट  TGS  175  2°65  के  लिए  190  करोड

 रुपये  का  परिव्यय  रखा  गया है
 न  कि  1900  करोड़  रुपये  का  ।  प्रथम  दो  तिमासियों  के  लिए  190

 act aS  के  लिए  का  य “  xu  रेत  तात  धान्य  array करोड़  रुपये  चाल  कम  eT  समग्र  a  mai  का  वीक  e  पगा कौर  यह  इससे  अलग

 नहीं

 जी  हां  ।

 व  जी  नहीं  ।  सामाजिक  वानिकी  के  लिए  dar  कला घन  का  18  परत तहत  कौर  केवल

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  को  सीधे  लाभ  प  उसे  aver  रि निर्माण  कार्यों  के  लिए ke  चार  चाल  ह

 wa  10  प्रतिश्त  संसाधन  निर्धारित  किए  गए

 चालू  वर्ण  के  दौरान  कार्यक्रम  के  aria  300  से  400  मिलियन  श्रम  दिनों  का

 रोजगार  सृजित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ।  चालू  वर्ण  के  लिए  अभी  लक  प्राप्त  Featat  से  केवल

 ह सभ  न
 208.89  लाख  श्रम  Stl  क  राजमा  र  सृजित  होमे  का  पता  लगा  है
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 छात्र  aaa

 1655.  कार
 एन०

 राकेश  कया  संसदीय  कें  मन्त्री  यहँ  बताते  की  कपों  करेंगे  कि  :

 (*)  छात्र  संसद  आयोजित  करने  के  लिए  स्कूलों  का  चयन  करने  के  लिए  मानदਂ

 बया

 asf  1980-81  के  दौरान  छात्र  संसद  के  लिए  aged  भर  प्रामीण  क्षत्रों  में  स्कूल

 चने  गए  ओर

 asf  19९,-82  के  दौरान  छात्र-संसद
 कुल

 कितनी  राशि  खर्च  की  गई  ?

 संसार  काम  तथा  निर्माण  site  झावास  मन्त्री  भीषम  नारायण  वर्ण

 1962  में  बम्बई  में  हुए  चोथे  अखिल  भारतीय  सचेतक  सम्मेलन  की  सिफारिश  पर  वर्ण  1966-67

 के
 दौरान  संघ  राज्य  क्षेत्र  दिल्‍ली  में  कृत्रिम  संसद  योजना  प्रारम्भ  की  गई  थी  ।  तत्पश्चात  आठवें

 मिल  भारतीय  सचेतक  सम्मेलन  की  सिफारि पर  इस  योजना  का  नाम  संसद  योजनाਂ  के

 रूप  में  प्रतिस्थापित  कर  दिया  गया  ।

 शिक्षा  दिल्ली  प्रशासन  भोर  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  सम्बन्धित  क्षेत्रीय  शिक्षा

 afanifrat  और  प्रधानाचार्यों  से  परामर्श  के  पश्चात्‌  इस  योजना  में  भाग  लेने
 विद्या  लिया

 को  प्रायोजित  करना  है  ।

 वर्ण  1971-72  के  दौरान  हुई  बा  ससद  प्रतियोगिता  के  लिए  शिक्षा  निदेशालय

 और  केन्द्रीय  विद्यालय  संगठन  द्वारा  53  विद्यालय  प्रायोजित  किए  गए  और  केवल  46

 क्यों  ने  इस  में  भाग  लिमा  लिया  ।  इन  46  विद्यालयों  में  से  7  विद्यालय  ग्रामीण  क्षेत्र

 और

 युवा  संसद  प्रतियोगिता  भा धो जित  करने  के  लिए  प्रासंगिक  व्यय  विद्यालयों  के

 प्राधिकारियों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  किफायत  करने  के  लिए  विद्यालयों  को  युवा  संसद  सायों  जित

 करने  के  लिए  विद्यालय  का  हाल  व  फर्नीचर  आदि  उपयोग  में  लान  के  लिए  सलाह  दी  जाती  है  ।

 संसदीय  कार्य  विभाग  द्वारा  पुरस्कार  वितरण  समारोह  के  समय  पुरस्कार  आदि

 खरीदने  तौर  विद्यार्थियों  तथा  अतिथियों  को  जलपान  कराने  एवं  विविध  खर्चों  Go  16,100

 को  धनराशि  खच  की  दई  थी  ।

 सरकारी  झावास  का  आवंटन

 1656.  थी ध्रार ०  एन०  क्या  निर्माण  ale  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  क्
 करेंगे
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 ee,  ना  fa  जित  से

 at OTT  ऐसे  कुल  कितने  सरकारी  कर्मचारी  हैं  जिन्होंने  20  aq  की  नियमित  सेवा

 पुरी  कर  ली  है  अर्थात्  जो  31  1962  को  अथवा  इस  पूर्व  भर्ती  किए  गये  थे  लेकिन  उन्हें

 अद्यतन  किसी  सरकारी  ware  को  पेशकश  ast की  गई  है  भारत  आवंटित  नहीं  किया

 गया

 (a)  इसके  क्या  कारण  कौर

 क ्
 इस  बारे  में  सरकार  का  विचार  क्या  Hla  ही  करने  का  हैे  ताकि  सभी  सरकारी

 कोंचा  रियों  को  20  वह  की  नियमित  सेवा  से  ट  अथवा  पुरी  होने  पर  सरकारी  आवास  मिल

 सक े॥

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ale  आवास  मन्त्री  ater  नारायण  तथा

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सरकार  ने  पहले  ही  सामान्य  पुल  के  लिए  saree  का  निर्माण  का  एक  त्वरित

 क्रम  चलाया  हआ  है  ।  इन  क्वार्टरों  के  बन  जाने  पर  कर्मचारियों  की  प्रतीक्षा  अवधि  में  कुछ  हद  तक

 कमी  हो  जायेगी  ॥

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  हारा  डिजाइन  किए  गए  कम  लागत  वाले  मकानों

 का  निर्माण

 1657.  श्री  ग्राम  एन ०  राकेश  कया  निर्माण  ate  श्रीवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 ऐसे  कौन-कौन  से  राज्य  हैं  जहां  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  संगठन  द्वारा  डिजाइन  किये

 गए  कम  लागत  बाले  प्रामीण  मकान  निमित  किये  गये

 सभी  राज्यों  कों  इस  योजना  के  अन्तत  कब  तक  शामिल  कर  लिया

 कम  लागत  वाले  ग्रामीण  मकानों  के  आबंटन  का  मापदण्ड  क्या  और

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  ने  बया  कार्यवाही  की  है  अथवा  करन  का  विचार

 है  कि  यह  गठबंधन  केवल  पात्र  कौर  अधिकृत  व्यक्तियों  को  हो  विया  जाने  हो  इस  श्र
 णी  के  अंतगर्त

 आती हैं  ?

 संसदीय  काय  तथा  निर्माण  शौर  शध्रावास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  तथा

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  सगठन  ने  अपने  ग्रामीण  आवास  स्कंधों  के  माध्यम से  14  राज्यों  तथा  5
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 =  ले  ee  सिटि

 संघ  राज्यों  अम्मू  तथा  महाराष्ट्र

 उत्तर  पश्चिम

 दमन  तथा  दीप  मिजोरम  तथा  पाण्डिचेरो  में  10  से  20  मकानों  के  कम  लागत  के  प्रदर्शन

 एकक  स्थापित  किए  हैं  ।  इनके  3  भर  राज्यों  नामक  are  हिमाचल  प्रदेश  तथा

 केरल  में  कसम  लागत  प्रदर्शन  मकानों  के  क्लस्टर  बनाये  रहे  हें  जिसके  शीघ्र  ही  पूर्ण  हो  जाने

 की  सम्भावना  है  ।  ये  केवल  प्रदर्शन  परियोजनाएं  हैं  राष्ट्रीय  धवन  निर्माण  संगठन  के

 gay  को  अपनाना  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  का  काम  है  ।  क्योंकि  यह  एक  प्रगति  परक  कार्यक्रम

 यह  आशा  की  जाती  है  कि  शिबू  ही  सभी  राज्य  राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  सगठन  के  कम  लागत

 डिजाइनों  से  लाभ  उठायेंगे  ।

 तथा  आवास  राज्य  का  विषय  होने  के  कारण  मकानों  का  निर्माण  तथा  आवंटन

 राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  ।  राज्य  सरकारें  मकानों  के  आवंटन  के  अपने  स्वयं  के

 दण्ड  निश्चित  करती  ag  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  गा वन् टन  पात्र  व्यक्तियों  को

 किया  जाता  आबादियों  को  विभिन्‍न  आय  वर्गों  में  विभाजित  कर  जाता  है  और

 किसी  विशेष  आय  an  के  लिए  बनाए  गए  मकानों  को  आय  मापदण्ड  के  अनुसार

 घटित  किया  जाता  दै  |

 उत्तर  प्रदेश  को  सिचाई  योजनायें  के  लिए  नियत  को  मद
 nz  1.0

 न यत  को

 जाने  वाली  घनसाली

 1656.  थी  मोहम्मद  weet  श्रम  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 उत्तर  प्रदेश  को  उसकी  सिचाई  योजनाओं /  परियोजनाओं  लिए  1५79-80,

 1910-81  कौर  1981-62  के  दौरान  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई  और  कितनी  धनराशि  खर्चे

 की  गई/उपयोग  में  लाई  गई  तथा  तथा  केन्द्रीय  सहायता  किन-क्रीत  योजनाओं  पर  दो  ओर

 आगामी  दो  वर्षों  के  लिए  कया  योजना  है  ?

 '*
 1979-80, सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर  रहमान  श्र  :

 1980-81  तथा  1  ज 81-82  के  वर्षों  के 04   ्ि ह  rg  ति  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  मध्यम  तथा  लघु  सिचाई

 स्कीमों  के  लिए  योजना  aaa  द्वारा  अनुमोदित  परिव्यय  तथा  उन  पर  जिया  व्यय  नीचे

 दिए  गए  हैं  :--
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 ह

 रुपयों  में  )

 qq  afer  sun  बहत  तथा  लघु  सिचाई  जोड़

 मध्यम  सिचाई

 1979-80  परिव्यय  155.00  36-00  191.00

 व्यय  158.78  42.59  201.47

 1980.8 |  परिव्यय  168.00  53-00  221-00

 व्यय  186.58  51-40  238-07

 53-90  227.
 [138  1-82  परिव्यय  173.80

 [22 ह: ह  178.00  57.52  2  35.52

 प्रत्या  शित

 उत्तर  अंदेश  किसी  भी  राज्य  को  इन  वर्षों  के  दौरान  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  गई

 1992-83  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  राज्य  के  लिए  अनुमोदित  परिव्यय  253.50  करोड़

 रुपये  तथा  मध्यम  पिटाई  के  लिए  204.02  करोड  रुपये  बौर  लघु  faaré  के  लिए  49.54

 करोड़  है  ।  वर्ष  1983-84  के  लिए  परिव्यय  को  यथा  समय  अन्तिम  रूप  दिया  जाएगा  |

 उत्तर  प्रदेश  में  सामाजिक  श्रीवास  योजना  को  लागू  करना

 1659.  श्री  मोहम्मद  gait  भ्रामक  :  क्या  निर्माण  ale  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की

 छुपा  कं  रेंगे  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  कितनी  सामाजिक  योजनाएं  लागू  को  गई  और

 इन  योजना भों  से  कितने  लोगों  को  लाभ  मिला  है  ?

 शब्दों  कार्य  तथा  निर्माण  कौर  cara  मंत्री  (ei  भीष्म  नारायण  fag):

 निर्माण  और  आवास  मन्त्रालय  द्वारा  बनाई  गई  विभिनन  सामाजिक  आवास  योजनाओं  में  से  उत्तर

 प्रदेश  भाजकल  6  सामाजिक  आवास  योजना  को
 कार्यान्वित

 कर  रहा  है

 यह  सूचना  राज्य  सरकार  से  एकत्र  की  ना  रही है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 जायेगी  ॥
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 राज्यों में  बाढ़  द्वारा हुईं  क्षति

 1660.  श्री  मोहम्मद  इसरार  झम्मन :  क्या  थी  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हाल  ही  के  सप्ताहों  में  विभिन्‍न  राज्यों  में  बाढ़  के  कारण  जान  भर  माल
 की  हुई

 क्षति  का  ब्यौरा  बया है  ;

 अपनाये  गए  राहत  कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  ate

 प्रभावित  क्षत्री  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी  गई  है  ?

 कृषि  मन्त्रालय  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  कमला  :

 विवरण  संतान  है  ।

 प्राकृतिक  आपदा  से  प्रभावित  लोगों  भो  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  राज्य

 सरकारें  जिम्मेवार  हैं  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  आपातिक  व्यय  पूरा  करने  हेतु

 सीमान्त  धनराशि  दी  गई  हाल  के  सप्ताहों  में  बाड़ों  से  प्रभावित  राज्यों
 के  पास  उपलब्ध

 सीमान्त  धनराशि  नीचे  दी  गई  हैं  :--

 राज्य  का  नाम  लाख  रपए

 भाग्य  प्रदेश  858

 असम  346

 कर्नाटक  200.

 871 उड़ीसा

 आन्ध्र  असम  तथा  कर्नाटक  राज्यों  को  कोई  केन्द्रीय  सहायता  नहीं  दी  गई  है  ।

 जहां  तक  उड़ीसा  का  सम्बन्ध  भारत  सरकार  ने  सामोपाय  पेशगी  के  रूप  में  5  क  रोड़

 ऋषि  areal  के  fa  ए  अतिरिक्त  अल्प-कालीन  ऋण  के  रूप  में  2  करोड़  3000  हेक्टर  afa-

 रिक्त  at त्र  में  धान  की  सामुदायिक  नर्स  रियो  उगाने  के  लिए  45  लाख  रुपये  तथा  समुद्री  तुफान  स

 प्रभावित  क्षत्रो ंमें  त्वरित  ग्रामीण  जल  सप्लाई  योजना  के  तहत  1  करोड़  रुपए  की  मंजूरी

 ae

 इसके  भ  fa पय  प्रधान  मन्त्री  ने  उडीसा  xt का  5  लाख  रुपए  तथा  sales  को  3  लाख

 रुपए  प्रधान  मंत्री  राष्ट्रीय  राहुल  कोष  से  faa क्त  किए  ।
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 पोलावरम  बांध  ata  प्रदेश  का  क्रियान्वयन

 1661.  थी  कठ  ए  eats  क्या  तिहाई  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करने  कि  :

 मार  प्रदेश  में  पोलावरम  बांध  के  क्रियान्वयन  के  अनुमानित  समय  का  ब्योरा  क्यां

 और

 परियोजना  के  निष्पादन  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जियाउर  रहमान  अर

 नीय  संसद  सदस्य  शायद  पोलावरम  |  |)  के  कार्यान्वयन  के  कार्येक्रम  का

 उल्लेख  कर  रहे

 गोदावरी  जल  विवाद  न्यायाधिकरण  द्वारा  दिए  गए  निर्णयों  को  दृष्टि  में  रखकर  इस

 योजना  की  संशोधित  रिपोर्ट  को  आंध्र  प्रदेश  सरकार  से  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।  संशोधित  रिपो

 केन्द्रीय  जल  आयोग  में  प्राप्त  हो  जाने  कौर  योजना  आयोग  द्वारा  उसे  तकनीकों  दृष्टि  से  स्वीकृति

 कौर  अनुमोदित  किए  जाने  के  बाद  इस  परियोजना  का  कार्यान्वयन  आरम्भ  किया  जा  सकता

 परियोजना भास्कर  प्रदेश  सरकार ने  SAAAAT  के  अपने  प्रस्तावों  में  इस

 को  शामिल  कर  लिया  है  ।

 विशाखा  पटना  में  अपने  विदेशो  at  ट्राल रों  को  ठहराने  क  लिए  भारतीय

 कम्पनियों  को  अनुमति  दना

 1652.  श्री  के०  ए  स्वामी  :  कया  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  भारतीय  कम्पनियों  की  विशाखापटनम  में  अपने  विदेशी  चार्टरों
 ट्री  रों

 को

 ठहराने  की  अनुमति  दी  गई

 भारतीय  ट्राल रों  के  लिए  भी  घाट  पर  लगाने  की  कम  जगह  को  देखते  हुए  इनके

 और  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  प्रबन्ध  दिए  गए

 इन  विदेशी  चाटकर  ट्रालरों  की  दो  गई  रियायतों  का  ब्यौरा  कया  और

 भारतीय  पत्तनों  पर  कार्यरत  इन  विदेशी  चार्टर  ट्रालरों  में  से  जिसने  अपने  द्वारों

 पकड़ी  गई  मछली  के  बारे  में  सूचना  दी  है  तो  उसके  द्वारा  पकड़ी  गई  मछली  की  किस्मों  तथा  मात्रा

 का  ब्यौरा  कया  है  ?

 afa  तथ  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  कार  वी०  :

 जारी  किए  गए  अनुमति  पत्न  के  अनुसार  केवल  एक  अर्थात  dad  ट्रोपिकल  शिपिंग
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 पटा  तरार

 कम्पनी  प्रा०  कोही  1981
 बे  प्रो  लिलि से  सावज  नई  चा  > a¥ es  BI  |  त  अन्तरगत

 पटनम  में  चाटकर  किए  गए  जलयान  की  ठहराने  की  अनुमति  दी  गई  है  ।

 लदान  बन्दरगाहों  के  बाहरी  घाटों  पर  वैकल्पिक  स्थान  सुलभ  है  |

 किराए  पर  लिए  गए  मछली  पकड़ने  वाले  विदेशी  जलयानों  को  कोई  विशेष  छुट  नहों

 दो  जाती  है  ।

 198!  में  1982  तक  की  अवधि  के  लिए  dad  मेट्रोपालिटन  ट्रेडिंग

 बम्बई  द्वारा  भेजी  गई  रिपोर्टों  के  आधार  पर  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  1981  में  घोषित

 चादर  नीति  के  भन्तगंत  जलयानों  का  संचालन  करने  वाली  अन्य  कम्पनियों  ने  अपनी  रिपोर्टें  नहीं

 भेजी हैं  ।

 विवरण

 किस्म  मात्रा  zu  टनों

 प्लान  0°9  30

 पाउडर  टस  11530

 99220 स्विबड्स/कटेल  फिश

 fea  4°260

 स्नैक्स  2°880

 रिबन  फिश  55-050

 रोकने  19-080

 इण्डियन  सलमान  14°340

 स्पेनिश  मेकअप  12'670

 lu  as  फिन
 4°710

 ला बस्टर  0°440

 12  अन्य  495°968
 —s  ee

 कल  711°038
 a  ———

 17)
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 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  क  arata  रोजगार

 1663.  श्री  सुरज  भान  :  बया  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  में  काम  के  बदले  अनाज  भर  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रमों
 के  परिणामस्वरूप  कितने  लाभप्रद  रोजगार  के  अवसर  बढ़  भोर  स्थाई  सामुदायिक  परि  सम्पत्तियां

 बनाई  गई  कौर  इनका  वर्ष
 व।र  और  राज्यवार  ब्यौरा  बया  है  alt  उस  पर  कितनी  राशि  sar  को

 कौर

 कितने  नियोजित  व्यक्तियों  को  दीर्घेविधघि  स्थाई  या  निरन्तर  रोजगार  मिला  ?

 कथनी  कौर  प्रमाण  fea  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  बालेश्वर  :  वर्ष

 1979-80,  1980-81  तथा  1991-82  के  दौरान  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  विभिन्‍न  राोन्यों/कैन्द्र  शासित  क्षत्रों  में  राज्यवार  किया  गया  व्यय

 तथा  सुजीत  रोजगार  को  दर्शाने  वाला  विवरण-  संलग्न  इन  तीन  वर्षों  में  राज्यवार  भौतिक

 परिसम्पत्तियों  को  दर्शाने  वाले  विवरण  2  से  4  भी  संलग्न  हैं  ।

 (ware  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4281/82]

 राष्ट्रीय  Tia  रोजगार  कार्यक्रम  के  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  में  यह  परिकल्पना  की  गई

 है  कि  ग्रामीण  मजदूरों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  सुजीत  किए  जाएं  जब  वे  कहीं  भी  लाभप्रद

 रोजगार  प्रतप्त  कर  सकने  में  अस्मतें  हों  ।  इसलिए  स्थायी  और  निरंतर  रोजगार  के

 सृजन
 का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  afantical  के  निलम्बन  aaa  को  वापस  लना

 1664.  थी  भोला  भाई  :  कया  कृषि  मंत्री  जगराँव  में  आन्ध्र  प्रदेश  के

 नगर  के  लिए  लादे  गए  रेलवे  anal  में  गेहू  और  चावल  को  मात्रा  में  कमी  हो  जाने  के  बारे  में  .  ७

 1982  के  अतारांकित  प्रशन  साया  9559  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बतानें  को  किया  करे ंगे

 किः

 कया  खाद्य  जगराँव से  सनत नगर  आर  शोलापुर

 के  लिए  ag  की  कम  मात्रा  भेजने  के  लिए  जिम्मेदार  दस  अधिकारियों  उनके

 खिलाफ  अनुशासनात्मक  कार्यवाही  पूरी  होने  तक  निलम्बित  किया  गया  था  और  फिर  उनके

 निलम्बित  आदेशों  गया  था  और  इन्हें  भारतीय  छाद्य  निगम  द्वारा  वापस  ले  लिया

 गया
 *

 क्या  afer  को  छोड़कर  सभी  अधिकारियों  को  एक  ही  जिले  में  रखा  गया

 है  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;
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 क्या  qo  एम०  के  fara  बहुत  सी  शिकायतें  मिलीं  हैं  बौर  इसे  सम्बन्धित

 fant  को  अधिक  महत्वपूर्ण  पद  दिया  मया  यदि  हाँ  तो  प्रत्येक  शिकायत  का  ब्योरा  क्या  है

 शर  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  मदद art  अ

 कम  गेहूं  भेजने  के  मामले  में  सम्बद्ध  इन  aa  अधिकारियों  कों  प्रदेश  से  बाहर न  भेजने

 के  क्या  कारण  हैं  ?

 कमी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला  कुमारी  )  इन

 अधिकारियों  के  बारे  में  पहले  जारी  किए  गए  निलंबना  भादेशो  को  बाद  में  वापस  a  लिया  गया

 था  क्योंकि  सक्षम  प्राधिकारी  ने  उनके  निरन्तर  निलम्बन  को  अब  alt  अवश्यक  नहीं  समझा  था  ।

 इन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  प्रमुख  पेटियों  के  लिए  शुरू  की  गई  अनुशासनिक  कार्यवाही  प्रगति  पर

 उनके  विरुद्ध  शुरू  की  गई  अनुशासनिक  कार्यवाही  की  दुष्टि  अनका  स्थानान्तरण

 कर  दिया  गया  था  भर  उसी  जिले  के  अन्दर  अन्य  स्थानों  पर  उनका  मंत्रालय  निर्धारित  किया

 गया  था  जिसके  लिए  उनकी  प्रायः  उपस्थिति  भी  आवश्यक  होगी  |

 सबंधित  सहायक  say  के  विरुद्ध  पहले  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  ।  इस

 शिकायत  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  उनका  जगराँव  से  पटियाला  जिले  के  स  रही  में

 कतरण  कर  दिया  गया  है  जी  कि  खासकर  संवेदनशील  स्थान  नहीं  +

 क्षत्र  कें  कार्यभार  और  उनके  विरुद्ध  शुरू  को  ई  अनुशासनिक  कार्यवाही  के

 संबंध  उनकी  कीः  आवश्यकता  की  ध्यान  में  रखते  निगम  ने  उनका  सामुहिक  रूप  से

 क्षत्र  से  बाहर  स्थानान्तरण  करने  प्रशासनिक  दृष्टि  सें  व्यश्व  हाथों  नहीं  qa  है  ।

 क्षेत्र  में  पानी  की  सप्लाई

 1665.  श्री  भीखा  भाई  :  कया  निर्माण  धौर  भ्रावास  मंत्री  as  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  बया  यह  सच  है  कि  दक्षिण  दिल्‍ली  क्षेत्र  मे ंकालका  चितरंजन  मानती र
 कौर  चिराग  दिल्‍ली  जेसी  अनेक  बस्तियों  के  सप्लाई  लाइन  मही  रखी  जाती  2;

 (a)  यदि  तो  उक्त  बस्तियों  को  पानी  की  सप्लाई  लाइन  को  नियमित  रूप  से  बनाये

 रखने  के  लिए  बया  कायंवाहो  करने  का  विचार

 क्या  सरकार  गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  प्रत्येक  कालोनी  को  को  गई  पानो  की  सप्लाई

 दर्शाने  बाला  विवरण  सभा  पटल  पर  रखेगी
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 बया  सरकार  ने  पानी  की  सप्लाई  सुधारने  का  कोई  प्रयत्न  किया  बोर

 बया  सरकार  ने  पानी  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  किसी  ऊपर  पानी  एकत्र

 करने  को  टैक्सी  का  निर्माण  कराया  है  अथवा  कोई  ary  साधन  तैयार  किया  है  ?

 सिविल
 कार्य  तथा  निरमाण  झागों  आवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  :  जी

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  प्रश्न  के  भाग  (a)  के  उत्तर  की  ओर  ध्यान

 दिलाया  जाता  है  |

 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  aaa  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  अलग  अलग

 नियों  को  सप्लाई  किए  गए  जल  का  कोई  रिका  नहीं  रखा  जाता  है  ।  तथापि  इस  प्रश्न  के  भाग

 में  उल्लिखित  4  कालोनियों  को  जलपूर्ति  की  लगभग  मात्रा  निम्न  प्रकार  होगी

 (1)  चितरंजन  पार्क  0.6  एम०  जी०  डी०  गैलन

 (2)  कालका  जी  0.6  एम०  जी०  डी०

 (3)  मदनीगर  0.2  एम०  जी०  डी०

 (4)  चिराग  दिल्ली  0.3  एम०  जी०  डी०

 (9)  तथा  (@.)  इस  संस्थान  ने  सुचित  किया  है  कि  शाहदरा  में  स्थापित  जाने  वाला

 100  एम०  जी०  डी०  का  जल  शोधन  संयन्त्र  भार  नए  खोदे  गए  बरसाती  कुएं  मूल  रूप  से  दक्षिण

 दिल्‍ली  ओर  शाहदरा  के  निवासियों  की  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  लिए  हैं  ।  संस्थान  ने  भागें

 बताया  है  कि  शाहदरा  के  100  एम०  जी०  डी०  के  जल  शोधन  से  दक्षिण  दिल्‍ली  को  जल

 के  वितरण  के  लिए  एक  योजना  बनाई  गई  हैं  और  निष्पादनाधीन  है  ।  इस  योजना  में  केलाश  में

 भूमिगत  टैंकों  alt  बूस्टर  पम्पिंग  स्टेशन  का  निर्माण  और  विभिन्‍न  क्षत्रों  में  मुख्य  पम्पिंग  लाइने

 बिछाने  कार्य  शामिल  है  ।  इस  योजना  के  दक्षिणपुरी  तथा  केन्द्रीय  लोक

 निर्माण  विभाग  द्वारा  विकसित  किए  जा  रहे  निकटवर्ती  सांस्थानिक  क्षेत्रों  के  सरकारी  कार्यालयों  के

 लिए  जलपूर्ति  की  वृद्धि  के  लिए  एक  ऊपरी  टंकी  के  निर्माण  का  भी  प्रस्ताव  है  ।

 भारतीय  ate  निगम  के  कर्मचारियों  के  लिए  मंहगाई  भत्ता  सूत्र

 1666.  श्री  wer  भाई  :  कया  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fa

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कमेंचा रियों  के  वेतन  का  ।  1973  के  बाद  से

 संशोधन  नहीं  किया
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 के  का यदि  हां  तो  इस  CI  क्या  हैं

 कया  यह  भी  सच  है  कि
 जहां

 तक  वेतन  की  लागत  ओर  मंहगाई  भत्ते

 के  नमूने  का  संबंध  भारतीय  खद्य  भारतीय  उर्वरक  निगम  और  aaa  प्र  दाय

 द
 संस्थान  जै  मे  विभिनन  सार्वजनिक  उपक्रमों  में  व्यापक  असमानता ए

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  को  कम  लाभांशों  का  प्रस्ताव  करने  के  कारण

 क्या  हैं  और  इस  महंगाई  भत्ता  सुत्र  सबंधी  बातचीत  की  नवीनतम  स्थिति  क्या  है  ८

 कि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला  :  ओर

 भारतीय  खाद्य  निगम  मामूल  अन्तर  के  साथ  केन्द्रीय  सरकार  के  वेतनमानों  और  मंहगाई

 aa  के  जोकि  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  बारे  में  सरकार  द्वारा  तयार  किया  गया

 का  अनुसरण  कर  रहा  भारतीय  खाद्य  निगम  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  और

 फ़िज-लाभों  में  1.1.1973  अर्थात्‌  जिस  तारीख  से  वेतन  आयोग  की  faaifeay  के  अनुसरण  में

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  वेतनमानों  में  संशोधन  किया  गया  ये  संशोधन  फिया  wat

 उसके  बाद  केन्द्रीय  सरकार  और  भारतीय  खाद्य  निगम  के  रियों  के  वेतनमान  में  कोई

 संशोधन  नहीं  किया  गया  है  ।

 भारतीय  aia  निगम  में  वेतन  ढांचा  केन्द्रीय  सरकार  के  वेतन  ढांचे  और  केन्द्रीय

 कार  के  महंगाई  भत्त  के  पटने  के  साथ  बहुत  निकट  से  जुड़ा  हुआ  है  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  के

 तमंचा  रियों  के  साथ  बातचीत  द्वारा  वेतन  के  बारे  में  कोई  समझाता  नहीं  हुआ  है  ।

 निगम  की  कुछेक  स्टाफ  यूनियनों  जिन्होंने  वेतनमानों  में  संशोधन  करने  की  मांग  की

 ने  औद्योगिक  मंहगाई  wat  के  पटने  को  स्वीकार  करने  की  अपनी  उत्सुकता  दिलाई  2  उनकी

 मांग  निगम  के  प्रबन्ध  के  विचाराधीन  हैं  और  उनके  साथ  ye  पता  लगाने  के  लिए  बातचीत  को  जा

 रही  है  कि  क्या  कमंचारीं  औद्योगिक  मंहगाई  ad  के  सदन  को  अपनाने  के  लिए  उत्सुक  भी  होंगे

 उनके  मन्त्रालय  के  झधघोन  उपक्रमों  के  निदेशक  मण्डल  पर  अनुसूचित

 जातियों  भोर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  का  नामांकन

 1667.  श्री  भाई  :  क्या  निर्माण  घोर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कू  1  करेंगे  कि  :

 मन्त्रालय  *  प्रशासनिक  नियन्त्रण  के  अधीन  उन  सरकारी  क्षेत्र  के  उपायों  एवं

 उनकी  सहायक  कम्पनियों  ने  नाम  क्या  हैं  जिनमें  उनके  निदेशक  मण्डलों  में  सरकार  निदेशक

 लिक  निदेशकों  का  नामांकन  किया  जाना  है  :

 बीडी ब  सा  राजय १  Word इन  किस  तारीख  से  किया  गया  है  कौर  उनका  वर्तमान  कार्यकाल  कब

 समाप्त  हो  रहा है  ;
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 क्या  यह  सच  है  कि  इन  उपक्रमों  के  निदेशक  मंडलों  में  गेर  सरकारी  निदेशक  ।

 भ  कालिक  निदेशकों  के  रूप  में  नामांकन  के  दौरा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों

 :  कोई  प्रतिनिधित्व  नहीं  दिया  गया  और

 (=)  क्या  सभी  सरकारी  उपक्रमों  तथा  उनकी  उप-कम्पनियों  को  आवश्यक  आदेश  जारी

 किए  जायेंगे  कि  इन  उपक्रमों  के  निदेशक  मंडल  में  गेर-सरकारी  निदेशक  ।  अ  निदेदाक  के

 रूप  में  अनुसूचित  जनजातियों  के  कम  से  कम  एक  व्यक्ति  का  नामांकन  किया  जाना  चाहिए  ?

 संसदीय  कोप  तथा  निर्माण  झीर  श्रीवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  fag)  तथा

 मेरे  मन्त्रालय  के  प्रशासनिक  नियंत्रणाधीन  काय  कर  रहे  तीन  सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रम  (1)

 राष्ट्रीय  अन्न  निर्माण  निगम  (2)  हिन्दुस्तान  प्री फैब  लिमिटेड  तथा  (3)  आवास  तथ  नगर

 विकास  निगम  सीमित  हैं  ।  उनके  निदेशकों  के  विद्यमान  बोर्डों  का  गठन  निम्न  तारीखों  को  हुआ

 Mp

 राष्ट्रीय  भवन  निर्माण  fang  सी  मित  1980

 हिन्दुस्थातप्री कब  लिमिटेड  1980

 आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  सीमित  1981

 उनके  कार्यक्रम  की  भवन  निर्माण  निगम  alfa)  1982

 ide  1983  थर  तथा  नगर  विकास

 1983  में  समाप्त  होगी  ।

 तथा  सरकार  की  नीति  सार्वजनिक  उद्यमों  के  बोडो  में  समुदाय  व

 धर्म  पर  विचार  किए  छिना  उन  सदस्यों  के  नियुक्त  करने  की  है  जो  प्रमाणित  योग्यता  रखते  हों  और

 जिनकी  व्यापार  संघ  आदि  से  सार्वजनिक  क्षत्र  में  आस्था  हो  अनुसूचित

 जातियों  जनजातियों  के  लिए  पूर्णकालिक  का  अंशकालिक  निदेशकों  के  पदों  का  कोई

 भारक्षण  नहीं  है  ।  चू  कि  निदेशकों  के  बोड़  का  मत  प्रशासनिक  मन्त्रालय  द्वारा  किया  जाता

 इसलिए  सार्वजनिक  क्षत्र  उपक्रमों  को  हिदायतें  जारी  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सामना  बिहार  में  के  लिए  ट्यूबवेल  का  पानी

 1668.  श्री  जेल  क्या  निर्माण  झोर  ध्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  कालोनी  यमुना  बिहार  में  पीने के  लिए  नलकूप

 के  पानी  का  सुझाव  दिया  जा  रहा  है  जबकि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  अधिकारियों  ने  इसे  न

 पीने  योग्य  घोषित  किया
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 यदि  नि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  यह  सच  है  कि  1982  के  अन्त  तक  इस  कालोनी  को  गगा  का  पानी  सप्लाई  किया

 जाएगा

 यदि  नहीं,तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 संसदीय  कार्य  निर्माण  घौर  झ्रावास  मंत्री  ( ait  भीष्म  नारायण  fag)  (*)

 दिल्‍ली  विकास  प्रधिकरण ने  सुचित  किया  है  कि  सप्लाई  किए  जा  रहे  पानी  की  प दलली  query

 ag/  दिल्‍ली  नगर  निगम  प्रयोगशाला  से  परीक्षण  करा  दिया  गया  हैं  भर  इसे  मानव  उपभोग  लिए

 उचित  करार  दिया  गया  इंस  प्रधिकरण  ने  अग  बताया  है  कि  क्लोरिनेटरों की  व्यवस्था  कर

 बी  गई  है  कौर  शव  बची  क्लोरीन  की  मात्रा  इत्यादि  के  लिए  आवधिक  रूप  से  परीक्षण  किया

 जाता  है  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 भोर  दिल्ली  जलपूर्ति  तथा  मल  ब्यान  संस्थान  ने  सुचित  किया  है  कि  शाहदरा  में

 निर्माणाधीन  100  एम०  जी०  Sto  का  जल  शोधन  संयत्र  मलिक  से  शाहदरा  दक्षिण  दिल्‍ली

 मे  रहने  बाले  लोगो  की  भावइयकताओ  को  पुरा  करन  के  लिए  है  ।  इस  aaa  को  1983  में  चालू

 किया  जाना  है  ।  तथापि  इस  सागर  के  प्रथम  चरण  को  पहले  चालू  करने  के  प्रयास  किए  जा  रहे

 ह  ।

 काम  के  बदल  अनाज  कार्यक्रम  क  ध्रत्तगत  रोजगार  पर  लगाए

 गए  व्यक्तियों  को  संख्या

 679.  st  जल  ares  क्या  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 1  1-82  के  ata  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  प्रत्येक  राज्य  में  कितने
 व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया  गया  ?

 कदापि  wiz
 ग्रामीण  विकासमन्त्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर  :  काम  के  बदले

 अनाज  कार्यक्रम  का  स्थान  अब  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  ने  ले  लिया  है  ।  अब  बाद  वाला
 ता  steerer कार्य कम  ही  चल  रहा  है  ।  वर्ष  1981-82  कै  दौरान  राष्ट्रीय  ग्राम  |  ्य  र  कार्यक्रम  के  अंतगर्त

 श्रमदिनों  में  संजित  रोजगार  को  राज्य  स्थिति  को  दर्शाने  बाला  एक  विवरण  संलग्न  है  |
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 विवरण

 (7-7-1982  की

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  1981-82  के  दोरान  afar  रोजगार

 को  राज्यवार  स्थिति  को  दर्शाने  बाला  विवरण

 श्रम
 ————_———

 क ऋम  संख्या  राज्य/किम्द्र  शासित  1981-82  जिससे  सुचना

 क्षेत्र  far  है  ।

 ee ध  तुयतल्‍यएतणए

 |  भास्कर  प्रदेश  50  3.55  an  1982

 असम  53.20  1982

 3.  बिहार  '  58.32  1981

 4.  गुजरात  56-55  1981.

 24.35 5.  हरियाणा  1981

 6.  हिमाचल  प्रदेश  12-38  1982

 7.  जम्मू  और
 काश्मीर

 11-00  1982

 8.  कर्नाटक  233.94  1982

 मैच  1982 9.  केरल  128.32

 10.  मध्य  प्रदेश  357-68  1982

 11.  महाराष्ट्र  468-00  1982

 12.  मणिपुर  0-20  198  2

 13.  मेघालय  शून्य  1  982

 14.  Ararat  द्वीप

 15.  उड़ीसा  115-86  1982

 16.  पंजाब  33.48  1982

 17.  राजस्थान  95.48  1982

 18.  सीपीएम  1.00  1982
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 3  4 1  2
 eR A  RR  एएए

 19.  तमिलनाडु  746.80  1982

 20.  त्रिपुरा  14.90  1982

 21.  उत्तर  प्रदेश  270.75  1982

 22.  पश्चिमी  बंगाल  165.38  1982

 23.  अण्डमान  तथा  निकोबार

 द्वीप  समूह  2.02  1982

 24.  भर्णाचल  प्रदेश  0.07  1982

 अन्य  1981 25.  मिजोरम  a

 26-  पॉंडिचेरी  0.24  1982

 ee

 योग
 द

 3343.47

 ———

 बीवी  बेक  सहायता  के  श्रन्तर्गंत  edi  ट्यूबवेलों  की  राज्यवार  संख्या

 1670.  श्री  जेनुल  क्या  सिचाई  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बे  से  प्राप्त  सहायता  के  अन्तत  31  1982  तक  राज्यवार  कितने

 ट्यूबवेल  स्वीकृत  किए  गए  हैं  ;

 इनमें  से  अब  तक  कुल  कितने  ट्यूबवबेन्न  लगा 7
 जा  चुके  भोर

 चालू  वित्तीय  वर्ष  में  राज्य-वार  कितने  ओर  ट्यूबवेल  स्वीकृत  करने  का  विचार  है  ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  :  विश्व  बेक  सहायता

 से  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  1980  से  सीधी  सिंचाई  वाले  500  सरकारी  नलकों  के  प्रतिष्ठापन

 के  लिए  केवल  एक  परियोजना  आरम्भ  की  गई  है  ।

 प्रगति  के  बारे  में  राज्य  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  1982  तक

 277  नलकूपों  जीत  कर  दिए  गए  हैं  ।

 इस  परियोजना  को  जिसमें  1982-83  ये  ५  छा  न  व  ए
 भारती  करके  पाँच  वर्ष  को

 | 2 4 60 2 ई  है अवधि  के  दौरा  2  :,  0  अतिरिक्त  नलों  का  प्रति े x  vol  गन  शामिल  विचाराधीन है  ।  चरण-दो  में

 1982-83  में  प्रतिष्ठापित  किए  जाने  वाले  नलकूपों  की  अनन्तिम  संख्या  केवल  20

 187



 लिखित  उत्तर
 19  1982

 गाजीपुर  को  देवकली  cea  नहर  ule  जमानिया  पम्प  नहर
 योजनायें  के  लिए  दी  गई  सहायता

 16  1.  श्री  जेनुल  बशर  :  क्या  सिचाई  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि

 उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  की  देवकली  पम्प  नहर  और  जम  निया  पम्प  नटर

 योजनाओं  के  लिए  sella  सरकार  ने  कितनी  सहायता  राशि  नियत  को

 इन  योजनाओं  के  लिए  कितनी  राशि  दी  ता  चुकी है  ;

 क्या  कार्यो  की  प्रगति  की  समीक्षा  को  गई  भोर

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  {att  ज़ियाउर  रहमान  :  से  (4)  माननीय

 सदस्य  उत्तर  प्रदेश  के  गाजीपुर  जिले  को  लाभ  ag  ara  वालों  जमानिया  पम्प  नहर  का

 जिक्र  कर  रहे  हैं  क्योंकि  केन्द्र  में  उपलब्ध  सुचना  के  अनुसार  जाम रियान  पम्प  age  स्कीम  नाम

 की  कोई  स्कीम  नहीं  है  ।

 सिचाई  एक  राज्य  विषय  होने  के  कारण  सिचाई  स्की मों  का  कार्यान्वयन  तथा  goat  वित्त०

 पोषण  राज्य  सरकारों  द्वारों  जाता  है  ।  राज्य  को  केन्द्रीय  ब्लाक  ऋणों  भोर

 दानों के  रूप  में  समग्र  राज्य  के  लिए  दी  जाती  है  भर  यह  विकास  के  किसी  सेक्टर  अथवा

 योजना  के  साथ  जुड़ी  नहीं  होती  है  ।  इन  स्कीमों  की  केन्द्र  द्वारा  मानीटरिंग  नहीं  की  जा  रही

 राज्य  सरकार  द्वारा  अब  तक  गया  व्यय  निम्न  प्रकार  है

 (
 रोड़

 रुपये  में  )

 स्कीम  sy  नाम  aAatt  नुमा  नित  1981-82  तक  हुआ

 लागत  स्थल  व्यय

 14.29  13°89 पम्प  नहर

 जमानिया  पम्प  नहर  10.89  4.28

 व्य ‘try  बढि़या  प्रा  सफर  को  श्रीनाथ  जाना

 1672.  श्री  पीक  राम  जेन  :  क्या  ef  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  fe  एमब्रियाँ  ट्रांसफर  टेक्नीक  पश्चिमी  देशों  में  खेती  के
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 पशुओं  की  संख्या  बढ़ाने  संकटग्रस्त
 नस्लों  को  ace  होने  से  बचाने  तथा  जंगली  जानवरों  की  तदाद

 बढ़ाने  का  सफल  प्रयोग  किया  गया

 क्या  सर  भार  का  विचार  इस  नई  तकनीक  का  प्रयोग  विकास  करने  और

 अपनाने  का  है  ताकि  अनेक  ज दुलें भ  जानवरों  की  नस्लों  को  नष्ट  होने  से  पहले  बचाया  जा  मोर

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  कया  है  !

 घी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  atte  ate  :

 जी  विमान  ।  कुछ  उन्नत  देशों  में  फार्म  पशुओं  की  संकटग्रस्त  नस्लों  के  संरक्षण  की  ata

 उसमें  शीतलता  से  अधिक  अनुवादक  सुधार  लाने  के  लिए  ट्रान्सफर  टेक्नीक  उपयोग  में

 लायो  जा  रही  है  ।

 जो  श्री मान्‌  ॥

 भारत  एम्ब्राय  ट्रासफर  क  प्रौद्योगिकी  में  लाने  के  लिए  कुछ  qazvrerny  में

 प्रगति  जारी  हैं  ।  इसके  इस  क्षेत्र  को  भी  भारत-अमेरिका  कृषि  उप-आयोग  द्वारा  संयुक्त

 राज्य  अमेरिका  के  साथ  सहयोग  से  अनुसंधान  को  हाथ  ऐं  लेने  के  लिए  चुना  गया  है  ।  इस  प्रस्ताव

 की  जांच  को  जा  रही  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  हाथ  में  ली  जाने  वाली

 प्रौद्योगिकी  से  सम्बन्धित  प्रयोजना  में  समावेश  हेतु  यह  मद  भी  एक  महत्वपूर्ण  विषय  है  ।  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  पशु  आनुवंशिक  संसाधत  का  एक  ब्यूरो  स्थापित  कर  रही  है  ।  जोकि  इस

 तरह  से  सरक्षण  और  पशुओं  तथा  मुर्गियों  की  कुछ  नसलों  के  और  आगे  dada  के  लिए  विकसित

 को  गयी  तकनीकों  का  उपयोग  करेगा  जहां-पर  इनकी  संख्या  तेजी  से  घट  रही  है  ।

 वनों  को  कटाई

 1673.  श्री  के  कुटुम्ब  :  क्या  थी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  बारम्बार  नदियों  में  गाद  जम  जाने  के  बावजूद  वनों  की  कटाई

 का  ela  पेड़  लगाने  अथवा  उनकी  पुनः स्थापना  की  तुलना  में  अधिक  गति  से  और  तेजी  से  किया

 जा  रहा  ate

 f ह  क्या  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  स्पष्ट  और  ag  नीति  निर्धारित  की  है  और  क्या

 यह  राज्य  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  को  जा  रही है  ।

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  कार  ato  :

 वनों  की  कार्यप्रणाली  जिसके  संरक्षण  ओर  प्रबन्ध  का  उत्तरदायित्व  सीघे  राज्य  सरकारो  के
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 हाथ  में  होता  वैज्ञानिक  ढंग  से  तैयार  की  गई  कार्यकारी  योजनाओं  में
 निर्धारित  विशिष्टताओं

 पर  आघारित  नीति  है  ।  वक्षों  की  कटाई  की  जाती  है  जो  मुद्रा  प्रबन्ध  तथा  उससे  सम्बन्धित

 जिसमें  काटे  गए  वेदों  के  स्थान  पर  garden  करना  भी  शामिल  पर  पर्याप्त  विचार

 करने  के  पश्चात  उनकी  उपलब्धता  पर  निर्भर  करता  योजना  में  उजड़  बनों  को  स्थापित

 करना  भी  सुनिश्चित  किया  जाता  है  ।

 वनों  में  प्रबन्ध  में  सरकार  द्वारा  परिस्थिति  की  संरक्षण  पर  विशेष  बल  दिया  जा

 रहा है  ।  सरकार  की  यह  भी  नीति  है  कि  उसके  प्रभावों  पर  got  विचार  किये  बिना  बने  भूमि  को

 वबन  स्तर  प्रयोजनों  के  लिए  बदलने  को  अनुमति  न  दी  ।  वन  सं  अधिनियम  1980  के

 भन्तगंत  वन  afa  को  गेर-वत  प्रयोग  जनों  हेतु  बदलने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  पूर्वानुमति  लेनी

 पढती  है  ।
 जहां  परिवर्तन

 करना  आवश्यक  समझा  वहां  राज्य  केन्द्रीय  सरकार

 के  विचारार्थ  एवं  मंजूरी  के  लिए  प्रस्ताव  भेजती

 मिलो  ६ पकने  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन

 1674.  श्री  कठ  क्न्हम्ब  :  क्या  we  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कमजोर  वर्ग  के  हजारों  लोगों  के  लिए  रोजगार  के  अवसर  बढ़ाने  के  fac  मछली

 पकडने  के  बेडों  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  gar  ठोस  कदम  उठाए  गए  और

 क्या  बड़ी  संख्या  में  सन्नी  पकड़ने  का  व्यवसाय  अपनाने  वाले  व्यक्तियों  मदद  करने

 के  लिए  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भावी  योजना  है  तो  उसका  क्या  ब्योरा  है  ?

 कवि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  कार  ato  स्वामी  :

 कौर  भारत  सरकार  भारतीय  शिष्यों  को  राजसहायता  के  रूप  में  जलयान  को  लागत

 का  33  श्रीमती  बेती  है  सहायता के  तहत  गोआ  Ferqaré  मत्स्य

 यानों  के  निर्माण  के  लिए  ange  बनाया  गया  है  ।  सरकार  देश  में  निर्मित  जलयानों  की  लागत  का

 95  प्रतिशत  सरन  शर्तों  पर  लग  के  रूप  देती  जिसकी  अदायगी  15  वाचिक  किस्तों  में  करनी

 होती  जिसमें  एक  वर्ष  की  विलम्बन  अधि  भी  शामिल  है  ।  कुछ  राज्य  श  कारों  और  संघ

 शासित  क्ष त्र  लघु  जलयानों  द्वारा  उपयोग  में  लाई  जाने  वानी  मोटरों  और  डीजल  पर  छुट  देने  की

 योजना  को  कार्यान्वित  कर  रही  है  ।  समुद्रतटीय  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  में  परम्परागत  मछुओं के
 लाभ  के  लिए  उन्हें  यन् त्री कृत  मत्स्य  कार्य  शुरू  करने  के  लिए  agar  प्रशिक्षण  केन्द्र  स्थापित  किए

 गए  हैं
 ।  इन  उपायों  से  रोजगार  के  अधिक  अवसर  पेदा  होने  मत्स्य  उद्योग  में  प्रवेश  लेने  के

 लिए  नये  उद्यमियों
 का  पर्याप्त

 रुप  में  आकर्षित  होने  की  सम्भावना  है  |

 wal  योजना  अवधि  के  अन्त  तक  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  350  जलयानों  का  लक्ष्य

 निर्धारित  किया  गया  है  ।
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 oe

 प्रवास  समस्या  के  eer  के  लिए  fads  सहयोग

 1675,  श्री  के०  कम्बु
 :  क्या  निर्माण  site  ध्रावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  आवास  विकास  वित्त  निगम  का  बिचार  हमारी  आवास  समस्या  के  हल  के  लिए

 विदेशी  again  आमदनी  करने  का

 ma arisrt  स  ane  किस  प्रकार  हल  की यदि  तो  इसके  माध्यम  से

 भोर

 इस  योजना  को  वस्तुत  रूपरेखा  क्या  हैं  ?

 '
 ससदोय  ata  तथा  निर्माण  भोर

 श्रीवास  मंत्री
 wer  नारायण  fag)  :  एक  चीजों

 क्षत्र  का  aaa  विकास  वित्त  निगम  ‘THA |  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  के  लिए

 संयुक्त  राज्य  अभिकरण  के  आवास  प्रतिभू  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  संयुक्त

 राज्य  पूरी  बाजार  से  निधियां  उधार  लेने  इच्छुक है
 ।

 ।  ?
 (@)  यह  धन  जब  उपलब्ध हो

 जायेगा  इससे  आवास  विकास  faa  निगम  डी०

 ate  सी  ०)  के  आवास  के  लिए  धन  देने  के  अभियान  में
 बद्ध

 होगी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।.

 मकानों  के  निर्माण  के  fad  मकान  बनाने  वाली  गेर-सरक/री  एजेन्सियों  का

 सहयोग  लिपा  जाना

 1976.  थ्रो  के०  कुटुम्ब  saat  निर्माण  प्रौर  स  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  बड़े  हमारे  पर  जनता  के  लिए  मकान  बनाने  हेतु  मकान  बनाने  वाली

 गर-सरकारी  एजेन्सियों  को  प्रोत्साहन

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  प्रयास  पर  भाने  वाले  खच  विशेष  रूप  से  ऐसे  कार्यों

 की  लाभप्रप्रदत्ता  का  मूल्यांकन  किया  भोर

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाने  का  है

 थे  कम्पनियां  किरायेदारों  का  शोषण  न  करे  ?
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 ee

 ससदीय  कार्य  तथा  निर्माँण  ate  आवास  मन्त्री  (eit  भीष्म  नारायण  बढ़े

 माने  पर  आम  लोगों  के  लिए  मकान  बनाने  हेतु  गेर-सरकारी  निर्माण  कम्पनियों  को  सीध  ही

 प्रोत्साहन  देने  का  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  सरकार  ने  निजी  ara  को

 प्रोत्साहन  देने  पर  विचार  करने  भोर  उसके  लिए  उपाय  सुझाने  के  लिए  एक  कार्यकारी  दल  की

 नियुक्ति  की  थी  जिसने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  है  ।  कार्यकारी  दल  ने  अन्य  बातों  के  साथ

 साथ  भावास  मैं  पू  जी  निवेश  को  agin  भू-विकास  एवं  स्थलों  तथा  सेवा  योजनाओं  पर  अधिक

 बल  देने  तथा  सामूहिक  आवास  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सहकारी  समितियों  को  पूर्वनिर्धारित दरों

 पर  भूमि  उदिष्ट  करने  की  सिफारि दा  की  है  ।

 तथा  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 रबी  भोर  ख़रोश  फसलों  को  aged  झोर  समर्थन  मूल्य

 1677.  शी  aaa  सारण  :  व्या  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 पिछली  खरीफ  ौर  रबी  की  किन-किन  फसलों  के  लिए  समर्थन  मूल्यों  की  घोषणा

 की  गई  थी  भौर  प्रत्येक  फसल  के  लिए  घोषित  किया  गया  मूल्य  क्या  भोर

 समधन  yea  पर  राज्यवार  ओर  फसल वार  कितनी  मात्रा  श्व री दी  गई  हे  कौर  इन

 फससों  का  राज्यवार  बाजार  मूल्य  क्या  है  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयो ंमें  राज्य  मन्त्री  कार  ae  :

 1981-82
 के  लिए  जिन  खरीफ  एवं  रबी  की  फसलों  के  समर्थ  मूल्य  घोषित  किए

 थे  उनके  नाम  तथा  मूल्य  में  दिए  गए  हैं  |

 समर्थन  मूल्यों  पर  विभिन्‍न  कुकी  जिन्हों  की  खरीद  के  राज्यवार  आंकड़े

 में  दिए  गए  इन  जिन्हों  के  राज्यवार  मण्डी  मूल्य  में  दिए  गए  हैं
 ।

 §

 198  1-82  फसल  के  लिए  कृषि  faa के  न्युनतम  समर्थन/अधिप्राप्ति  मूल्य

 प्रति  क्विंटल )

 न्यूनतम
 समर्थन/अधिप्राप्ति  मूल्य

 धान्य

 खरीफ

 धान  11.500

 मोटे  मान्य  119.00
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 28

 दि

 1
 iil  एएए  ोखिििििपिपििाापाि  पा

 रागी )
 रबी

 142.00
 गेहूं

 वाणिज्यिक  फसलें

 खरीफ

 कच्ची  पटसन

 175.00 असम  के  पटसन  का  5

 vs

 छिलके  बाली  गफली  270.00

 210.00 सोयाबीन

 230,00 सोयाबीन

 सुरज  मूवी
 के  बीच  To  क्य  o)  250.00

 तम्बाकू  Ue  सी ०

 प्रति  8.50  मिट्टी  में

 पदा  की
 जाती

 ी  पी  8.00  मिट्टी  में

 पैदा  की  जाती

 गन्ना  13.00 *

 *  ये  मूल्य  8.5  प्रतिशत  की  मूल  बसूली  से  सम्बद्ध  हैं  ।  इसके  साथ-साथ  उस  स्तर

 से  प्रत्येक  0.1  प्रतिशत  की  वृद्धि  के  लिए  अनुपातिक  प्रीमियम  हे  ।

 विभिनन  जिन्हों  की  राज्यवार  खरीद

 मीटर

 राज्य  संघ,/राज्य  क्ष  थर  खरीफ  रबी  (15-7-82
 कि  ल  ree  ee  ee

 खरीफ

 चावल  ज्वार  मकका  रागी

 के  रूप  में

 घान
 a

 धान्य

 भास्कर  प्रदेश  1076  —  1076

 असम  44  44
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 बिहार  48  48

 गुजरात  19  19

 हरिया  881  881  1258

 जम्मू  कौर  कश्मीर  53  53  16

 कर्नाटक  131  137

 मध्य  प्रदेश  365  55  421  30

 महाराष्ट्र  25  124  149

 उड़ीसा  113  113

 पजाब  3087  3087  4756

 राजस्थान  35  35  133

 समीना  522  522

 उत्तर  प्रदेश  689  689  1328

 पश्चिम  बंगाल  43  मल  43

 a

 —n ee  ककल  oe  aoe

 योग  7139  180  3  4  1326  7530
 का  em  ———  as  —_——  ao  पाक

 बकम  पैन  सुगर  फैक्टरियों  द्वारा  १1-5-1982  तक  राज्यवार  पेरे  गये  गन्ने

 (afer)

 राज्य  पेरा  गया  गन्ना

 मीटरी  टन

 उत्तर  प्रदेश  211.40

 बिहार  37.57

 1.14 पश्चिम  बंगाल
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 1

 असम  1.45

 हरियाणा  19.26

 पंजाब  14.38

 राजस्थान  2.30

 मध्य  प्रदेश  6.45

 उड़ीसा  2-60

 महाराष्ट्र  271.87

 गुजरात  51-76

 कर्नाटक  57.15

 केरल  2.02

 भास्कर  प्र  देवा  63.14

 तमिलनाडु

 पांडिचेरी  2.56

 नागालैंड  0.73

 गोवा  1.20

 et
 अखिल  भारत  815,93

 वाणिज्यिक  फसले ं*

 (180  किलोग्राम  की  rare  ae)

 पढब्चयन

 असम
 246

 बिहार  269

 उड़ीसा  82

 त्रिपुरा  51
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 भास्कर  प्रदेश  40

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल  1017

 ह

 बुल  1982  1759

 a  नन

 कृषि  जीनों  के  थोक  मण्डी  मूल्य  का  स्तर

 (aqa  प्रति  क्विंटल

 राज्य  थोक  मूल्यों  का  स्तर

 108 13-14  जुलाई  iso  2)

 att

 1.  eer  प्रदेश  148.75-160.00

 2.  मकसद  180.00-195.00

 3.  बिहार  172.00-222.00

 4.  गुजरात  150.00

 5.  pales
 165.00-170.00

 6.  केरल  170-00-195.00

 J.  मध्य  Tay  145.00-150,00

 8.0  महाराष्ट  155.00

 9.  उड़ीसा  130.00-160.06

 10.  पंजाब  140.00

 11.  तमिलनाडु  135.00-166.67

 12.  उत्तर  प्रदेश  130.00

 1  3.  पश्चिम  बंगाल  180-00-210.00

 14.  पांडिचेरी  151-70
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 1

 ज्वार

 आन्द्र  प्रदेश  6.00-1  50-00

 गुजरात es  150.00-185.00

 कर्नाटक  120.00-  175.00

 मध्य  प्रदेश  125.0(-142.00

 महाराष्ट्र  130.00:  257.50

 राजस्थान  125.90-165.00

 तमिलनाडू  128.00-i  46,46

 उत्तर  प्रदेश  116.00-146.00

 पश्चिम  बंगाल  150.60

 दिलो  142.00

 जरा

 STFEy  प्रदेश

 गुजरात  148.00-165.00

 कर्नाटक  116.00-140.00

 महा  राष्ट्र  126.00-222.50

 पंजाब  190.00

 160.00-170.00

 तमिलनाडु  117.18-1  30-00

 उत्तर  प्रदेश  162.00

 दिल्ली  172.00

 सबको

 नगिन्दर  प्रदेश  14  8.7  5-1  60.00

 बिहार  158.00-185.00
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 ee

 गुजरात  184.00

 हिमाचल  प्रदेश  150.00

 कर्नाटक  150.00

 मध्य  प्रदेश  165.00

 पंजाब  135.00-192.00

 राजस्थान  165-00180.00

 उत्तर  प्रदेश  145.00-155.00

 गह

 हरियाणा  142.00-196.00

 हिमाचल  प्रदेश  142.00

 महा  राष्ट्र  190.00-350.00

 पंजाब  14  2.00-110,00

 राजस्थान  142.00-248-00

 उत्तर  प्रदेश  142.00-170-00

 गढ़  142.00-186.00

 दिल्‍ली  142.00-300.00

 वाणिज्यिक  फसलें  (2/9  82)

 छिलके  बाली  मू  गाली

 ि |  ह rs tay  415.00 भान  प्रदेश

 गुजरात  398.75

 425.00 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र  430.00

 कर्नाटक  406.00

 पंजाल  310-00

 400.00 तमिलनाडु  )

 उत्तर  प्रदेश  388.00
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 सोयाबीन  एवं  कृषि

 मध्य  प्रदेश  324.00

 320  00
 उत्तर  प्रदेश  )

 ०
 ¥

 or  =
 रखी  एवं  कृषि

 470.00 कर्नाटक

 390.00 महाराष्ट्र

 बी०  एफ०  सी ०  तम्बाकू  (7/5/82)

 wee  प्रदेश

 खातून  जो  दुबारा  नहीं  सुधार

 800/9 50

 600/800 वी

 sat  550/750

 परसन

 पश्चिम  बंगाल  )  255

 असम
 ज  190  (25/6)

 ड्
 बिहार  190

 (18/6)

 डी
 उड़ीसा  (Bret  HAT)  220

 गन्ना

 Ge  प्रति  fara

 1981-82  में  saeftar  द्वारा  दिया

 गया  वास्तविक  मूल्य

 उत्तर  प्रदेश  20.  50-21-50

 बिहार  20.50

 पंजाब  23.00-26.00

 हरियाणा  22.00
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 1  2

 असम  19.50-20,00

 पश्चिम  बंगाल  16.00-?  3.00

 उड़ीसा  14.22:  20.00

 मध्य  प्रवेश  20.00-21.00

 राजस्थान  2  1-00-25.00

 महाराष्ट्र  17-00-22-00

 गुजरात  10.00-20-00

 छानकर  प्रदेश  16,00-23.07

 तमिलनाडु  13.00-18.05

 कर्नाटक  17.50-2  1.68

 केरल  15.00-17,00

 qifosq x}  16.69

 नागालैण्ड  19.50

 गोवा  13.50

 परिवहन  सम्बन्धी  राजसहायता  को  छोड़कर  ।

 राजस्थान  में  चना  ale  सरसों  को  वसली  के  लिए  ध्रपर्याप्त  व्यवस्था

 1678.  श्री  दौलत  रास  सारण  :  क्या  oie  मंत्री  यस  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह

 सच  है  कि  राजस्थान  के  राजगढ़  भर  दारानगर  तहसील  जो  बड़ी  मंडियाँ  में  चने  और

 सरसों  की  खरीद  के  लिए  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  है  जिसके  परिणामस्वरूप  किसानों  को  बाध्य

 होकर  अपने  समर्थन  मूल्य  की  तुलना  में  बहुत  कम  मूल्यों  पर  अपने  चने  बेचने  पड़ते  हैं  ?

 e कमी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  भार०  ato  e

 देश  में  चना  कौर  सरसों  के  बाजार  मूल्यों  के  उच्च  स्तर  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  इन

 जिन्हों  के  लिए  समर्थन  मूल्य  तथा  इनकी  खरीद  शुरू  करने  को  घोषणा  करना  आवश्यक  नहीं

 समझा  |

 re  ee

 काला  बाजारों  पर  नियन्त्रण  करने  हेतु  राज्यों  को  निदेश

 1679.  थी  दौलत  राम  सारण  :  क्या  नागरिकर्पाति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपी  करेंगे  कि
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 raat}  को  को बया  उन्होंने  वितरण  के  लिए  दी  गई  अनिवार्य  ्य  पु  |  ला  बाजारों  रोकने  हेतु  राज्यों  को

 निदेश  दिए  हैं  और  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 ष्ह् थि  तथा  ग्रामीण  विकास  natant  में  उप  मंत्री  कमला  राज्य  सरकारों

 से  समय-समय  पर  यह  अनुरोध  किया  जाता  रहा  है  कि  आवश्यक  वस्तु  1955  और

 चोर  बाजारों  निवारण  तथा  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  1980  कें  उपबन्धों  को  सख्ती  से

 लागू  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सके  कि  उपभोक्ताओं  को  आवश्यक  वस्तुएं  उचित  मूल्यों

 पर  आसानी  से  उपलब्ध  हों  ओर  व्यापारियों  के  बीच  पाये  जाने  वाले  असामाजिक  तत्व

 चोरबाजारी  कौर  मुनाफाखोरी  करके  उनका  शोषण  न  अरे  ।  चू  कि  इस  बारे  में  कारवाई  लगातार

 की  जाती  रही  इसलिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित  नहीं  को  गयी  है  ।  राज्य  सरकारों  से

 समय-समय  पर  मिलने  वाली  रिपोर्टों  से  पता  चलता  है  कि  वे  इन  कानूनों  के  अंतर्गत  कार रं बाई  करती

 रही  हैं  ।

 राष्टीय  ग्र  मौत  रोजगार  काय  क्रम  के  लिए  1982-83  के  दौरान  धनराशि

 का  ऑ्राबटन

 1680.  श्री  नीरेन  घोष  :  कया  ग्रामीण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  gor  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम के  लिए
 ad  198  2-83  के  लिए  कुल  आबंटन

 ब्या

 (a)  विभिन्न  राज्यों
 के  लिए  कया  आबंटन  किया  गया  है  तथा  तत्सम्बन्धी  राज्यवार  ब्यौरे

 क्या  और

 उक्त  कार्यक्रम  के  लिए  अभी  तक  राय-वार  कितनी  राशि  रिलीज  की  जा  चुकी

 कुछ  site  ग्रामीण  विकास  सवालों  में  राज्य  मन्त्री  ( sit  बालेश्वर  ag i

 1982-83  के  लिए  केन्द्रीय  बजट
 में  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  लिए

 190.00  करोड़  रुपये  की  धनराशि  सुलभ  की  गई  है  ।  इतनी  ही  धनराशि  राज्य  सरकारों  द्वारा
 दी  जानी

 feo  ज़ा  1
 चालू  वर्ष  की  दो  तिमाहियों  के  लिए  maze  इ स्  चुके  हैं  ।  इनके  राज्यवार

 ब्योरे  शनि  चाला  एक  विवरण  स द  दि  | लग्न  है  ।

 निधियों  के  dea  अभी  तक  आन्ध्र  प्रदेश  और  तमिलनाडु  सरकारों  के  मामले

 001
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 में  ही  किए  गए  हैं  ।  उन्हें  बंटी  की  गई  धनराशि  इस  प्रकार  है  s—

 ae  प्रदेश  —  0.42  0  लाख  रुपये नी  wOouV चढ

 तमिलनाडु  740.00  लाख  रुपये

 विवरण

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  1982-83  की  प्रथम  दो

 तिमाहियों  के  लिए  राज्यों/किन्द्र  शासित  क्षेत्रों  को  किए  गए  अंतिम

 गठबंधन  को  दर्शाने  बाला  विवरण  |

 en  संख्या  राज्य/किन्द्र  शासित  क्षत्र  का  नाम  आबंटित  धनराशि

 रुपये
 ———

 1.  भास्कर  प्रदेश
 ne

 948,00

 2  असम  200.00

 3.  बिहार  1210.00

 4,  गुजरात  280.00

 80,00 5.  हरियाणा

 6.  हिमाचल  प्रदेश  60.00

 80.00 ह  जम्मू  व  कश्मीर

 8.  कर्नाटक  414.06

 केरल  402.00

 10.  मध्य  प्रदेश  660.00

 710.00 11.  महाराष्ट्र

 10.00 12.  मणिपुर

 13.  मेघालय  10.00

 14.  नाम लैण्ड  10.00

 410.00 15.  उड़ीसा

 16.  पंजाब
 126.00
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 17  सिक्किम
 8.00

 234.00 18  राजस्थान

 19  740.00
 तमिलनाडु

 20  त्रिपुरा  30.00

 21  उत्तर  प्रदेश  1670.00

 22.  परिचय  बंगाल  674.00

 केन्द्र  बासित  क्षत्र

 23.  अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप  समूह  16.00  )  बराबर

 24.  अरुणाचल  प्रदेश  16.00  अ

 25  मिजोरम  16.00  )  दान

 26  qifead  16.00  )  सित

 27  चण्डी गढ़  4.00

 ह  ae  SS

 योग  :  9034-00
 ee  ey  Oe  ee

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 1681.  शो  पो०  के ०  कौडियाल  :  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  सुदृढ़  करने  के  लिए  ant  क्या  कदम  उठाए  गए

 विनीत  राज्यो ंमें  अनिवायें  वस्तुओं  के  सार्वजनिक  वितरण  की  ada  व्यवस्था

 व्या

 राज्यों  इस  समय  सावे  जनक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  कौन  सी  अनिवायें  बस्तुएं

 वितरित  की  जाती  भौर

 ी
 (@)  सा वेज तिक  वितरण  प्र  थाला  को  चलाने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  राज्यों  की  किस

 प्रकार  सहायता  करती

 कथनी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  कमला  :  से
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 इस  समय  लागू  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अपनो  एज  सिंहों  के

 माध्यम  से  कई  आवश्यक  वस्तुओं  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  की  जाती  है  ale  थ  वस्तुए

 संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  उचित  दर  की  दुकानों  और  इस  प्रमिला  के  अन्य  खुदरा  बिकी  केन्द्रों  के

 माध्यम  से  पूर्वनिर्धारित  मुन्नों  पर  वितरण  के  लिए  दी  जाती  है  ।  ये  बस्तुएं  है  :  चीनों

 आयातित  are  मिट्टी  का  साफ्ट  कोक  भोर  कंट्रोल  का  कपडा  ।  इसके  राज्यों  /
 संघ  राज्य  क्षत्रों  को  इस  बात  की  छूट  है  कि  वे  ain  खपत  को  aa  वस्तुओं  को  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली  मे  शामिल  कर  लें  और  कई  राज्यों  में  ऐसी  अतिरिक्त  वस्तुएं  वितरित  को  जा  रही  हैं  ।

 सार्वजनिक  fern  प्रणाली  के  तहत  सप्लाई  की  जाने  वाली  वस्तुओं  ar  राज्यवार  ब्योरा  इस

 उत्तर  के  विवर्ण  में  दिया  गया है  ।

 केन्द्रीय  सच  कार  द्वारा  राज्यों/संघ  राज्य  क्ष  त्रों  तदा  उन  केन्द्रीय  जिन्हें  आवश्यक

 वस्तुएਂ  सप्लाई  करने  की  जिम्मेदारी  सौंपी  गई  के  निकट  सहयोग  से  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 के  कार्यकरण  की  निरन्तर  पुनरीक्षा  की  जाती  है  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  सावज  निक  वितरण  सबंधी

 राष्ट्रीय  परामशंदात्री  परिषद्‌  स्थापना  भी  की  गई  है  और  इसकी  पहली  बैठक  1962  में

 हुई  ।  नए  बीस  सूत्री  sas  में  अधिक  उचित  दर  की  दुकानें  खोलकर  जिनमें

 दूर-दराज  के  इलाकों  में  चल  दुकानें  खाोलना  ओर  ararfna  छात्रावासों

 भारी  की  जरूरतों  को  पुरा  करने  के  लिए  दुकानें  खोलना  भी  शामिल  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  का  विस्तार  करने  की  परिकल्पना  को  गयी  चालू  द्वेष  1982*83  के  ईरान

 ही  50.000  अतिरिक्त  दुकानें  खोलने  का  प्रस्ताव  है  ।  विभिन्‍न  राज्यों संघ  राज्य  क्षत्रों  को  समय

 समय  पर  पत्र  भेजे  गए  हैं  कि  वे  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मजबूत  तथा  सुप्रवाही  बनाने  के

 लिए  अन्य  उचित  कदम  उठाए  |

 विवरण

 उचित  द
 र

 की  दुकानों  के  माध्यम  से  दी  जा  रही  वस्तुओं  का  राज्य-व  र
 ब्यौरा  |

 क्रम  स०  राज्य  का  नाम  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  दी  जाने  वालीं

 वस्तुयें

 शानद  प्रदेश  ताड़  का  मिट्टी  का

 तेल  दौर  चीनी

 2  गर्म  गेहूं
 खाद्य  मिट्टी

 का  नियन्त्रित  कापियां  ।

 इसके  अलावा  साबुन  आदि

 विपणन  और  उपभोक्ता  संघ  के  माध्यम  a

 वितरित  किए  जा  रहे  हैं  ।
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 |  ~-

 बिहार  गेहूं  मिट्टी  का

 खाद्य  नियन्त्रित  कापियां  ।

 गुजरात  खार

 नियन्त्रित  कपड़ा  ।

 हरियाणा  चावल  और  मिट्टी  का

 तेल  ।  इसके  अलावा  नियन्त्रित  कपड़ा

 साबन  भीर  कपड़  धोने

 टायर

 azo  चाप  भर  नमक  सहकारी

 भंडारों  के  माध्यम  से  वितरित  किए  जा  रहे  हैं

 6  हिमाचल  प्रदेश  खाद्य  नियन्त्रित

 दालें  भोर  नमक  ।

 7  जम्मू  व  कश्मीर  मिट्टी  का  तेल  और  चोरी

 बहुविभागी  बिक्री  केन्द्रों  प्राधिकृत  डीलरों के

 माध्यम  से  सप्लाई  की  जाती  हैं  ।

 ग्रामीण  इलाकों  में  मिट्टी  का  लेवी  चीनी

 रैपिड  तेल नियन्त्रित  पुकारी

 समितियों  के  बिक्री  केन्द्रों  के  माध्यम  से  सप्लाई

 किये  जाते  शहरों  में  रेपसीड  तेल  और

 वनस्पति  सहकारी  एजेंसियों  के  माध्यम  से

 सप्लाई  किया  जाता  है  ।

 8.0  कपटी  एजेंसियों  के  माध्यम  से  सप्लाई  किया  जाता  है  ।

 पामोलिव

 मिट्टी  का  तेल  और  ज्वार  ।

 9  केरल  मिट्टी  का  चाय

 और  गह  उत्पाद  ।

 10.  मध्य  प्रदेश  खाद्य  मिट्टी  का

 दियासलाइयां  साबुन  |
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 Sees  समर  सा

 2  3

 11  महाराष्ट्र  ज्वार  arg  मिट्टी  का

 तेल

 12  मणिपुर  मिट्टी  का  नमक

 आयातित  छाद्य  तेल  सरकार  हारा  नामित

 डॉलरों  के  माध्यम  से  |

 13  मेघालय  गेहूं  रेपसीढ  तेल  और

 आर०  ale  1.0  ताड़  का  तेल

 14  नागालैंड  चावल  भीर  गेहू  उत्पाद  |

 15  उड़ीसा  चीनी  भर  मिट्टी
 का  तेल  ।

 इसके  अलावा  नियन्त्रित  कपड़ा  मौर  आयातित

 खाद्य  तेल  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों  के

 माध्यम  से  वितरित  किया  जाता  है  ।

 16  पंजाब  मिट्टी  का  तेल  और

 भार०  बी ०  डी०  ताड़  का  तेल

 राजस्थान  खाद्य  नियन्त्रित  कपड़ा ।

 18
 सिक्किम

 ig,  ताड़  का

 परिष्कृत  रेपसीढ  तेल  ।

 19  तमिलनाडु  गेहूं  मिट्टी  का  तेल  तथा

 पामोलिव  |

 इसके  अलावा  सरसों  का

 काली  fad,

 खाद्य  फंस

 fag  शुष्क

 सहकारी  समितियों  द्वारा  चलाये  जा  रहे

 ग्रामीण  उचित  दर  दुकानों  द्वारा  सप्लाई  किए

 जा  रहे
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 20  त्रिपुरा  नियन्त्रित

 मिट्टी  का  दालें  भर  सरसों  का  तेल  ॥

 21.  उत्तर  प्रदेश  चीनी  भर  खाद्य  तेल  तथा  मिट्टी  का

 तेल  t

 22  पश्चिम  बंगाल  गेह  नहाने

 का  लोड्रा  मिट्टी  का

 एच०  एस०  खाद्य  तेल  ato  डी०  ताड़

 का  तेल  तथा  रेपसीड  साफ्ट

 दियासलाई  नियंत्रित

 जनता  वस्तुएं  ।

 23  अण्डमान  व  निकोबार  छाद्य

 द्वीप  समूह  दियासलाई  मिट्टी  का  साबुन

 होने  व  नहाने  कपड़े

 और  मसाले  |

 24  अरुणाचल  प्रदेश  मिट्टी  का  तेल  और  नमक ।

 25  चण्डीगढ़  प्रशासन  मिट्टी  का  तेल  ।

 आयातित  खाद्य  at  उपभोक्ता  सहकारी

 समितियों  के  माध्यम  से  वितरित  किया  जा

 रहा है

 26.  दादरा  व  नागर  हवेली  चावल  और  कपड़ा  ।

 27.  दिल्ली  परिणामी

 Gite  बी०  डी०  ताड़  का  रेपसीड

 मोमबत्तियां  ।

 मिट्टी  का  सीमेंट  और  कंट्रोल  का  कपड़ा
 Foe)  >- अन्य  खुदरा  है है  शवों  के  माध्यम  से  दिए

 जा  रहे  हैं  |
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 2k.  दमण  ay  दीव  खाद्य  तेल  और  नियन्त्रित

 कपडा  ॥

 29.  लक्षदीप  समूह  नियन्त्रित  मिटी  का  साबुन

 खाद्य
 टायर  दाल

 गोर  लाल  fad,  डीजल  भौर  सफद

 सस्ता  ।

 बाद्  शिशु  शुष्क  सेल  केवल

 कारी  समितियों  के  माध्यम  से  वितरित  किए  जा

 रहे  हैं  ।

 30.  मिजोरम  खाद्य  नमक  कौर  मिटटी

 का  तेल ॥

 31.  पांडिचेरी  पामोलीन  और

 =
 मिटटी  का  तेल  |

 ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  क  कराया  वन  में  ग्रामीण  जनता  भोर  संगठनों  क्या

 सम्बद्ध  न  होता

 1682.  भी  पी०  go  कोकीन  ।  कया  ग्रामीण  बिकास  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 कया  पह  सच  है  कि  समूचे  ग्रामीण  विकास  की  प्रमुख  कमी  यह  है  कि  कार्यक्रम  की

 संरचना  भोर  इसके  कार्यान्वयन  से  ग्रामीण  जनता  भर  उनके  संगठन  जुड़े  और

 यदि  तो  बया  सरकार  कार्यक्रम  की  यह  कमी  दुर  करने  हेतु  कोई  कार्यवाही  करने

 पर  विचार  कर  रही है  ?

 कुकी  भोर  प्रामीण  वि  कास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालेश्वर  :  जाँ  नहीं  ।

 समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  तथा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  जैसे  ग्रामीण  विकास  के

 केन्द्र  द्वारा  प्रयोजित  कार्यक्रमों  की  आयोजना  तथा  कार्यान्वयन  में  ग्रामीण  लोगों  तथा  उनके  संगठनों

 को  प्रत्येक  स्तर  पर  सहयोजित  किया  जाता  जिला  स्तर  पर  जिला  प्रामीण  विकास  एजेंसी  की

 शासी  निकल  में  अनुसूचित  जातीय  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  और  ग्रामीण  महिलाओं  जेसे
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 कमजोर  वर्गों  के  प्रतिनिधि  शामिल  होते  हैं  ।  इसके  Aaa,  इस  निकाय  i  लोगों  के  चुने  aft

 निधियों  wa  संसद  राज्य  विधान  मंडल  के  सदस्यों  जिला  परिषदों  के  सदस्यों  को

 शामिल  किया  जाता  है  ।  नीचे  के  स्तर  पर  प्राम  सभाओं  तथा  अन्य  स्थानीप-संस्थाभों  को  इन

 कार्यक्रमों  को  आयोजना  तथा  कार्यान्वयन  जिसमें  aa]  गायों  का  चयन  भी  शामिल  में  घनिष्ट

 रूप  से  सहयोजित  किया  जाता  दे  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कार्य  क्रम
 के  झन्तगंत  भूमि  सुधारों  का  घोमसा  कार्यान्वयन

 1683.  डा०  छुपा  सिन्धु  भोई  :  कया  प्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 far

 बया  नए  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  ala  सुधारों  का  कार्यान्वयन  धीमा  रहा

 क्या  यह  सच  दै  कि  भूमि  सुधारों  के  कार्यान्वयन  के  प्रति  राज्यों  में  उत्साह  नहीं

 क्या  राज्यों  पर  इस  बात  के  लिए  जोर  दिया  गया  हे  कि  वे  भूमि-सुधारों  को  युद्ध

 स्तर  पर  शुरू  भोर

 भ  तक  कितनी  भूमि  की  अतिरिक्त  भूमि  घोषित  किया  उसका  अधिग्रहण  और

 वितरण  किया  गया  और  उसमें  से  कितनी  भूमि  के  लिए  मुकदमेबाजी
 चल  रही

 कृषि  att  प्रमाण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  बालमवा  ua):  जी

 नहीं

 जी

 अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  का  शीघ्र  विहरण  करने  और  भूमि  अभिलेखों  को

 भीतर  बनाने  के  लिए  विभिन्‍न  sora  अपनाने  के  लिए  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  |

 विवरण

 संशोधित  अधिकतम  भूमि  सीमा  कानूनों
 के  अन्तर्गत  फालतू  घोषित  भूमि  40,05,169  एक् ड़

 संशोधित
 भधिकतम  भूमि  सीमा  कानूनों

 के  अन्तरगत  कब्जे  में  ली  भूमि  26,96,656  एकड़
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 संशोधित  अधिकतम  भूमि  सीमा  कानूनों

 के  अन्त  गल  fan fa ma  ata च्  प्यारा  18,79,019  एकड़

 (7)  मुकदमेबाजी  के  अधीन  भूमि  12,0  3,951  एकड़

 नवम  भारतीय  सहकारिता  कांग्रेस

 1684.  डा०  कपा  मिन्ट  भोई  क्या  कि  मंत्री  यह  ताने को  कृपा  करेंगे

 क्या  प्रधान  मन्त्री  के  इस  आहवान  कि  सहकारिता  आन्दोलन  अपनी  भूमिका  में

 विविधता  इस  आन्दोलन  पर  कोई  प्रभाव  पढ़ा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा

 1982  के  अन्तिम  सप्ताह  में  नई  दिल्‍ली  में  हुए  नवम  भारतीय  सहकारिता

 कांग्रेस a  में  किन  प्रस्तावों  को  पास  किण  और

 उनके  क्रियान्वयन  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 wf  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  :  से

 नौवीं  भारतीय  सहकारी  उद्घाटन  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  26-4-1982  को  किया  ग्या

 में  लगभग  २,000  प्रतिनिधियों  ने  भाग  लिया  जिसमें  राज्य  और  केन्द्रीय  सरकारों  सहित

 सबका  रित्ता  आन्दोलन  के  विभिन्‍न  राष्ट्रीय  स्तर  के  सहकारी  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास

 भारतीय  रिजर्व  बेक  तथा  विदेश  से  भ्रमणीय  प्रतिनिधि  शामिल  थे  ।  कांग्रस  में  लेने

 बालों  ने  सहकारी  आन्दोलन  के  कार्यकर्ताओं  भोर  नेतायों  को  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  fear

 गया  सन्देश  पहुंचाया  भर  उनसे  सामाजिक  ०५ उद  eal  को  प्राप्त  करने  तथा  समतावादी  समाज  बनाने

 के  किए  मूल-उतर  पर  सहकारी  समितियों  भूमिका  ate  कार्यकलापों  में  और  विविधता  लाने  को

 1.  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  सहकारी  समितियों  को  किए  गए  arg  वान  से  देश  के

 कारी  आन्दोलन  पर  निश्चित  रूप  से  स्थाई  प्रभाव  पढ़ेगा  तथा  सहकारिता

 जिसके  अन्तर्गत  विभिन्‍न  किस्म  की  लाख  से  अधिक  सहकारी  समितियां  आती  की

 कार्य  क्रमों  भर  कार्यकलापों  पर  दीर्घकालीन  प्रभाव  पड़  गा  ।

 2.  कांग्रस  का  मुख्य  विषयਂ  आत्म-निर्भर  सहकारी  AAT  की  ओर

 तथा  समितियों  ale  नया  20  सूत्री  करा्यंत्रमਂ  था  ।  इन  विषयों  पर  सहकारी

 कांग्रेस  स  के  संकल्प  az  2  मे  ana  सहकारिता  के

 कांग्रेस  मे  दीर्घ॑  कली  =~  =
 me  ण  सा  ad  चुना

 en  त्र व झट  री  कृषि  कृषि  Feats  क  के
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 संस्करण  और  सार्वजनिक  वितरण | कि  द  द  क  |  प्रणाली  में  उ  Tarte  ag वा  सहकारी  समितियों

 को  शहरी  ऋण  सहकारी  समितियां  कमजोर  वर्गों  के  लिए  सहकारी

 भोर  सहकारी  शिक्षा  और  नेतृत्व  बिकास  जेसे  क्षत्रों  सें  सहकारी  आन्दोलन  के  कायें  क्रमों

 हौर  समस्याओं  पर  चर्चा  की  ।

 3.  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  संघ  ने  राज्य  सरकारों  से  सम्बन्धित  संकल्पों  का

 पता  लगाया  और  उन्हें  आवश्यक  कार्यवाही  के  लिए  ।  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी

 संघ  को  कार्यकारी  समिति  द्वारा  संकल्पों  के  लिलियन  पहलुओं  at  समीक्षा  की  गई  कौर

 संकल्पों  पर  अनुवर्ती  कार्यवाही  wasn  तेयार  करने  के  लिए  राज्य  सहकारी  विभागों

 कौर  संस्थाओं  का  ध्यान  आकर्षित  करने  हेतु  देश  पांच  क्षेत्रीय  सम्मेलनों  को  आयोजित

 करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  ।  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  संघों  के  अध्यक्षों  तथा

 प्रबन्ध  निदेशकों  की  बठक  बुलाने  का  भी  विचार  ताकि  संकल्पों  को  क्रियान्वित  करने

 के  लिए  उठाए  गये  कदमों  के  बारे  में  उनको  जानकारी  दी  जा  सके  ।

 सहकारी  श्राग्दोलन  नामक  शोषक  पर

 नौवीं  भारतीय  सहकारी  कांग्रस  का  संकल्प  |

 1.  कांग्रस  का  यह  मत  है  कि  सहकारी  संगठनों  के  लिए  आत्मनिर्भरता  एक

 धधक  तत्व  है  ।  इस  आन्दोलन  का  अभिप्राय  सहकारी  सस्थाओं  की  सैद्धान्तिक  तथा

 त्मक  दोनों  प्रकार  की  आन्तरिक  शक्ति  को  बनाए  रखना  और  उसे  मजबूत  करना  ताकि

 समाज  के  विकास  के  लिए  सहकारी  संगठनों  को  स्व-नियमित  ate

 निभंर  बनाया  जा  सके  ।  इस  सजदा  सहकारी  आन्दोलन  को  राज-सहायता  के  महत्व

 को  समझते  हुए  कांग्रेस  का  यह  विचार  है  कि  सहकारी  समितियों  को  इस  प्रकार  की

 सहायता  अपनी  स्थितियों  को  देखते  हुए  लेनी  चाहिए  |

 2.  कांग्रस  यह  समझती  है  कि  सरकार  के  स्तर  पर  सहकारी  आन्दोलन  के  अंतगर्त

 भात्मनिभ॑रता
 से  सम्बन्धित  राष्ट्रीय  सहकारी  नीति  संकल्प  1977  के  अनुच्छेद  5  को

 कार्यान्वित  +रने  के  लिए  सुझाए  गए  उपाय  प्रभावी  क्रम  से  अभी  तक  कार्यान्वित  नहीं

 किए  गए  हैं  ।  कांग्रेस  सरकार  को  इस  बात  पर  बल  देती  है  कि  वहू  सहकारी  कानून
 में  से  उन  विभिन्‍न  प्रतिबन्धात्मक  उपबन्धों  को  निकाल  जो  सहकारी  आन्दोलन  की

 आत्मनिर्भरता  के  विकास  में  बाधी  उत्पन्न  करते  हैं  ।

 3  कांग्रेस  इस  बात  पर  बल  देती  है  कि  आन्दोलन  में  आत्मनिर्भरता  पदा  करने  के

 लिए  सरकार  के  स्तर  पर  किए  गए  प्रयास  केवल  पर्याप्त  नहीं  हैं  ।  इसलिए  कांग्रस  देश  के

 सम्पूर्ण  सहकारी  आन्दोलन  भर  प्रत्येक  सटकारी  dear  से  अनुरोध  करती  है  कि  वे  अपने
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 TAT  पर  -- = arena  रता  iat  करने  के  लिए  aatafs  विकास  ay  जता  तैयार  करें  ।  इसका

 art  विचार  है  कि  इस  दिशा  में  क्षत्रिय  संघों  को  पहल  करनी  चाहिए  और  उन्हें  अपने

 समस्त  क्षत्र  के  लिए  दीर्घावधि  विकास  योजना  तेयार  करनी  चाहिए  और  वे  इसमें

 इस  बात  का  उल्लेख  करें  कि  उनके  सहायक  संगठनों  की  भूमिका  क्या  है  ।  इस  प्रकार  की

 विकास  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सहकारी  आन्दोलन  में  से  हो  संसाधनों  को

 जुटाने  के  प्रयास  किए  जाएं  ।  इस  सम्बन्ध  में  कांग्रेस  की  सिफारिश  है  कि  क्षेत्रीय  संघों  को

 झपने  स्तर  पर  एक  सहकारिता  विकास  कोष  का  निर्माण  करना  चाहिए  और  इन  संघों  को

 हस  कोष  में  अपने  कार्यों  से  होने  वाली  आय  को  कुछ  प्रतिशत  देना  चाहिए  ।

 कांग्रस  का  विचार  है  fe  सहकारी  आंदोलन  को  आत्मनिभंर  बनाने  के  लिए

 वित्तीय  संसाधनों  को  जटाना  ही  पर्याप्त  नहीं  है  ।  इसे  ब्लाक  समर्थन  को  आवश्यकता

 है  ।  कांग्रेस  यह  सिफारिश  करती  है  कि  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  राज्य

 सहकारी  संघों  भर  जिला  सहकारी  संघों  जेस  प्रोत्साहनात्मक  संगठनों  को  आन्दोलन  को

 व्यापक  समान  देने  के  लिए  गहन  प्रचार  और  क्षणिक  कार्यक्रम  चलाने  चाहिए  ।  इसके

 व्यापक  सदस्यता  के  उद्भव  के  क्रियान्वयन  में  आने  वाली  बाधाओं  को  टूर  करना

 चाहिए  |

 5.  कांग्रस  इस  बात  पर  जोर  देती  है  कि  आत्म  विनियम  आह्मनिभंरका  का  रहस्य

 इसलिए  किंग्स प्त  इस  बात  की  पुरजोर  सिफारिश  करती  है  कि  भारतीय  राष्ट्रीय

 सद्द क़ारी  संघ  सहकारी  समितियों  के  गेर-सरकारी  करण  के  लिए  एक  कार्यकारी  कार्यक्रम

 तयार  ताकि  पंजीयक ों  की  उन  शक्तियों  का  पता  लगाया  जा  जिन्हें  सहकारी

 समितियों  अथवा  उनके  ही  साथी  निकायों  को  हस्तान्तरित  fear  जा  सकता  है  ।  राज्य

 सरकारों  को  तदनुसार  सहकारी  कानून  मे  संशोधन  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम  उठाने

 चाहिए  t

 कॉग्रेस  यह  नोट  करती  है  कि  सहकारी  विकी  की  विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए

 सात्तिक  क्षेत्र  कुल  परिव्यय  914.23  करोड़  रुपये  है  क्षत्र  का  परिव्यय

 320.15  करोड़  रुपये  और  राज्य  क्षेत्र  का  परिव्यय  5484-05  करोड़  इससे  ag-

 कारी  समितियों  की  आधार  पूजी  को  मजबूत  बनान  भोर  उनके  कारोबार  को  उच्चस्तर

 पर  लाने  तथा  उनको  सेवाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  आवश्यक  भव संरचना  का  निर्माण  करने

 में  उनकी  करना  है  ।  इसे  प्राप्त  करन  लिए  कौर  स  सस्थाओं  की  प्रबन्ध

 किया  और  कार्यात्मक  कायें  कुशलता  में  सुधार  लान  के  महत्व  पर  अधिक  बल  देती  है

 इसलिए  कांग्रस  सिफारिश  करती है  कि  सहकारी  भाग् दोलन  और  केन्द्रीय  तथा  राज्य

 सरकारों  स्तरों  पर  सहकारी  समतों  कमी  प्रबन्धकीय  काय  कुशलता  में  सुधार

 करने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न  किए  ताकि  earreag7  योजना  में
 सहकारी

 विकास

 के  लिए  निर्धारित  किए  गए  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  की  जा  सके  ।
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 सहकारिता  कौर  नया  20  सूत्री  कार्यक्रम शी  के  विषय  पर  नौवी  भारतीय

 सहकारी  कांग्रेस  संकलन

 1.  कांग्रेस  आम  आदमी  के  विकास  के  लिए  अवसर  प्रदान  करने  के  युग  का  प्रारम्भ

 करने  वाले  राष्ट्र  को  समिति  नए  20  सूत्री  कार्यक्रम  की  सराहना  करती  है  ।  यह  क  ग्र
 स

 समुचित  रूप  से  कार्यक्रम  का  समान  करती  है  तथा  प्रधान  मन्त्री
 को  इस  बात  का

 सन  देती  है  कि  देश  का  सहकारी  आंदोलन  नये  20  सूत्री  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने

 में  कोई  कसर  नहीं  छोड़ गा  ।

 2.  कॉंग्रेस  नये  20  सूत्री  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  भारतीय  राष्ट्रय

 सहकारी  संघ  द्वारा  तयार  किए  कार्यकारी  कार्यक्रम  का  समर्थन  करती  है  ओर  विभिन्न

 स्तरों  पर  सब  सहकारी  संस्थानों  से  अनुरोध  करती  है  कि  वे  स्थानीय  स्थितियों  के  आधार

 पर
 अपनी  एक  कार्यकारी  कार्यक्रम  बनाएं  |

 १.  संगठन  और  कुल  मिलाकर  समाज  के  विकास  के  लिए  उत्पादकता  के  महत्तर  को

 देखते  हुए  कांग्रेस  देश  की  समस्त  सहकारी  संस्थाओं  से  अनुरोध  करती  है  कि  ने  ऐसे  खर्चा

 को  कम  करके  जिनसे  बचा  जा  सकता  अपनी  संगठनात्मक  उत्पादकता  में  सुधार  लाएं

 अपनी  क्षमता  का  सम्पूर्ण  उपयोग  करें  और  अपने  सहयोगी  संस्थाओं  की  प्रबन्धकीय

 कुशलता में  सुधार  करें  ।

 4,  कॉग्रेस  भारतीय  सहकारी  संघ  और  राज्य  सहकारी  संघों  से  अनुरोध  करती  है

 कि  वे  20  सूत्री  कार्यक्रम  और  उससे  सहकारी  समितियों  की  उपलब्धियों  के  बारे  में  व्यापक

 TAT  शुरू  करें  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  मिनटों  रोड  स्थित  मकानों  पर  cafes  कब्जा

 1685.  wo  warfare  भोई  :  कया  निर्माण  alt  झावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  मिनटों  नई  feat  स्थित  मकान  दिल्‍ली

 पुलिस  अधिका  al  के  अनधिकृत  कब्जे  में  होने  आपातकाल  के  दौरान  तु कं सान  गेट  क्षत्र से
 निकाले  गए  लोगों  को  आबंटन  करने  के  लिए  क्षेत्र  में  बनाए  गए  400  से  अधिक  मकानों  के  लिए

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  लगभग  4.75  लाख  रुपये  की  लाइसेन्स  फीस  अदा  करने  से  इन्कार

 करने  की  हालत  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  कुछ  भी  कार्यवाही  न  करने  की  स्थित  में

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रति  क्रिया  है  और  इस  मामले  में  क्या  कार्रवाई

 की  गई  और
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 sa  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम  सराए  ne  ैं ८  ह  |  पी क  अ  @  कि  उक्त  मकानों  का

 आबंटन  उन  लोगों  को  किया  जाय  जिनकी  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  उनका  निर्माण  किया  गया

 था  भोर  इसके  अब  तक  बया  परिणाम  निकले  हैं  ?

 सचिवों  काय  तथा  निर्माण  ale  प्रावास  मंत्री  भीष्म  नारायण  :
 मिनटों  रोढ  क्षेत्र  में  23  स्टाफ  क्वाटर  जिन्हें  पुनरविकास/पुननिर्माण  के  लिए  गिराना  दिल्‍ली

 पुलिस  के  कब्जे  में  हैं  बर  उन्हें  खाली  करवाने  के  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  तुकंमान  गेट  के

 कारों  को  अस्थायी  तौर  से  बसाने  के  लिए  मिस्रो  रोड  क्षेत्र  के  94  क्वार्टरों  को  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  को  सौपा  गया  था  ।  इत  क्वार्टरों  की  लाइसेन्स  फीस  के  कूप  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 से  4.45  लाख  रुपये  की  मांग  की  गई  उन्होंने  सचित  किया  है  कि  इन  क्वाटर रों  के  जिन

 टियों  ने  राशि  का  भुगतान  करना  था  उन्होंने  इसके  विऋद्ध  अभ्यावेदन  दिया  है  ।  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  हाल  ही  में  लुकमान  गेट  में  175  टूर्नामेंटों  का  आबंटन  किया  है  मोर  आबंटी  शन

 बने  केन्द्रीय  सरकारी  क्वार्टरों  को  खाली  कर  रहें  जसे  ही  वाटर  खाली  उन्हें

 सरकारी  कर्मचारियों  को  आवंटन  करने  के  निए  सामान्य  पल  में  ले  लिया  जाएगा  ।

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  क्षत्र  में  प्रचार  के  विज्ञापन  azz

 1686.  श्री  waza  बिहारी  वाजपेयी  ।  क्या  निर्माण  ale  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  ि

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  क्षत्रों  में  प्रचार  हेतु  बड़-बड़  आकार

 के  विज्ञापन  पट्टों  को  प्रदर्शित  करने  की  अनुमति  नहीं

 aaa  सफदर  जंग
 me

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  विभिन्‍न  क्षत्रों  में  अर्थात

 फ्लाई भो वर  तथा  आई०  एन०  Go  मार्किट  के  सामने  आदि  स्थानों  पर  अनेक  अनधिकृत  विज्ञापन

 पलट  लगाए  गए  कौर

 यदि  तो  इन  विज्ञापन  पट्टों  को  हटाने  के  लिए  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  द्वार

 क्या  कार्यवाई  की  जा  रही

 संसदीय  कार्य  तथा  ग्रामीण  झोर  श्रीवास  सक्रिय  wise  नारायण  :  (
 *)

 और

 हाँ  ।

 नई  दिन  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  ये  सभी  विज्ञापन  न्यायालय  द्वारों

 पालिका  के  विरुद्ध  जारी  किए  गए  रोकादेशों  अंतगर्त  हैं  ।  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  इन  रो

 देशों  को  समाप्त  करन ेके  लिए  भा  पव्य चिया  यक  कायंवाही  कर  रही  है  ।
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 TACT
 कौर  राजस्थान  के  गाँवों  के  लिए  पेयजल  को  व्यवस्था

 1687.  श्री  मोहन  लाल  पटल  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करें  गे

 कि  राजस्थान  और  देश  के  अन्य  भागों  में  पेयजल  की  भारी  कमी  का  सामना  करने  वाला

 गेंदों  को  वर्ष  1982-83  के  दोरान  पेय  जल  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  वित्तीय  प्रावधान  किया

 जा  रहा  है  ।

 198  :-83  के सदी  काय  तथा  निर्माण  att  ध्राचास  मंत्री  भीष्म  नारायण

 दोरान  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  पेयजल  मुहैया  करने  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 निधियों  के  प्रस्तावित  नियतन  का  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 विवरण

 1982-83  के  दौरान  प्रस्तावित  निधियों  का  नीति

 रुपयों  मे ं)

 एन०  एन०  पी०  Wo  Ito  पी०

 आन्ड्  प्रदेश  1870  3.8.50

 असम  810  469.00

 बिहार  1365  559.50

 गुजरात  1203  132.50

 हरियाणा  1200  90.00

 हिमाचल  प्रदेश  844  90.50

 1100 जम्मू  ओर  कर्मो र  $  69:50

 कर्नाटक  153  568.00

 केरल  741  615.50

 10  मध्य  प्रदेश  1235  909.00

 1]  महाराष्ट्र  4000  496.00

 12  मणिपुर  430  है  9.5

 13  qarag  400  28  3,00
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 2  4

 14.  नागालैंड  226  134.00

 15.  उडीसा  665  544.00

 पंजाब  79.50 16  500

 17  राजस्थान  1500  1947.50

 18  सीपीएम  122  102.50

 19  तमिलनाडु  1300  528.50

 20  त्रिपुरा  230  40-00

 2!  उत्तर  प्रदेश  3400  2115.00

 22  पृ०  बंगाल  $20  8  52.00

 23  भण्डमान  कौर  निकोबार

 75 द्वीप  समूह  22.50

 24  चण्डी गढ़  ह

 25  दिल्ली  275

 26  10-45 दादरा  भर  नागर  हवेली

 27  दमण  ओर  द्वीप  67  25-50

 28  लक्षद्वीप

 29.  अरुणाचल  प्रदेश  333  38.50

 30  मिजोरम  168  6.00

 पॉंडिचेरी  22  14.00

 ae  ae  oe

 योग  26074.45  12000.00
 ee  नन  ee a  ee

 एम०  एन ०  No  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम

 ए  आर०  पी०  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम
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 दतर पस

 era  तेलों  के  आयात  के  लिये  farsi  मुद्रा

 1658.  श्री  कृष्ण  कसार  गोयल  :  क्या  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 पिछले  तीन  वर्षों  से  खाद्य  तेलों  के  आयात  पर  प्रति  वह  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्चे

 की
 जा

 रही  है  ;

 देश  में  तेल  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये
 कौन  से  उपाय  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ;

 भोर

 खाद्य  तेलों  की  की  मतों  में  वृद्धि  तथा  उनकी  कमी  को  रोकने  के  लिए  कया  विशेष

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ।  ताकि  किसी  व्यक्ति  के  लिये  न्यूनतम  पोषाहार  की  आवश्यकता  को

 पूरा  किया  जा  सके  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  कमला  :  गत

 तीन  तेल  ast  के  दौरान  खाद्य  तेलों  के  आयात  पर  खच  की  गई  विदेशो  मुद्रा  का  ब्यौरा  नीचे

 दिया  गया  है
 =

 वर्ष
 a

 (woe  रुपये  में  )

 1978-79  479.83

 1977-80  617,18

 1980-8

 देश  में  तेल  का  उत्पादन  बढ़ागे  के  लिए  मुख्य  रूप  से  निम्नलिखित  उपाय  किए  गये

 हैं
 t—

 (1)  तिलहनों  और  तेलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  छठी  पंचवर्षीय  योजना

 के  अंतगर्त  बहुत  सी  योजनाएं  शुरू  की  गई  हैं  ।

 (2)  सोयाबीन  के  संसाधन  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  और  शभादिवासी  क्षेत्र

 पर  ध्यान  केन्द्रित  करते  हुए  वृक्ष  तथा  वन मूल  के  तिलहनों  के  विकास  भोर  संसाधन

 के  लिए  भी  दो  योजना  आरम्भ  की  गई  हैं  ।

 (3)  भआधुतिक  तेल  कारखानों  की  स्थापना  करने  लिए  योजना  तैयार  को  था

 रही
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 (4)  चावल  की  भूमि  का  विशेष  रूप  से  खाद्य  प्रेम  के  चावल  की  भूसी  के  तेन

 का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  उपाय  किये  जा  रहे  है ं।

 (5)  तिलहनों  और  तेलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  को  इस  योजना  के  उचित

 भण्डारण  नियंत्रण  आदेशों  ओर  अन्य  कानूनों  के  sada  के  लिए  संबंधित  कानूनों  के

 मन्नत  कई  नियामक  उपाय  किये  गये  हैं  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  आयातित  खाद्य  तेलों  की  उचित  मूल्यों

 सप्लाई  करने  से  बहुत  बड़ी  संख्या  में  उपभोक्ता  भों  को  तेल  की  कुछ  न्यूनतम  मात्रा  उपलब्ध  कराई

 जा  सकी  वनस्पति  उद्योग  को  आयातित  तेलों  की  सप्लाई  किए  जाने  से  इस  उद्योग  की  भारी

 मांग  के  असर  से  देशी  तेलों  का  बाजार  काफी  हद  तक  मुक्त  रहा  है  ।  राज्यों  और  संघ  शासित

 क्षत्रों  को  समय-समय  पर  अनुदेश  दिए  गये  हैं  कि  वे  खाद्य  तेलों  तथा  वनस्पति  की  सप्लाई  बनाये

 उनके  उपय क्त  भण्डारण  तथा  उन्हें  स्टाक  करने  के  लिए  विभिन्न  कानूनी  तथा  नियामक

 उपायों  का  सख्ती  से  लाग  करें  ।  इन  उपायों  के  कार्यान्वयन  को  और  अधिक  प्रभावी  बनाने  के  लिए

 संबंधित  कानूनों  में  हाल  ही  में  संशोधन  किया  गया  है  ।

 बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  दाश  लिये  जाने  वाले

 धौर  भुगतान  किए  जाने  बाले  ब्याज  की  दरें

 1¢89.  श्री  तारिक  श्रीधर  :  कया  निर्माण  भर  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यह  सच  है  कि  यदि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  की  किस्तों  की  अदायगी  में  विलम्ब

 हो  जाये  तो  इसके  द्वारा  18  प्रतिशत  24  प्रतिशत  तथा  36  प्रतिशत  ब्याज  लिया  जाता  है  ,'

 कया  इसकी  दूसरी  ओर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जमा  राशियों  पर  केवल  7

 प्रतिशत  ब्याज  दिया  जाता  है  भर  ag  भी  नकद  नहीं  दिया  जाता ,*

 बया  यह  भी  सच  है  कि  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास में  स्ववित्त  दोषी  योजनाओं

 के  अन्तर्गत  जमा  पंजीकरण  राशियों  पर  देय  ब्याज  की  राशि  आंटियों  को  पहली  किस्त  के  लिए

 भेजे  गये  मांग  पत्रों  में  समायोजित  नहीं  की  गई  और

 यदि  तो
 इस

 बारे  में  बया  कुंवारी  करने  का  विचार

 संसदीय  कार्य  sat  रमाणी  घोर  aaa  मन्त्री  भीष्म  नारायण  fag)  :  दिली

 विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया है  कि  सामान्य  आवास  कौर  नई  पद्धति  पंजीकरण

 1979  के  अंतगर्त  नकद  ख़मीर  आधार  पर  भाटियों  से  दो  माह  मी  अवधि  के  लिये  ब्याज  नहीं
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 लिया  जाता  है  nates  फिराया  खरीद  आधार  पर  गठबंधन  कपि  गये  आबंटियों  को  एक  माह  की

 अवघि  के  भीतर  आरम्भिक  जमा  करवाना  अपेक्षित  होता  है  ।  स्वरित  पोषित  योजना  के  अन्तरगत

 भी  रियायसी  के  आबंटियों  को  देय  राशि  जमा  करवाने  के  लिये  एक  माह  का  समय  दिया

 जाता  है  ।  उन  दोषी  व्यक्तियों  से  प्रथम  माह  में  भुगतान  न  करने  के  लिए  18  प्र०  श०

 दूसरे  और  तीसरे  माह  के  fat  24  प्र०  श०
 और  चौथे  महीने  में  भी  लगातार  भुगतान  न  करने

 पर  36  प्र०  श  ब्याज  लिया  जाता  है  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  पंजीकरण  के  लिए  जमा  राशि  पर

 फ़र्श  की  दर  से  चक्रवृद्धि  ब्याज  दिया  जाता  है  ।

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया है  कि  स्वरित  पोषित  योजना  के  अंतगर्त

 1982  में  निकाली  गई  लाटरी  के  आबंटियों  की  प्रथम  किस्त  की  मांग  से

 करण  की  जमा  राशि  पर  देय  ब्याज  की  राशि  को  समायोजित  नहीं  किया  गया  था

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  अब  ब्याज  निकाल  गया  है

 at  सम्बन्धित  आतंकियों  के  खाते  में  जमा  किया  जा  रहा  है  ।  इसने  यह  भी  बताया  है  कि  देय

 afar  को  दूसरी  किस्त  की  मांग  करने  पर  समायोजित  लेकिन  यदि  कोई  आबंटी

 राशि  वापस  चाहता  है  तो  इसका  भुगतान  अनुरोध  पर  ही  किया  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  से  वनस्पति  घो  को  तस्करी

 1590.  थी  तारिक  ध्रुव  :  क्या  नागरिक  पूति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  27  1982  के  नवभारत  टाइम्स  में  प्रकाशित  इस
 भाशाय  के  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  दै  कि  दिल्‍ली  से  वनस्पति  घो  पर्याप्त  मात्रा  में  पड़ोसी
 राज्यों  को  ले  जाया  जा  रद्दा  है  जिसके  परिणाम  स्वरूप  दिल्लो  में  वनस्पति  घी  की  कसी  बनी  हुई

 क्या  ऐसा  वनस्पति  घी  के  कम  उत्पादन  के  कारण  हो  रहा  है  |

 यदि  at,  तो  वनस्पति  घो  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  कया  कार्यवाही  कर

 रही  है  ।

 कुली  तथा  ग्रामीण  fasta  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्रों  कमला  :  से

 जी  हां  ।  दिल्‍ली  में  वनस्पति  घी  के  उत्पादन  में  कोई  कमी  नहीं  भाई  है  ।  दिल्ली  प्रशासन  ने
 उत्पाददकों  द्वारा  केन्द्र  शासित  क्षत्र  को  सप्लाई  करने  के  जिए  वनस्पति  का  कोटा  निर्धारित  किया

 है  ।  दिल्ली  में  कुल  मिलाकर  वनस्पति  घी  की  उपलब्धता  संतोषजनक  रही  है  ।
 अस्थायी  स्वरूप  की  स्थानीय  कमी  से  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।
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 साल्ट  wlera,  मद्रास  रेलवे  मास  ave  मे  पा  ig

 91.  ई०  बाला नस् दन  कया  कुकी  मन्त्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  करोड़ों  रुपयों  के  मूल्य  का  भारी  मात्रा  में  गे  ह  भारतीय  छाद्य
 निगम  की  उसे  उठा  पाने  में  असफल  के  कारण  साल्ट  कोटास  में  रेलवे  के  माल  माई  में

 पड़ा  बौर

 यदि  तो  इस  गेहूं  को  उठाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जाने  हैं  ?

 कमी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रियों  में  उप  मन्त्री  कमला  :  और

 1, 7.1982  को  साल्ट  कोटा  पर  एक  ब्लाक  स्पेशल  से  16,343  बोरे  गेहूं  उतारे  गये  थे

 भीर  इन्हें  तीन  लगातार  अर्थात  2,  3  भर  4  जुलाई  को  क्रमशः  2690,6835  और  6818

 बोरे  के  हिसाब  से  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  में  भेजा  गया  था  ।  इस  समय  साल्ट  कटास  में

 गुड्स  शेड  अथवा  मान  ars  में  गेहूं  का  कोई  स्टाक  नहीं  पड़ा  हुआ  हैं  ।

 ब्रह्मपुत्र  में  आई  बाढ़ों  के  कारण  जान-माल  को  हानि  att  फसलों  में  क्षति

 1692.  श्री  ई०  बाला नन्दन  :  क्या  सिचाई  मनवरी  यह  बताने  की  करेंग  कि  ब्रह्मपुत्र

 में  गत  पांच  वर्षों  के
 दो

 रान  हाल  की  बाढ़ों  सहित  वर्ष-बार  आई  बाढ़ों  के  कारण  कितने  व्यक्ति

 मारें  गए  और  कितने  साये  मूल्य  की  सम्पत्ति  तथा  फसलों  की  कितनी  हानि  हुई  ;

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर  रहमान  राज्य  सरकार  द्वारा

 दी  गई  सूचना  के  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  ब्रह्मपुत्र  में  आई  बाढ़ों  के  कारण

 जीवन  की  सम्पत्ति  मौर  फसलों  को  हुई  क्षति  के  सम्बन्ध  में  सूचना  far  प्रकार  है  :--

 ad  मारे  गये  ब्यक्ति  arafer  को  हुई  फसलों  को  हुई

 क्षति
 लाख  क्षति  रुपये

 1977-78  2317.23 57  424.23

 1978-79  ा  34.14  387.70

 1979-80  28  185.36  2193.45

 1980  81  57.0  143.44  3236.58

 19  81-82  22  32.06  425.71

 राज्य  सरकार
 ने  सूचित  किया  है  कि  1982-83  के  दौरान  20,000  हैक्टेयर  क्षेत्र  ओर

 600  गांव  प्रभावित  हुए  हैं  ।  30  जून  तक  एक  ब्यक्ति  के  मार  जाने  और  10,000  हैक्टेयर  फसली

 ea  के  प्रभावित होने  की  सूचना दी  गई  है  ।
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 2000  ईसाई  तक  बद  सम्बन्धी  जरूरत

 1693,  Sto  प्रतीत  कुमार  मेहता

 श्री  जगपाल  fag  :  क्या  काबू  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 जनसंख्या  वृद्धि  की  दर  को  देखते  हुई  2000  ईसवी  तक  अनुमानित  खाद्य  जरूरत

 कितनी  &  और  प्रत्याशित  खाद्य  उत्पादन  तथा  उपलब्धता  कितनी  और

 2000  ईसवी  तक  खाद्य  जरूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  यदि  कोई

 दीर्घावधि  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया  है  तो  उसका  ब्योरा  क्या  ह ै?

 कृषि  तथा  प्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  झा  ato  :

 राष्ट्रीय  कुकी  जिसने  अपनी  रिपोर्टे  1976  में  प्रस्तुत  की  ने  विभिन्‍न  जेसे

 कि  जनसख्या  में  खाद्यान्नों  में  उत्पादन  का  प्रतिमान  खा यान नों  को  उपलब्धि  निजी  खपत

 खर्चे  में  बढ़ोतरी  और  खाद्यान्नों  के  लिए  मांग  की  व्यय  लोच  को  ध्यान  में  रखकर  2000  Fe

 तक  खाद्यान्नों  की  आवश्यकता  का  मूल्यांकन  किया  ।  योजना  आयोग  ने  भी  1994-95  तक

 नैनो  की  आवश्यकता  का  मूल्यांकन  किया  |

 राष्ट्रीय  कृषि  अयोग  ने  सन्‌  2000  ई०  के  लिए  अनुमान  लगायें  जो  कि  20  53

 देश  की  खाद्यान्नों  की  आवश्यकता  का  मूल्याँकन  2050  लाब  मीटरी  टन  किया  ' ||

 राष्ट्रीय  कृषि  आयोग  ने  सत  2000  ई०  तक  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  2300  लाख  मीटरी

 टन  होने  को  सम्भावना  का  अनुमान  लगाया  है  ।

 उत्पादन  नीति  भर  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  के  कार्यक्रमों  में  निम्नलिखित  शामिल

 हैं

 (1)  फसलों  की
 खेती

 की  उच्च  छीनता  प्राप्त  करना  ,*

 (2)  जैसाकि  अधिक  उपज  देने  वाले  भर  अन्य  उत्तर  किस्मों  के

 उर्वरकों  सिचाई  के  लिए  बिजली  और  डीजल  की  सप्लाई  समय  पर  तथा  पर्याप्त  मात्रा

 में  करने  को  व्यवस्था  करना  ,

 (3)  कृषि  अनुसंधान  भर  विस्तार  प्रयासों  को  तीतर  करना  ,'

 (4)  सीमित  क्षत्र  का  विस्तार  ,
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 See

 (5)  मध्यवर्ती  फसल  और  अन्तः  फसल  के  माध्यम  से  उच्चा वधि  किस्मों  को  फनों

 के  अन्तर्गत  क्षेत्र  बढ़ाना

 (6)  संस्थागत  ऋणों  की  अधिक  सप्लाई  करना

 (7)  किसानों  के  लिए  लाभकारी  मूल्य  |

 गन्ने  के  रिका  उत्पावन  का  उसके  मूल्यों  पर  प्रभाव

 1694.  श्री  उत्तम  राठौर  :  कपा  की  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  गलते  का  रिका  उत्पादन  हुआ  हे  जिसके  परिणामस्वरूप  चीनी

 मिलों  की  ओर  से  इनकी  मांग  में  कमी  आई  है  ,'

 क्या  इसके  परिणामस्वरूप  इसके  मूल्यों  में  गिरावट आई  है  जिसपे  किसानों  को

 कठिनाई  हुई  है  ,'

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  कुछ  किसानों  को  आगामी  सीजन  में  कोई  अन्य  फसल  बोने

 के  लिए  मजबूर  होना  पड़  रहा  है  ,'  भर

 (4)  यदि  तो  ने  इस  स्थिति  को  सम्भालने  के  लिए  क्या  उपाय  किए

 कभी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  i  कमला  :

 चेमीन  चीनी  मौसम  (198  1-8  के  दौरान  गलने  का  उत्पादन  1800  लाख  मोटरों  टन  होने  का

 अनुमान  है  जबकि  पिछले  मौसम  के  दौरान  1500  लाख  मीटरी  टन  का  उत्पादन  हुआ  था  ।  तथापि

 चौनी  फैक्ट्रियों  से  गले  की  मांग  में  कोई  गिरावट  नहीं  हुई  है  ।  चीनी  फैक्ट्रियों  ने  1980-81  के

 दौरान  515  लाख  मीटरी  टन  गन्ना  उठाया  था  और  अनुमान  है  कि  वर्तमान  मौसम  के  दोरान

 850  लाख  मीटरी  टन  गत्ता  उठाया  जाएगा  |

 केन्द्रीय  सरकार .  मन्ने  का  केवल  सांविधिक  न्युनतम  मूल्य  निर्धारित  करती  है  ओर

 इसे  पिछले  मौसम  की  तरह  चीनी  वर्ष  1981-82  के  लिए  8.5  प्रतिशत  की  मूल  रिकवरी  पर

 13.00  रुपये  प्रति  faqzet  के  उसी  स्तर  पर  बनाए  रखा  गया  ate  चीनी  मिलों  द्वारा  गीता

 उत्पादकों  को  गन्ने  के  वास्तव  में  दिए  गए  अथवा  दिए  जा  रहे  मूल्य  भी  पिछले  वर्ष  के  स्तर  के

 निकट  है  ।

 फसल  की  परिवार  करने  का  चुनाव  किसानों  द्वारा  स्वयं  किया  जाता  है  भर  सरकार

 इस  सम्बन्ध  में  कोई  जबरदस्ती  नहीं  करती  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 समस्याग्रस्त  गांवों  को  पय  जल  को  सप्लाई

 1695.  Mo  नारायण  चन्द  atte  :  क्या  निर्माण  शर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 राज्यवार  कितने  प्रतिशत  समस्याग्रस्त  गांवों  को  वित्तीय  वर्ष  1981-82  के  अन्त

 तक  सुरक्षित  पेय  जल  की  सप्लाई  की  गई  है  और  प्रत्येक  राज्य  में  ऐसे  सभी  गांवों  को  किस

 तता  Ve  तक  पेय  जल  को  सप्लाई  कर  दी  जाएगी  ;

 पेय  जल  सप्लाई  योजना  कार्यक्रम  के  ata  कितने  गांवों  और  लोगों  को

 (1)  लाभ  मिल  चुका  (2)  कितनों  को  अभी  बर  लाभ  पहुंचाना  है  |

 क्या  इस  कायें  के  लिए  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  कोई  धनराशि  आबंटित  की  गई

 यदि  तो  इसका  राज्य-चार  स्वरूप  भोर  ब्योरा  कया  है  ?

 संसद् देय  काय  तथा  निर्माण  ate  mata  मंत्री  भीष्म  नारायण  ओर

 जिन  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  छठी  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  में
 अर्थात  बर्ष  1981-82  के

 वित्तीय  चो  की  समाप्ति  तक  पेय  जलपूर्ति  agar  करा  दी  गई  है  उनकी  साया  1971  को

 जनगणना  के  भिनसार  उनकी  जनसंख्या  के  राज्य-वार  उसी  भूमिका  दौरान  पेय  जल  पूति

 मुहैया  कराये  गये  समस्या  प्रीत  ग्रामों  की  जनसंख्या  तथा  उन  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  संख्या  तथा

 1971  की  जनगणना  के  अनुसार  उनकी  जिन्हें  अभी  पेय  sais  मुहैया  कराई  जानी

 के  ब्योरों  का  विवरण-  संलग्न  है  छठी  योजना  अवधि  के  दौरान  अर्थात  ard,  1985  तक

 पता  लगाये  गये  सभी  समस्याग्रस्त  ग्रामों  को  शुद्ध  पेय  जल  का  कम  से  कम  एक  स्रोत  उपलब्ध  कराने

 के  प्रयास  किये  जायेंगे  ।

 छठी  योजना  में  इस  प्रयोजन  के  लिए  2007.11  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  है  जोकि

 पांचवीं
 योजना  (1974-79)  के  429.27  करोड़  रुपये  की  तुलना में  अपेक्षाकृत  काफी  अधिक

 है

 केन्द्र  हारा  प्रचलित  त्वरित  ग्रामीण  जलपूर्ति  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  परिव्यय  के

 चार  ब्यौरे  में  दिये  गये  हैं  ग्रामीण  जलपूर्ति  के  लिए  न्यूनतम  भावश्यक्ता  कार्यक्रम
 के  अंतगर्त  परिव्यय  के  राज्य  वार  ब्यौरे  में  दिये  गये  हैं  ।
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 विवरण

 त्वरित  ग्रामीण

 जलपूर्ति

 कार्यक्रम
 (1980-85)  का  नियतन

 ऋम  संद्या  राज्य  संघ  फार्म ले
 के  अनुसार

 राज्य  क्ष  त्र  कुल
 नियमन  (1980-85)

 2  3

 भाग्य  प्रदेश  “1891.00

 असम  2250.00

 बिहार  306  2.50

 1152.50 गुजरात

 हरियाणा  963.00

 1200.00 हिमाचल  प्रदेश

 337  5.00
 जम्मू  तथा

 कश्मीर

 कर्नाटक  2457.50

 केरल  2722.00

 10  मध्य  प्रदेश  448  2.00

 114  महा  राष्ट्र  2715.00

 523.00 12  मणिपुर

 13  मेघालय  1250.00

 14  नागालैण्ड  735.00

 15.  उड़ीसा  2550.00

 16.  पंजाब  458.50

 राजस्थान  7971.75

 सिक्किम  400.00
 18.

 2667.00 19
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 |  2

 20  त्रिपुरा  319.50

 21  उत्तर  प्रदेश  8378.00

 22.  पश्चिम  बंगाल  3600.00

 23  अण्डमान  तथा

 निकोबार  द्वीप  समा  ह  94.06

 24.  भरण णा चल  प्रदेश  247.50

 25.

 26  दिल्ली  2300

 27  दादर  तथा  नागर

 हवेली

 28.  दमण  तथा

 दीव  102.50

 29  लक्षद्वीप

 30.  मिजोरम  44:50

 31.  पांडिचेरी  61.50.

 55696.75

 2

 छठी  पंचवर्षीय  योजना (  19  क्षेत्र  के  लिए(न्यूनतम  आवश्यकता

 स्वीकृत  परिव्यय  |

 ——

 रुपयों  मे ं)

 भास्कर  प्रदेश  95.00

 असम  30  00

 बिहार  75.

 गुजरात  65.00

 हरियाणा  80.00
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 हिमाचल  प्रदेश  35.00

 जम्मू  तथा  कश्मीर  45.00

 19.00 कर्नाटक

 केरल  45-00

 मध्य  प्रदेश  60-00

 महाराष्ट्र  230.00

 17.50 मणिपुर

 मेघालय  19.50

 लागा लेड  11.75

 उड़ीसा  34.00

 पंजाब  68.00

 राजस्थान  106.29

 सिक्किम  6.00

 50.00
 तमिलनाडू

 त्रिपुरा  12.00

 उत्तर  प्रदेश  220.00

 परिश्रमी  बंगाल  48.00

 अण्डमान  तथा  निकोबार

 द्वीप  समूह
 4.05

 अरुणाचल  प्रदेश  12.77

 चण्डीगढ़

 0-60 दादर  तथा
 नागर  हवेली

 दि ली  7.00

 गोभी  दमण  aa  ala  1.70
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 लक्षदीप  0.13

 मिजोरम  8.00

 पांडिचेरी  0,82

 1407.11

 सब  तथा  अकाल  GT  सामना  करने  के  लिए  राजस्थान  को
 ऋण  राज  सहायता

 1696,  थी  वृद्धि  चन्दर  जन

 श्री  जय  नारायण  रोत  :  क्या  कृषि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 राजस्थान  के  aa  और  अकाल  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  इस  वर्ष

 माथे  भोर पिछले  ag  नवम्बर  में  प्रस्तुत  अपनी  रिपोर्टें  में  कितने  ऋण  और  राज्य  सहायता  की

 माँग  को  है  ,

 द

 केन्द्रीय  सरकार  ने  ऋण  और  राज  सहायता  के  रूप  में  पृथक-पृथक  क्रि तनी  धन  राशि

 दी

 यह  सच  है  कि  राज्य  में  लगातार  पिछले  चार  वर्षों  से  पड़  रहे  सूखे  और

 अकाल  की  भंयकर  स्थिति  को  देखते  हुए  यह  धनराशि  अप यां प्त  है  ;  और

 कया  यह  सच  है  कि  सरकार  अकाल  और  बाढ़  के  लिए  सहायता  देने  में  सीन्स-भिन्न

 मापदण्ड  अपनाती  है  और  अकाल  की
 तुलना

 में  बाढ़  काय  के  लिए  अधिक  सहायता  देती
 3  ? ह्

 कृषि  तथा  प्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप मन्त्री  कसला  :
 स्थान  सरकार  ने  चालू  ad  के  मानसून-पुर्व  सूखे  के  लिए  83.42  करोड़  रुपए  ओर

 1981-82  के  मानसून  के
 बाद  के  सूखे  के  लिए  1981,  में  268.41  करोड़  रुपए  की

 केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  की  थी  ।

 भारत  सरकार  ने  राहत  सम्बन्धी  केन्द्रीय  दलों  की  रिपोर्टों  मोर  उच्च  स्तरीय

 =  लिए  97 समिति  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  चालू  वर्ष  के  मानसून-पूर्व  रख  के  लए  3/.  03  रुपए
 ह  2.0 ट भोर  1961-82  के

 मानसून  के  बा  aa के  लिए  39.53  करोड़  रुपये  के  अधिकतम
 व्यय  की  स्वीकृति  दी  थी  |
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 a ay! fog  सायत  के  रू |.  |  fea इस  सहायता  की  मंजूरी  mea  नाजनान्सह  नपता  क  TH  दौ गई है

 ।  इस  सहायता  की  राशि  की  मंजूरी  केन्द्रीय  दलों  द्वारा  किए  गए  निरीक्षण

 तथा  राज्य  स्तर  के  विचार-विमश  और  राहत  सम्बन्धी  उच्च-ह्तरोय  समिति  को  सिफारिशों के

 arent  पर  दी  गयी  है  ।

 राहत-खर्चे  की  वित्तीय  व्यवस्था  सम्बन्धी  योजना  सातवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों

 पर  आघारित  है  ।  सातवें  वित्त  आ  योग  ने  अलग-अलग  प्राकृतिक  आपदाओं  के  सम्बन्ध  में

 aa  को  वित्तीय  व्यवस्था
 करने

 के  लिए  विभिन्न  योजनाओं  की  सिफारिश  की  थो  जो  इस

 कार  है

 सूखा

 सूखें  के  मामले  यदि  राहत-खां  सीमांत  राड  से  अधिक  हो  राज्य  सरकार  को

 भपनी  योजना  में  से  रोजगार  सुलभ  कराने  के  लिए  अ  मदान  देना  चाहिए  ।  राज्य  सरकार

 द्वारा  इस  प्रकार  किए  जाने  वाले  अ  दादा  की  मात्रा  का  मूल्यांकन  एक  केन्द्रीय  दल  द्वारा  राज्य

 सरकार  से  परामशं  करने  के  बाद  किया  जाना  चाहिए  और  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इसकी  मंजूरी  दी

 जानी  इस  भिक्षादान  की  राशि  वार्षिक  परिव्यय  के  लगभग  5  प्रतिशत  से  अधिक

 नहीं  होनी  राज्य  सरकार  के  इस  योजना-अ  शदीद  को  उस  वर्ष  अतिरिक्त  योजना

 व्यय  माना  जाना  चाहिए  गौर  भरी  योजना  सहायता  ढारा  इसकी  पूति  होनी  चाहिए  ।  अग्रिम

 योजना  सहायता  का  समायोजन  सूखे  के  बाद  पांच  वर्ष  को  अवघि  में  राज्यों  योजना  के  लिए

 केन्द्रीय  सहायता की  अधिकतम  सीमा  से  किया  जाना  चाहिए  ।  यदि  केन्द्रीय  दलों  तथा

 स्तरीय  समिति  द्वारा  किए  गए  मूल्यांकन  के  अनुसार  किसी  विशेष  मामले  में  राज्य

 म  मदान  को  हिसाब  में  लेने  के  बाद  भी  ad  की  आवश्यकताओं  को  पर्याप्त  रूप  से  पूरा  न  किया

 जा  सके  तो  आधे  अतिरिक्त  खचਂ  को  अनुदान  के  रूप  में  भोर  आधे  को  ऋण  के  रूप  में  केन्द्रीय

 सहायता  से  परा  किया  जाना  चाहिए  ।

 समुद्री  तूफान  तथा  इसी  प्रकार  की  अन्य  झा पदाए

 सीमांत  राशि  के  अलावा  कुन  खच  के  75  प्रतिशत  तक  गेर  योजना-अनुदान  के  रूप  में

 केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  करायी  जाती  है  समाधघोजता  राज्य  की  योजना  अथवा  राज्य

 की  योजना  के  जिए  केन्द्रीय  सहायता  की  राशि  से  नहीं  किया  है  ।

 श्रन्तरज्यीय  बस  टर्मिनल  के  कुलों  संघ  हारा  धरना

 1697.  भी  बिजय
 sare

 यादव  क्या  निर्माण  site  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा
 करेगें

 sag  सच  है  कि  अन्तर्राज्यीय  बस  टर्मिनल  कली  संघ  ने  एक  धरना  आयोजित
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 किया  था  कौर  वे  अपनी  मांगों  को  लेकर  15  1982  से  अन्तर्राज्यीय  बस

 दिल्‍ली  पर  भूख  हड़ताल  पर  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  उनकी  मांगों  का  ब्योरा  है  ale  इस  मामले  में  करम  उठाये  जा  रहे

 हैँ  ?

 संसदीय  कोय  तथा  निर्माण  धौर  aaa  मन्त्री  भीष्म  नारायण

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सुचित  किया  है  कि  अन्तर्राज्यीय  बस  टर्मिनल  के  की  युनियन

 ने  15-5-82  से  22,6,82  तक  मनत राज्यीय  बस  टर्मिनल  में  एक  धरना  दिया  था  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  उनकी  मुख्य  मांग  कैन्टीन  को

 चलाने  हेतु  स्थान  के  लिए  थी  ।  इसने  आगे  बताया  है  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  उन्हें  स्थान  दे  दिया

 गया है  1

 बिहार  क  भोजपुर  जिले  में  सचदेवा  पम्पिंग  योजना

 1698.  भी  चन्द्र  बंब  प्रसाद  बर्मा  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  ag  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  बिहार  के  भोजपुर  जिले  में  संदेश  ब्लाक  के  भन्तगंत  संदेह

 qfeqa  योजना  केन्द्रीय  जल  आयोग  की  स्वीकृति  की  प्रतीक्षा  में  लंबित  पढ़ी  हैं  ;  भोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिखाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  कौर

 नहीं  ।  यह  स्कीम  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  1990  में  बिहार  सरकार  को  लौटा  दी  गई

 क्योंकि  उपयोग  सोन  नदी  के  नल  के  उपयोग  में  बिहार  के  नियत  हिस्से  से  अधिक  है  ।

 बाढ़  के  कारण  उत्तर  प्रदेश  को  हु  नि

 1699.  श्री  भ्रामक  ७ हुसन  :  क्या  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  को  अगस्त  और  181  में  बाढ़  के  कारण  हुई  हानि

 का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 मुआवजे  और  पुनर्वास  के  लिए  केद्रीय  सरकार  द्वारा  दो  गई  सहायता  का  ब्यौरा

 क्या  है  ;  ओर

 क्या  पिछले  ag  विनाशकारी  बाढ़  से  क्षतिग्रस्त  तटबंधों  बोधों  का  मरम्मत  कार्य

 पूरा  हो  गया
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 तिहाई  मंत्रालय  में  मंत्री  लिया  रहमान  :  सरकार

 द्वारा  भेजी  गए  रिपोर्टों  के  आधार  1981  के  दौरान  बाढ़  क्षति  के  ब्यौरे  को  दिखाने  वाला  एक

 विवरण  संलग्न

 भारत  सरकार  ने  बाद  पुनर्वास  और  1981-82  के  दौरान  बाढ़ों  से  क्षतिग्रस्त

 हुए  सरकारी  निर्माण-कार्यों  की  तथा  पुनर्विचार  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  गर-बोलना

 केन्द्रीय  सहायता  के  लिए  45,4567  करोड़  रुपये  को  सीमा  तक  की  रवी कु ति  दी  थी  ।

 राज्य  सरकार  ने  परवर्ती  बाढ़ों  से  क्षेत्रों  की  शीघ्रतापूर्वक  सुरक्षा  करने  के  लिए

 आवश्यक  मरम्महों  हौर  तटबन्धों/बोधों  तथा  अन्य  सरकारी  निर्माण-कार्यों  के  पुनद्द्धचार  के  कार्य

 को  हाथ  में  लेना  था  ;
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 बिहार  gait  उत्तर  oer के  च  wa  म्गाच्च  ्य  में  गन्ने  को  पेराई

 1700,
 थी  भद्द फाक  हुसेन  :  क्या  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फि  :

 बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  15  1982  को  कितने  नि  की  पेराई  शेष  थी

 (  )  उत्तर  भारत  में  कितने  चोरी  मिल  15  जन  के  पश्चात  पेराई  का  जारी  रखें  हुए

 हैं  ;

 सारे  गन्ने  की  पेराई  कब  तक  हो  जाएगी  और

 क्या  सरकार  यह  सुनिश्चत  करेंगे  कि  चीनी  मिलें  तब  तक  पेराई  करती  रहेंगी  जब

 तक  कि  सार  wey  की  पेराई  नहीं  हो  नाती  ?

 कमी  तथा  ग्रामीण  बिकास  म्रालयों मे ंमें उप  मन्त्री  कसला  :
 उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  कौ  चीनी  फैक्ट्रियां  के  आरक्षित  क्षेत्रों  में  15  1982  तक  बिना

 पेर  गए  गन्ने  को  माता  लगभग  7.50  लाख  मी०  टन  और  1.50  लाख  मी०  टन  थी ।

 15  1982  के  बाद  52  चीनी  मिलें  बराबर  कार्य  कर  रही  थी  ।

 )  और  माशा  है  1982  के  अन्त  तक  बिना  पेरा  गमा  सभी  गन्ना  पेर  लिया

 जाएगा  }

 भारतीय  कथा  wader  परिषद  का  लेखा  परोक्ष  प्रतिबंध  ।

 701.  श्री  सुभाष  यादव  क्या  कब  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  कृषि  अनुसन्धान  परिषद  के  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  में

 इसके  मुख्यालय  और  संस्थानों  में  गम्भीर  अनियमितताएं  होने  का  उल्लेख  गया  हे  और  यदि

 हां  तो  इस  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 क्या  भारतीय  कभी  अनुसंधान  परिषद  को  विज्ञान  भोर  प्रौद्योगिकी  को  हस्तान्तरित

 करने  कौर  बंज्ञानिक  पर्यावरण  की  सहायता  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  विचाराधीन

 यदि  तो  उसके  कारण  बया हैं हैं  ,  भर

 st  संगठन  की  कमियों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  ware  गए
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 भारतीय  कमी  अनुसंधान  ifiae  एक  पंजीकृत  सोसायटी  है  भोर  अपने-उप  नियमों  के  अन्तर्गत

 सोसायटी  का  शासी  निकाय  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  उठायी  गयी  आपत्तियों  पर  विवार  कर  सकती  है

 भोर  उस  पर  उचित  कार्यवाई  कर  सकती  at  ।  98४0-५1  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 परिषद  और  उसके  संस्थानों  के
 लेखा  पर  कुल  12  संप्रेषणों  का  उल्लेख  हे  जो  इन  मुद्दों

 पर  है--जसे  अग्रिम  झक  ge  सरकारों  और  अन्य  संस्थानों

 जिसमें  विभिन्‍न  संस्थानों  के  निजी  मामले  शामिल  नहीं  के  सम्बन्ध  में  लेखा-परीक्षित

 उपयोग  सर्टिफिकेट्स  आदि  ।  इन  सभी  vat  पर  परिषद  के  शासी  निकाय  द्वारा  पहले  ही  विचार

 किया  जा  चका  है  ओर  ae  1980-81  का  लेखा  परिषद  के  aries  सामान्य  निकाय  द्वारा  स्वीकृत

 और  मंजूर  कर  दिया  गया  है  ।

 कौर  भारतीय  कथित  अनुसंधान  परिषद  को  विज्ञान  भोर  प्रोद्योगिकी  विश्वास  में

 हस्तान्तरक  करने  का  फोई  प्रस्ताव  की  भावश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  वर्तमान  समय  में  भारतीय  कमी

 मनु सं घान  परिषद  में  एक  उचित  भोर  स्वस्थ  वैज्ञानिक  पर्यावरण  पहले  से  ही  मोजूदा है
 ।

 लेखा  टिप्पणियों  के  सम्बन्ध  शासी  निकाय  के  नीतियों के  अनुसार  उससे  बाहर

 जाकर  पहले  ही  कदम  उठाये  गये  इसलिए  इत  पर  और  भोगे  कार्यवाई  करना  आवश्यक  नहीं

 समझा  गया

 निघन  व्यक्तियों  को  प्लाटों  का  मुक्त  आबंटन

 1702.  थी  सुभाष  यादव  :  क्या  निर्माण  ale  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  सभी  राज्यों  को  निदेश  जारी  किए  हैं  कि

 कार्यक्रम  के  अन्तरगत  ग्रामीण  क्षत्रों  में  निधन  व्यक्तियों  को  मुफ्त  प्लाट  दिए

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  वो  1981-82  में  गरीबी  tar  से  नीचे  रहने  वाले

 कितने  लोगों  को  प्लाट  दिए हैं  और  196
 2-83

 में  कितने  लोगों  को  प्लाट  दिये  जाने  को  सम्भावना

 भोर

 क्या  इस  कार्य  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  सहायता  भी  दी  गई  है  और  यदि  तो

 veal  ब्यौरा  कया

 संसदीय  कार्य
 तथा  निर्माण  ate  प्रावास  मन्त्री  (ef  भीष्म  नारायाण  :

 राज्य  ग्रामीण  भूमिहीन  कामगारों  के  लिए  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  तथा
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 काय  क्रम  के  एक  ब अग  के  रूप  a  lala  eal  क  प्रावधान  हेतु  aaa  at  भगा  का  कार्यान्वयन

 कर  रही

 (@)  aq  1  98४1-82 के
 अक र  के  दौरान  इस  कार्यक्रम  के  मातहत  आवास  स्थलों  के  आबंटन  तथा

 1982-83  के  लिए  लक्षों  के  ब्यौरे  विवरण  संलग्न  में  दिए गए
 हैं

 नहीं  ।

 विवरण

 aro alg  भूमिहीन  कामगारों  को  आ  नाजे  स्थलों  का  आबंटन  (1000
 म्

 ्य  को  नाम  198  1+ १2  के  दो  रान  1982-83  के  दोरान

 आबंटित  भावास  स्थल  आबंटित  किए  जाने  वाले

 आवास  स्थल
 —_—_——

 3

 लि

 भास्कर  प्रदेश  188  344

 2.  असम  17

 3.  बिहार  70

 4.  गुजरात  97  निर्घारित  नहीं  किया

 गया

 5.  हरियाणा  20

 6.  हिमाचल  प्रदेश
 40)

 जम्म  तथा  कश्मीर  6

 8.  कर्नाटक  32  150

 केरल  67

 10.  मध्य  प्रदेश  15

 11.  महाराष्ट्र  34  71

 12.  उड़ीसा  11  18

 13.  पजाब  अन्य  55
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 14.  राजस्थान  103  50

 15.  तमिलनाडु  145  80

 31 16.  हरिपुरा

 17.  उत्तर  प्रदेश  134  70

 18.  पश्चिम  बंगाल  ॥  72

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 1.  अण्डमान  निकोबार

 2.  चण्डी गढ़
 ह

 3.  दादर  तथा  निगार  हवेली

 4.  दिल्‍ली

 5.  दमण  तथा  दीव

 2 6-
 प

 डिग्री  |
 I

 जोड़  11  1123

 Se feeauit  ।  यह  aaa  fafara,  उत्तर  प्रदेश  लक्षद्वीप  तथा

 मिजोरम  में  लागू  नहीं  है  ।

 भारतीय  छाद्य  निगम  के  लेखा  को  जांच

 1703.  थी  सुभाष  ate  :  क्या  क्क्घि ह  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  qe  fara  के  लेखाओं  की

 जांच  की  है  ;

 यदि  तो  बया  भारतीय  लेखों  में  कोई  अनियमितताएं  पाई  गई  हैं  ;  और

 क्या  इस  निगम  को  कमियां  दूर  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  और  यदि

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 fe  तथा  विकास  मन्त्र रथों  मे  उप  मी  कसला  :  खाद्य  निगम

 :  9८4  मे  हकीक  ६11 क  धा  के  निगम बे  लेखों  की  Ber  परीक्षा  सांविधिक  लेखा
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 परीक्षकों  द्वारा  की  जाती  है  और  भारत  के  नियंत्रक  मौर  महालेखा  परीक्षक  भी  निगम  के  लेखों

 का  अनुपूरक  और  परीक्षण  के  लिए  jar  परीक्षा  करते  निगम  को  वार्षिक  रिपोर्ट  और

 सांविधिक  लेखा  परीक्षा  की  रिपोर्ट  के  साथ  निगम  के  लेखों  ओर  भारत  के  नियंत्रक  भोर

 लेखा  परीक्षक  के  टिप्पण  संसद  के  दोनों  सदनों  में  प्रस्तुत  किए  जाते  1981  म  सरकारी

 उपक्रमों  की  संसदीय  समिति  त  भी  निगम  के  कार्य  की  जांच  की  थी  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  स

 सम्बन्धित  सरकारी  उपक्रमों  की  समिति  की  22  वीं  रिपो  सदन  को  29-4-1981  को  प्रस्तुत

 की  गई  थी  ।

 भोर  (7)  जी  नहीं  ।  सरकार  आर  भारतीय  खाद्य  निगम  का  प्रबन्ध

 निगम  के  कार्यो  पर  निरन्तर  निगरानी  wan  है  निगम  की  कार्यक्षमता  में  सुधार  लाया

 जा  निगम  भारत  के  नियंत्रक  ओर  महा  लेखा  परीक्षक  द्वारा  समय-समय  पर  किए  गए

 टिप्पणियों  पर  भी  आवश्यक  कारवाई  करता  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  भ्रम  पहाड़ो  जिलों  को  सूखा  प्रवण  ay  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  करना  ।

 1701.  श्री  ether  रावत  :  क्या  प्रमाण  विकास  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  उनके  मंत्रालय  ने  उतर  प्रवेश  के  भाव  पहाड़ी  जिलों  को  बल  1982-83  के

 सुखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  में  सम्मिलित  कर  लिया  है  ;

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  भर

 सुखे  से  प्रभावित  इन  क्षत्रों  के  लोगों  को  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  उनके  मंत्रालय

 द्वारा  अन्य  भोर  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कुकी  alt  ग्रमीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  स्त्री (sit
 बालेश्वर  से

 सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  तथा  मरुभूमि  विकास  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित  काय  जिसने  देश  के

 इन  कार्यक्रमों  के  कार्यक्षेत्र  की  पुनरीक्षा  को  ने  उत्तर  प्रदेश  के  आठ  पहाड़ी  जिलों  को

 ग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  शामिल  करने  की  सिफारिश  नहीं  की  थी  ।  इन  जिलों

 को  1982-83  के  पश्चात  इस  कार्यक्रम  के  भन्तगंत  शामिल  नहीं  किया  जा  सका  था  ।  सूखा  से

 प्रभावित  क्षेत्रों  को  राहत  पहुंचाने  के  लिए  इस  मन्त्रालय  के  अधीन  कोई  अन्य  कार्यक्रम  नहीं

 है

 दिल्‍ली  में  भवनों  की  ऊ  चाई

 1705.  थी  हरीश  रावत  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
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 an  दिल्‍ली  में  भवनों  की  अधिकतम  ऊंचाई  के  सम्बन्ध  में  समय-समय  पर  कोई

 सीपा  निर्धारित  की  जाती  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  कुछ  विशेष  मामलों  में  ऐसी  सीमा  में  छूट  दी  गई  है  ,"
 और

 यदि  gt,  तो  जिन  मामलों  में  छुट  दी  गई  है  उनका  ब्यौरा  क्या  हैं  और  इसके  क्या

 कारण

 संतोष  कार्य  तिरा  निर्माण  ale  ध्रावास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  fag)  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 aa  संस्करण  1980  का  संशोधन

 1706.  थी  हकीकत  रावत  :  क्या  af  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ः

 क्या वन  संरक्षण  1980  का  संशोधन  fear  जाएगा  जिससे  राज्य

 सरकारों  द्वारा  किलो  भी  प्रकार  की  भूमि  को  विकास  एवं  निर्माण  कार्यों  में  उपयोग  में  लाने  के

 लिए  अनुमति  प्रदान  करने  में  अनावश्यक  बिलम्ब  को  कम  किया  जा  सके  ,"  और

 यदि  तो  यह  संशोधन  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 ale  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्रो  कार  ale  :

 वन  1980  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  विकास  तथा

 निर्माण  सम्बन्धी  कार्यों  के  लिए  वन  भूमि  का  उपयोग  करने  हेतु  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रस्तुत  किए

 गए  प्रस्तावों का  निपटाना  करने  में  अनावश्यक  बिलम्ब  नहीं
 हुआ

 प्रश्न  ही  नहीं  होता  ।

 बिहार  की  चीनी  सिलों  पर  गन्ने  के  मूल्यों  को  बकाया  राशि

 1707.  श्री  भोगेन्द्र  का  :  क्या  कुकी  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  प्राइवेट  सरकारी  और  सहकारी  erat  की  चीनी  मिलों  पर  गन्ने  के

 लिए  भुगतान  की  जाने  वाली  अद्यतन  कुल  कितनी  राशि  राज्यवार  बकाया  है  ,

 बिहार  में  और  विशेषकर  समस्तीपुर  और  सीतामढ़ी  के  जिलों  में

 शीरे  की  कुल  कितनी  राशि  बकाया  है  ,'  और

 बकाया  राशि  का  शीघ्र  पूरा  निपटान  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 जा  रही
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 कद  नि  लिन  --

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  म  मंत्री  कमला  :

 सार्वजनिक  आर  सहकारी  क्षत्रों
 की

 चौनी  मिलों  ने  3!-7-1982  तक  गन्ने  के  मूल्यों  की

 जो  कुल  बकाया  राशि  अदा  करनी  उसका  ब्योरा  संलग्न  विवरण-  में  दिया  गया  ।

 विशेषतया  समस्तीपुर  भर  सीतामढ़ी  के  संद  में  बिहार  में

 बकायों  का  सलवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण -2  में  दिया  गया  है  ।

 गले  के  बकायों  का  भुगतान  करवाना  मुख्यतया  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी

 होती है  ।  गन्ने  के  बकायों  की  स्थिति  कौ  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  भोर

 राज्य  सरकारों  को  परामर्श  दिया  जाता  है  कि  वे  बकायों  का  भूगतान  गन्ने
 के

 प्रत्याशित  भरपूर  उत्पादन  की  दृष्टि  सरकार  ने  निम्नलिखित  उपाए  किए  हैं  ताकि  चीनी

 मिलों  द्वारा  wat  अधिकतम  इस्तेमाल  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  भर  उनकी  सांविधिक  न्यूनतम

 मूल्य  से  अधिक  मूल्य  अदा  करने  की  क्षमता  में  वृद्धि  की  जा  सके  ।

 1  शीघ्र  भर  देर  तक  पिराई  करनें  पर  केन्द्रीय  उत्पादन
 शुल्क में

 रिवेट  देना  i

 2  बैंकों  से  अधिक  ane  ऋण  सीमा
 प्राप्त

 करना  ।

 3  मुक्त  बिक्री  की  चीनी  की  सूझ-बूझ  के  साथ  नियुक्ति  करना  ताकि  गन्ना

 उपभोक्ताओं  और  चीनी  के  उत्पादकों  के  परस्पर  विरोधी  हितों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  मूल्यों  को

 उपयुक्त  स्तर  पर  बनाए  रखा  जा  सके  ।

 कुछेक  राज्य  सरकारों  ने  रिबेट  भी  दिया  है  भीर  चीन  मिलों  द्वारा  खरीदे  गए  गलने  पर

 कर/उप-कर  वापस  किया  है  ।  कानून  में  गन्ने  की  खरीदारी  करने  के  14  दिनों  के  बाद  के  बकायों

 पर  15  प्रतिशत  को  दर  पर  ब्याज  देने  की  व्यवस्था  हैं  ।

 242



 28  झापा  लिखित  उत्तर
 कै  इ

 १04

 a
 थ्

 re  क्च  =
 ४2

 ‘oO
 N

 ६2

 ा

 फ

 गर
 पह  a

 ty ie
 we  फ

 ४2

 |  उ

 i 2.0

 &  Se
 ट

 ie

 ४2  ष्
 मैँ  किन  oe

 €  ce
 फ

 फ
 पह  फ्  Qo

 ‘Ss
 ‘Sw  wm

 +

 w  |.

 ग्र  फर
 ट्  ee

 फै

 F

 dv

 243



 लिखित  उत्तर
 19  1982

 i

 wv

 ्य

 |  |

 |,
 पद्
 प्  न

 पड  wv  fad  हिल
 de  ग

 244



 लिखित  उत्तर 28  1904

 विवरण  2

 बिहार  में  विशेष  दर  समस्तीपुर  और  सीतामढ़ी  के  जिलों  में

 31-5-1982  गे  मिलाकर  बकाया  राशि  के  ब्यौरे  बताने  वाला  विवरण
 नन

 रुपय े)

 a
 फैक्ट्री  31-582  को  गले  के  मूल्य  की  बकाया  राशि

 198  1-82  मौसम  के  1020.8 &  2  OU'PS  1  भोर  पहले  जोड

 लिए  के  मौसम  के  लिए

 मधुबनी  जिला

 108.¢0  0.60  109.20 लोहा

 सकरी  34.25  0.25  34.50

 दरभंगा  जिला

 श्याम  43.72  0.45  44.17

 समस्तीपुर  जिला

 €  3.09  0.34  63.43 समस्तीपुर

 हसनपुर  42.52  42.52

 समस्तीपुर  जिला

 रोका  12.04  0.43  12.47

 (S.)  अन्य  जिले

 बगाहे  177-84  0.0)  177-91

 हरिनगर  142.56  142.66

 नरकटियागंज  85-11  $5.11

 बाराचकिया  113.55  0.16  113-71

 कोरिया  221-27  221.27

 ante  124.48  124.48

 मोतीहारी  86-04  86.04

 चनपतिया  169.52  169.52
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 मझौलिया  89-43  9.4 3

 मोतीपुर  59-68  36.12  95.80

 30.24*  5.08*  38.32* सीतापुर

 40.44 सा सा मुसा  40-44

 गोपालगंज  57-45  0-06  57.51

 मिराज  111-59  111.59

 fagafaar  14.25  14-25

 मढ़ौरा  68-68  0.03  68.71

 स्यू  सावन  71.79  3.05  74.84

 सिदान  40.91  4-03  44.04

 पंचरूपख्री  11.32  11.82 काय  नहीं  किया

 बन मंखी  91.25  0.41  91.66

 बिहटा  33-49  0.07  33.55.

 TUS  36-79  0.04  30-83

 वारसलीगज  57.08  53-36
 फ्र

 जोड़  बिहार  222?.76  63.29  2287-05

 कोसी  नियन्त्रण  बोड़ें

 1708.  श्री  भोगेन्द्र  नया  सिचाई  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिहार  में  कोसी  नियन्त्रण  बोड़े  की  स्थापना  के  समय  से  लेकर  वर्ष  1५75  तक

 कितनी  बैठकें  हुई  थीं  भोर  उसके  बाद  अब  तक  कितनी  बेंठ कें  हुई  हैं  तथा  लगन
 समय

 बोड़  द्वारा

 काम-काज  न  करने  के  क्या  कारण

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  दिनांक  5  1980  को  कोसी  नियन्त्रण  बोड़ें  के

 गठन  की  घोषणा  की  यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  रहे  ?

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर  रहमान न्  ¢  शद  ओर

 बिहार  सरकार  द्वारा
 तथा  पित  कोसी  बाढ़  नियन्त्रण  बोर्डे  ने  कुल  30  बैठकें  की  ओर  अंतिम
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 बैठक  1975  में  हुई  ay  ।  बिहार  सरकार  में  18-४-81  को
 कोसी  नियन्त्रण

 बो  का

 गठन  किया  है  ।

 दिल्‍ली  fasta  प्राधिकर ण  1957  के  ध्रन्तगंत  atgafae  कार्यो  के

 लिए  आबंटित  ata

 1709.  थी  मूलचन्द  डागा  :  बया  निर्माण  ate  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 दिल्‍ली  विकास  प्रधिकरण  1957  के  अंतगर्त  1980  से  नब  तक  कितनों

 विकसित  आवासीय  भूमि  सार्वजनिक  कार्यों  के  लिए  आबंटित  नीलाम  या  दी  गई  है  और  कित

 नियमों  के  अंतगर्त  यह  आबंटित  की  गई  भर

 इसमें  कितनी  भूमि  तथा  क्रिस  नियम  के  अंतगर्त  अनुसूचित  अनुसूचित

 जातियों  कौर  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  दी  गई  है  उन  लोगों  के  नाम  क्या  हैं  भोर  क्या  इस

 सम्बन्ध  में  एक  सुची  सभा  पटल  पर  रखी  जाएगी  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  site  झावास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  fag):  तथा

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 राजस्थान  को  गेहूं  शौर  चीनी  की  सप्लाई

 1710.  श्री  मूल  चन्द  डागा  :  क्या  काष  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अगर  1982  से  गत  तीन  महीनों  के  दौरान  राजस्थान  को  गेहू  भर  चीनी  की

 कितनी  मात्रा  दी  गई  कौर  इसके  लिए  राजस्थान  सरकार  की  मांग  कितनी  कौर

 (@)  क्या  यह  सच  है  कि  गत  तीन  वर्षों  में  राजस्थान  में  अकाल  पड़ा  हुआ  है  बर  यदि

 हां  तो  राजस्थान  सरकार  गांवों  में  अब  तक  प्रति  माह  प्रति  यूनिट  गेहूं  को  कितनी  मात्रा  वितरित

 कर  रही  है  भर  इस  वितरण  के  मानदण्ड  कया  और

 (7)  क्या  लोगों  को  खाद्यान्नों  की  अपेक्षित  मात्रा  उपलब्ध  न  सलोने  के  कारण  उन्हें  दुगुने  मूल्य
 पर  बाजार  से  खाद्यान  खरीदने  पड़ते  हैं  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में उप  मंत्री  कमला  :  एक

 विवरण  संलग्न  है  जिसमें  1982  से  1982  के  दौरान  सार्वजनिक  वितरण

 रोलर  फ्लोर  मिलों
 के  लिए

 राजस्थान  की  गेहूं  और  मोनो  की  उनको  किए  गए  भा बन् टन

 और  गेहूं  के  उठान  का  ब्यौरा  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 भर  राज्य  सरकार  से  सुचना  ए  fea  की  जा रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा

 के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 jaar  में  झावास  पोर  wet  विकास  निगम  हारा  ग्रामीण  भ्रावासीय

 इकाइयों  का  निर्माण

 1711.  श्री  जय  नारायण  रोत  :  बया  निर्माण  ale  आवास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 राजस्थान  राज्य  में  हुडको  भोर  शहरी  विकास  हारा  अब  तक

 कितनी  ग्रामीण  आवासीय  इकाइयों  का  निर्माण  किया  जा  चुका

 राजस्थान  राज्य  में  चालू  के  दौरान  कितनी  इकाइयों  के  बनाए  जाने  का  प्रस्ताव

 गौर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  भर  यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं
 ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  और  tara  मन्त्री  whee  नारायण  :  (%)  गावा तत

 तथा  नगर  ब्रिटिश  निगम  ग्रामीण  आवास  योजनाओं  को  विधियां  देता  है  भोर  वास्तविक

 निर्माण  कार्य  ऋणी  अभिकरणों  द्वारा  किया  जाता  30-6-1982  तक  geal  ने  राजस्थान  राज्य

 में  7.47  करोड़  रुपये  की  परियोजना  लागत  तथा  5.60  करोड़  रुपये  की  हुडको  के  ऋण  की  वचन

 बताता  सहित  is  ग्रामीण  भावास  योजनाएं  स्वीकृत  की  हैं  ।  इन  योजनाओं  से  राज्य  के  कई  गांवों
 में  फले  हुए  18680  मकानों  के  निर्माण  में  सहायता  मिलेगी  ।

 तथा  हुडको  को  आशा  है  कि  राजस्थान  राज्य  में  विभिनन  आवास  अभिकरण

 बचें  1912-83  के  लिए  कम  से  कम  2.57  करोड़  रुपये  उसकी  वचनबद्धता  से  ग्रामीण  आवास

 योजनाएं  बनाएंगें  ।  30-6-82  को  समाप्त  होने  वाले  1982-83  के  पहले  तिमाही  में  हुडको  ने

 समाज  के  भारिक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  500  रिहायशी  एककों  के  निर्माण  एक  योजना

 पहले  ही  स्वीकृत  कर  दी  जिसके  लिए  हुडको  ने  15  लाख  रुपये  के  ऋण  की  वचनबद्धता  कर  दी

 सच  198]
 के  दौरान

 Nae  राज्य  में  गिरफ्तार  किए  गए  कालाबाजारियों  कौर

 AUST  को  सख्या

 1712.  थी  नय  नारायण  क्या  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बचाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ad  1981  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  चीनी  कौर  खाद्य  तेल  आदि  da

 आवश्यक  बस्तियों  के  कितने  कालाबाजारियों  और
 मुनाफाखोर  गिरफ्तार  किए

 पकड़ी  गई  वस्तु  गि  ब्योरा  कया
 है  और  इनका  मूल्य  कितना  भोर
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 इस  कौर  पकडे  गए  व्यक्तियों  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  और  इस  प्रकार

 की  समाज  विरोधी  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कठोर  उपाय  किए  गए  हैं

 waar  करने  का  विचार  है  ?

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  कमला  :  से

 सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  अर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ॥

 ait  पालन  के  लिए  पेरेन्टल,/ग्रांड  पेशेन्टस  स्टाक  के  ara  का  are  किया  जाना

 1713.  डा०  Go  यू०  ध्राजमी  :  क्या  ef  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  था  कि  ad  1982-83  से  वाणिज्यिक  मुर्गी  पालन

 के  लिए  "पैरेन्टल/ ग्रांड  पेशेन्टस  स्टाकਂ  का  आयात  बन्द  कर  दिया  जाएगा  तथा  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद  की  अनुसंधान  परियोजनाओं  और  पशु-पालन  विभाग  इसकी  राष्ट्रीय  आवश्यकता

 को  पूरा

 क्या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  और  पशु  पालन  विभाग  लक्ष्य  प्राप्त  कर  सके

 हैं  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 छठी  योजना  के  आरम्भ  से  भारतीय  क़षि  अनुसंधान  परिषद  की  मुर्गी-पालन  अनुसंधान

 परियोजना  पर  ओर  केन्द्रीय  सरकार  मुर्गी  पालन  फार्मों  पर  सरकार  कितनी-कितनी  धनराशि  खं

 कर  चुकी

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  मुर्गी  पालन  परियोजना  और  केन्द्रीय  सरकार  मुर्गी

 पालन  फार्मों  में  केवल  चारे  पर  प्रतिशत  कितना  खच  होता  है  तथा  इनसे  प्रतिविष  कुल

 कितनी  भाप  होती  भोर

 क्या  सरकार  का  विचार  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परियोजनाओं  तथा  सरकारी  मुर्गी

 पालन  फार्मों  को  सहायता  जारी  रखने  का  हालांकि  ये  चारे  की  लागत भी  पुत  नहीं  कर  पाते  ?

 कथा  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  Rite  वी ०
 :

 तथा  चालू  आयात  नीति  के  अन्तर्गत  ग्रांड  पेशेन्ट  कुक्कुट  धन  के  आवास  पर  प्रतिबन्ध

 पंजीकृत  frats  सत्ताओं  के  लिए  चालू  आयात  नीति  के  अन्तरगत  उनका  सीमित  आयात

 (faata  किए  गए  कुक्कुट  उत्पादों  के  मूल्य  का  10  प्रतिशत  जिसके  लिए  कुछ  वित्त  सम्बन्धी  सीमा

 जारी  रहेगा  ।

 भारतीय  कृषि  भनुसधान  परिषद  के  कुक्कुट  प्रजनन  परियोजना  तथा  कृषि  भर  सहकारिता

 विभाग  के  केन्द्रीय  gage  प्रजनन  पार्को के  अंतगर्त  कुछ  भाश्ाजतक  अण्डों  तथा  मांस  की  किस्म
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 घाले  कुक्कुट  प्रजनक  नसलों  का  विकास  किया  गया  है  और  we  देश  में  हैच  रियों  को  उनमें  विधि

 करने  तथा  किसानों  को  संकर  चरण  सप्लाई  करने  के  लिए  उपलब्ध  किया  जाता  है  ।

 केन्द्रीय  कुक्कट  प्रजनन  फार्मों  तथा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  कुक्कुट

 अनुसंधान  परियोजना  में  छठी  योजना  के  प्रथम  दो  वर्षों  (1980-81  तथा  1981-82)  के  बोरान

 कल  व्यय  ८.1: ह |  156.52  लाख  रुपए  तथा  148.87  लाल  रुपए

 केन्द्रीय  कुक्कुर  प्रजनन  फार्मों  तथा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  कुक्कुट

 अनुसंधान  परियोजना  पे  छठी  योजना  के  दौरान  पोषण  पर  औसत  aren  46-72

 लाख  रुपए  तथा  29.39  लाख  रुपए  हुआ  केन्द्रीय  कुक्कुट  प्रजनन  फार्मों  तथा  भारतीय  कृषि

 संधान  परिषद  के  कुक्कुट  अनुसंधान  परियोजना  की  औसत  विधिक  प्राप्तियां  51.61  लाख

 रुपए  तथा  18.59  लाय  रुपए  रही  ।

 केन्द्रीय  कुक्कट  प्रजनन  फार्मों  तथा  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  अन्तर्गत

 कुक्कुट  अनुसंधान  परियोजना  में  प्रजनन  कार्यक्रम  का  लक्ष्य  कुक्कुट  प्रजनक  नस्लों  के  मामले  में

 राष्ट्रीय  भात्मनिभेरता  प्राप्त  करना  है  जिसे  छठी  योजना  के  दौरान  भी  जारी  रखने  का  प्रस्ताव

 aq  1980-81  झोर  1981-82  के  लिए  विशेष  घटक  योजना  के  झन्त गत  राशि

 171-.  भी  सुरज  भान  :  क्या  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  मे  विशेष  घटक  योजना  के  aa sia  अनुसूचित  जातियो  के  लोगों

 की  बेहतरी  भर  विकास  के  लिए  वर्ष  1:  80-81  भोर  82  के  लिए  पाक-पृथक  कुल  कितनी  राशि

 दी  गई

 उक्त  दोनों  वर्षों  में  उक्त  योजना  के  अन्तर्गत  वास्तव  में  कितनी  राशि  खच  की  गई

 और

 प्रत्येक  के  लिए  नियत  राशि  को  खच  न  किए  जान/कम  खर्चे  किए  जाने  के  क्या

 कारण  हैं  ?

 कथित  भर  प्रमाण  विकास -  सन् त्राल यों  में  उप  मन्त्री  कमला  :  से

 इस  मंत्रालय  द्वारा  केवल  अनुसूचित  जातियों  के  लाभ  के  लिए  कोई  विशेष  घटक

 योजना  तयार  नहीं  की  गई  समाज  के  कमजोर  भर  पिछड़  वर्गों  जिनसे  अनुचित

 जातियों  के  सदस्य  भी  शामिल  को  लाभ  पहुंचाने  के  लिए  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षत्रों  में  उपभोक्ता

 सहकारी  समितियों  के  विकास  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  जेसी  कुछ  योजनायें  तयार  की  गई
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 अ

 2  ।  बल  1980-81  19  3  1-82  के  लिए  इन  दोनों  यो  जनेओं  के  gata  तत्र  तक  आबन्धन  आदि

 निम्न  प्रकार

 को  नाम  ay  बजट  वास्तविक  ay  के

 भा वन् टन  व्यथ  बारे  में  व्यय  न

 करने/कम  व्यय

 करन ेके  कारण

 1980-81  2-75  2.74 शहरी  क्षत्रों  में

 उपभोक्ता  सहकारी  1981-82  3.50*  0.88  *  मितव्ययता  की

 समितियों  का  दृष्टि  से  इस  राशि

 विकास  को  1.00  करोड़

 रु०  तक  सीमित

 किया  गया  था  ॥

 ग्रामीण  क्षत्रों  में  1980-81  4.75  4.75

 उपभोक्ता  सहकारी  1981-82  5-50  4.00x  राष्ट्रीय  सहकारी

 समितियों  ar  विकास

 विकास  राज्य  सरकारों  से

 मांग  कम  होने  के

 कारण  ॥

 वन्य  जोश
 wfafian,  1972  के  धीन  लाइसेन्स

 1715.  डा०  बसन्त  कुमार  पंडित  :  क्या  क्ष  मन्त्री  ag  बताने  की
 कपास

 करेंगे

 30  ard,  1982  को  उन  व्यक्तियों  राज्यवार  सख्या  कितनी  थी  जिनके

 वन्य  जीव  1972  के  अधीन  यथा  विहित  और  जोव  जन्तु-वस्तुओं  में

 व्यापार  करने  के  लिए
 '

 वेध  लाइसेन्स

 कितने  व़्यक्तियों  ने  राज्यवार  वन्य  जीव  afafarr,
 1972  के  अधीन

 नए  लाइसेंसों  के  लिए  आवेदन  किया

 उपयुक्त  आवेदकों  में  से
 प्रत्येक

 राज्य  में  कितने  व्यक्तियों  को  नए  लाइसेन्स  दिए  गए

 गोर

 लाइसेन्स  शुल्क  कितना  है  और  ट्राफी  तथा  जीव  जन्तु  वस्तुओं  में  व्यापार  की  देख

 रेख  के  लिए  कया  तन्त्र  स्थापित  किया  गया  है  ?
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 स्तर ———

 af  तथा  प्रामीण  विकास  मर  are में  राज्य  met  धार०  ate
 :

 एक  विवर  संलग्न  है  ।

 से  वन्य  प्राणी  1972  के  अन्तर्गत  नए  लाइसेन्स  देने  के

 सक्षम  प्राधिकारी  रायों  तथा  संघ  राज्य  क्षत्रों  मुख्य  वन्य  प्राणी  वाइन  केन्द्रीय  सरकार  कोई

 लाइसेन्स  जारी  नहीं  करती  है  ।  लाइसेन्स  फीस  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  को  जाती  है  भोर

 लाइसेन्स  शुदा  व्यक्तियों  के  किये-कलापों  की  निगरानी  भी  राज्य  वन  विभागों  के  वन्य  प्राणी  संघ

 द्वारा  की  जाती  है  ।

 चसिवरणा |  है  द  दि  ज

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  नाम  अन्य  sift  1972

 की  घारा  44  के  rata  जारी  किए  गए

 लाइसेन्सी की  संख्या

 भास्कर  प्रदेश  शुन्य

 10 गुजरात

 हरियाणा  18

 हिमाचल  प्रदेश  शुन्य

 जम्मू  भर  काश्मी र  251

 aaa

 केरल  11

 मध्य  प्रदेश  द्न्य

 महा  राष्ट्  41

 10  मणिपुर

 11.  नागालैंड
 शुन्य

 12  उड़ीसा
 शुन्य

 13  पंजाब

 14  मेघालय

 15  50

 1  सीपीएम
 शुन्य
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 19  ं  १82

 |

 ह  ———

 17.  उत्तर  प्रदेश  86

 18.  पश्चिमी  बंगाल  149

 19.  अण्डमान  तथा  निकोबार

 द्वीप  समूह

 20.  अरुणाचल  प्रदेश

 21.  दादर  नगर  हवेली  शुन्य

 22.  गोवा

 23.  चण्डी गढ़

 24.  दिल्‍ली  106

 25.  पॉंडिचेरी  द्न्य

 26.  लक्षद्वीप  प्रशासन  शुन्य

 eq 27.  मिजोरम

 213 28.  तमिलनाडु

 Je  न० 29.  बिहार

 30.  भवन  ge  न०

 31.  त्रिपुरा  अन्य

 ee

 योग  10
 ee

 टिप्पणी  सेठ  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 उपरोक्त  जानकारों  राज्यों  तथा  संत्र  राज्य  क्षेत्रों  द्वारा  दिए  गए  आंकड़ों  पर

 आधारित  है  ।

 भारतीय  लाल  हिरण  फिर  सौराष्ट्र  के  जंगली  गधे  का  सं  रक्षण

 716.  डा०  वसन्त  कुमार  पंड़ित  :  क्या  थी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कश्मीर-स्टैग  लाल  और  सौराष्ट्र  के

 जो  कि  वन्य  पशुओं  at  दुल में  किस्म  संख्या  का  पता  लगाया  हैं  ;

 यदि  तो  कब  ओर  उनकी  संख्या  कया  थी  ;
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 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 कया  यह  संच  है  कि  गत  दस  वर्षों  में  कमी  C-e2T  को  सख्या  घटकर  1950  रह

 गयी  है  और  जंगली  गधे  की  संख्या  1250  से  घट  कर  150  रह  गयी

 (=) aar क्या  वन्य  जीव  विशेषज्ञ  तथा  प्रसिद्ध  प्रकृति-विज्ञाव-विदों  ने  सरकार  का  ध्यान

 समाप्त  हो  रही  वन्य  पशुओं  की  इन  जातियों  की  ओर  दिलाया  भोर

 यदि  तो  कमी  र-स्टैग
 और  सौराष्ट्र  जंगली  गधों  के  संरक्षण  के  लिए  बपा

 विदा  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्री  atte  alo

 से  इन  प्रजातियों  की  नवीनतम  स्थिति  के  बारे  में  सम्बन्धित  राज्यों  के  प्राधिकारियों

 द्वारा  संरक्षण  किये  जा  रहे  हैं  मौर  इनके  परिणामों  की  जानकारी  ae  समय  बाद  मिल

 सकेगी  ।

 वितत  में  कश्मीरी  हिरणों  और  वन्य  गधों  को  संख्या  में  कमी  माई  किन्तु  हाल

 के  कछ  वर्षों  में  संरक्षण  सम्बन्धी  उपाय  अपनाने  से  इन  प्रजातियों  की  स्थिति  में  सुधार  की  रिपोर्टें

 मिली  है  ।

 हाल  में  इस  प्रकार  को  कोई  विशिष्ट  रिपोर्टे  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 (@)  इग  दोनों  प्रजातियों  को  सत्य  प्राणि  संरक्षण  1972  की  अनुसूची  में

 शामिल  किया  गया  इन  के  शिकार  और  वाणिज्यिक  उपयोग  क  विरुद्ध  पूर्ण  कानूनी  संरक्षण

 प्रदान  किया  गया  है  ।  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा  विशेष  रूप  aaa  गए  ata  स्थलों

 में  इन  प्रजातियों  का  सं  रक्षण  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 केन्द्रीय  कार्यक  मूल्यांकन  संगठन  द्वारा  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्य  क्रम
 के  कार्यकरण  का  पुनरीक्षण  |

 1717.  Me  बसन्त  कुमार  पंडित  :  कया  प्रामीण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  कया  ag  1981-82  में  केन्द्रीय  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  ने  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार

 कार्यक्रम  के  बदले  अनाज  के  कार्यकरण  का  पुनरीक्षण  किया  है  तथा  उसके

 निष्कर्ष  कया  रहे  ?

 : कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मन्त्रों  बालें एवर

 कार्य  मूल्यांकन  संगठन  द्वारा  काम  के  बदले  अनाज  कार्य कम  का  मूल्यांकन  79-80  में  किया

 गया  था  ।  इसकी  अन्तिम  रिपो  1980  में  आई  थी  ।  उन्होंने  अभी  तक  राष्ट्रीय  ग्रामीण

 रोजगार  कार्यक्रम  का  कोई  मूल्यांकन  अध्ययन  नहीं  किया  है  ।
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 ना
 गार  HUT  के  erst  फीतों क राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोज  चाय  मोच  जरे  उ  प्  द  त  afaafaaa  mi  न  ग  बारे  में  frerad  ।

 1718.  डा०  बसन्त  wae  पंडित  ग्रामोण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 कया  मध्य  प्रदेश  राज्य  को  ओर  से  काम  के  बदले  अनाज  कार्यक्रम  से  सम्बन्धित

 खाद्यान्न  की  खुले  बाजार  में  मंजूरी  के  अनियमित  वितरण  में

 सिस्टर  रोलों  में  द  खाद्यान्न  की  घटिया  किस्म
 आदि

 के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 कौर

 यदि  तो  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 कहि  ste  grater  बिकास  मंत्रालयों  में  राच्य  मन्त्री  बालेश्वर  :  जी

 तह दीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 संसद्‌  सदस्यों  एव  राजनीतिक  दलों  को  प्लेट  बंगले  का  आबंटित  करने  का  मानदण्ड

 शभु  he 1/19.  थी  शार ७  एन ०  र  | कक  at  क्या  निर्माण  झोर  आवास  मन्त्री  ag  बताने  की  छुपा

 करेंगे

 राजनीतिक  दलों  तथा  संसद  सदस्यों  को  बंगले  ।  फ्लैट  आबंटित  करने  का  मानदण्ड

 क्या

 क्या  इन  नियमों  का  कठोरता  से  पालन  किया  जा  रहा दै  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  किन्हीं  अनियमितताओं  का  पता  चला  है  भोर  उन्हें  अधिकारियों

 के  ध्यान  में  लाया  गया है  ;  भर

 यदि  तो  इसको  सुधारने  के  लिए  कया  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 aaaia  कार्य  लथा  निर्माण  ste  भ्राता  मंत्रो  भीष्म  नारायण  :

 राष्ट्रीय  स्तर  और  मान्यता  प्राप्त  राजनैतिक  पार्टियों  को  सामान्य  पूल  से  सरकारी  वास

 ara fea  जा  सकता  है  ।

 (a)  हाँ  ।

 तथा  उस  मामले  में  ज़िंदा  आबंटित  निर्धारित  अपेक्षाओं  के  अनुरूप  नहीं  चलता

 आबंटन  को  रह  करने  की  कार्रवाई  की  जाती  है  ।
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 जल  झोर  सल  व्ययन  विभाग  दारा  यमुना  के  पानी  का  पोने

 का  प्रयोजन  हेतु  प्रयोग  में  लाया  जाना

 1720,  श्री  राम  fag  वाक्य  क्या  निर्माण  कौर  आवास  मन्त्री  जल  गोर  मल  ब्यान

 विभाग  द्वारा  यमुना  के  पानी  को  पीने  के  रूप  में  प्रयोग  के  बारे  में  29  1982  के  अतारांकित

 प्रशन  संख्या  579:  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 बया  बाद  से  sear  बांध  तक  के  az  नालों  के  amar  में  गिरने  के  बारे  में

 सूचना  एकत्र  की  जा  चकी  है  ;  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ale  झकास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  :  eft

 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  एवं  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्‍ली  में

 17  नाले  हैं  जो  दिल्‍ली  में  बजी
 राबाद

 की  निचली  धारा  में  यमुना  में  था  आगरा  नहर  में

 गिरते  हैं  ।  जल  निवारण  तथा  नियंत्रण  केन्द्रीय  बोड़े  द्वारा  कुछ  समय  पहले  किए  गए

 एक  सर्वेक्षण  के  अनुसार  इन  17  नालों  से  प्रतिदिन
 5,37,360

 किलो  मीटर  मन्दा  पानी  बहता

 ह ै।

 जल  श्रापूरति  दिल्‍ली

 1721.  थी  राम  fag  शाक्य  :  बया  निर्माण  झोर  aaa  मन्त्री  जल  angie
 दिल्‍ली  के  बारे  में  5  1982  के  अतारांक्ति  प्रश्न  संख्या  6813  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  अनुबन्ध  करारों  के  मामले  में  मध्यस्थता  के  लिए  जल

 आपूर्ति  विभाग  द्वारा  बहुत  बड़ी  राशि  के  भूगतान  के  बारे  में  जानकारी  इस  बीच  एकत्रित  कर  ली

 गई  हैं  ;

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ele  giaie  मंत्रो  (eit  भीष्म  नारायण  fag)  :

 हाँ  ।

 (@)  दिल्ली  जल  प्रदाय  एवं  ब्ययन  स्थान  द्वारा  पिछ्ले  5  वर्षों  के  दौरान  मध्यस्थ  के
 नि  ह्म  os  an  fe, Tee  wv  नार  td fag  भुगतान  की  गई  र  वरण  में  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 नशशनएटएएशट  न  विभीिवििदिवीनीििनिनिििवििविनिधिर

 दक्षिण  दिल्ली  में  पानी  को  कमो

 17.2.  डा०  यू०  झा जमी :  क्या  निर्माण  शोर  मन्त्री  ag  बताते  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  दिल्‍ली  में  पानी  की  भारी  कमो  है  जिसके

 स्वरूप  बड़ी  संख्या  में  महिलाओं  को  दिल्‍ली  जल  मल  व्ययन  संस्थान  के  कार्यालय  zat

 मंजिल  पर  धरना  देना  पड़ा

 क्या  तनी  कुछ  समय  के  लिए  काल  और  कुछ  समय  के  लिए  सांभर  काल  को

 थोड़ा-थोड़ा  करके  है  ओर  क्या  पानी  पुरे  प्रवाह  के  साथ  पर्याप्त  समय  तक  उपलब्ध  नहीं  होता

 क्या  अधिकांश  पानी  के  मोटर  तो  त्रुटिपूर्ण  है  याਂ  उपभोक्ता  ओ  को  अधिक  धनराशि

 के  बिल  दिए  जाते

 क्या
 पानी  के  मीटर  ऐसे  स्थानों  पर  लगाए  गए  जहां  मीटर  पठन  ठीक

 से  नहीं  किया  जा  कौर

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  हेतु  उठाए  जा  रहे  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सत  गप  कार्य  तथा  निर्माण  आवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण  तथा

 दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  कालका  झुग्गी-झोपड़ी

 मलिन  बस्ती  टूर्नामेंटों  के  कुछ  लोगों  न  उनके  टूर्नामेंटों  में  पानी  की  कमी  के  सम्बन्ध  में  लिक  हाउस

 में  स्थित  दिल्‍ली  जल  प्रदाय  तथा  मल  व्ययन  संस्थान  के  कार्यालय  के  सामने  24.6.19+2  को

 प्रदर्शन  किया  था  ।  दक्षिण  दिल्ली  के  कतिपय  पाकेटों  में  जो  कि  वितरण  पद्धति  के  अन्तिम  किनारे

 पर  या  उ  चे  स्थानों  पर  स्थित  गरमियों  के  दौरान  पानी  की  कमी  महसूस  को  जाती  है  ।

 नहीं  ।

 तथा  (3.)  इत  संस्थान  ने  सुचित  किया है  कि  जब  कभी  भी  ठीक  प्रकार  से  मीटर

 रीडिंग  लेने  में  कठिनाई  होती  है  तो  आंटियों  से  मोटरों  को  उचित  स्थान  पर  लगवाने  के  लिए

 अनुरोध  किया  जाता  है  ।

 दिल्ली  में
 भ्रनभिकुत  कालो  नियां

 1723.  थी  खरीदा  रावत :  क्या  निर्माण  ale  श्रीवास  मंत्री  ag  बताने  की  क्या  करेंगे

 कि  उनके  मन्त्रालय  ग  AO ने  =  उ afa  उचित  करने  के  टे
 |  लए

 ह re  प्रा  कदम  उठाने  विचार  किया  है  कि

 भविष्य  में  दिल्ली  में  अनधिकृत  कालोनियों का  निर्माण  न  हो  ?
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 संसदोय  काय  तथा  faster  झोर  wise  मन्नो  (wer  नारायण  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  ने  सूचित  कि  है  कि  वत  कालोनियों  की  वृद्धि  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित

 उपाय  faa  जाते  हैं  ।--

 1.  भूमि/प्लाटों  की  ade  बिक्री  के  मामलों  की  पोट  पुलिस  के  विशेष  कक्ष  को

 की  जाती  है  जिसे  इस  प्रयोजन  हेतु  दिल्‍ली  प्रशासन  के  aaa  गठित  किया  गया  है  ।

 «८.  ज्यो  ही  नवीन  अनधिकृत  निर्माण  ध्यान  मे  आता  है  दिल्‍ली  विकास

 1957  के  प्रावधानों  के  अंतगर्त  vd  गिराने  को  कार्यवाही  की  जाती है  ।

 3.  रिक्त  भूमि  पर  बाढ़  लगाई  जा  रही  है  ।

 4.  विकसित  प्लाटों  को  बड़ी  संख्या  में  जनता  को  fea  जा  रहा  है  ताकि

 वे  प्लाटों  की  ade  बिक्री/खरीद  में  शामिल  न  हो  ।

 5.  भूमि  पर  नजर  रखने  के  लिए  बड़ी  संख्या  में  चौकीदार  रखे  गये  हैं  ।  दिल्‍ली

 नार  निगम  1957  के  प्रावधानों  के  अन्तर्गत  दिल्‍ली  नगर  निगम  द्वारा  भी

 अनाधिकृत  निर्माण  के  विरुद्ध  कार्यवाही  को  जाती  है  ।

 दिल्‍ली  में  ऐसे  अपराधों  से  प्रभावी  ढंग  रे  निपटने  के  लिए  इस  विषय  में  कानून  के  प्रावधानों

 को  सख्त  करने  के  लिए  प्रासंगिक  संविधियों  को  संशोधित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 स्वीकृति  के  लिए  बड़ी  पुन पन  नदो  पर  बांध  के  निर्माण  को  योजना

 1724.  शी  राम  विलास  पासवान

 भी  रामावतार  कया  सिचाई  मन्त्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 क्या  बिहार  में  पटना  जिले  के  हमीद  नगर  में  पुनपुन  नदीं  पर  aia  के  निर्माण

 सम्बन्धी  21  करोड़  रुपये  बी  योजना  कई  वर्षों  में  केन्द्रीय  जल  gala  के  विचारार्थ  पड़ी  हुई

 क्या  यह  सच
 है

 कि  बिहार  सरकार  इस
 योजना

 को  स्वीकृति  प्रदान  कर  चुकी

 क्या  इस  योजना  के  पूरा  हो  जाने  से  लगभग  पचास  हजार  एकड़  भूमि  सिचाई

 हो  सके गी  तथा  इससे  बाढ़ों  को  नियन्त्रित  बनने  में  मदद  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  योजना  को  कब  स्वीकृति  देने  का  विचार

 सिचाई  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  बिहार  सरकार

 द्वारा  मप्र  158]  में  भेजी  गई  पुनपुन  ed  सिचाई  परियोजना  बी  पेरिस  उल  योग  में  जांच

 की  जा  रही  है  और  GOs  कर  मे  राज्य  सरबर  से  पन्न-व्यवहार  fear  जा  रहा  है  ।
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 राज्य  सरकार  के  अनुमोदन  के  बारे  में  केन्द्र  को  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई

 इस  स्कोर  में  बिहार  के  गया  भर  पटना  जिलों  में  55,120  हैक्टेयर  क्षत्र  में  सिधाई
 की  परिकल्पना  की  गई  है  ।

 योजना  आयोग  द्वारा  इस  रकम  को  राज्य  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  जल

 आयोग  को  टिप्पणियों  के  उसर  भेजने  गौर  उसकी  तकनीकी  आधिक  व्यवहायंता  तथा  लागत

 करता  सिद्ध  हो  जाने  पर  निमार  करेगी  ।

 नोटों  के  आक्रमण  के  कारण  झाम  को  फसलों  को  हानि

 1726.  भी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  कभी  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 न्या  उत्तर  प्रदेश  तथा  बिहार  में  कीटों  के  आक्रमण  के  कारण  आम  को  फसलों  को

 पिछले  3-4  वर्षों  से  निरन्तर  भारी  जवानी  हो  रही

 यदि  तो  उत्तर  प्रदेश  भौर  बिहार  को  कितनों  हानि  हुई  भोर

 इस  हानि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  बोर  भविष्य  में  क्या

 कारवाई  करने  का  विचार  है  ?

 mia  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला  :  से

 जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  ।

 उत्तर  प्रवेश  भर  बिहार  में  हरिजन  गांवों  में  पेय  जल  का  संकट

 1727.  थी  राजनाथ  सोनकर  शास्त्री  :  क्या  निर्माण  ate  श्रीवास  मन्त्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  किः

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  के  हरिजन  आदिवासी  गांवों

 पेय  जल  का  गम्भीर  संकट  है

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  जौनपुर  और  वाराणसी  जिलों  में  हरिजनों

 को  पानी  को  घोर  कसी  के  कारण  अपने  waral  को  छोड़कर  अन्य  स्थानों  में  चने  जाता  पड़ा
 ओर

 सब  हिन्दुओं  ने  उन्हें  अपने  कु  ओं  से  पानी  लेने  से  भोर

 यदि  तो  सरकार  इन  स्थानों  में  पानी  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  कया  कदम  उठा

 रही

 संसदीय  stg  तथा  निर्माण  धौर  भ्राता  मन्त्री (  थ्री म ेfey  नारायण  :  से

 पेय  अल  पूर्ति  राज्य  का  विषय  है  कौर  विशेष  क्षेत्रों की  स्थिति  की  सूचना  उन  सम्बन्धित  राज्य
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 सरकारों  के  पास  उपलब्ध  होगी  जिन्हें  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  भी  आवश्यक  कदम  उठाने  होते  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  को  उनके  ग्रामीण  पेय  जल  पूर्ति  कार्य  क्रमों  में  अनुसूचित  जनजातियों  की

 आवश्यकताओं  पर  उच्च  भारती  देने  का  अनुरोध  किया  गया  गया

 जिला  मधुबनी  में  चनपरा  स्थान  पर  बृत्ताकार  बांध  का  निर्माण  करने  के

 लिए  बिहार  को  सलाह

 1728.  श्री  भोगेन्द्र  भ्या  कया  सिचाई  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  बिहार  सरकार  को  राज्य  में  मधुबनी  जिले  के  बेनीहादती  खण्ड

 बे  भन्तगंत  चनपुरा  पू  गांव  के  चारों  ओर  वृत्ताकार  बांध  का  निर्माण  करने  की  सलाह  दी  at

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरे  क्या  हैं  बौर  उस  पर  कार्यवाह  की  गई  तथा

 आवश्यकता  क्या  थी

 (7)  eager  के  चारों  ओर  serene  तत्सम्बन्धी  तकनीकी  उसके  अंतगर्त

 आने  बाली  कल  कमी  आदि  के  सम्बन्ध  में  अद्यतन  स्थिति  क्या  भोर

 क्या  बांध  के  तीसरे  मार्ग  के  सम्बन्ध  में  जनता  ने  विरोध  प्रकट  किया  है  और  यदि  at,

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरे  क्या  है  ?

 सिचाई  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ज़ियाउर  रहमान  ओर

 भारत  सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के
 ठोस  ओर  बहन  नदियों  के  बाढ़

 उमड़  जलसे  चनपुरा  गांव  को  सुरक्षा  करने  के  लिए  31.50  लाख  रुपए  की  लागत  पर  स्कीम

 1980  में  राज्य  की  तकनीकी  सलाहकार  समिति  द्वारा  स्वीकार  कर  ली  गई  इस

 स्कीम  लगभग  172.10  हैक्टेयर  (425  भूमि  की  सुरक्षा  करने  के  लिए  चैनपुरा  गाँव  के

 चारों  ओर  घुमाने  वलय  बंध  को  ऊचा  करने  और  उसे  gag  बनाने  तथा  दो  पम्प
 केन्द्रों

 कौर  जल  निकास-एवं-बाढ़  रोधी  जल  द्वार  के  प्रतिष्ठापन  की  व्यवस्था  है  ।

 " (a)  और  बिहार  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  कछ  अतिरिकत  क्षेत्रों  को  शामिल

 करने  के  संरेखन  में  कुछ  परिवर्तन  किया  गया  है  कि  बंध  के  संवेदन  थे  असन्तुष्ट  हुए  कछ

 लोगों  ने  स्थगन  भादेश  के  लिए  बिहार  उच्च  न्यायालय  में  याचिका  दायर  की  कार्य

 प्रगति  पर

 भारतीय  कथा  अनुसंधान  परिषद  के  संस्थान

 1729,  को  राजना धान  सोनकर  शास्त्रो  :  क्या  कमी  मन्त्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे
 कि
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 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  प  रजक लला  पल  प्त  स्थानों  के  qa  a7 Lf]  Pravy  भषपषि झ  उपलब्ध दै
 छोर  उसमें  से  कितनी  भूमि  पर  इमारतें  हैं  और  कितनी  पर  फसलें

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  संस्थान  का  उत्पादन  क्या  और  सीमित  और  az

 सिंचित  भूमि  के  लिए  प्रति  एकड़  वार्षिक  लाभ  दिखाते  हुए  बीज  रवि  की  fant  सहित  मार्किट

 भाव  पर  फसलों  का  कुल  मूल्य  कितना

 पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  संस्थान  में  फपल/बीज  कर्म वा  मशीनरी

 भोर  रख-रखाव  पर  कितना  ब्यय  ओर  पू  जी-निवेश  भर

 कया  उपयु कत  के  आधार  पर  कार्य  निष्पादन  को  संतोष  नाक  समझा  जाता  है  भर

 प्रत्येक  संस्थान  की  प्रबन्ध  समिति  द्वारा  उक्त  विश्लेषण  नेमी  रूप  से  किया  जाता  है  ओर  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  शासी  निकाय  के  सामने  रखा  जाता  और  यदि  तो  उनके  निष्कर्षों

 कासार  व्या  है  ?

 क्ष  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों में  राज्य  मंत्रो  कार  ato
 :

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  संस्थानों  से  सूचना  एकत्रित  कौ  जा  रही  है  और  उसे

 सभा  के  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 तथा  जिन  खातों  को  रखा  जाना  भयभीत  है  उनमें  निवेशों  की  लागत  या  अन्य

 लागतों  को  पृथक  रूप  से  फसलों  उत्पादन  तथा  सिंचित  ओर  गेर-सीमित  भूमि  के  लिए  नहीं

 दिखाया  जाता है
 ।  संस्थाओं  का  उद्देश्य  विभिन्‍न  विषयों  पर  अनुसंधान  कार्य  करना

 है
 और  संस्थानों

 का  उद्देश्य  लाभ  कमाना  नहीं  है  ।  इस  कारण  से  ही  अनुसंधान  सम्बन्धी  उद्देश्यों  के  लिए  निवेशों

 को  जान-बूझकर  बढ़ाया  या  कम  किया  जाता  है  जो  कि  अनुसंधान  की  आवश्यकताओं  पर  निर्भर

 है  ।  अब  जो  तीन  वर्षों  के  लिए  सभी  उप  केन्द्रों  से  विश्लेषणों  को  मांगा  गया है  उसे  संस्थानों  द्वारा

 फिर  से  तयार  करना  होया  कौर  इसे  तेयार  करने  में  जो  समय  भोर  श्रम  लगेगा  उसे  उपलब्ध

 परिणामों  के  साथ  सानुपातिक  नहीं  फिया  जाएगा  ।

 संस्थानों  के  उद्देश्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उपरोक्त  भाग  (|@)  और  में  दिए

 मए  मानदंडों  पर  चला  नहीं  किया  जाना  हैं  ।  अतः  इस  प्रकार  का  कोई  विश्लेषण  करना  या  उसे

 प्रबन्ध  समिति  के  सामने  रखने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 इसके  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  नियमों  के  संस्थानों  की  प्रबंध

 समिति  की  कार्यवाही  को  शा घी  निकाय  के  सामने  रखे  जाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।
 ्

 अनुसंधान  काय  भर  उपलब्धियों  से  सम्बन्धित  एक  रिपोर्ट  शासी  निकाय  के  aaa

 रखी  है  ।  किसी  एक  विशिष्ट  वर्ष  में  भारतीय  कुली  अनुसंधान  परिषद  के  संस्थानों  के  सम्पूर्ण
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 नशा कार्य  को  परिषद  की  वार्षिक  रिपोर्टें  में  भी  दिख  पया  जाता  लथा  भा

 re

 अनुसंधान  परिषद

 की  दासी  निकाय  तथा  बारीक  सामान्य  निकाय  के  सामने  रखा  जाता  है

 गुजरात  में  गेस  पर  आधारित  उर्वरक  संयन्त्र  को  स्थापना  करना

 1730.  श्री  मोहन  लाल  पटल  :  क्या  कवि  मंत्री  यह  बताने  की  बपा  किट कर गे

 गुजरात  राज्य  में  हजी रा
 में  पर  भाषा  रित  उर्वरक  संयन्त्र  की  स्थापना  करने  की

 लागत  कितनी

 निर्माण-कार्य  कब  शुरू  किया  गया  था  और  परियोजना  कब  तक  पुरी  हो  जाने

 को  सम्भावना  है

 (7)  इसको  उत्पादन  क्षमता  क्या  कौर

 बपा  यह  सच  है  कि  निर्माण-कार्य  में  विलम्ब  हो  रहा  है  और  यदि  तो  उसके

 मुख्य  कारण  क्या  हैं  ?

 कथा  ध्रौर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  कमला  :  से

 हजारी  save  कम्पलैक्स  कृषक  भारती  सहकारी  समिति  लिमिटेड  द्वारा  लगाया  जा  रहा  है  ।

 कृषक  भारती  सहकारी  समिति  ने  परियोजना  की  संशोधित  पू  जी  लागत  का  अनुमान  980  करोड़

 रुपये  लगाया  ।  इस  परियोजना  के  क्रियान्वयन  की  प्रारम्भिक  नत्थी  31  मान  1981  परि

 योजना  दो  away  में  पुरी  की  जाएगी  प्रत्येक  चरण  में  1350  एम०  टी०  पी०  do  का  ए

 मोनिया  aaa  और  प्रति  1100  ute  eto  पी०  डी०  के  दो  यूरिया  स्ट्रीम  शामिल  हैं  ।  प्रथम

 चरण  का
 व्याਂ

 रिक  उत्पादन  1984  से  और  द्वितीय  चरण  का  1985  से  शुरू

 होने  की  ara  है  परियोजना  की  यूरिया  उत्पादन  करने  की  प्रति  वर्ष  क्षमता  14.5  लाख  मीटरी

 टन  होगी  ।  निर्माण  काय  समयबद्ध  चल  रहा  है  ।

 तमाम  गट  के  सामन  पड़े  कड़े  करकट  को  हटाना

 173).  छी  मंगल  राम  प्र  सी  :  व्या  निर्माण  wiz  sae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे

 कि  तुक  मान
 गेट  के  सामने  मेजर  चमन  लाल  रोड  पर  पड़े  कूड़े  करकट  को  हटाने  के  लिए  कितनी

 बार  टका  दिया  ग्या  था  aly ठेले  दारों  को  कितनी  राशि  दी  गई  और  क्या  कुड़ा
 कट  पहले  at  are  वहां  पड़ा है

 ?

 संसदीय  काय

 म

 ठा

 निर्माण

 धौर  आवास  मन्त्रों  (eit  भाष्य  नारा  :  दिल्‍ली  नगर
 निगम  ने  निम्न  ट्रक  से  सूचना दी  है  7.0

 267



 लिखित  उत्तर  19
 1982

 1)  कितनी  बार  &%  दिए  गए

 (1)  1981-82 में  12

 (2)  1982-83  में  3

 (30-6-82

 2)  1-4-81  से  31-3-82  तक  आबंटित  किए  गए  कार्यों  के  लिए  प्रत्येक  समय  किया  गया

 भुगतान  |

 प्रीतम  fag  1-19,134-31  रुपये

 2-29,926.44  eat

 श्री  चरण  fag  मोदी  1-29,403.21  रुपये

 2-27,4 5  8.59  रुपये

 3-29,925.47  रुपये

 5-33,118.62  रुपये

 एच  ७  पी०  एस०  zee  1°39,853-93  रपये

 2-5,950,83  सपने

 3-29,8  57-44  रुपये

 4-29,99
 8.47  रुपये

 dad  एस०  के  ०  एण्ड  कम्पनी  1-28,48 5.  36  रपये

 उपयुक्त  ढंके दारों  को  किया  गयां  कुल  भूगतान  3,40, 33.0  3-59  रुपये

 1-4-1982  ये  30-6-82  तक  आबंटित  कार्यों  के  लिए  प्रत्येक  समय  किया  गया  भुगतान

 1-32,443-95  रुपये dad  एच०  पी०  एस०  ced

 2-29,974.70  रुपये

 3-28,989.95  aa

 <_<

 लोग  91,408-60  रुपये

 oe  ee  ee  eee

 शाहिर  स्थल  उद्दिष्ट दिल्‍ली  नगर  निर्गम  ने  आगे  बताया  है  कि  मेजर  चमन  लाल  माग  पर

 किया  गया  है  जहां  नित्य  प्रति  शहर  सें  मितवा  जा
 रहा  यह

 मलवा  समय-समय
 पर
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 हटाया  जा  रहा  हे  जिसके  लिए  निविदाएं  आमन्त्रित  करके  ate  औपचारिकताओं  के  पूरा  करने  के

 बाद  सक्षम  प्राधिकारी  अनुमोदित  आकलनों  के  आधार  पर  ठेके  दिए  जाते  हैं  ।  यह  मलवा

 सैनिटरी  cos  फिल  एल०  स्थल  बिंग  रोह  पर  डाला  जाता  है  जहां  इसे  कूड़ा  करकट

 को  saa  के  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ।  मलबा  प्रतिदिन  डाला  है  इसलिए

 कुछ  मलवा  स्थल  पर  रह  जाता  है  ।  हालांकि  उसे  नियमित  रूप  से  हटाने  के  प्रयास  किये  जाते  हैं  ।

 नई  बिल्ली  नगर  पालिका  में  जूनियर  पलकों  की  भर्ती

 1732.  थो  पटल  बिहारी  वाजपेयी :  क्या  निर्माण  भोर  anna  मन्त्री  यह  बताने  को

 कपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्लो  प्रवासन  को  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  द्वारा  जूनियर
 पलकों  की  भर्ती  में  बड़े  कमाने  पर  की  गई  अनियमितताओं  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 बताया  भी  सच  है  कि  12  और  13  1980  को  लिखित  परीक्षा  में  बैठने

 चाले  16500  आवेदकों  की  उपेक्षा  की  गई  थी  और  रा  नैतिक  आधार  पर  जताई  नियुक्तियां  की

 गई  थीं  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  नई  दिल्ली  नगरपालिका  के  संकल्प  दिनांक  10  198)
 के  द्वारा  तथा  नियुक्तियों  को  नियमित  कर  दिया  गया  ओर

 (*)  यदि  तो  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  संकल्प  दिनांक  10
 1982  पर  रोक  लगाने  के  लिए  क्या  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ?

 संसदीय  काय  तथा  प्रमाण  शौर  श्रीवास  मन्त्री  भीष्म  नारायण

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  यह  सत्य  है  कि  12-7-80  कौर
 13-7-80  को  16500  उम्मीदवारों  को  लिखित  परीक्षा  के  लिए  बुलाया  गया  था  ।  उन्होंने  बताया

 है  कि  यह  कहना  सत्य है  कि  तद थें  नियुक्तियां  राजनैतिक  आधार  पर  की  गई  ।

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सुचित  किया  है  कि  तदर्थ  नियुक्ती  के  लिए  पालिका
 द्वारा  एक  लिखित  परीक्षा  लो  गई  थी  ale  जो  इस  परीक्षा  में  सफल  हुए  उन्हें  पालिका  के

 10-4-1981  के  संकल्प  से  नियमित  किया

 (7)  ये  शिकायतें  दिल्‍ली  प्रशासन  के  जांच  के  अधीन  हैं  ।
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 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  के  qetat  का  आबंटन

 1733.  थी  हुसेन  :  क्या  निर्माण  ele  झावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (+)  गत  पाँच  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  श्र  कितने-कितने

 फ्लैट  कौर  भूखण्ड  arafeea  किए

 भागामी  पांच  वर्षों  के  अर्थात्‌  छठी  पचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  भ्रमणी-वार

 कितने-कितने  प्लेट  भोर  wees  भाबन्टित  किए  जाने

 वर्तमान  समय  में  नौ  अनुमान  नित  लागत  क्या  है  तथा  छठी  पंचवर्षीय

 योजना  के  अन्त  तक  कितनी-कितनी  हो  जाएगी  ;

 (7)  इस  मूल्य  पर  मध्यम  आय  वर्ग  निम्न  आय  जगं  और  कमजोर  वग  उन्हें  कस  खरीदने

 में  समर्थ  होंगे  तथा  उनका  भुगतान  किस  ढंग  से  किया  कौर

 (8.)  इन  फ्लैटों  के  आवंटन  के  लिए  निर्धारित  मागं दर्शी  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ate  श्रीवास  मन्त्रों  whew  नारायण  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 राज्यों  द्वारा  उन  विकास  निगमों  को  रवाना

 1734,  श्री  एच०  एन०  ara  क्या  कथित  मन्त्रों  यह  बताते  की  कप  करेंगे  कि  :

 क्या  राज्य  सरकारों  ने  केन्द्रीय  सरकार  भेड़  तथा  भेड़  उत्पादों  के  विपणन  हेतु

 भेड़  नस्ल  सुधार  सहकारी  समितियां  को  स्थापना  करने  के  लिए  ऊन  विकास  निगमों  का  गठन

 करने  सम्बन्धी  सलाह  का
 अनुपालन

 करना  शुरू  कर  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  सम्बन्ध  में  प्रत्येक  राज्य  ने  कितना

 प्रगति की

 anf  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों
 में  राज्य  मन्त्री  arte  वी०  :

 तथा  जी  हां  ।  जम्मू  और  गुजरात  तथा  कर्नाटक  राज्यों

 | |
 राज्य  सरकारों

 मथ दी ने  भेड़  तथा  ऊन  विकास  सनिगमों/बोडों  का  स्थापना  की  है  से  उपलब्ध  हुई  प्रगति

 सम्बन्धी  जानकारी  मांगी  गई  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
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 लिखित  कतर

 चोरी  सम्बन्धी  नीति

 1735.  धरी  सत्येन  नारायण  fag:  क्या  काष  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चीनी  के  सम्बन्ध  में  कोई  दीपावली  नीति  तेयार  की

 यदि  तो  क्या  नीति  निर्धारण  का  उद्देश्य  80  लगी  टन  और  इससे  अधिक  मात्रा

 में  चीनी  के  वारिक  उत्पादन  को  व्यवस्थित  करना  कौर

 यदि  तो  सरकार  का  एक  वर्ष  चीनी  के  अत्यधिक  उत्पादन  और  दूसरे  वर्ष  चीनी

 की  कमी  से  sor  घट-बढ़  की  स्थिति  का  मुकाबला  किस  प्रकार  करने  का  विचार  है  ?

 कथा  धौर  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  उप  मन्त्री  कमला  :  और

 चीनी  की  दीघंकालीन  गन्ने  और  चीनी  के  उपलब्धता  और  मूल्य  आदि  में

 प्रत्येक  वर्ष  व्यापक  उतार-चढ़ाव  होने  के  कारण  आने  वाली  विभिनन  बाधाओं  को  ध्यान  में  रखकर
 की  जाती  है  ।  इसमें  ऐसी  समस्याएਂ  पदा  हो  जाती  है  जिसके  लिए  नीति  सम्बन्धी  पैरामीटरों

 में  उपयुक्त  सुधारात्मक  उपाय  और  सूझ  बूझ
 के  साथ  परिवर्तन  करना  लाजिमी  हो  जाता  है  ताकि

 विभिन्न  स्थितियों  से  निपटा  जा  सके  ।  नीति  सम्बन्धी  विभिन्‍न  विकल्पों  पर  विचार  करने  के  बाद

 सरकार  ने  दोहरी  मूल्य  प्रणाली  के  साथ  चीनी  पर  आंशिक  नियन्त्रण  की  नीति  तैयार  की  थी  और

 नियन्त्रण  के  अल्प  ब्यवघान  के  साथ  इसे  1967-68  से  अपनाया  है  ।  इस  होती  का  se  दय  उपभोक्ता

 गन्ना  उत्पादक  ओर  चीनी  के  परस्पर  विरोधी  हितों  के  बीच  संतुलन  बनाए  रखना  और  चीनी  के

 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  में  सहायता  करना

 कुल  आंशिक  नियन्त्रण  की  नीति  से  चीनी  के  उत्पादन  में  तेजी  से  विधि
 करने  में  मदद  मिनी  है  ओर  इसके  उत्पादन  में  भारी  उतार-चढ़ाव  को  रोका  जा  सका  है  ।  किसी

 भारी  उतार-चढ़ाव  की  हालत  में  समुचित  सुधारात्मक  किए  जाते  है  ।

 प्रसाद  नगर  में  मध्यम  राय  वर्ग  के  geal  में  सुधारात्मक  काय

 1736.  भी  ह  एस०  क्या  निर्माण  झोर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 fa :

 क्या  माननीय  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  ने  सभा  में  यह  घोषणा  की  थी  कि  प्रसाद

 नगर  में  152  मध्यम  आय  वर्ग  फ्लैटों  में  सुधारात्मक  कार्य  ठे  केदार  के
 जोम  और  जिम्मेदारी

 पर  किया

 क्या  ठेकेदारों  ने  कोई  सुधारात्मक  यं  नहीं  किया  कौर

 ऐसी  परिस्थिति  में  निवासियों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  रखते  हैं  ?
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 संसदीय
 कार्य  तथा  निर्माण  wit  urate  मन्त्री  भीष्म  नारायण  fag)  :  (*)  जो

 हां  ।  प्रसाद  नगर  में  352  मध्यम  आय  वर्ग  के  फ्लैट  हैं  न  कि  152  फ्लैट  |

 तथा  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया
 है

 कि  माध्यमिक  ठेकेदार  के

 जोखिम  भर  लागत  पर  र  हाय  अन्य  अभिकरणों  से  कराए  जा  रहे  हैं  ।

 राजघाट  मसें  पैदल  पथ  पर  लाल  पत्थरों  का  fasta  जाना

 1737-  भी  मिल  रास  प्रेमी  :  बध  निर्माण  ate  झ्रावास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 राजघाट  में  पैदल  पथ  पर  लाल  पत्थरों  को  बिछाने  के  लिए  दिए  गए  ठेके  का  मृत्य

 क्या  है  और  उस  फोन  का  विवरण  बया  है  जिसे  यह  ठेका  दिया  गया  है  और  क्या  वहां  लाल  पत्थरों

 को  निवाण  के  बाद  भूमि  धस  गई  थी  तथा  क्या  पत्थरों  के  बीच  के  स्थान  में  पीली  मिट्टी  भरने  के

 लिए  एक  अलग  ढका  दिया  गया

 यदि  तो  वहां  पीली  मिट्टी  के  स्थान  पर  कूड़ा-करकट  भरने  के  क्या  कारण  है

 तथा  क्या  पहल  पथ  की  मरम्मत  का  ठेका  को  दिया  गया  था  |

 संसदीय  ara  तथा  निर्माण  धौर  आवास  मन्त्री  wien  नारायण  (*)  तथा

 सूचना  एकत्र की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 चावल  का  निर्यात

 1738.  थी  पी०
 राजगोपलन  नायडू  :  क्या  कृषि  मन्नी  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  चावल  का  rey  देखों  को  निर्यात  कर  रही

 यदि  तो  उस  ad  के  निर्धारित  लक्ष्य  क्या  भर

 आध्  प्रदेश  से  कितनी  मात्रा  निर्वात  की  जाएगी  ?

 कमी  तथा  ग्रामीण  fasta  भन्त्रालयों  में  उप  मंत्री  कमला
 कुमारी  )  जी

 हो ं।

 1982-83 के  दौरान  1.75  लाख  मीटरी  टन  बासमती  चावल  वियात  करने  ar

 लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।  जहां  तक  अन्य  चावल  का  सम्बन्ध  भारतीय  खाद्य  निगम  के

 माध्यम  से  सोवियत  श्षंघ  को  निर्यात  करने  के  लिए  फिलहाल  3.46  लाख  मीटरी  टन  की  मात्रा

 का  वायदा  किया  गया  है  ।

 राज्यवार  निर्यात  रने  के  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किए  जाते  हैं  ।
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 होटल  Rada  के  feat  के  लिए  eee atae  aa  कठिनाई

 1740.  श्री  शटल  बिहारी  वाजपेयी  :  क्या  निर्माण  झोर  दावा  ल  सरना  यह  बताने  की  कृपा

 करेगे

 क्या  यह  सच  है  कि  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  ने  प्योर  ड्रक्स  लिमिटेड  द्वारा  निर्माण

 किए  जा  रहे  मेरिलिन  को  300  टन  सीमेंट  को  सप्लाई  की

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  यह  सीमेंट  नई  दिल्‍ली  नगर  जिसका  भाई

 इस  होटल  परियोजना  में  जन  सम्पर्क  अधिकारी  के  रूप  में  काय  कर  रहा  के  अनुदेशों  के  ata

 सप्लाई  किया  गया  था  ।

 यदि  तो  को  सीमेंट  की  सप्लाई  करने  के  क्या  कारण  हैं  और

 किन  नियमों  के  अस्तंगत  यह  प्राइवेट  पार्टी  को  सप्लाई  किया  गया  जबकि  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका

 को  अपनी  परियोजनाओं  के  लिए  सीमेंट  के  न  होने  से  कठिनाइयां  हो  रही  और  इसने  अतिरिक्त

 मूल्य  पर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  और  रेलवे  से  सी मेंट
 खरीदा

 गौर

 सीमेंट  के  कब  तक  वापस  मिल  जाने  की  सम्भावना  हैं  ?.

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  ate  भ्राता  सन्तरी  भीष्म  नारायण  तथा

 (@)  हां  ।

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  कि  सीमेंट  उघार  पर  उस  समय  सप्लाई

 किया  गया  था  जब  कि  तई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  पास  सीमेंट  के  भण्डार  की  स्थिति  सन्तोषजनक

 थी  ।  इस  होटल  परियोजना  का  निर्माण  एशियाड  के  लिये  किया  रहा  है  भोर  भवन  पूर्ण  होने

 पर  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  को  सौंपा  जाना है  ।  इससे  नई  दिल्लो  नगर  पालिका  को  किसी  भी

 परियोजना  को  नुकसान  नहीं  हुआ  ।  जब  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  को  सीमेंट  की  सप्लाई  मिलते

 में  विलम्ब  हुआ  तो  उन्हें  भी  दूसरे  संगठनों  से  सीमेंट  उधार  लेना  पड़ा  |

 शीघ्र  जेसा  कि  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  ने  सूचित  किया  है  ।

 चरा पु जी  में  पेड़ों  का  गिराया  जाना

 1741.  श्री  aaa  विश्वास  :

 थी  रेण  पद  दास  :

 aT श्री  बाजू  बन  रियान  :  कया  कुकी  मन्त्री  यह
 a  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार  का  ध्यान  मेघालय  में  चेरा पूजी  में  पेड़ों  के  अन्धाधुन्ध  गिराये  जाने  के

 बारे  में  समाचार  की  भर  दिलाया  गया है  जिससे  विश्व  का  सब  से  अधिक  वर्षा  वाला  स्थान  qua
 बंजर  होता  जा  रहा
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 यदि  तो  उक्त  समाचार  पर  सरकार  की  क्या  प्रति  किया

 इस  क्षेत्र  में  पेड़ों  को  काटने  की  अनुमति  इसे  दी  गई

 उसक्षत्र  में  इस  प्रकार  के  अन्धाधुन्ध  पेड़ों  को  काटने  का  काम  किसने  किया

 ऐसे  उत्तरदायी  प्राधिकरण  के  विरुद्ध  सरकार  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रही

 कौर

 उस  क्षत्र  की  परिस्थिति  की  दिशा  में  सुधार  लाने  हेतु  सरकार  की  क्या  योजना है
 !

 कुकी  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  धार०  alo  स्टालोन

 से  मेघालय  सरकार  ने  बताया  है  कि  मुख्य  चेरा पु जी  के  पठार  बहुत  अधिक

 समय  से  बंजर  पड़े  हुए  हैं  भर  हाल  मे  इस  क्षत्र  में  वक्षों  को  कोई  कटाई  नहीं  को  गई  इस

 क्षत्र  में  भूमि  निजी  स्वामित्व  में  हैं  ।

 (¥.)  प्रश्न  हो  नहीं  होता  ।

 पठार  का  अधिकांश  क्षेत्र  वक्षों  को  लगाने  के  अनुपयुक्त  बताया  गया  है  |  नीचे

 सख्त  चट्टान  परत  होने  के  कारण  कहां  वन  घास  कौर  झाड़ियां  उग  सकती  हैं  ।  जहां  कहीं  मृदा

 की  स्थिति  उपयुक्त  वहां  राज्य  सरकार  द्वारा  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रम  के  अंतगर्त  उपयुक्त

 वक्षों  का  रोपण  किया  गया  है  ।

 श्री  मनीराम  बागड़ी  :  अध्यक्ष  मैंने  भाप  के  सामने  काम  रोको  प्रस्ताव  रख

 थे  ।  एक  तो  फौज  देश  की  रक्षा  के  लिए  होती  है

 झष्यक्ष  महोदय  :  उसके  वास्ते  मांग  लिया  मैंने  सूचना  मांगी  है  और  मैं  फिर  उस

 पर  विचार  करूगा  ।

 ट् शो  मनीराम  बागड़ी  :  दूसरा  जो  खान  की  डुरघंटना  a  ई  है  जिसमें  सेकड़ों  आदमी  मरे  हैं  ।

 झब् यक्ष  महोदय  मंत्री  महोदय  वक्तव्य  देने  जा  रहे  हं  ।  आप  चर्चा  के  लिए  कह  सकते

 eft  सनी रास  बागड़ी :

 gear  महोदय  :  अब  सारी  बाते  आप  ही  कर  लेंगे  तो  कसे  काम  चलेगा  ?

 भी  मनीराम  बागड़ी  :  अब  सारी  बातें  मैंने  रखी  हैं  तो  बह  तो  कहूंगा  ।

 )
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 थ्री  मनोराम  बागड़ी  :  यह  क्या  कोई  तरीका  है  कि  एक  आदमी  एक  ही  बात  कहेगा  ?

 asa  मैं  तो  कह  रहा  हूं  कि  बारी-बारी  से  आयें  |

 oft  मनोराम  बारी-बारी  तो  ठीक  यह  जो  बात  मैंने  कही  है  यह  और

 किसी  ने  नहीं  कही  ।  हरियाणा  के  एक  पंजाब  के  एक  स्त्री  और  जम्मू  कश्मीर  के  एक  मंत्री

 का

 wert  महोदय  :  जब  तक  मेरे  पाप  कोई  ठोस  बात  न  हो  तब  तक  मैं  नद्दी  करूगा  |

 मापने  मुझे  मैं  देखू गा  at  पता  कर  लेने  दीजिए  ।  ये  बातें  अनसवस्टेशिएटेढ

 हैं  ।

 थी  राममिलास  पासवान  :  अध्यक्ष  मैं  अभी  भ  रहा  हूं  बिहार  से  ।

 पूरा  उत्तर  त्रि हमार  ओर  हरियाना  जल  रहा  सुखे  की  स्थिति  पूरे  देवा में

 झष्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  भा  रहा  कल  ही  भाया  हूं  ।

 आपने  और  हमने  मिल  कर  फैसला  किया  है
 कि

 इस  पर  डिस्कशन  करना  वह

 करेंगे  1

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  इस  कार्य  में  कोई  विलम्ब  नहीं  होना  चाहिए  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  आप  ही  हैं  उस  कमेटी  में  ।  कल  मीटिंग  है  उस  कमेटी  आप  फैसला

 कर  लीजिए  |

 )

 झब् यक्ष  महोदय  :  मैं  तो  कह  रहा  भाप  की  ही  जिम्मेदारी  है  ।  भाप  जौ  कहेंगे  उसी  हिसाब

 से  होगा  ।

 ८  यिफान )  2.

 अध्यक्ष  महोदय  :  फिर  वही  बात  करने  लगे  झप  ।

 शो  हरिकेश  बहादुर  :  अब  तो  ही  हो  जाना  चाहिए  ।

 थ्री  जयपाल  सिह  ward  :  अध्यक्ष  मैंने  कामरोको  प्रस्ताव  दिया

 झष्यक्ष  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।  यह  राज्य  का  विषय है  ।
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 ध्रष्यक्ष  महोदय  :
 बया  कर

 रहे  हैं
 आप  ?  मैंन  आपको  मना  कर  फिर  भो  लगे  हुए  हैं

 कप  |

 )

 झष्यक्ष  महोदय  aaa  में  क्या  कर  रहे  हैं  कार्यवाही-वृतान्त  में  कुछ  भी  नहीं

 जायेगा  ।  मैंने  किसी  को  भी  मुनाफ अनुमति  नहीं हीं  दी  है  ।

 भी  टाइटलर  :  मैंने  अनुमति  नहीं  दी  है  ।  कारवाही-बुताता  में  कुछ  भी  शामिल  नहीं  है  ।

 Blo  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  मैंने  पिछले  एक  सप्ताह  से  उठाये  जा  रहे  sail

 तेल  के  मामले  पर  एक  स्थगन  प्रस्ताव  दिया  है

 acaa  महोदय  :  ag  समिति  को  भेज  दिया  गया  है  ।

 डा०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  कया  भाप  सदन  में  किसी  प्रकार  की  चर्चा  की  अनुमति  नहीं  देंगे  ?

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  समिति  अभी  इस  पर  विचार  कर  रही  है

 शी  राजेश  पायलट  :  मैंने  आपको  ध्यानाकर्षण  संक्षिप्त  चर्चा  और

 ««.के  बारे  में  सूचना  दी  हैकि सातों  का  गेहूं  एफ०  सी ०  ago  नहीं  खरीद
 रही

 यह  एक

 meee  मामला  है  ।

 mean  महोदय  :  तो  आप  दीजिए  कछ  ।  आप  मौत  जिए  तो  मैं  एलाऊ  करू  आपको 1

 इस  तरीके  से  थोड़  ही  होता  है  ।

 व्यवधान )

 थी  राजा  पायलट  मैंने  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  देंगे  न  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  कर  रहे  हैं  ?
 बीच  में  बोल  रहे  rata  किसी  मोशन  #

 हिसाब  से  लाएगा  था  ऐसे  हो  भा  जायेगा  ?  ऊपर  से  तो  नहीं  उतरेगा  ।

 )
 ब्लड

 *कायंवाही-वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गयां  ।
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 लिखित  उत्तर
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 भ था

 माप  हर  दफा  बीच  में  क्यों  बोलते  हैं  1

 sit  नारायण  चोबे  :  मैंने  दो  प्रस्ताव  दिए  थे  |

 एक  आई०  aso  खड़गपुर के  बारे  में

 झरिया  महोदय  :  यह  इन  सब  के  लिए  मंच  नहीं  हैं  ।  अनुमति  नहीं  यह  मेरे  विचारा

 घिन है

 थो  नारायण  चोबे  :  मख  की  स्थिति  के  बारे  में  चर्चा  का  क्या  हुआ  यह  विषय  कब  लिया

 waar  ?

 )

 wean  महोदय  :  मैं  सोच  रहा हूं  ।

 .-. (20aaTT),.,

 झच्यक्ष  महोदय  मैंने  जवाब  यह  दिया था  कि  मुझे  लिख  कर  दें  कोई  क्राम
 ।

 श्री

 wary  |

 घान  )  .  ,

 अध्यक्ष  महोदय  :  फिर  बीच  में  बोल  रहे  हैं  आप  ।  बहुत  बुरी  भारत  है
 ।  मैंने  आपको  एलान

 नहीं  किया  ।  आप  हर  दफा  बीच  में  बोलने  की  क्यों  कोशिश  करते  हैं  ।

 aft  चन्द्रपाल  दालानों  :  अध्यक्ष  मैंने  अपको  सेवा में  एक  कालिंग  az

 wa  दिया

 झष्यक्ष  यह  मेरे  विचाराधीन  मैं  चर्चा  को  अनुमति  नही ंदे  सकता  ।  नहीं

 अनुमति  नहीं  है  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  उत्तर  :  मैं  आपसे  निवेदन  करती  हूं  कि  मुझे  115

 के  अधीन  एक  wae  उठाने  की  अनुमति  दें  |

 झष्यक्ष  महोदय  :  मुझें  नोटिस  दीजिए  ।

 श्रीमती  प्रमिला  दण्डवत  :  गृह  मन्त्री
 ने एक  असंगत  वक्तव्य  दिया है  ।  उन्होंने  एक

 पत्र  पढ़ा  है  जिसका  कि
 इसमें

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 *
 *

 कार्मवाही-वृत्तान्त  में  शामिल  नहीं  किया  गया  ।
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 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र  19
 ie

 भय  महो  य  मैं  आपको  अनुमति  नहीं  दे  सकदा

 प्रो०  के०  के०  निवारी  मैं
 ते  श्री  पीलू  सोदी  के  खिलाफ  एक  विशेषाधिकार  प्रस्ताव

 की  सूचना  दी

 egy  महोदय  :  यह  मेरे  त्रि वारा धीन  है  ।  अनुमति  नहीं  दे  रहा  हुं  ।

 )  *

 ठीक ee

 सभा-पटल  पर  TA  गये  पत्र

 विभिनन  झाध्वासनों  aria  पर  सरकार  ढारा  को  गई  कार्यवाही  को  बर्फानी  वाले

 विवरण

 संसदीय  कांय  तथा  निर्माण  शौर  श्रीवास  मंत्री  (att  भीष्म  नारायण  :  मैं  लोक  सभा

 के  विपिन  सूत्रों  के  दौरान  मंत्रियों  द्वारा  दिये  गए  विभिन्न  वचनों  तथा  की  गई

 छाओं  पर  सरकार  द्वारा  की  गई  कार्यवाही  को  दर्शाने  वाले  निम्नलिखित  विवरण  तथा

 भग्न  जी  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 विवरण  संख्या  11  गोवा  1979  छठी  लोक  सभा

 विवरण  संख्या  12  दूसरा  1980

 विवरण  संख्या  19  तीसरा  1980

 विवरण  संख्या  2  चौथा  1980

 विवरण  संद्या  12  पांचवां  1981  सातवीं  लोक  सभा

 (3:)  विवरण  संख्या  6  छठा  1981

 (ara)  विवरण  संख्या  4  सातवां  1981

 3  साठवाँ  1982 (ais)  विवरण  संख्या

 प्िन्यालय  में  रखे  गये  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  4266/82]

 हिमाचल  प्रदेश
 कृषि

 उद्योग  निगम  शिमला  के  वर्ष  1980-81  को

 समीक्षा  धौर  प्रतिवेदन  अराधी

 कृषि  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य-मन्त्री  atte  वी०  :

 मैं  सभा-पटल  पर  निम्नलिखित  पत्र  रखता  हूं  :--

 §l च्  yn rx  aaa  निम्नलिखित  पत्रों (1)  कम्पनी  1656  की  धारा

 की  एक-एक  प्रति  तथा  aa जी
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 पर  @  गए  पत्र 28  1904

 हिमाचल  प्रदेश  कृषि-उद्योग  निगम  शिमला  के  ae  1980-

 81  के  कार्यकारण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा

 माचल  प्रदेश  कृषि-उद्योग  निगम  लिमिटेड  शिमला  का  ag  1980-

 का  विधिक  लेखापरीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर

 परीक्षक  की  टिप्पणियां  1

 (2)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पर  रखन ेमें  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  aa  जी  ।

 [  प्रत् वा लय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०  4267/82]

 बेलवा  नदी  थोड  भांति  के  ag  1950-81  के  बधिक  प्रतिवेदन  इरादी  ।

 सिचाई  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  ज़ियाउर  रहमान  मैं  निम्नलिखित  पत्न

 सभा-पटल  पर  रखता  हू

 (1)  बेतवा  नदी  बोर्ड  1976  की  घारा  15  की  उपधारा  (1)  के  अन्त

 गीत  बेतवा  नदी  झांसी  के  ag  1980-81  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अग्रणी  लेखे  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 (2)  उपयुक्त  प्रतिवेदन  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  बताने

 चाला  एक  विवरण  तथा  भ  ग्र जी  |

 [  ग्रन्थालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संख्या  एल०  zo ०  426  /82]

 थान  कुटाई  उद्योग  अधिनियम  शीर  झावदयक  वस्तु  अधिनियम  के

 धन्तगंत  नेपाल  फहरे डान  साफ  स्टड  कोआपरेटिव  बक्स

 बम्बई  का  वह  1980-£  ।  को  समीक्षा  धौर  प्रतिवेदन  शादी  |

 fe  तथा  ग्रामीण  विकास  मंत्रालयों  में  राज्य  मंत्री  कार  वी०  :  मैं

 कमला  कुमारी  की  आर
 :  निम्नलिखित  पत्न  सभा-पटल  पर  रखता  हू

 पे  उपन (1)  धान  कुटाई  उद्योग  अधिनियम  958  की  धारा  22

 धारा  (4)  के  aaa  धान-कुटाई  उद्योग  तथा  लाइसेंस  देना  संशोधन

 1982  को  एक  प्रति  तथा  aaa  जो  8  जुलाई  1082  के  भारत  के

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  ate  rte  नि  490  (a)  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 में  रखे  गये  ।  दीजिए  संख्या  एल०  टी०  4269/82]

 (2)  आवश्यक  वस्तु  aiufaan,  1945  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तर्गत

 सोनी  विष  1981-82  के  उ  पादन  के  लिए  सत्य  fagten  )
 संशोधन  आदेश ais  LATA  1982,  को
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 सावंजनिक  वक्फ  विधेयक
 ee  न

 19
 अ

 एक  प्रति  तथा  avast  जो  2  जून  1982  के  भारत  के  राज  पत्र  में

 अधिसूचना  संख्या  ato  ste  नि०  465  में  प्रकाशित  हुआ  था  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०

 (3)  निम्नलिखित  पत्रों  को  एक-एक  प्रति  तथा  अग्र  जी  :--

 नेशनल  फेंडररेशन  माफ  स्टेट  कोआपरेटिव  बेकस  बम्बई

 का  वर्ष  1981-82  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  |

 नेशनल  Beta  आफ  स्ट  कोआपरेटिव  रब बस  के

 aq  198  1-8.  के  विधिक  लेखे  तथा  उन  पर  लेखा  परीक्षा  प्रतिवेदन  |

 उपयुक्त  फेडरेशन  आक  स्टेट  कोआपरेटिव  बेकस  बम्बई

 के  ae  1980-81  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 (4)  उपयुक्त  (3)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा-पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के

 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अगर  जी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिए
 संख्या

 एल०  ay  ०-4211/82]

 निल ee

 राज्य  सभा  से  सन्देश

 सचिव  :  मुझे  राज्य  सभा  के  महासचिव  से  प्राप्त  निम्न  सन्देश  की  सूचना  सभा  को

 देनी  है  :--

 सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संच।लन  नियमों  के  लियम  111  के  उपबन्धों  के

 अनुसरण  में  मुझे  राज्य  सभा  द्वारा  15  1982  को  उसकी  बैठक  में  पारित

 जनक  वक्फ  1982  की  एक  प्रति

 संलग्न  करने  का  निदेश  हुआ  है  ।”

 ——  गए  गिला  ee

 सार्वजनिक  वक्फ  विधेयक

 afaa:  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  रूप  सार्वजनिक  वक्फ

 1982  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।

 ण  आल  नाणणााणाणय

 महोदय श्री  गिरधारी  लाल  व्यास  )  :  अध्यक्ष  TOT,  मैंने  मापकों  एक  कलिंग  अटेंशन

 दिया  है  राजस्थान  स्पिनिंग  मिल  बन्द  होने  के  सिलसिले  में  ।
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 अविलम्बनीय  लॉक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना 28  1904  )

 mega  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  ।  यह  राज्य  का  विषय  है  ।  भावास

 भोर  निर्माण  मंत्री  महोदय  कृपया  इन्हें  समझाइये  |

 श्री  पी०  नामग्याल  :  स्पीकर  माज  के  नेशनल  न्यूजपेपर  में  28

 इजेशन्स  के  ऊपर  फारेन  ऐनेशन्स  लेने  पर  बेन  लगाने  की

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  अनुमति  देने  योग्य  नहीं  है  ।  इसकी  अनुमति  नहीं  di  मुझे  देखना

 होगा  ।  नहीं  ।  मैं  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।  बिलकूल  अनुमति  नहीं है  ।

 ,  है

 ——

 बिहार  के  हजारीबाग  जिले  में  ढोया  कोयला  खान  दुर्घटना  के  बारे  में  वक्तव्य

 श्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  भागवत  का  :  मुझे  सदन  को  एक  बड़ी  दुर्घटना

 की  सूचना  देते  हुए  खेर  है  कि  सेन्ट्रल  कोल-फ़ील्डर  लिमिटेड  की  टोपा

 बाग  में  in  19  2  को  दिन  में  दो  बजकर  as  मिनट  पर  यह  दुर्घटना  हुई  ।

 इसमें  16  व्यक्तियों  को  मृत्यू  हो  गई  तथा  4  अन्य  व्यक्तियों  को  गम्भीर  चोटें  आई

 c
 <  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  से  प्राप्त  प्रारम्भिक  सूचना  के  यह  दुर्घटना  उस

 समय  हुई  जब  लोडर  गोल  में  और  उसके  आस-पास  डीपिल  रिंग  क्षत्र  में  खनन  सरदार  के  निरीक्षण
 में  विस्फोट  किए  हुए  कोयले  को  उठा  रहे  थे  ।  लगभग  2.5  मीटर  की  ऊचाई  से  एक  चौथाई  मीटर

 मोटी  छत  गिर  गयी  जिसकी  लम्बाई  25  मीटर  और  चौड़ाई  10  मीटर  थी  ।  घटना-स्थल  पर

 खनन  सरदार  सहित  16  व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो  गयी  और  चार  अन्य  गम्भीर  से  घायल  हो

 गए  ।  घायल  व्यक्तियों  को  अस्पताल  में  दाखिल  कर  दिया  war  है  ।  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  के

 उप  निदेशक  और  निदेशक  इसको  जांच  पड़ताल  कर  रहे

 3.  इस  दुर्घटना  को  गम्भीरता  को  ध्यान  में  रखते  यह  विषय  किया  गया है  कि

 दुर्घटना  के  कारणों  तथा  परिस्थितियों  को  जांच  करने  के  लिए  खान  1952  (1982

 को  35)  की  धारा  24  की  उप-धारा  (1)  के  अधीन  जाँच  न्यायालय  नियुक्त  किया  जाए  ।

 )

 meant  महोदय  :  मैंने  आपसे  पहले  ही  कहा  है  कि  आप  नजिस  दे  दें  ।

 थनी  सतीश  झपताल  :  बिना  सूचना  के  इस  पर  चर्चा नहीं  हो  सकती  है  ।

 ae  किल

 भ्र विलम्ब नीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  शोर  ध्यान  ध्यान  दिलाना

 aa  में  बिजली  को  कसी

 श्री  राजद  पाइलट  :  श्री  मै
 निम्नलिखित

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के

 कार्यवाही  वृत्तान्त में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 राजेश  पाइलट ]

 विषय  को  ओर  ऊर्जा  मन्त्री  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूँ  और  निवेदन  करता  हूं  कि  वहू  इस  पर
 वक्तव्य  नस

 विशेष  रूप  से  उत्तर  ह  2
 जा  पंजाब

 उड़ीसा  भर  पश्चिमी  बंगाल  में  विद्युत  ही  अत्यघिक  जिसमे  देश  के  कृषि  और  औद्योगिक

 क्षेत्रों  को  हानि  हो  रही  से  उत्पन्न  स्थितिਂ  |

 ऊर्जा  मंत्री  go  बी०  ए  शान  गनी  लोक  सभा  के  पिछले  सश  में  मैंने  देश  में

 विद्युत  की  सुधरी  हुई  हालत  के  सम्बन्ध  में  जो  परिचय  दिया  था  माननीय  सदस्यगण  कृपया

 ध्यान  दें  ।  जैसाकि  मैंने  उस  समय  सूचित  किया  था  1981-82  *  लिए  निर्धारित  विद्युत

 उत्पादन  के  2  बिलियन  युनिट  के  लक्ष्य  से  हमने  एक  बिलियन  युनिट  का  अधिक  उत्पादन

 किया  था  ।  इसके  इस  वर्ष  के  दोरान  2175  मेगावाट  की  अतिरिक्त  विद्युत  उत्पादन

 क्षमता  प्रतिष्ठापित  की  गयी  थी  मैं  गौरव  के  साथ  यह  fare  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि

 सीमेंट  और  vara  के  उत्पादन  में  हुई  पर्याप्त  बढ़ोतरी  में  faa  की  बेहतर

 उपलब्धता  एक  सहायक  अग  था  ।  रिको  विद्युत  की  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए

 किए  गए  विशिष्ट  उपायों  से  देश  के  कुछ  भागों  में  आंशिक  रूप  से  वर्षा  न  होने  के  कारण  लिफ्ट

 सिचाई  द्वारा  सीमित  क्षेत्र  को  बचाए  रखने  में  सहायता  मिनी  ।

 जिसकी  मैंने  पहले  बताया  था  कि  हमारी  हर  सम्भव  कोशिश  ताप  बिद्युत  उत्पादन  की

 ओर  है  क्योंकि  इसके  विपरीत  जल  विद्युत  उत्पादन  प्रमुख  रूप  से  मौसम  सम्बन्धी  परिस्थितियों  पर

 निर्भर  करता  जबकि  ताप  विद्युत  केन्द्रों  में  कार्य  निष्पादन  का  उच्च  स्तर  प्राप्त  करने  की  काफ़ी

 गुजाइश  हमारे  रा  मौर  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  किए  गए  विभिन्‍न  प्रयासों  के

 स्वरूप  1481-82  के  दौरान  ताप  विद्युत  उत्पादन  में  13.4%  की  वृद्धि  हुई  वृद्धि  का  यह

 प्रवाह  चालू  वर्ष  के  दौरान  भी  बनाए  रखा  गया  है  ।  अप्रैल  से  1952  की  तिमाही  में  ताप

 विद्युत  केन्द्रों  का  संयत्र  पार  अनुपात  31.7  Of rat  है  ।

 मैं  यह  ugara  नहीं  होने  देना  चाहता  g  कि  देश  में  कहीं  भी  विद्युत  की  कमी  नहीं  है  और

 देश  के  कुछ  भागों  में  महसूस  की  जा  रही  faa  की  कमी  के  बार  में  सदस्यों  की  चिनता  में  मैं  भी

 पुरी  तरह  साथ हूं  ।

 दक्षिणी  क्षेत्र  केरल  में  लगातार  बिजली  फालतू  रही  है  जबकि  Breer  प्रदेश  अपनी

 भावश्यकत!ओं  को  पूरी  तरह  से  कर  रहा  है  ।  तमिलनाडू  और  जो  केरल  से  सहायता

 प्राप्त  कर  रहे  मानसून  के  आ  जाने  के  बाद  सभी  विद्युत  कटौतियां  हाल  ही  के  कुछ  सप्ताह  से

 हटा  ली  दक्षिणी  क्षत्र  के  जलाशयों  में  जल  का  प्रवाह  अनियमित  मानसून  के  कारण  तक

 अच्छा  नहीं  रहा  है  वहां  पर  यह  जल  विद्युत  क्षमता  का  बहुत  बड़ा  स्रोत  है  ।  तथापि  वर्षा  ऋतु  के

 प्रारम्भ  में  cat  प्रभावों  का  मूल्याकन  करना  असामयिक  दै  ।
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 पश्चिमी  क्षेत्र  qafa  ast  धक  में  समग्र  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  फिर

 भी  यह  समस्त  मांग  बो  प्रा  करने  में  अभी  भी  ama  कृषि  क्षत्र

 को  पूरी  सप्लाई  दी  रही  है  और  महत्वपूर्ण  उद्योगों  को  वियत  सप्लाई  में

 प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  गुजरात  कुल  मिलाकर  अपनी  ऊर्जा  आवश्यकताओं  को  पूरी  तरह  से

 पूरा  करने  में  सक्षम  है  ।  महाराष्ट्र  में  विद्युत  उपलब्धता  आवश्यकता  से  कम  है  भौर  ऊर्जा  तथा

 दोनों  प्रकार  की  20  से  30%  तक  की  मात्रा  में  विद्युत  कटौतियां  लगानी  पढ़ी  थीं

 महाराष्ट्र  में  इस  वर्ष  के  दौरान  पर्याप्त  मात्रा  में  नई  उत्पादन  क्षमता  चालू  होने  की  संभावना  है

 थौर  मझ  आशा  है  कि  इस  वर्ष  के  दौरान  बाद  में  स्थिति  में  सुधार  हो  जाएगा  ।

 उत्तरी  क्षत्र  वर्ष  1982-83  की  प्रथम  तिमाही  के  दौरान  ताप  विद्युत  केन्द्रों  में  अच्छा

 उत्पादन  होने  के  कारण  तथा  अप्रैल  और  मई  के  महीने  में  गैर-मोसमी  वर्षा  होने  के

 परिणामस्वरूप  मांग  में  कमी  होने  के  कारण  विद्युत  की  स्थिति  काफी  अच्छी  रही  थी  ।

 तथा  पोंग  जलाशयों  में  जन  भण्डार ण  की  स्थिति  अच्छी  है  तथा  इसके  बावजूद

 कि  मानसून  आने  में  दरी  हो  गई  है  फिर  भी  पजाब  तथा  हरियाणा  में  काष  के  लिए  10  से  12

 घटे  sfafea  विद्युत  सप्लाई  की  जा  रहटी  है  ।  पजाब  ने  कृषि  मांग  को  करने  के  faq  अभी

 हाल  में  बड़े  उद्योगो  पर  विद्युत  कटौतियां  लगाई  &  safe  हरियाणा  ने  व्यस्ततम कालीन

 प्रतिबन्ध  लगाए  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  ने  बीरपाल  के  मध्य  मे  सभी  विद युत  कटौतियां  हटा  ली  थी  परन्तु

 मानसून  भारम्भ  होने  में  देरी  हाने  के  कारण  रोली  मिलों  तथा  भेकी  भट्टियों  पर  प्रतिबंध  लगा

 दिए  गए  हैं  ताकि  पम्प सं टों  at  विद्युत  सप्लाई  ,0  घंटे  प्रतिदिन  तक  बढ़ाई  जा  सके

 राजस्थान  परमाणु  विद्युत  केन्द्र  की  दोनों  यूनिटों  के  बन्द  हो  जाने  के  कारण  राजस्थान

 1982  के  आरम्भ  से  ही  विद्युत  का  कमी  का  सामना  कर  रह  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए

 राजस्थान  को  केन्द्रीय  क्षत्र  बदरपुर  ताप  विद्युत  केन्द्र  से  अप्रेल  में  ४2.6  मिलियन  मई  म

 70.3  मिलियन  यूनिट  तथा  19०८  में  57.4  मिलियन  यू  निट  की  मात्रा  a  सहायता  दी  गई  ।

 मांग  भौर  सप्लाई  के  बीच  के  अन्तर  को  पुरी  तरह  से  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  विद्युत
 कटौतियां  काफी  समय  से  लागू  हैं  ।  परम।/णु  विद्युत  केन्द्र  के  यूनिट  2  के  अगले  सप्ताह  में  पुनः

 चालू  हो  जाने  की  आशा  है  जिससे  स्थित  म  सुधार  हाने  की  सम्भावना  है  ।

 दिल्ली  में  पिछले  कुछ  दिनों  को  छोड़कर  विद्युत  उत्पादन  ऊचे  स्तर  तक  होता  रहा

 मई  के  अन्त  तक  स्थिति  काफी  आरामदायक  थी  सता  जेसा कि  पहले  बताया  गया  हमने  दिल्‍ली

 से  दूसरी  प्रणालियों  को  विद्युत  दी  थी  ।  विशेष  रूप  से  पश्चिमी  और  उतरी  दिल्ली  में

 जून  से  विद्युत  सप्लाई  में  कूछ  लोग  शेडिंग  और  बाधाएं  हुई  हैं  ।  यद्यपि  उत्पादन  पर्याप्त  हुआ

 पर  वितरण  प्रणाली  में  बाधाओं  के  परिणामस्वरूप  स्थिति  असंतोषजनक  बन  गई  थी  ।  रोहतक

 रोह  उप-केन्द्र  के  दो  बड़  ट्रांस्फामंरों  के  फेल  हो  जाने  के  कारण  उत्तरी  और  पश्चिमी  दिल्‍ली  में

 विद्युत  सप्लाई  पर  प्रभाव  पड़ा  था  ।  इन  क्षेत्रों  को  रोहतक  रोड  उप-केन्द्र  से  अस्थाई  व्यवस्था
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 करने  के  लिए  सभी  संभव  प्रयास  किए  गए  थे  और  इसी  लिए  जुलाई  के  पहले  सप्ताह  से

 शेडिंग  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।  एक  नए  ignite  का  प्रतिष्ठापन  कार्य  कौर  एक  क्षतिग्रस्त

 ट्रांसफार्मर  की  मरम्मत  का  कायें  अगस्त  के  अन्त  तक  पूरा  कर  जाने  की  सभावना

 मैं  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  उत्तरी  क्षेत्र  में  कृषि  की  मांग  अ  (at  होने  के  कारण

 दिन  के  समय  ग्रिड  को  deca  कम  रही  है  और  इसके  परिणामस्वरूप  दिल्ली  में  कुछ  लोड-शंटिंग

 भी  की  गई  ।  प्रणाली  की  स्थिति  में  सुधार  लान  क  लिए  तकनीकी  उपाय  किए  जा  रहे  है  ।

 पूर्वी  क्षेत्र  198  -७«  के  दौरान  काय-निष्पन्न  में  प्राप्त  हुए  सुधारों  को  बनाए  रखा

 जा  रहा  है  ।  नए  क  स्थिरीकरण  में  कुछ  बिलम्ब  आ  है  ।  इसमें  कुछ

 प्रारम्भिक  कठिनाइयां  थी  ।  सामान्य  तौर  पर  फालतू  विद्युत  वाला  राज्य  है  किन्तु

 बलि मेला  और  मक्कड़ ड  जलाशयों के  अपवाह  क्षेत्रों  मे  पिछल  ag  कम  वर्षा  हुई  जिसके

 परिणामस्वरूप  राज्य  में  विद्युत  की  कमी  ८  गई  थी  ।  कुछ  श्रेणी  के  उद्योगों  पर  बिद्दू युत  कटौतियां

 पिछले  नवम्बर  स  लागू  हैं  ।  वर्षा  ऋतु  के  प्रारम्न  हो  जाने  पर  स्थिति  सुधार  होने  की  भाषा है

 पश्चिमी  बंगाल  att  बिहार  अपने  ताप  विद्युत  केन्द्र  के  अलताषजनक  किये-निष्पादन  के  कारण

 विद्युत  को  कभी  का  सामना  कर  रह  हैं  ।  जब  तक  राज्य  ताप  faaqa  उत्पादन  में  सुधा ९

 करने  के  लिए  ठोस  उपाय  नहीं  करते  हँ  तब  तक  स्थिति  में  सुधार  नहीं  हगा  ।

 उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  में  तिजारत  की  कोई  कमी  नहीं  है  और  स्थिति  सुखद
 हैं  ।

 जिसकी  मैंने  पहले  बताया  है  कि  किसानों  को  खरीफ  की  फनल  संबंधी  प्रचालन  पूरा  करने

 के  लिए  कृषि  को  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  ।  मैंने  कुछ  दी  दिनों  पूर्व  सभी  मुख्य  मन्त्रियों  को  पुनः

 पत्र  लिखा  है  कि  किसानों  को  8-10  घटे  को  विद्युत  सुनिश्चित  की  जानी  चाहिए  ।  पंजाब

 ने  पहले  से  ही  किसानों  को  12  घटे  विद्युत  सप्लाई  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  तथा  !  मेगावाट

 झर  इससे  अधिक  मांग  वाले  उद्योगों  पर  विद्युत  कटौतियां  लगा  दी  हैं  ।  हरियाणा  धान  वाले

 A  क्षेत्रों  में  किसानों  को  9  घंटे  विद्युत  सप्लाई  कर  रहा  उत्तर  प्रदेश  में  ट्यूबवेलों  के  लिए

 विद्युत  सप्लाई  की  अवधि  7  घंटे  से  बढ़ाकर  10  घंटे  कर  दी  कृषि  की  बढ़ी  हुई  आवश्यकता

 को  पूरा  करने  के  लिए  ताप  विद्युत  मेटों  के  ओवरहीटिंग  के  कार्यक्रम  को  स्थगित  कर  दिया  गया

 है  तथा  ताप  विद्युत  केन्द्र  अब  इस  महीने  के  निर्धारण  लक्ष्य  से  10  से  अधिक  विद्युत

 उत्पादन  कर  रहें  हैं  ।  ऐसे  राज्य  जिनमें  कृषि  खपत  का  अनुभव  अधिक  वहां  पर  कृषि  मोसम

 के  व्यस्ततम  समय  में  उद्योगों  पर  कछ  प्रतिबन्ध  लगाना  अनिवार्य  हो  जाता  है  ।

 हमने  1982-83  के  दौरान  132  मिलियन
 यू  faz  के  विद्युत  उत्पादन  तथा  3500  मेगावाट

 की  क्षमता  में  वृद्धि  के  लक्ष्य  का  निर्धारण  किया  इस  वर्ष  की  प्रथम  तिमाही
 में  जल  विद्युत

 ~
 nef  ि उत्पादन  पं  त  लक्ष्यों  के  अनुसार  था  ।  तथापि  जुलाई  के  महीने  में  आरम्भ  में  मानसून  से

 प  Fr वर्षा  कम  होने  के  याद  TATA ST  जल  विद्युत  उत्पादन  निर्धारित  लक्ष्यों  के  अनुसार  नहीं  हो  पा
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 रहा  है  ।  पिछले  साल  =H  वर्षा  होने  के  गहर  बेलिमेला  में  जलाशय  स्तर  aa  होने  के

 स्वरूप  विशेष  रूप  मे  उड़ीसा  को  अत्याधिक  विद्या  कटौतियां  लगाई  थीं  ।  इस  ag  के  दौरान

 उड़ीसा  में  मानसून  की  वर्षा  अमी  आरम्भ  नहीं  हई  है  भोर  वहां  वर्षा  होने  तक  विद्युत  कटौतियां

 चालू  रहेंगी  ।  कर्नाटक  भी  मुख्य  रूप  से  जल  विद्युत  उत्पादन  पर  निर्भर  करता  यदि  मानसून

 से  वर्षा  मान्य  हूप  से  नहीं  होती  है  तो  इसका  जल  विद्युत  उत्पादन  पर  कुप्रभाव  पड़  गा  तथा

 जल  विद्युत  केन्द्रों  से  ऊर्जा  उत्पादन  के  लिए  निर्धरित  लक्ष्य  प्राप्त  नहीं  हो  सकेंगे  ।

 मैं  इस  बात  पर  जौर  देना  चाहूंगा  कि  चू  कि  क्षमता  समायोजन  महत्वपूर्ण  है  अतः

 चालू  परियोजनाओं  में  किसी  भी  कीमत  पर  कमियों  को  दूर  करना  होगा  ।  ऊर्जा  संरक्षण  भी

 समान  रूप  से  एक  महत्वपूर्ण  भाग  है  ।  हमारी  बारम्बार  दी  गई  चेतावनी  कि  जो

 कि  भाग  के  तुम  में  बहुत  कीमती  उसके  इस्तेमाल  में  किफायत  बरतने  के  लिए  कैपेसीटर  तथा

 अच्छी  गुणवत्ता  वाले  पम्पों  का  प्रयोग  किया  जाय  किन्तु  इसके  बावजूद  दुर्भाग्यवश  जिन  राज्यों  में

 ट्यूब  बैलों  के  भार  अधिक  उन्होंने  इस  पर  अमन  नहीं  किया  है  ।  दिल्‍ली  में  निम्न वोल्ट ता  के pn

 कारण ं  में  से  यह  भी  एक  कारण  है  क्योंकि  जब  हम  हरियाणा  कौर  पंजाब  की  कृषि  की  मांग  को

 पूरा  करने  के  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  तो  दिल्ली  की  वोल्टास  पर  उसका  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 महोदय  पीठासीन

 श्री  राजेश  पायलट  :  उपाध्यक्ष  शरू  में  मै  सरकार  को  बधाई  देता  हूं  कि  उसने

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  सराहनीय  कार्य  किया है
 ।  लेकिन  साथ  ही  मैं  सरकार  को  चेतावनी

 देना  agar  हूं  कि  हमारे  प्रयासों  से  सरकार  को  आत्मसंतोष  नहीं  हो  जाना  चाहए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  फिर  चेतावनी  ।

 श्री  राजेश  पायलट  आपके  वक्तव्य  से  आरम्भ  करते  हुए  भारम्भ  में  मैं  यह  कहूंगा  कि

 ऐसा  लगता है  कि  आपने  अपने  आंकडे  टेनेसी  से  पापा  कित  हैं  ।  आपने  कह  दै  कि  10  घन्टे  तक

 लगातार  बिजली  दी  जा  रही  है  ।  ।  इसमें  सुधार  हो  रहेਂ  है  ।  पर  इतनी  गति  से

 जिसका  की  मन्त्री  महोदय  ने  जिक्र  किया  है  ।  कहा  है  कि  उत्तरी  राज्यों  में  खासकर

 पंजाब  और  हरियाणा  में  10  से  12  घन्टे  तक  सप्लाई  जा  रही  अल  मैं  पंजाब

 में  मैं  वहां  किसानों  से  मिला  था  ।  मझे  बताया  गया  कि  पंजाब  में  9  घण्टे  से  ज्यादा  बिजली

 नहीं  दी  जा  रही  हरियाणा  में  9  घन्टे  से  काफी  कम  दी  जा  रही  है  ।

 मैं  आपसे  अनुरोध  अमरता  हूं  कि  जब  कभी  आप  ऐसे  आकड़  दें  तो  कृपया  उन्हें

 स्थानीय  लोगों  के  अनुभवों  से  भी  मिला  fas  अपने  सरकारी  रिकार्ड  के  आधार  पर  ही  न

 कई  दफा  सरकारी  आंकड़े  गुमराह  करने  वाले  हो  सकते  हैं  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने

 अपने  वक्तव्य  में  खुद  हो  यह  माना  है  कि  सारे  देश  में  हमें  बिजली  की  सप्लाई  में  कटौती  करनी

 पड़  रही  है  ।  हमारी  मांग  ज्यादा  है  ।  हमारा  उत्पादन  कम  है  ।  केरल  के  सारे  देश  में

 यही  स्थिति है
 ।  उन्होंने  अपने  वक्तव्य  में  यही  कहा  अब  मैं  आपसे  पूछ  सकता  हूं  हि
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 [sit  राजेश  पाइलट ]

 कया  हम  छठी  योजना  के  लक्ष्य  के  अनुसार  उत्पादन  कर  रहे  है  ?  आपने  वायदा  किया  था  कि

 छठी  योजना में  20,000  मेगावाट  अतिरिक्त  क्षमता  प्राप्त  ।  क्या  हम  इस  योजना  के

 अनुसार  चल  रहे  है  जिसस  कि  हमारी  भावी  प्रयोजनों  को  कोई  हानि  है  ?  और  हमें  किसी  विषय

 स्थिति  में  न  फंसना  पड़  ।  मेरा  प्रश्न  यह  है  :  क्या  हम  छठी  योजना  के  लिए  निर्धारित

 20,000  मेगावाट  विद्युत  उत्पादन  के  लक्ष्य  के  कार्यक्रम  को  यूरा  करन  की  ओर  बढ़

 मेरा  दूसरा  प्रशन  यह  है  :  ag  भी  एक  सीधा  स्पष्ट  प्रश्न  ० ०  ।  जैसाकि  आपने  बताया

 कि  विभिन्‍न  विद्युत  परियोजनाओं  में  «मियां  रह  गई  हैं  ?  मैं  जानना  चाहत  हूं  कि  आप  इस  सबध  में

 कया  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  ?  यह  हमारे  भविष्य  के  कार्यक्रमों  के  लिए  बहुत  बड़ी  समस्या  बन

 जाएगी  |  आप  इन
 कमियों

 को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  यह  मेरा

 दूसरा  प्रश्न  है  ।

 मेरा  तीसरा  प्रश्न  यह  है  ।  मैंने  कुछ  पत्र  देखें  हूँ  और  उनमें  मैंने  देखा  है  कि  तथा

 जम्मू  और  काश्मीर  आदि  राज्यों  में  faqs  उत्पादन  की  क्षमता  बहुत  अधिक  है  ।  विद्युत  उत्पादन

 क्षमता  के  मामले  ये  दो  राज्य  बहुत  ane  हैं  ।  लेकिन  हम  अभी  तक  इस  सुविधा  का

 उपयोग  नहीं  कर  पाए  हैं  ।  उदारहण  के  हमार  य  हा  ब्रह्मगुप्त  नदी  है  ।  उस  पानी  से  2000

 मेगावाट  विद्युत  पेदा  कर  सकते  आप  मुश्किल  a  केवल  310  मेगावाट  बिजली  पैदा  कर  रहे

 हैं  ।  उसकी  लागत  कपा  है  ?  आपने  ब्रह्मा पुत्र  के  पानी  का  उपयोग  करने  के  कया  प्रयास  किए हैं
 ?

 उर्जा  मंत्री  To  ao  ए०  घनी खान  चौधरी  :  कृपया  प्रश्न
 को

 दोहरायी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  चाहते  हैं  कि  आप  प्रश्न  को  दोहराएं  ।

 श्री  राजेश  पाइलट  :  मैं  प्रश्न  को  दोहराता  हूं  ।  आसाम  तथा  जम्मू  और  काश्मीर  जेस

 राज्यों  की  विद्युत  उत्पादन  क्षमता  बहुत  अधिक  है  !  आसाम  में  के  पानी  का  यदि  आप  ठोक  स

 उपयोग  कर  सकें  तो  उससे  आप  2000  मेगावाट  विद्युत  उत्पादन  कर  सकते  हैं  ।  यदि  मेरी  सुचना

 ठीक है  तो  आप  वहां  से  केवल  212  मेगावाट  विद्युत  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ।  वादों  अ।प  को  क्या

 कठिनाई है  ?  भाप  200  ।  मेगावाट  तक  उत्पादन  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  आपके  आंकड़  सही  नहीं  है  तो  उन्हं  हिए  कि  वे  सही  आंकड़े

 प्रस्तुत  करें  ।

 श्री  राजेश  पाइलट  :  ठीक  मैं  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  के  कथन  को  दोहराता  हू  ;  यदि

 मेर  आंकड़  सही  नहीं  है  तो  कृपया  भाप  सही  alas  प्रस्तुत  कीजिए

 पाद  सा  awe aq  मेरा  चोथा  प्रश्न  यह  है  41  ह्म  बर  में  विद्युत  उत्पादन  की  क्षमता  बढ़ाते  में

 सरकारी  क्षेत्रों
 की

 मदद  लेने  हेतु
 उनको  प्रोत्साहन  दे  रहे  हैं  अबवा  ऐसा  करने  की  कोई  योजना
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 बना  रहे  क्या  सरकार  किसी  यो  जमा  पर  विचार  कर  रही  है  ।  डॉ  यह  सूचना  मिली  दै  fr

 उत्तर  प्रदेश  के  किसानों  को  प्रतिदिन  केवल  5  था  6  घाटे  बिजली  मिल  रही  ag  भी  केवल

 पूर्वी  क्षेत्र  में  ।  जहां  तक  पश्चिमी  क्षत्र  ato  वहां  पर  बिजली  की  पूति  काफी
 कम  है  ।

 आपके  बिजली  सप्लाई  की  प्रणाली  को  भी  सुधारने  की  जरूरत  होता  यह है  कि  किसान  को

 अपने  खेत  में  जाकर  घन्टों  इन्तजार  करना  पड़ता है  ;  वह  हर  समय  बल्ब  की  ओर  देखता  रहता

 है  कि  बल्ब  जला  है  या  नहीं  ।  इस  तरह  उसका  aga  अधिक  समय  नष्ट  होता  है  ।  जब  भी

 बिजली  आती  है  ag  अपना  ट्यूब-वेल  चालू  कर  देता  है  ।  आप  ऐसी  कौन  सी  प्रणाली  अपनाने  जा

 रहे  हैं  ताकि  किसानों  को  यह  बनाया  जा  सके  कि  अमुक  समग्र  पर  उन्हें  उनके  खेतों  के  लिए

 बिजली  की  सप्लाई  की  जाएगी  |  किसानों  का  समय  इस  तरह  नष्ट  नहीं  देता  चाहिए  ।  अतः

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठा  रही  है  |

 मैं  आपके  मंत्रालय  के  भ्रष्टाचार  विरोधी  सेल  की  बात  कहूंगा  ।  क्या  इस  समग्र

 आपके  मंत्रालय  में  कोई  भ्रष्टा  चार-विरोधी  सेल है  अथवा  नहीं  ?  आप  सकता

 सैल  कह  सकते  सकता  अधिक  अच्छा  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हू  कि

 इस  समय  आपके  मंत्रालय  में  कोई  सकता  सेल  अथवा  सकता  विभाग  है  जो  मुख्य  मन्त्रियों

 को  निर्देश  अथवा  रिश्तों  के  सम्बन्धित  विभागों  को  निर्देश  दे  यहां  मैं  यह  उल्लेख  करना

 चाहता  हुं  कि  यदि  आपके  बिजली  देने  वाले  के  साथ  अच्छे  सम्बन्ध  तो  आपको  बिजली  ठीक

 समय  में  मिल  स  ती  है  ।  अन्यथा  बहुत  भ्रष्टाचार  हो  रहा  निर्धन  किसानों  को  इस  बारे  में

 eo  भी  पता  नहीं  है  ।  किसान  उनसे  बिजली  का  कनैक्शन  प्राप्त  करने  के  लिए  उन्हें  कुछ  अनाज

 या  इसी  तरह  का  कुछ  और  या  फिर  नकद  पेसा  देते  हैं  ।  क्या  आपने  कमी  इस  स्थिति  जांच

 की  है  कि  विभाग  में  इस  तरह  का  हो  रहा  है  ?  जब  सम्बन्धी  इ  जीनियरों  द्वारा

 किसानों  को  कनेक्शन  मंजूर  कर  दिया  जाता  है  तो  निधन  आशी  क्षित  किसानों  को  इस  बात  का  ज्ञान

 नहीं  होता  कि  इंजीनियरों  द्वारा  आदेश  जारी  किए  जाने  के  बाद  कनेक्शन  किप  तरह  से  प्राप्त  किया

 जाता  है  ।  अतः  उन्हें  ट्यूबवेल  कनेक्शन  के  लिए  2000  रुपए  ओर  अन्य  छोटे  कनेक्शनों  के  लिए

 1000  रुपए  देने  के  लिए  कहा  जाता  है  ।  आपके  विभाग  में  यह  सब  हो  रहा  है  ।  मैं  यह  जानना

 चाहता  हुं  कि  क्या  मंत्री  महोदय  को  इस  तथ्य  की  जानकारी  है  ।  यदि  वे  इस  तथ्य  से  अवगत

 तो  मैं  मानना  चाहता  हूं  कि  इसके  लिए  क्या  करम  उठाए  गए  हैं  ।  कम  से  कम  10-15  ऐसी

 शिकायतें  प्राप्त
 हुई  हैं  जिनमें  कहा  गया

 है  कि  आदेश  जारी  होने  के  बाद  उन्हें  कनैक्शन

 नहीं  दिया  गया  ।  कभी  वह  कहते  हैं  कि  बिजली  की  तारें  नहीं  बिजली  के  ack  अमी  नहीं  मिले
 हैं  बर  कभी  कोई  और  चीज  अभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  यह  सब  इस  तरह  ही  चल  रहा  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जांच  की  गई  है  कि  आदेश  जानो  किए  जाने
 से  पहले  आवश्यक  सामान  जसे  खम्भे  आदि  वहां  उपलब्ध  कराए  जाएं  ताकि  बिजली  का

 कनेक्शन  देना  सम्भव  हो  सके  ।

 र
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ant  ax: तीन की  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  कहा  जाता  है  ।
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 ae

 [sit  राजेश  पाइलट ]

 राजा  पाइलट :  जी  सम्भाव्य ता  बत ती  चाहिए  ।  सात  निजी  कनेक्शन  देने  के  किसी

 विशेष  मामले  aft  3  या  4  बिजली  के  खंभों  की  a ..*  ६)  ह  «aq
 | ea. न  war  तो  उपभोक्ता  को  1000  रुपए

 भोर  as  करने  पड़ेंग  ।  क्या  आउ  जानते  हैं  कि  आपके  विभाग  में  यह  सब  हो  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माप  पहले  हो  प्रश्न  पूछ  चुके  जब्र  वे  इन  प्रश्नों  का  उत्तर  देंगे

 तो  आपको  ये  प्रश्न  याद  रखने  होंगे  ।

 श्री  राजा  पाइलट  :  सरकार  ने  अपनी  नीति  में  ag  निर्णय  लिया  है  कि  बिजली  ar

 व  aaa  देते  समय  aq  चित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  प्राथमिकता  दी  जाए

 बर  हमेशा  ही  यह  कहती  रही  है  कि  वह  इन  लोगों  के  घरेलू  प्रयोग  क  उद्योगों  के  लिए

 तथा  खेती-बाड़ी  के  लिए  बिजली  का  कनेक्शन  देन  को  प्राथमिकता  देती  ।  लेकिन  जहां  तक  मुझे

 ज्ञात  हम  सख्ती  से  इसका  अनुसरण  नहीं  कर  रहें  और  इन  निर्धन  लो  को  Gas  घरों  के  लिए

 भी  बिजली  प्रदान  न  करके  आज  भी  इनकी  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।  आप  उन्हें  कागजों  म॑  सुविधायें
 देते  आप  उन्हें  धन  देते  मूरत  बिजली  कनेक्शन  देते  लेकिन  इन  सब  बातों  को  कार्यान्वित

 नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हैं  कि  क्या  माननीय  मन्दी  को  इस  तथ्य  की  जानकारी

 है  अथवा  नहीं  ।  यदि  उ  इसकी  जानकार  तो  उन्होंने  इस  पर  क्या  कार्य वा  की  है
 ?

 मेरा  अन्तिम  प्रश्न  यह  है  कि  राजस्थान  सरकार  बदरपुर  बविद्यू/त  केन्द्र  से  और  अधिक

 बिजली  की  मांग  कर  रही  है  ।  बदरपुर  विद्या  केन्द्र  से  राजस्थान  राज्य  को  सप्लाई  की  जा  रही

 बिजली  ही  कम  करके  574  लाख  मेगावाट  कर  दी  गई  है  ।  महोना  इसमें  कटी

 की  जा  रही
 है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  राजस्थान  सरकार  की  ओर  अधिक

 बिजली  प्राप्त  करम  की  मांग  के  प्रति  यथार्थवादी  दृष्टिकोण  अपनाए  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  निवेदन

 करता  हुं  कि  जहां  तक़  बिजली  भर  सप्लाई  करने  का  प्रश्न  है  उसके  प्रति  रसानुभूति  gan  विचार

 करें  क्योंकि  राजस्थान  का  अपना  विद्युत  उत्पादन  अपनी  न्यूनतम  आवश्यकताओं  को  पुरा  करने

 के  लिए  भी  पर्याप्त  नहीं  है  ।  मुझे  आशा  है  कि  मन्त्री  महोदय  राजस्थान  सरकार  की  मोज  पर

 पर  सहानुभूति  पुर्वक  विचार  करा  भोर  उन्हें  आवश्यक  विद्युत  प्रदान  करा  अर  ताक  राज्य  की

 अधंन्यवस्था  पर  इसका  कोई  बुरा  अभाव  न  पड़  ।

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खात  चौधरी  उपाध्यक्ष  अपने  वक्तव्य  में  मैं  पहने  ही

 यह  उल्लेख  कर  चुका  हू  कि  हम  ट्यूब  बलों  के  लिए  10-12  घट  तक  बिजली  दे  रहे  हैं  ।  हमें  यह

 सम्बन्धित  राज्य  विद्युत  बोझ  द्वारा  दी  गई  है  और  इत  सुचना के  आधार  पर  ही  हमने  यह

 वक्तव्य  दिया  हमले  य  निर्णय  भी  लिया  श  कि  आर०  go  सी०  की  एक  टीम

 भेजी  जाए  ।  वहू  दल  दौरा  करेगा  और  राज्य  fart  ae  वे  सम्बन्ध  स्थापित

 करेगा  भौर  हमें  स्थिति  से  अवगत  कराएगा  मैंने  कृषि  मन्त्री  को  भी  सुझाव  दिया

 ह्
 a

 fe  a  अपने  अधि  DET  क्यों srfrao  का  एक  दल  भज  जा  अता  लगाए के  दन  किस  हद  तक  किसानों
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 की  सहायता  कर  सकते  है  ।  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  वहां  यह  हो  रहा है  वह  हो  रह  है  लेकिन

 हमें  ag  पता  लगाना  होगा  कि  उनकी  बात  सही  है  या  नहीं  ।  ले  थीं  जहां  तक  उन  आंकड़ों  का

 प्रश्न  जो  मैंने  दिए  हैं  ।  मैं  यह  स्वीकार  करता  हू  कि  वे  राज्य  faa  बोर्डों  द्वारा  दिए  गए

 आंकड़ों  के  आधार  पर  दिए  गए  हैं  ।

 aa  मैं  20,000  मेगावाट  की  बात  पर  आता  हू  ।  31-3-1980  को  स्थापित  क्षमता  इस

 प्रकार  थी  तापीय  6424  आणविक  640  मेगावाट

 11384;  यह  कुल  मिलाकर  23.448  मेगावाट  31-  3-1982  को  स्थापित  क्षमता  इस  प्रकार

 ay—arga  बिजली  1:  ,356  आणविक  890  मेगावाट  तथा  पनबिजली  12,177  AN-

 जो  कि  कुल  मिलाकर  3  '89  मेगावाट  बैठती  है  ।

 जहां  तक  योजना  के  लक्ष्य  और  उपलब्धि  का  सम्बन्ध  है  1980-81  में  2687  मेगावाट

 का  लक्ष्य  रखा  गया  था  और  हम  केवल  1,827  मेगावाट  बिजली  उत्पादित  कर  सके  इसका  ag

 है  इसमें  32  प्रतिशत  तक  की  कमी  रही  ।  198.-82  के  लिए  हमारा  लक्ष्य  3212  मेगावाट  का

 था  मौर  हमारी  उपलब्धि  थी  2175  मेगावाट  रही  ।  पुनः  32  प्रतिशत  तक  की  कर्म  रही  ।
 सकता  विष  1982  में  नयी  उत्पादन  क्षमता  का  लक्ष्य  3500  मेगावाट  रखा  गया  है  और  जनवरी

 1932  से  जून  19४2  तक  की  अवधि  में  हम  50  प्रतिशत  से  भी  अधिक  बिजली  उत्पादित  कर

 चुके  हम  900  मेगावाट  बिजली  पैदा  कर  चुके  है  ।

 1982-83  वर्ष  के  लक्ष्य  इस  प्रकार  हैं  :  पन  बिजली  1045  मेगावाट  कौर  जून  1982  तक
 की  उपलब्धि  100  ताप  बिजली  —aeT  है  2437  मेगावाट  और  जून  1982  तक
 लब्धि  270  लेकिन  हमें  विश्वास  है  कि  हम  लक्ष्य  प्राप्त  करने  में  सफल  होंगे  ।

 इन  सब  बातों  को  देखते  हुए  ऐसा  लगता  है  कि  छठी  योजना  के  दौरान  हम  अपने  लक्ष्य  के
 70  या  ४0  प्रतिशत  से  अधिक  उपलब्धि  नहीं  कर  पायेंगें  ।  इन  समय  तो  ऐसा  ही  लगता  है  ।

 अध्यक्ष  छठी  योजना  को  आधी  अवघि  qe  हो  चुकी  फिर  आप  ऐसा  क्यों
 नहीं  कहते  कि  भाप  शत-प्रतिशत  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लगे  ?  आपका  यह  दृष्टिकोण  निराशावादी

 श्री  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  इस  स्थिति  को  समाप्त  करने  के  faq  हमने  क  छ
 कदम  उठाए  हम  निष्क्रिय  होकर  नहीं  किताब  हम  कुछ  और  नई  ताप  बि  जली  परियोजनाएं
 बनाने  जा  रहे  हैं-उनमें  से  उत्तरी  क्ष  त्र  को  1000  मेगावांट  क्षमता  का  रिहाई  सुपर  तापीम  ऊर्जा  केन्द्र
 ब्रिटेन  की  सहायता  से  बनाया  ज।एगा  ।  इसको  300  मेगावाट  की  पहली  यूनिट  1987  में  शुरू  हो

 हम  एक  पश्चिमी  क्षत्र  में  भी  1  .60  मेगावाट  क  agra  सुपर  तापीय  ऊर्जा  के  चन्द्र  रूस
 को  सहायता  से  बनाने  जा  रहें  हैं  ।  हम  उत्तर  प्रदेश के  लिए  भी  1000  मेगावाट  क्षमता  का
 पारा  *बीਂ  तापीप  केन्द्रीय  बन।ने  जा  रहे  हैं  इस  आरम्भ  करने  का  कार्य  शीघ्र  ही  शुरू  हो  जाएगा

 हा  हम
 इस  परियोजना  के  मूल्यांकन  के  लिए  एक  जापानी  मूल्यांकन  भारत  भा  र
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 19  1982

 राजेश  पायलट

 कहा ला गांव  बिहार  में  भी  600  मेगावाट  या  इससे  अधिक  का  एक  ताप  विजी  घर  खोलने  के  बारें

 में  सोच  रहे  हम  धन्य  परियोजनाओं  बारे  में  भी  सोन  रहे  हैं  ।

 एक  माननीय  महोदय  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ध्यानाकर्षण  में  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  पूछा  जाएगा  |  कृपया  बेठ

 जाइये  |  cat  कोई  व्यवधान  नहीं  डान  सकता  ।  श्री  यादव  आपका  नाम  सूची  में  है  और  आपको

 बुलाया  जाएगा  |  गर्त  आपको  व्यवस्था  का  प्रश्न  पूछने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  आपको  मौका

 दिया  जाएगा  |

 थी  ए  बी०  ए०  नौ  ख़ान  चौधरी  :  मैं  सदन  को  यह  बताना  चाहता  हू  fe  कमियां

 विभिन्‍न  राज्य  क्षेत्र  में  हो  रही  हैं  केन्द्रीय  क्षत्र  में  नहीं  ।  केन्द्रीय  क्षेत्रों  में  कोई  कमियां  नहीं  हुई  ।

 राष्ट्रीय  ताप  ऊर्जा  निगम  द्वारा  किए  कार्य  में  कोई  कमी  नहीं  बल्कि  ये  कमियां  राज्य  क्षत्रों  में

 हो  रही  हैं  ।  इसके  तीन  मुख्य  कारण  पहला  बारिश  दूसरे  राज्य  विद्युत  जोडों  का

 प्रबन्ध  भगवा  परियोजना  तीसरे  भारत  हैवी  इलेक्ट्रिक  लिमिटेड  तथा  अन्यों  द्वारा  अच्छे

 उपकरणों  की  सप्लाई  न  कमियों  के  यही  कारण  हैं  ।  लेकिन  जहां  तक  केन्द्रीय  क्षत्रों  का

 सम्बन्ध  कहीं  भी  कोई  कमी  नहीं  हुई  है  ।

 आपने  कहा  है  कि  ब्रह्मपुत्र  आदि  के  बारे  में  भी  कुछ  कट्टा  उसकी  जां व  कौ  जा  रही  है
 भोर  मैं  आपको  ठीक-ठीक  कुछ  नहीं  बता  सकता  क्योंकि  ag  अत्याधिक  लागत  तथा  जांच  तथा

 आंकड़ों  और  aa  सभी  आवश्यक  बातों  का  प्रश्न  है  मैं  भाषणों  इस ही  और  अधिक  कोई

 सुचना  नहीं  दे  पाऊंगा  ।

 आपने  गेर-सरकारी  क्षत्रों  के  बारे  में  yor  है  ।  मैंने  इस  सदन  में  एक  वक्त  अवश्य  दिया

 और  गैर-सरकारी  क्षत्रों  को  आमन्त्रित  लेकिन  दुर्भाग्य  से  उन्होंने  कोई  प्रतिक्रिया  व्यक्त  नहीं

 की  ।  अतः  बीत  समाप्त  हो  गई  ।  मैं  समझया  हू  जितने  पेसे  की  उन्हें  आवश्यकता  है  भोर  उससे

 जो  लाभ  उन्हें  उनको  देखते  हुए  जो  अब  बिजली  क्षेत्र  में  आने  में  उन्हें  कोई  दिलचस्पी

 नहीं  है  ।

 फिर  आपने  भ्रष्टाचार  विरोधी  बातों  के  बारे  में  भी  कुछ  आप  जानते  हैं  कि  राज्य

 बिजली  स्वायत्त  शासी  निकाय  हैं  और  हम  केवल  सलाहकार  का  ही  काम  करते हैं  ।  आपने

 मन्त्रालय  के  लिए  हमारे  पास  भ्रष्टाचार  विरोधी  लेकिन  राज्य  बिजली  बोरों  को  अपने

 सतर्कता  सेल है ंहैं भोर  अपर  दीयों  का  पता
 लगाना

 आदि  उनका  अपना  काम  है  ।

 आपने  राजस्थान  की  चर्चा  विशेष  रूप  से  की  है  ।  जहां  तक  बिजली  की  सप्लाई  का  सम्बन्ध

 राजस्थान  की  स्थिति  बहुत
 खराब

 क्योकि  आर०  Te  पी०  इसे  बहुत  बिजली  सप्लाई  करता
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 था  ।  इसे  न  तो  नवम्बर  |  और  -  नवम्बर  2  से  बिजली  मिल  रही  है  ।  अब  चम्बल  पनबिजली

 परियोजना से  इसे  103  मेगावाट  बिजली  मिलेगी  ।  इसे  वहां  से  बिजली  बिल  नहीं  मिल  रही

 क्योंकि  वहां  पानी  नहीं  है  ।  ब्यास  alt  भाखड़ा  समूह  में  4/ 6  मेगावाट  का  हिस्सा  है

 सपना  मध्य  प्रदेश  से  125  मेगावाट  का  हिस्सा  लेकिन  उन्हें  केवल  66  प्रतिशत  मिल

 रहा  क्योंकि  मध्य  प्रदेश  स्तम्भ  संकट  में  वे  उनका  बिजली  का  हिस्सा  नहीं

 72
 हैं  ।

 स्थिति  यह  है  अब  हम  उन्हें  सप्लाई  कर  रहे  |  दिल्ली  से  बदरपुर  से  कभी  150  मेगावाट

 हौर  कभी  100  मेगावाट  की  सप्लाई  होती  है  ।  यह  सब  स्थिति  में  ट्रांसमिशन  लाइन  पर  निर्भर

 करता  है  ।  मैं  यह  गारन्टी  नहीं  दे  सकता  कि  प्रतिदिन  150  मेगावाट  बिजली  जायेगी  ।  ag

 दिल्‍ली  बिजली  उत्पादन  पर  भी  निर्भर  करता  है  |

 दिल्‍ली  राजधानी  के  लिए  हमार  पास  बिजली  '  स्पिनिंग  रिजवी  होना  चाहिए  ।  लेकिन  मैं  कोई

 रिज  नहीं  रख  रहा  मैं  इसे  अन्य  राज्यों  को  दे  रहा  हूं  उदाहरण  के  लिए  राजस्थान

 अन्यथा  दिल्‍ली  में  बोल्ट  की  कोई  समस्या  ही  न  होती  ।  बिजली  की  कटोती  को  भाप  सुनते

 वह  भी  यहां  न  होती  ।  लेकिन  अन्य  राज्यों  को  राहत  देने  के  लिए  मैं  बिजली  दे  रहा  जसे  कि

 राजस्थान  भर  कभी-कभी  डी ०  ale  alo  को  भी  मुझे  यही  कछ  कहना

 श्री  राजेश  पाइलट  इन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  राजेश  इन्होंने  उत्तर  दे  दिया  है  ।

 थी  tay  पाइलट  :
 इन्होंने  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।  सरकार  कहती

 है  कि  यह
 स्वायत्तशासी  विकाय

 है
 और  इसलिए  ag  इसके  विऋद्ध  कार्यवाही  नहीं  कर  सकती  ।  क्या  हम  जाकर

 मतदाताओं  से  कह  सकते  हैं  कि
 सरकार  स्वायत्तशासी  विंकायों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  नहीं  कर  सकती

 यह  एक-एक  निश्चित  उत्तर  नहीं  है  ।  सरकार  को  यह  बचन  देना  है  कि  वहू  उत  भ्रष्ट

 रियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही  करेगी  ।  ऐसी  कोई  भी  बात  नहीं  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  लिए  सम्भव
 a  ai

 मन्त्री  महोदय  ने  विवरण  में  कहा  है  कि  राज्य  बिजली  भांड  स्वायत्तशासी  निकाय  है  भर

 उनके  अपने  सल  यह  कोई  उत्तर  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यही  कह  सकते  हैं  ।  वह  केसे  हस्ती  प  कर  सकते  हैं  ?  अन्यथा  यह  एक
 अतिक्रमण  होगा  |

 थी  राजद  पाइलट  उन्हें  एक  निश्चित  उत्तर  देना  है  कि  सरकार  कार्यवाही  करेगी  |  हम

 मतदाताओं  के  पास  जाते  हम  उन्हें  यह  नहीं  कह  सकते  |  आपने  हमें  वोट  लेकिन  हुम  कछ

 नहीं  कर  सकते  क्योंकि  यह  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  है  ।
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 [  sit  राजद  पाइलट

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ag  केवल  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दे  सकते हैं
 |

 थ्रो  राजेश  पायलट  :  यह  एक  ऐसा  मामला  नहीं  इन्हें  बचन  देना  पड़ेगा  कि  सरकार

 कार्यवाही  करेगी  |

 do  ato  गनी  खान  चौधरी  :  व्यान  अधि  faon ह  ह  |  के  अनुसार  मैं  कछ  भी  नहीं  कर

 सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  उनकीं  बात  सुनिए  ।

 थी  (०  थी ०  go  गनी  खान  चौधरी  :  मैं  विद्युत  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  बुला  रहा  हु  |  हम

 इस  पर  विचार  और  यदि  वे  सहमत  होते  हैं  तो  हम  संशोधन  लायेंगे  ।  यदि  वे  सहमत  नहीं

 होते  तो  हमें  इस  पर  विचार  करना  पड़ें  गा  ।  इस  समय  मैं  उन्हें  अपनी  सलाह  देने  के  अलावा  और

 कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 थी  हरिकेश  बहादुर  :  मन्त्री  महोदय  ने  इस  ढँग  से  वक्तव्य  दिया  है  जिससे

 प्रतीत  होता  है  कि  कह  बिजली  को  वर्तमान  स्थिति  से  काफी  सन्तुष्ट हैं  ।  लेकिन  स्थिति  खराब है
 ।

 देश  भर  में  बिजली  का  संकट  चल  रहा  यहां  तक  कि  दक्षिण  के  राज्य  में  भी  ।

 मैं  केरल  के  बारे  में  नहीं  कह  रहा  ह  ।  निश्चय  ही  वहां  बिजली  अत्यघिक  उत्पादन

 होता  लेकिन  जहां  तरु  तमिलनाडु  का  सम्बन्ध  है  इसकी  जानकारी  मुझे  अभी-अभी  ही  मिली

 हैं  ।  मन्त्री  ने  अपने  वक्तव्य  में  कहा  है

 तथा  जो  केरल  से  सहायता  प्रात  कर  रहे  ने  मानसून  के

 at  जाने  के  बाद  सभी  विद्युत  कटौतियों  हाल  ही  के  कुछ  सप्ताह  से  हटा  ली  हैं  (4

 इसे  केवल  सरकारी  तौर  पर  उठाया  गया  है  ।  वास्तव  में  तमिलनाडू  में  भी  बिजली  का

 बहुत  संकट  चल  रहा  है  ।

 भाप  तमिलनाडु  के  बारे  में  अधिक  जानते  होंगे  ।  मानसून  पूरे  जोर  पर  नहीं  हैं  ।  यह  एक

 कारण  है  ।  साथ-साथ  मैं  यह  कहकर  अपने  प्रश्न  कों  उचित  ठहरा  सकता  हूं कि  किसानों के  पम्प

 सेटों  को  इस  समय  बिजली  नहीं  मिल  रही  क्योंकि  बिजली  नहीं  ag  कहना  गलत  है

 कि  तमिलनाडु  ने  बिजली  की  सभी  कटौतियां  बन्द  कर  दी  है  ।  मैं  मन्त्री  के  इस  ब्यान  से

 मत  नहीं  हूं  ।  उन्हें  हमें  सही  जानकारी  देनी  चाहिए  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहुंगा  कि  देश  का  वर्तमान  संकट  घरेलू  तथा  भीद्योगिक  हर  क्षत्र

 में  लोगों  को  धोखा  दिया  जा  रहा  है  ।  किसानों  को  कहा  जा  रहा  है  कि  उन्हें  9  से  10  घण्टे
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 तक  बिजली  सप्लाई  की  जाएगी  ।  लेकिन  वास्तव  में  यदि  भाप  उत्तर  yay  की  adara  स्थिति

 को  देखें  तो  अपको  पता  चलेगा  कि  किसानों  को  3  अथवा  4  घंटों  से  अधिक  समय  तक  बिजली

 नहीं  मिलती  ।  वक्तव्य  में  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  प्रदेश  ने  नलकूपों  के  लिए  बिजली

 सप्लाई  का  समय  से  बढ़ाकर  10  घंटे  कर  दिया

 वास्तव  में  जब  यह  समय  घटे  था  तो  किसानों  को  मुश्किल  से  2  घंटे  तक  बिजली

 थी  ।  aa  उन्हें  अधिक  से  अधिक  4  अथवा  6  घंटे  तक  बिजली  सप्लाई  की  जाती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपके  निर्वाचन  क्षत्र  में  स्थिति  क्या

 श्री  हरिकेश  बहादर  :  मेरे  चुनाव  क्षत्र  में  स्थिति  बहुत  ही  खराब  कारखानों  के  मालिक

 भी  कठिनाई  में  उस  क्षत्र  में  भी  बिजली  की  बहुत  कटौती  की  जाती  है  ।  आम  आदमी  के  लिए

 सरकार  हर  जगह  कई  बातों  का  वायदा  करती  लेकिन  Ho  भी  नहीं  किया  जा  रहा

 ~
 हम  दिल्‍ली  की  ही  बात  ।  दिल्‍ली  fara  सप्लाई  संस्थान  हमेशा  बिजली  सप्लाय  में

 सुधार  का  दावा  करता है  ।  लेकिन  दिल्‍ली  बिजली  में  बहुत  कटौती  की  जाती  है  ।  मन्त्री  महोदय

 को  बिल्ली  की  समझने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  राजधानी  में  ही  बिजली  कौ  भारी  कटौती

 होती  है  ।  दिल्‍ली  विद्युत  सप्लाय  उप  संस्थान  हमेशा  सुधार  का  दावा  करता  है  ।  मैं  एक  विशेष

 बात  कर  रहा  हू  ।  मैं  इसलिए  कह  रहा  हूं  कि  श्री  एच०  के ०  एल०  भगत  हमें  बतायें  कि  are  की

 स्थिति  क्या  है  ।  दक्षिणी  दिल्‍ली  में  लोगों  को  पर्याप्त  बिजली  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  पश्चिम  दिल्‍ली

 में  केवल  कुछ  ही  दिन  पहले  कारखानों  के  मालिकों  ने  दिल्ली  विजय  त  सुनायी  उपक्रम  के  कार्यालय

 के  सामने  प्रदर्शन  किया  ।  ये  सब  बातें  हो  चकी  हम  ऐसी  बातें  अनेक  समाचार  पत्रों  में  पढ़ते

 रहते  हैं  कि  अस्पतालों  में  भी  बिजली  की  सप्लाई  उचित  ca  से  नहीं  हो  रही  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इन्होंने  कारण  बता  दिये  क्योंकि  यह  राजस्थान  तथा  बिहार  की

 सहायता  करते  रहे

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :
 मैं  देश  के  अन्य  स्थानों  की  बात  नहीं  कर  रहा  हू  ।  दिल्‍ली  जो

 राष्ट्रीय  राजधानी  के  अस्पतालों  को  भी  बिजली  की  उचित  सप्लायी  नहीं  हो  रही  है  ।  तापीय

 बिजली  संयत्रों  की  उत्पादन  क्षमता  बहुत  कम  कहीं-कहीं  तो  कल  क्षमता  के  30  अथवा

 प्रतिशत  भाग  का  ही  उत्पादन  हो  रहा  उनकी  कठिनाई  यह  है  कि  उन्हें  अच्छी  किस्म  का  कोयला

 नहीं  मिल  रहा है  ।  इसी  कारण  बिजली  सप्लाय  में  बाध्य  पड़ती  क्योंकि  कोयले  में  राख  को

 हैहृ  अधिक  होती  है  ।  अच्छे  किस्म  के  कोयले  की  सप्लायी  नहीं  की  जा  रही है  जिसके  फलस्वरूप

 कठोर  तो  बन  जाती  स्टीम  का  उत्पादन  भी  उचित  ढंग  से  नहीं  होता  भर  edt  बायलर  भी

 नष्ट  हो  जाते  हैं  ।  हमें  अघिक  कोयला  धावनशालाओं  को  आवश्यकता  है  ।  मैं  जानना  चाहता
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 [er  हरिकेश  बहादुर ]

 हूं  कि  कया  कुछ  अधिक  कोयला  धोवन शाल ये  स्थापित  की  जा  रही  है  पा  नहीं  ।  बदरपुर  तापीय

 बिजली  संयत्र  के  काम  म  भी  gait  लाया  जाना  चाहिए  .  कुछ  सुधार  हुए  हैं  लेविन  उतन

 जनक  नहीं  ।  जहां  तक  हमार  बिजली  बोर्डों  का  सम्बन्ध  त्र  हर  राज्य  में  भ्रष्टाचार  के  केन्द्र  बत

 गए  हैं  ओर  स्त्री  महोदया  इस  बारे  म  जानत  हो  माननीय  सद्य  श्री  पाइलट  ने  इस  बारे  में

 पूछा  था  लेकिन  मन्त्री  न
 सन्तोष  जनक  उत्तर  नहीं  दिया  ।  हम  कई  सूत्रों  स  सुनते  रहते  है ंकि  बिजली

 als  में  बहुत  भ्रष्टाचार  जो  पिछले  कई  वर्ष  से  चल  रहा  है  लेकिन  सरक।र  कोई  भी  कार्यवाही

 नहीं  करना  चाहती  ।  वे  कहते  है  कि  थ  राज्य  सरकार  अथवा  राज्य  बिजली  are  को  री

 व  स्वय  शाली  निकाय  आदि  आदि  ।  कंवल  val  ही  बात  कहकर  बे  अपनो  जिम्मेवारियों  से

 जी  चुरा  रहे  यदि  वे  हस्ती प  नही  कर  सकते  तो  उन्हें  afafaaa  को  संशोधित  करना  पड़ें

 लेकिन  बे  ऐसे  काम  नहीं  कर  रह  वर्तमान  अधिनियम  को  daitaa  करने  मे  सरकार  क्यों

 संकोच  कर  रही है  ?  इसे  संशोधित  fear  जाना  चाहिए  और  सरकार  जहां  भी  भ्रष्टाचार

 वहां  हस्ती  प  कर  सकती  है  ।

 जहां  तक  उत्तर  प्रदेश  बिजली  बोर्ड  सम्बन्ध  सारे  विभाग  मे  लूट  चल  रही  है  कोई

 भी  सुधार  नहीं  हुआ  है  ।  हम  यहां  हमेशा  ही  घाटा  देखते  हैं  कि  और  उस  को  बिजली  जो

 उपभोक्ता  के  लिए  भारी  बोझ  है  से  पुरा  किया  जाता  है  लेकिन  सरकार  इसकी  कोई  भी  परवाह

 नहीं  करती  |  उपभोक्ताओ  को  ही  सबसे  अधिक  नुक्सान  उठाना  पड़ता  है  ।  उत्तर  प्रदेश  बिजली

 बोर्ड  इस  देश  में  सरकारी  क्षत्र  का  दूसरा  सबसे  बड़ा  उपकम  है  जो  हमेशा  qe  म  gl  चलता  है  ।

 हुर  वह  6  करोड़  रुपये  का  घाटा  होता  उत्तर  प्रदेश  बिजली  ais  मे  कूल  2000  करोड़  रुपए  का

 qa  निवेश  हुआ है  ।  इस  समय  (0  करोड़  रुपए  की  हानि  हो  चुकी  है  भर  हर  वह  6

 करोड़  रुपए  की  हानि  होती  है  ।  100  करोड़  से  afta  उपभोक्ताओं  द्वार  देय  है  जिसको  सरकार

 बखूबी  नहीं  कर  रही  है  उत्तर  प्रदेश  बिजली  बोड़े  जितना  भी  ऋण  ले  है  उसे  वापिस  नहीं

 किया  जा  रहा  है  ।  ब्याज  भी  नहों  लिया  जाता  जो  लगभग  430  करोड़  रुपये  क॑  करीब  है  ।

 मन्त्री  महोदय  ओबरा  तापीय  बिजली  aga  के  बारे  में  भी  जानते  होंगे  ।  इसकी  कुल

 उत्पादन  क्षमता  लगभग  50  मगनदास  है  लेकिन  कुल  क्षमता  के  50  प्रतिशत  भाग  का  उत्पादन

 भी  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  कभी  कभी  वे  उत्पादन  क्षमता  के  35  प्रतिशत  भाग  का  उत्पादन  नहीं

 करते  हैं  ।  वे  कहते  हैं कि  कोयले  को  किस्म  अच्छा  नहीं  है  ।  उसी  किस्म  के  कोयले  की  सप्लाय

 रेणुरफगर  बिजली  सयंत्र  से  भी  ी  जा  रही  है  भर  वे  अपनी  कूल  क्षमता  से  90  प्रतिशत  भाग  का

 उत्पादन  कर  रहे  ओबरा  तापीय  बिजली  aaa  की  क्या  कठिनाई  है  जिससे  fai  वहू  उत्पादन

 नहीं  कर  सकता  है  ।

 योजना  आयोग  ने  अभी  हवाल  में  अनुमान  लगाया  कि  छठी  योजना  के  अन्त  तक  5000

 Aaa  बिजली  की  कमी  होगी  ।  यदि  ag  स्थिति है  तो  हम  अपनी  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर
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 पायेंगे  जहां  तक  ग्रामीण  विद्युतीकरण  का  सत्र  ध  इसकी  स्थिति  भी  सन्तोषजनक  नहीं है  ।

 हरिजन  बस्तियों  का  faa  dato  देश  भर  में  हर  जगह  उचित  am  से  नहीं  हो  रहा  है

 जो  कुछ  मैंने  ऊपर  कहा  उसके  आधार  पर  प्रश्न  पुछना  चाहूंगा  ।  अच्छे

 किस्म  के  कोयले  की  सप्लाई  करने  के  ए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ताकि  राख  की  मात्रा  कम

 छठी  qaaqdta  योजना  के  दौरान  कितनी  कोयला  धोवनश'लायें  स्थापित  की  जा  रही

 हैं  ।

 प्रश्न  कया  यह  एक  सन  है  कि  मजदूरों  में  अ  सन्तोष  की  वजह  से  भी  विद्युत  का

 उत्पादन  कम  है  ;  यदि  हां  तो  मजदूरो  की  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम

 उठाने  को  सोच  रही  जहां  तक  मजदूरों  की  समस्याओं  का  सम्बन्ध  है  सरकार  उदासीन

 रही  है  और  कभी  इसको  परिव्यय  नहीं  करती  है  वह  तो  fas  मजदूरों  का  दमन  करती  रहती

 है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हू  कि  अप  किसी  भी  तरह  से  मजदूरों  को  समस्याओं  के

 लिए  जिम्मेवार  नहीं हैं  ।

 भरो  हरिकेश  बहादुर  :  प्रश्न  क्या  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  बकाया  राशि

 को  वसूली  के  लिए  निदेश  जारी  कर  रही  और  आखिरो  प्रश्न  ।  क्या  सरकार  अन्तर्राष्ट्रीय  एजेन्सियों
 wa  विश्व  बेक  आदि  से  छठी  योजना  के  दौरान  और  विद्युत  उत्पादन  एकक  स्थापित  करने  के

 लिए  ऋण
 लेने  के  बारे  में  सोच  रही  है  और  इन  एजेंसियों  से  कितना  धन  प्राप्त  होने  की  wat

 श्री  ए  बी०  go  गनी  खान  चौधरी :  उपाध्यक्ष  मैं  समझता  हूं  कि  मैंने  माननीय

 सदस्य  द्वारा  उठाये  गये  कई  एक  प्रश्नों  का  उत्तर  दे  दिया  है  ।  जहां  तक  राज्य  बिजली  बोर्डों  की

 आन्तरिक  समस्याओं  का  प्रश्न  उसके  मैंने  अपनी  असमता  प्रकट  कर
 दी  है

 ।  चाहे  यह
 वित्तीय  मामला  हो  चाहे  मजदूरों  में  असंतोष  का  मामला  ही  था  कम  विद्युत  उत्पादन  का  मामला

 हो  ये  सभी  आन्तरिक  मामले  हैं  ।  ये  मामले  उन्हें  ही  सुलझाने  हैं  ।  ते  इन  मामलों  में  हमसे  जो  कुछ
 सहायता  मांगते  हम  उन्हें  देते  हैं  अग  र  वे  सहायता  नहीं  मांगते  है  तो  हम  नहीं  देते  हैं  ।

 श्री  हरिकेश  बहादुर  :  आपकी  सहायता  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  a

 श्री  ०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  जहां  तक  कोयले  का  सम्बन्ध  हमने  दल  नियुक्त
 किये  हैं--एक  दल  प्रत्येक  राज्य  बिजली  बोर्ड  एक  दल  रेल  विभाग  से  और  एक  दल  विद्युत
 विभागों  से  जब  कभी  हमें  कोई  शिकायत  मिलती  हैं  तो  यह  तीनों  एजेंट  ओसियां  वहां  जाकर  जांच  करती
 है ंकि  उस  यूनिट  विशेष  के  लिए  कया  कोयना  उपयुक्त

 है  या  नहीं  ।  अगर  कोई  शिकायत  होती  है
 त  वे  उसका  समाधान  करने  की  कोशिश  करते
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 {  st  हरिकेश  ara  1

 जहां  तक  धोवन  शालाओं  का  सम्बन्ध  है  मुझे  बि  घरों  के  लिए  कांफी  संख्या  में

 शाखायें  बनाये  जाने  में  arg  cafe  नहीं  लेकिन  जब  कभी  भी  अप  धोवन  शालीन  amar  तो

 निश्चय  ही  इससे  कोयले  का  दाम  बड़ेगा  और  इस  खर्च  को  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  वहन  करना

 होगा  और  उन्हे  इसके  लिए  महमत  भी  होना  होगा  ।  जहां  तक  हमारा  सम्बन्ध  है  कोयला  विभाग

 को  इस  पर  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 आपने  तीसरी  बात  यह  कही  कि  बिजली  fas  तीन  या  कई  जगह  चार  घटों  के  लिए

 उपलब्ध  है  ।  मैंने  अपने  उत्तर  में  बताय  है  कि  यह  जानकारी  राज्य  बिजली  बोर्डों  द्वारा  दी  गई

 हम  अपने  दलों  को  कृषि  मंत्रालयों  के  अधिकारियों  के  साथ  भेज  रहे  हैं  और  वह  हमें  बताये

 कि  वास्तविक  स्थिति  क्या  है  ।  जो  सुचना  उन्होंने  दी  वही  मैं  आ:को  बता  रहा

 जहां  तक  तमिलनाडु  का  प्रश्न  हमारी  सूचना  के  अनुसार  वहां  बिजली  की  कटौती  नहीं

 मगर  भाप  कहते  हैं  कि  वहा  कटौती  की  जा  रही  है  तो  हम  निश्चय  ही  इसकी  जॉच  करायेंगे

 कौर  मापकों  सूचना  देंगे  ।

 थी  हरिके दा  बहादुर  :  विश्व  बेक  से  ऋण  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  सावधान  रहना  यह  अंतर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  से  नहीं

 है  ।  आप  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  कोष  के  बारे में  नहीं  पुछ  रहे  हैं  ।

 थी  ए०  बी०  go  गनी  खान  चौधरी  :  साधारणतया  सुपर  मंत्र  पावर  स्टेशनों  ले  लिए

 विश्व  बेक  से  वित्तीय  सहायता  मिलती  है  और

 श्री  हरिकेश  बहादुर  ।  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  के  बारे  में  क्या  स्थिति  2  ?

 श्री  ए०  बी०  go  गनी  खान  चौधरी :  छठी  पंच  वर्षीय  योजना  में  उन्होंने  अभी  तक

 फरक्का  -1  चरण  की  स्वीकृति  दी  अब  वे  दूसरे  चरण  की  मंजूरी  देने  जा  रहे  क्योंकि  वे

 फरक्का  का  दौरा  करने  के  ब।द  काफी  संतुष्ट  हुये  जब  फरक्का  का  दूसरा  चरण  पुरा  हो

 तत्र  हम  दूसरा  प्रस्ताव  भेजेंगे  |  हमें  इत+  बार  A  अभी  सोचना  है  ।

 उपाध्यक्ष  qatar  :  श्री  चिन्तामणि  जेना  ।  अपना  भाषण  काफी  संक्षिप्त  रखें  और  केवल

 प्रश्न  ही  क्योंकि  आपने  ओर  दूसरे  माननीय  सदस्य  द्वारा  प्रश्न  पूछने  के  पश्चात  हमें  सभा

 को  स्थगित  करन  है  ।  हम  पहले  ही  बहस  कर  चुके  हैं  ।

 श्री  चिता  मणि  जना  :  एक  समय  था  जब  ऊर्जा  सभ्यता  का  ही  भाग  माना

 जाता  था  |  लेकिन  बिजली  अब  जीवन  का  एक  अ  ग  बन  गई  है  ।  इसलिए  इस  सेक्टर  को  मंत्रालय
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 रा  उच्च  STEEAET  दी  जानी  चाहिए  मैं  सरकार  का  आभारी  हूं  कि  qe  कृषि  aa  को

 बिजली  सप्लाई  करने  में  उच्च  प्राथमिकता  दे  रही  है  ।  लेकिन  भीद्योगिक  क्षत्र  के  बार  में  स्थिति

 क्या  है  ?  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य  में  माना  है  कि  विभिन्‍न  राज्यों  के  ऑद्योगिक  क्षत्र  में

 बिजली  की  कटौती  की  जा  रही  है  ।  अगर  इसे  कछ  और  समय  तक  जारी  रहने  दिया  जाता  है  तो

 इससे  निश्चत  रूप  से  देश  की  भरे-व्यवस्था  पर  बुरा  असर  पड़गा  ।  मन्त्री  महोदय  ने  बहुत  ही

 स्पष्ट  कहा  है  कि  वर्षा  न  होने  व  समय  पर  मानसन  न  आने  की  वजह  से  पन-बिजली  का  उत्पादन

 कम  हुआ है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  ने  पहले  ही  मान  लिया  है  कि  उड़ीसा  में  स्थिति  काफी

 खराब  इसलिए  आप  कृपया  उड़ीसा  से  सम्बन्धित  ही  कछ  प्रश्न  पुछ  ।

 थी  चिन्तामणि  जेना  :  श्री मन  मैं  इसी  पर  आ  रहा  हू  ।

 सरकार  को  समुद्र  के  पानी  में  fast  पदा  करने  की  क्या  नीति  और  कार्यक्रम  हैं  ?  इसी

 हमें  पन  बिजली  और  तापीय  बिजली  पर  भार  कम  करने  के  लिए  बायो  गत  संयंत्रों  को

 उच्च  थिरकता  देनी  चाहिए  ।  लेकिन  हम  देखते  हैं  कि  कोई  भी  इस  ओर  ध्यान  नहीं  दे  रहा

 यहां  तक  कि  यह  ऊर्जा  मन्त्रालय  के  अन्तर्गत  भी  नहीं  सारे  देश  में  ata  पत्र  लगाने  के

 लिए  विशेष  प्रयत्न  किए  जाने  चाहिए  |

 बिजली  उत्पादन  मे  विफलता  कई  कारणो ंसे  हो  सकती है  ।  सरकार  द्वारा  इन्हें  सुधारने
 के  लिए  क्या  उपचारात्यक  उपाय  किये  जा  रहे  इन  से  एक  ada  संयंत्रों  की  कार्य  क्षमता

 में  सुधार  करने  के  लिए  एक  जोरदार  कार्यक्रम  है  लेकिन  मन्त्री  महोदय  ने  इस  जोरदार  कार्यक्रम
 के  कायें  बारे  में  अपने  वक्तव्य  में  कुछ  भी  नहीं  कहा  है  ।

 बी०  Fe  fo  एल०  और  ऊर्जा  da  में  तालमेल  की  कमी  है  ।  ao  एच०  ई०  एल०

 दूसरी  ओर कहता  है  कि  बिजली  बोड़े  और  अन्य  ऊर्जा  क्षेत्र  वाले  मशीन  रियों  को  उठा  नहीं  रहे  हैं
 ऊर्जा  क्ष  त्र  बाले  कहते  हैं कि  बी ०  एच०  ई०  एल०  समय  पर  उपस्करों  की  सप्लाई  नहीं  करता

 दै  ।  यह  एक  सतत  प्रक्रिया  है  ।  इसलिए  दोनों  के  बीच  में  समन्वय  होना  चाहिए  ।  जहां  तक मैं
 समझता  हूं  बिजली  बोर्डे  केन्द्रीय  सरकार  के  निदेशों  का  पालन  नहीं  करते  मन्त्री  महोदय  ने

 बहुत  ही  स्पष्ट  शब्दों  में  बिजली  बोडो  की  प्रणाली  में  सुधार  लाने  के  लिए  अपनी  असमर्थता  व्यक्त
 को  क्योंकि  ये  स्वायत्त-शासी  निकाय हैं  ।  सारे  वर्ष  एक  स्थायी  कार्यक्रम  के  अनुसार  दोषों  ओर
 कमियों  का  पता  लगाते  रहना  चाहिए  भर  विशेषज्ञों  और  तकनीशनों  के  एक  चलता  फिरता  दल

 होना  चाहिए  जो  मौके  पर  जाकर  इन  समस्याओं  को  देखें  और  ऊर्जा  उत्पादन  ax  इसके  मोदी

 के
 बारे  सुझाव  दे  ।  सरकार  ने  राजकीय  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  या  काय  वाही

 गया  3a की  है  ?  इसे  कहां  तक  लागू  किया  गया  &
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 19
 1982

 | ह! |  चिन्तामणि

 पी  तरह  मैं  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  सरकार  लाभ  वाले  बड़े  उद्योगों  को  रियायती  दरों

 पर  बिजली  देने  की  अपनी  नीति  की  समीक्षा  कर  ।  चन  सभी  बड़े  उद्योगों  को  जो  ट्राफी  लाभ  कमा

 रहे  हैं  भविष्य  में  रियायती  दरों  पर  बिजली  न  दी  जाय  ।

 इसके  हमें  बिजली  बोर्डों  को  हो  वाले  नुकसान  के  बारे  में  गम्भीरता  से

 सोचना  मैं  चाहूंगा  कि  मन्त्री  इस  बात  की  जांच  करें  कि  क्या  ag  सत्य  नहीं  हैकि

 1-4-1979  तक
 राज्य  बिजली

 बोर्डो  को  773.73  करोड़  का  घाटा  हुआ  इसका  मतलब  हैं

 कि  1992  तक  यह  बढ़कर  10,00  करोड  रु»  हो  जाता  ।  इसका  इलाज  क्या  है  ?  उनको  बिजली

 उत्पादन  को  उच्च  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  ।  क्योंकि  उनको  भारी  हानि  हो  रही  इसलिए

 सरकार  को  उपचारत्मक  उपायों  के  बारे  में  सोचना  होगा  ।

 मंत्री  महोदय  ने  स्वीकार  क्या है  कि  दिल्‍ली  में  बिजली  की  और  बिजली  सप्लाई  में

 बाधा यें  काफी  होती  हैं  ।  जैसाकि  आपको  भी  पता  आज  ही  सुबह  11-45  पर  संसद  भवन  में
 मेरा  था  ।  केन्द्रीय  कक्ष  और  यहां  तक  कि  चेम्बर  भी  बिजली  नहीं  थो  ।  क्योंकि हम
 शीघ्र  ही  एशियाड  करवाने  जा  रहे  जिसमें  की  गई  एक  विदेशी  मेहमान  शामिल  हमें  इस

 बारें  में  उचार्त्मक  उपाय  शीघ्र  ही  करने  चाहिए  ।  अब  अपने  राज्य  उड़ीसा  के  बारे  में  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेने  पहले  ही  कहा  था  कि  भाप  उड़ीसा  के  बारे  में  बोलिए  ।  जब

 तुम्हारा  अपना  घर  ही  ठीक  नहीं  आपने  सारे  विश्व  की  बातें  कह  डाली  हैं  ।

 शी  चिंतामणि  जना  :  उड़ीसा  में  614  मेगावाट  की  कुल  क्षमता  में  से  75

 प्रतिशत  पत-बिजली  से  और  25  प्रतिशत  तापीय  संयंत्रों  से  प्राप्त  होती है  ।  माननीय  मन्त्री  ने

 अपने  वक्तव्य  में  कहा  है  कि  :

 सामान्य  तौर  पर  फालतू  विद्य/त  राज्य  है  किन्तु  बलिमेला  ओर

 मच कह  जलाशयों  के  अपवाह  क्षत्रों  में  पिछले  ag  कम  वर्षा  हुई  जिसके

 स्वरूप  राज्य  में  विद्युत  को  कमी  हो  गई  थी  ।  कुछ  श्रेणी  के  उद्योगों  पर  विद्युत  कटौतियों

 पिछले  sata  से  लागू  हैं  1.0

 मैं  कहा  चाहता  हूं  कि  विद्युत  की  कटौतियां  केबल  कछ  श्रेणी  के  उद्योगों  में  ही  नहीं

 बल्कि  सभी  मामले  में  होती  इसलिए  उत्पादन  पर  बुरा  असर  पड़ा  है  ।  मन्त्री  महोदय  ने  भागे

 कहा  है  कि  वर्षा  ऋतु  के  प्रारम्भ  तक  उड़ीसा  में  बिजली  की  कटौती  की  जाती  रहेगी  ।  इसलिए

 मै  मन्त्री  महोदय  को  सुझाव  देना  चाहूंगा  कि  हमें  fas  उड़ीसा  के  लिए  ही  नहीं  बल्कि  सारे  देश

 के  किस  तापीय  faa  भारी  जेसे  बिजली  के  वैकल्पिक  स्रोतों  के  बारे  में  सोचना  चाहिए  |
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 यहां  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  जहां  aa  बिजली  उत्पादन  क  प्रश्न  विभिन्‍न  विभागों

 में  कोई  ताल  aa  नहीं  उदाहरण  के  तौर  पर  तलचर  तापीय  संयंत्र  को  निम्न

 यह  का  कोयला  दिया  जाता  है  भर  वह  भी  समय  पर  दिया  जाता  जिसके  फलस्वरूप

 तलचर  aaa  सत्र में  उत्पादन में  बाधा  आती  है  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से

 अनुरोध  करता  सकी  वह  इस  मामले
 में  हस्तक्षेप  करें  ।  सुपर  ss  पावर  स्टेशनों

 के
 बारे  में  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  बह  उत्तर  दें  ।  यह  ज्यादा  समय

 ले  रहे  हैं  ।  मन्त्री  महोदय  न  प्रश्न  समझ  लिया  है  ।  बह  इसका  जवाब  देंगे  |

 श्री  चिन्तामणि  जना  :  मैं  fat  तलचर  में  सुपर  थमंल  स्टेशन  के  बारे  में  कहना  चाहता

 जिसके  बारे  में  पिछले  कई  वर्षों  से  चर्चा  की  जाती  रही  है  ।

 मैं  सरकार  से  इसकी  जांच  करने  का  आग्रह  ताकि  उड़ीसा  में  विद्युत  संकट  समाप्त

 किया  जा  क्योंकि  उड़ीसा  के  मुख्य  मन्त्री  ज  ०  बी ०  पटनायक  के  वर्तमान  नेतृत्व  में

 डीसा  का  ओद्योगिकरश  किया  जा  ter  है  ।  विद्युत  मांग  भर  भी  बढ़  जाएगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  है  ।  कृपया  बेठ  जाइये  ।  वह  उत्तर  देंगे  ।  भाप  अनावश्यक  बातें

 कहते  चले  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  चिन्तामणि  जना  :  ओर  मैं  माननीय  मन्त्री  से  यह  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  यह

 प्रदान  की  जाए  ओर  काम  इस सुनिश्चत  करें  कि  तलचर  के  सुपर  थमते  प्रोजेक्ट  को  स्वीकृति

 ay  से  आरम्भ  किया  जाए  ।

 इसी  के  साथ  में  समाप्त  करता  हूं  ।  घन्यवाद  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  मैं  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कोई  प्रश्न  नहीं  पूछा  जाएगा  |  कृपया  बाधा  न  डालें  ।

 )

 ए  वो०  ge  गनी  खान
 :  जहां  तक  भारत  का  सम्बन्ध  है  ज्वारीय  विद्युत

 a faa  away  नहीं  हैं  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  बह
 उन्हें  उत्तर  न  दें  ?

 )

 ug  ठोक  नियम  पढ़  लीजिए  ।  आपको  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।
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 कि एएए आआ आआ
 [it  faverafia

 eit  ए०  बी  go  गनी  ख़ान  चौधरी  :  गुजरात  तट  पैर  ज्वारीय  विद्युत  परियोजना  हेतु
 संभाव्यता  अध्ययन  आरम्भ  किया  गया  है  बायो  गैस  कार्यक्रम  कृषि  मंत्रालय  के  पास  है  और  उन्होंने
 लगभग  4  लाख  यूनिटों  को  स्थापित  करने  की  एक  योजना  को  स्वीकृति  प्रदान  की  है  ?

 जहां  तक  भारत  टे  बी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  और  भाई०  एल०  के०  के  बीच  समन्वय  का

 सम्बध  केन्द्रीय  विद्युत  प्राधिकरण  के  अध्यक्ष  और  fame  भारत  हेवी  इलेक्ट्रिकल्स
 कौर  ago  एल०  के०  के  बीच  समय-समय  पर  समय  स्थापित  करेंगे  और  वे  प्रत्येक  महीने
 परस्पर  एक  बैठक  करेंगे  अर  करते  हैं  ।  कभी-कभी  में  अपने  स्तर  पर  भी  करता  हूं  ।

 -

 जहां  तक  राजाध्यक्ष  सीमित  का  संबन्ध  उपाध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  किसी  भी

 राज्य  ने  राज्याध्यक्ष  समिति  की  किसी  भी  सिफारिश  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  यद्यपि  जहाँ  तक

 सरकार  का  सम्बन्ध  है  हमारी  राज्याध्यक्ष  समिति  सिफारिशों  को  स्वीकार  करने  में  बहुत
 रुचि  फिर  भी  हम  विद्युत  मंत्रियों  की  dss  बुलाने  जा  रहे  हैं  और  एक  बात  फिर  हम
 अध्यक्ष  समिति  की  सिफारिशों  पर  आम  सहमति  प्राप्त  करने  का  प्रचार  करेंगे  ।

 राज्य  fae  बोर्ड  हानि  का  जहां  तक  सम्बन्ध  मैं  विवश  हूं  ।  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता

 जिसकी
 मै

 स्पष्ट  कर  चुका  हूं कि  मैं  मौजूदा  विद्युत  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कर

 सकता  ।

 डीसा  में  विद्युत  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  उड़ाती  बुनियादी  तौर  पर  जल  विद्युत  पर  निर्भर

 राज्य  उड़ीसा  में  जल  विद्युत  at  स्थापित  क्षमता  664  मेगावाट  है  और  ताप  विद्युत  की

 360  मेगावाट
 ।  उड़ीसा  राज्य  जलविद्य/त  पर  निर्भर है  ale  राज्य  में  बिद्युत  की  स्थिति

 बलिमेला  और  हीरा कुड  जलाशयों  में  पानी  की  उपलब्धता  पर  fade  करती  है  ।  गत  वर्ष  वर्षा

 अच्छी  न  होने  के  कारण  बलिमेला  जलाशय  में  जलस्तर  कम  रहा  सरकार  को

 1981  में  विद्युत  कटौती  लागू  करनी  पड़ी  ।  मानसून  विलम्ब  से  आने  के  कारण  इस  वर्ष  उड़ीसा

 में  जल  विद्युत  को  उत्पादन  बहुत  ही  कम  रहा  ।  वास्तव  में
 विघुत  की  उपलब्धता  100  लाख

 यूनिटों  को  तुलना  में  50  लाख  युनिट  प्रतिदिन  है  ।  इसीलिए  राज्य  में  50  प्रतिशत  विद्युत  की  कमी

 है  att  उद्योगों  के  मामले  में  विद्युत  की  अत्यधिक  कटौती  की  गई  है  ।  उड़ीसा  में  यह  स्थिति

 तलचर  के  विस्तार  के  बारे  यह  100  मेगावाट  हैं  ।  हमें  आशा  है  कि  यह  1982-83  में

 आरम्भ  हो  जाएगा  |  एक  जौर  जल-विद्युत  परिघटना-सांगली  1984-85  में  आरम्भ  की  जाएगी

 दौर  अपर  कोलार  भी  योजना  अवधि  में  आर  eq  हो  जाएगी  स्थिति  यह  है  ।
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 समसाम सनसन

 sit  चिन्तामणि  जेना  :  qTaATAT  सुपर  ताप  fara  परियोजना  की  et  स्थिति  है  ?

 धनी  ए०  ato  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  उपाध्यक्ष  तलचर  के  सुपर  ताप  विद्युत

 afeaisar  का  जहां  तक  संबन्ध  इसी  जांच  हो  रही  है  ।  हम  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  कर

 रहें  हैं  ।  मैं  इस  समय  कुफ़  नहीं  कह  सकता

 इसके  पश्चात  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  2  बजकर  15  मिनट  म  प०

 तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 लोक  सभा  मध्याहन  भोजन
 के  पश्चात्‌  दो  बजकर  21:  मिनट  पर  मे

 समवेत  हुई  |

 Halts वल  द ेTorvrar  ह  wea  a,  पीठासीन

 न»  नन

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ate  ध्यान  दिलाना--जारी

 देग  में  बिजली  at  कमी  जारी

 श्री  एच०  के०  एल०  भगत  :  उपाध्यक्ष  आप  aay  के  लिए  बहुत  ही

 सवार  और  धयान  हैं  मैं  आशा  करता  हूं  कि  आप  मेरे  प्रति  भी  उदार  रहेंगे  ।

 मुझे  आज  कुछ  a  कहनी  हैं  और  ऊर्जा  मन्त्री  a  कुछ  प्रश्न  पूछने  अच्छा  मैं  सीधे

 यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  wat  तक  देश  में  सम्पूर्ण  faa  आपूर्ति  की  स्थिति  का  सम्बन्ध है
 ।

 इससे  इन्कार  नहीं  जा  सकता  कि  उन्होंने  समस्या  को  समझा  और  इसमें  सराहनीय

 सुधार  हुआ  है  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  ।  मैं  किसी  राजनीति  वश  यह  नहीं  कह  रहा  हूं  ।  जहां

 तक  देश  में  विद्युत  आपूर्ति  की  सम्पूर्ण  स्थिति  का  सम्बन्ध  है  इसमें  पर्यटन  सुधार  हो  रहा

 अगर  उसी  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  मैं  कूछ  बातों  की  जानकारी  चाहता  हु

 मैं  अब  दिल्‍ली  राज्य  पर  आता  g  ।  दिल्ली  की  एक  विशिष्ट  स्थिति  है  ।  मंत्री

 महोदय  की  बहुत  ही  आदि  रही  हैं  ।  हाल  ही  में  मंत्री  ने  भी  दिल्ली  में  विद्युत  आपूर्ति

 के  सम्बन्ध  में  बहुत  रुचि  ली  है  ।  फिर  मैं  यह  महसुस  करता  हूं  कि  दिल्‍ली  की  एक  विशिष्ट

 स्थिति  है  क्योंकि  यह  देश  की  राजधानी  तथा  अति  महत्वपूर्ण  बड़े  अन्तर्राष्ट्रीय  नगरों  में  से  एक

 हे  सम्पूर्ण  केन्द्रीय  सरकार  भोर  विधान  रूप  से  प्रधान  मंत्री  इसका  बहुत  ध्यान  रखती  है  ।  वे

 इस  पर  अत्यधिक  धनराणि  खर्च  करते  हैं  ओर  इसका  प्रति  व्यक्ति  खां  भी  काफी  है  ।  दिल्ली  के

 प्रति  इतना  ध्यान  और  सनेह  रखने  के  इसकी  स्थिति  उस  दुलहन  जेसी  है  जिसके  कई  पत्ति
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 नशर  नटर

 हों  कई  पतियों  में  हमारी  faFuea  श्रिया  तथा  प्राधिकरण  एवम  स्थानीय  निकाय  आते  हैं  ।  यदि  मैं

 इनकी  गिनती  करने  लगू  तो  शायद  न  गिन  पाऊं  क्योंकि  ये  अनगिनत  हैं  यही  कारण  है  ।  जसे  कहा

 जाता  है  कि  बहुत  सी  बिल्ला  ag  नहीं  मार  सकती  इसी  प्रकार  करो-कभी  दिल्ली  को  इसलिए

 नुकसान  उठाना  पड़ा  है  क्योंकि  इस  पर  नियन्त्रण  करने  वाले  भनक  हैं  एक  नहीं  हैं  ।

 अब  हम  इसकी  चित्रित  स्थिति  को  लेते  हैं  जहां  तक  दिल्‍ली  की  विद्युत  स्थिति  सम्बन्ध

 हमारे  पास  दिल्‍ली  बिद्युत  प्रदाय  संस्थान  है  हमारे  पाप  भाखड़ा  हम।रे  पास  बदरपुर

 हमारे  पास  हरियाणा  हमारे  पास  मत्रालय  बहुत  से  प्राधिकरण  भोर  अभिकरण  जो

 दिल्‍ली  में  विद्युत  आपूर्ति  के  किसी  न  किसी  qa  को  देखते  है  ।  माननीय  मंत्री  महोदय  के

 उत्तर  में  यह  कहा  गया  है  कि  रोहतक  रोड़  पर  हो  सब  स्टेशन  क्षतिप्रत  हो  गए  ओर  खराब  हो

 गए  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  वे  किस  तारीख  को  भीर  कब  खराब  हुए  ?  उनकी  मरम्मत

 किसके  द्वारा  की  जानी  थी  ?  मरम्मत  कार्य  कब  आरम्भ  हुआ  ?.

 उन्होंने  कहा  यह  अब  समाप्त  होने  वाला है  ।  मेरा  अनुभव  भोर  सूचना  कुछ  इस  प्रकार

 समस्या  चल  रही  है  परन्तु  उसके  लिए  कोन  उत्तरदायी  है  ?  न  केवल  अब  बल्कि  पहले  भी  1  fas

 aru  यह  कया  जाना  था  ?  एक  प्राधिकरण  कहता  है  यह  हमारा  काम  नसीं  है  दूसरा  कहता

 यह  हमारा  नहीं  है  और  इस  प्रकार  इसमें  समय  लगता  है  ।  इस  प्रक्रिया  में  सुधार  अथवा  मरम्मत

 कार्य  को  नुकसान  पशु  चता  है  ।  इसमें  विलम्ब  हो  जाता  है  ।  मंत्री  ओर  मंत्रालय  को  हस्तक्षेप

 करना  पड़ता  है  और  इसमें  समय  लगता  है  ।  इसका  आयें  होता  है  काफी  विलम्ब  ।  इसके

 स्वीप  लोगो  को  भुगतना  पड़ता  2  ।

 ठीक  दिल्‍ली  के  लोग  भारत  के  अ  ग  हैं  ।  दिल्‍ली  वाले  अन्य  लोगों  के  साथ  कष्ट  उठाकर

 प्रसन्न  होंगे  ।  इसमें  कोई  सन्देह  नहीं  है  ।  मैं  इसे  बुरा  नहीं  मानता  ।  राजस्थान  में  कृषि  की

 सहायता  हेतु  दिल्‍ली  वाले  कष्ट  उठा  लेंगे  ।  इससे  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  ।  यदि  हमें  राजस्थान  में

 कृषि  की  सहायता  करनी  है  तो  हमें  इस  नुकप्तान  के  बारे  में  नहीं  सोचते हैं  ।  मैं  भारत  का  होने के
 नाते  राजस्थान  का  भी  उतना  ही  हूं  जितना  भारत  के  किसी  अन्य  भाग  का  मैं  संकीणं  भावना  से

 नहीं  बोल  रहा  हूं  ।  प रन्तु  aga  सी  परिचालन  कठिनाइयां  प्रणाली  और  मानवीय  दोषों  के  कारण

 होती  हैं  ।

 मुझे  यह  कहते  हुए  बहुत  खेंद  है  कि  सरकार  पिछले  ढाई  वर्षों  में  दिलो  विद्युत  प्रदाय

 संस्थान  का  मह् टा प्रबन्धक  नियुक्त  नहीं  कर  सकी  है  ।  इससे  सरकार  के  बारे  में  क्या  रहस्य  बन  भी

 कई  बार  हम  कह  चूके  हैं  ।  यह  कह  कर  स्थिति  स्पष्ट  की  जाती हैं  यह  किया  हमने  वह

 किया  है  ।  हमने  इस  ब्यक्ति  को  लिखा  हमने  उस  व्यक्ति  को  लिखा  है  ।”  अनेक  बार  हम  यह

 प्रश्न  उठा  चुके हैं  ।

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  का  महाप्रबंधक  क्यों  नियुक्त  कर  दिया  जाए ?  मैं  किसी  पर
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 आक्ष प  नहं  |  कर  रहा  हूं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  दि०  ‘fare  To  we  का  ——---- AAT aa SH  कब

 नियत  किया  जाए  ।  मैं  उस  निगम  अयुक्त  पर  कोई  दोष  नहीं  लगा  रहा  हू  जिसने  दोहरा

 कार्यभार  सभाल  रखा  है  ।  दि०  वि०  To  स०  पर  Maras  द्वार  विशेष  ध्यान  दिये  जाने

 की  आवश्यकता है  ।  यह  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।  इस  सरकार  का  कोई  अच्छा  प्रभाव  नद्दी

 पड़ता  दै  ।  कहते  हैं  :

 कागजात  उप राज्य  पाल  को  भेज  fee  हमने  यहां  मेन  दिए  हमले  वहां

 भेज  दिए  हैं  1.0

 इससे  हमारी  और  दिल्ली  के  लोगों  की  सन्तुष्टि  नहीं  होती  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  ट्रांसफार्मरों  की  मरम्मत

 कौन  करेगा  ।  यह  या  इसमें  बहुत  हो  उपयोगी  समय  नष्ट  कर  गया  जिसके  कारण  लोगों

 को  भोर  अधिक  समय
 तक

 कठिनाई  सहनी  पड़ी  i.

 माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  उनके  पास  काफी  विद्युत  है  और  पर्याप्त

 विद्युत  होने  के  बावजूद  भी  वितरण  प्रणाली  में  कठिनाइयां  हैं  ।  मैं  वितरण  प्रणाली  को  कठिनाइयों

 को  समान  रूप  से  जानना  चाहता  हूं  और  वितरण  प्रणाली  की  उन  बागानों  को  दूर  करने  हेतु  वे

 कौन  से  समय-समय  बद्ध  उपाय  करने  जा  रहे  हैं  ।

 चोथे  उन्होंने  कहा  है  कि  वह  सुधार  हेतु  कुछ  तकनी  की  उपाय  करने  जा  रहे  हैं  ।  मैं  स्पष्ट

 रूप  से  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  तकनीकी  उपाय  क्या  हैं  और  उनसे  क्या  सुधार  होने  की  संभावना

 दिल्‍ली  का  बड़ी  तीव्रता  से  विस्तार  हो  रहा  आज  इस  नगर  में  70.0  लाख  लोग  रहते

 जनगणना  के  समय  हम  67  लाख  थे  aa  हम  70  लाख  हैं  ।  यह  बड़ी  तेजी  से  फल  रहा  है  ।

 मैं  जानना  चाहता  हू  कि  मंत्रालय  के  पास  दिल्‍ली  के  लिए  कौन  सी  दिये  अवधि  योजनाएं  हैं

 दिल्‍ली  संघ  शासित  क्षत्र  हैं  ।  उत्तरदायित्व  संघ  सरकार  पर  ही  कोई  भी  यह  कहकर

 कि  ag  राज्य  का  विषय  है  पित्त  से  बच  नहीं  सकता  ।  यह  संघ  शासित  क्षेत्र  है  और  इस

 लिए  इसके  लिए  वही  उत्तरदायी  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  को  बढ़ती  हुई  आबादी  को

 देखते  हुए  कौन  सी  दीर्घकालिक  योजनाएं  बनाई  गयी

 दिल्‍ली  के  लोगों  को  किसी  वस्तु  को  कमी  के  बारे  में  आपत्ति  नहीं  होगी  ।  स्थिति  का

 पता  है  ।  राज  दिल्‍ली  में  कहा  जाता  है  कि  बिजली  में  कटौती  को  जाएगी  ।  दिल्‍ली  के  विभिन्‍न

 भागों  में  काफी  मात्रा  में  बिजली  की  कटौती  की  जाती  है  ।  हमें  बिजली  की  कटौती  का  अनुभव  है  ।
 yy

 हम  सभा  में  भी  उसका  उदाहरण  देख  चके  हूँ  ।  मेरी  शिकायत  ag  नहीं  मेरी  शिकायत  ag
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 है  कि  बिजली  कम  होने  की  स्थिति  में  इसका  वितरण  भी  तकंसंगत  ढंग  से  किया  जाए  मैं  ag

 सूस  करता हूं  कि  दिल्‍ली में  बिजली  कम  होने  की  स्थिति में  इसका  वितरण  तर्कसंगत  ढंग
 + से  नहीं  किया  जाता  इसका  वितरण  अविवेकपूर्ण  ढंग  &  जाता  ठ

 कछ  क्षत्र  ऐसे  हैं  जिनके  साथ  विशेष  व्यवहार  किया  जाता  है  ।  मैं  जान  बुझकर  उन  क्षत्रों  का

 नाम  नहीं  ले  रहा  हैं  !  मैं  कोई  समस्या  उतन्न  नहीं  करना  चाहता  ।  परन्तु  यह  तथ्य  है  कि  कुछ

 क्षत्रों  की  बहुत  उपेक्षा  की  जानी  है  ।  उनके  साथ  ऐसा  व्यवहार  किया  जाता  है  मानों  उनका  काई

 अस्तित्व  हो  न  हो  और  वहां  लगातार  कई  घटों  तक  त्रिगर्त  की  कटौती  की  जाती  मैं  अपने

 निर्वाचन  क्षेत्र  जो  निस्सन्देह  एक  अपेक्षित  क्षत्र  नाम  नहीं  ले  रहा  हूं  ।  उदाहरण  के  जिए

 गएफगढ़  रोह  क्षत्र  को  लीजिए  जो  कि  औद्योगिक  गतिविधियों  का  केन्द्र  है  ।  लगातार  कई  घं  द

 कभीनकभौ  लगातार  कई  दिन  बिजली  नहीं  होती  ।  यह  सच्चाई  अधिकारीगण  मन्त्री  महोदय

 को  कछ  भी  बता  सकते  हैं  ।  परन्तु  मैं  उसका  निजी  तौर  पर  साक्षी  कई  बार  लगातार  कई

 घंटे  बिजनी  नहीं  होती  ।  इससे  औद्योगिक  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 बहां  निम्न  वोल्टास  रहती  है  ।  माननीय  मन्त्री  महोदय  ने  ठीक  कहा  है  कि  क्योंकि  aa

 राजस्थान  को  fara  सप्लाई  कर  रहे  हैं  इसलिए  कम  वोल्टेज  मेंने  कि  कहा  है  हम  उठाने

 के  लिए  तेयार  है  राजस्थान  ग  भाई  हमारे  अपने  भोई  है  ।  हम  उनके  लिए  कष्ट  उठाने  को  भोर

 उन्हें  अधिक  बिजली  देने  के  लिए  तंयार  हैं  ।  परन्तु  मैं  सोचता  हूं  कि  कुछ  पररहार्य॑  कठिनाइयां  है

 जिनसे  बचना  चाहिए  ।  कम  वोल्टेज  की  वजह  &  भीद्योगिक  मशीनरी  में  खराबी  भाती

 रिफ्रैक्टरी  में  खराबी  आती  रेडियो  और  टेलीविजन  संटों  में  खराबी  आती  है  ।  इससे  काफी

 कठिनाई  होती  है  ।

 मैं  जानता  g  कि  मुझे  माननीय  मन्त्री  के  प्रति  अवश्य  ही  ईमानदार  ओर  स्वादपूर्ण  होना ह

 चाहिए  ।  वहू  अपने  मित्र  श्री  विक्रम  महाजन  तथा  अन्यों  के  साथ  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  वे  काय  कुशल

 फिर  भी  स्थिति  में  उस  सोमा  तक  सिर  नहीं  हुआ  है  जितनी  हमें  आशा  थी  ।  इसमें  कछ

 बुनियादी  कठिनाइयां  है  ।  यह  भारत  की  राजधानी  का  नगर  यह  प्रमुख  अन्तर्राष्ट्रीय  नगरो  में

 से  एक

 मैं  विश्व  के  कुछ  देशों  में  गया हूं  भीर  हर  जगह  मैंने  देखा  है  कि  वे  राजधानी  शहर  पर

 विशेष  ध्यान  देते  हैं  ।  अत्र  हम  सभी  दिल्‍ली  के  निवासी  हैं  ।  दोनों  ही  पक्षों  के  मेरे  मित्र  देश  के

 भिन्तनभिनत  स्थानों  से  चलकर  यहां  आए  हैं  ।  eal  कीं  केवल  केन्द्र  बासित  क्षत्र  ही  नहीं  मानना

 चाहिये  ।  मै  जानता  हुं  कि  केन्द्रीय  सरकार  दिल्‍ली  पर  बड़ी  मेहरबान  है  और  बहुत  सारा  धन  भी

 इस  पर  व्यय  कर  रही  है  परन्तु  कहीं  कुछ  गड़बड़  है  जिसके  परिणास्वरूप  केन्द्रीय  सरकार  जनता

 को  जिस  प्रकार  से  लाभ  पहुचाने  की  इच्छुक  वह  लाभ  उसको  उस सीमा  तक  नहीं  मिल  पा  रहे

 है  जिस  तक  मिलने  चाहिये  ।
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 बिजली  की  स्थिति  के  सदमे  में  मैं  कहू  कि  दिल्ली  के  ग्रामीण  क्षेत्र  की

 झोर  अपेक्षा  की  गई  कोई  भी  यह  जाकर  नहीं  देखता  है  कि  वहां  बिजली  हैं  कि  नहीं  ।  भोर

 जहां  तक  भष्टाचार  की  बात  उके  बारे  में  हो  जितना  ही  कम  बोला  जाए  उतना  ही  अच्छा

 है  ।  स्वामित्व  के  अधिकारों  आदि  के  अथवा  आपने  पुनर्वास  कालोनियों  में  15  लाख  लोगों  को

 व्यक्तिगत  बिजली  कनेक्शन  देकर  बढ़ा  ही  सराहनीय  कार्य  किया  था  ।  सरकार  ढारा  किया  गया

 हाल  ही  में  एक  निणय  किया  किया  गया  है  और  उसके  फलस्वरूप  काफी  धन  खर्च  किया  गया  है  |

 यह  बहुत  बड़ा  काम  है  ।  परन्तु  बदनामी  इस  काम  से  हो  रही  है  कि  बिजली  का  कनेक्शन  देते

 समय  लोग  रिश्वत  मांगते  हैं  ।  लोगों  पर  किस  बात  का  प्रभाव  पड़ा है  ?  सरकार  ने  करोड़ों  रुपये

 व्यय  कर  दिये  हैं  ate  फिर  भी  सारा  लाभ  नकारात्मक  है  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध  करता हूं  कि  वें  ऐसे  आदेश  दें  कि  पुनर्वास  कालोनियों  में

 बिजली  देने  के  लिए  स्थापित  पढ़े  हुए  सभी  भेदन-पत्रों  को  थोड़े  ही  समय  में  निपटा  दिया  जाए

 जिससे  कि  निरीक्षक  और  अन्य  लोग  रिश्वत  न  ले  सकें  ।  रिश्वत  का  कारण  होता  है

 विलम्ब  ।

 इसलिए  मैं  ये  सुझाव  दे  रहा  हू  और  मुझे  आशा  है  कि  मन्त्री  महोदय  हमारे  साथ

 कर  व्यवहार  करेंगे  ।

 सभी  समस्याओं  का  एक  ही  सुस्पष्ट  हल  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  या  दिल्ली  प्रेशासन  के

 उप-राज्य  पाल  के  अधीन  एक  बोले  अलग  से  बनाया  जाए  बौर  इसमें  अधिकारी  रखे  जाएਂ  ।  सब

 कुछ  ठीक  हो  जायेगा  ।  हमने  देखा  है  कि  मुख्य  आयुक्त  के  अधीन  जो  बो  होते  हैं  वे  काम  नहीं

 करते  हमने  केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  ऐसे  प्राधिकरण  देखे  हैं  जो  काम  नहीं  करते  केवल  नौकरशाही

 ही  उनमें  रखे  जाते  हैं  ।  नौकरशाह  भी
 अच्छे होते  हैं  और  रखने  आवश्यक  हमें  उनकी

 कता  होती  परन्तु  केवल  नौकरशाही  मात्र  इसको  हल  नहीं  दें  ।

 मैं  मन्त्र  महोदय
 े

 निवेदन  करता  g  fe  वे  भविष्य  में  इसे  उप-राज्यपाल  को  सौंप

 दें

 कृपया  दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  सम्बद्ध  कोई  भी  निर्णय  लेने  के  विषय  में  दिल्ली  के

 सांसदों  के  साथ  विचार-वीमेन  को  जिए  ।  जल्दबाजी  में  कोई  निर्णय

 मैंने  ये  सब  बातें  अच्छी  भावना  से  कहीं  हैं  और  मैं  जानता  हू ंकि  माननीय  मन्त्री  महोदय
 दिल्‍ली  पर  काफी  अच्छा  ब्यान  दे  रहें  हैं  ।

 भाषा  है  कि  वहू  इंस  पर  भर  बेहतर  ध्यान  देंगे  |

 थी  geo  बी०  go  गनी  खान  चौधरी  :  दिल्ली  की  समस्या  विद्युत  उत्पादन  की  नहीं  है  ।

 यह  मुख्य  रूप  से  वितरण  की  समस्या  है  ।  दिल्ली  में  वितरण  प्रणाली  अति  विशाल  है  और  उसकी
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 [xt  ए०  ato  go  नौ  ar  चौधरी  ]

 अनेक  समस्याएं  हैं  ।  प्रतिदिन  4,000  मामले  बिजली  खराब  होने  के  होते  AD  समझ  विश्व

 में  कहीं  भो  किसी  नगर  में  24  घन्टे  में  बिजली  खराब  होने  के  400  मामले  होते  gi  मैं  स्वयं

 दिल्‍ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  के  कार्यालय  तथा  नियन्त्रण-कक्ष  में  गया  हू  ।  मैने  उनकी  उपस्थिति

 को  जांच  पड़ताल  की  है  और  यह  देखा  है  कि  वे  किस
 प्रकार  इन  शिकायतों  को  दूर  करते

 अब  स्थिति  में  कुछ  सुधार  हुआ  है  ।  मेरे  बिचार  से  अब  वे  80%  से  अधिक

 ब्रेक हाउ नों  पर  ध्यान
 दे  रहे  हैं  ।  हमने  एक  कार्य-बल  नियुक्त  किया  है  और  यदि  स्थिति  मांग

 करती  हैं  तो  यह  देखने  के  लिए  मैं  विदेशियों  को  निमन्त्रित  करूंगा  कि  दिल्‍ली  की  वितरण  प्रणाली

 को  किस  प्रकार
 सशक्त

 झर  आधुनिक  बनाया  जा  सकता है
 ।

 दिल्‍ली  की  प्रमुख  समस्या  वितरण  प्रणाली  की  है  ।  जैसाकि  मेरे  मित्र  ने  ठीक  ही  कहा

 हैं  कि  कुछ  स्थानों  को  बिजली  मिलती  ही  नहीं  है  ।  उनका  कहना  है  कि  उत्पादन  नहीं  होता है  ।

 परन्तु  बात  ऐसी  नहीं  उत्पादन  तो  होता  लेनी  वितरण  प्रणाली  बड़ो  कमजोर

 हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  कु-प्रशासन |

 sit  go  बो०  ए  गनी  खान  चौधरी  :  एक  मौर  भी  समस्या  है  ।  मैं  उत्पादन  की
 बात

 बाद  में  करूंगा  में  की  बात  कर  रहा  देखू  का  ढांचा  ही  एक  समस्या  है  ।  इसे  किस

 प्रकार  पुनर्गठित  किया  जाना  है  ate  fea  शीघ्रता  से  किया  जाना  यही  हमारी  समस्या

 है

 दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  की  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  1957  के

 ada  की  गई  है  ।  महाप्रबंधक  इस  संस्थान  का  मुख्य  कार्यकारी  होता  है  ।  दिल्‍ली  नगर  निगम

 अधिनियम  के  अधीन  स्थापित  ट्राली  विद्युत  प्रदाय  समिति  नाम  की  समिति  द्वारा  संस्थान  पर

 नियन्त्रण  रखा  जाना  है  ।  feet  प्रशासन  और  दिल्ली  नगर  निगम  के  कार्यो  की

 देख-भाल  गृह  मन्त्रालय  करता  है  ।  जेसी  कि  गृह  मन्त्री  महोदय  ने  इच्छा  प्रकार  की

 ध्त्ली  में  बिजली  सप्लाई  सम्बन्धी  मामले  पर  ऊर्जा  मन्त्रालय  की  देखभाल  चल  रही  है  ।  यह  मेरा

 उत्तरदायित्व  नही ंहै  परन्तु  उन्होने  da  करने  का  मुझसे  निवेदन  किया  तो  मैं  इसकी  देखभाल

 करता हू हूं
 ।  वास्तव  में  मेरे  पास  कोई  प्राधिकार  नहीं  हैं  ।  राज्य  बिजली  बोरों  की  awe  ही

 के  प्रबन्धकीय  ढाचे  का  पुननिर्माण  करने  का  एक  प्रस्ताव  है  ।  पुननिर्माण  प्रस्तवों  को  लागू  करने

 के  लिए  दिल्‍ली  नगर  निगम  अधिनियम  को  सोचती  करना  भी  aaa  हो  जायेगा  ।  अब  तक

 जो  कुछ  भी  कदम  हम  उठाते  उसके  बारे  मे  हम  सांसदों  भर  दूसरे  लोगों  से  चर्चा  करते  रहे

 जिससे  कि  एक  सबे  सहमति  बन  सके  भर  dar  हम  कर  सकते  हैं  ।  समस्या  का  यही  मर्म  है

 और  यही  हमें  करना  होगा  ।
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 1904  sill  चीफ

 महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 जहां  तक  के  प्रबन्धक  की  नियुक्ति  का  प्रश्न  उसका  पद  6.6.1980  को  रिक्त

 हुआ  ary  अपने  दायित्वों  के  साथ-साथ  दिल्‍ली
 के  निगमायुक्त  महा-प्रबन्धक  के  कार्य  की  भी

 भाल  करते  आ  रहें  थे  ।  जुलाई  1980  उप-राज्य  को  वार  नामों  को  तालिका  की  सिफारिश

 की  गई  थी  जिन्होंने  हरियाणा  के  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  के  नाम  की  नियुक्ति  हेतु  गह  मन्त्रालय

 को  सिफारिश  की  ।  किन्तु  यह  अधिकारी  महा-प्रबन्धक  बनने  के  लिए  राजी  नहीं  हुआ  ।  अक्तूबर

 1980  में  ऊर्जा  मन्त्रालय  ने  रक्षा  मन्त्रालय  से  कहा  कि  वह  इस  पद  पर  नियुक्ति  के  लिए

 किसी  अर्स निक  अधिकारी  के  नाम  का  सुझाव  दे  उन्होंने  इस  पद  के  लिए  एक  सिविल  इंजीनियर

 की  सिफारिश  की  ।  कुछ  ओर  नाम  भी  प्राप्त  हुए

 थ्री  हरिकिशन  लाल  भगत  :  उसकी  नियुक्ति  कब  की  जायेगी  ॥

 sit  gq  ato  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  जसा  कि  मैं  बतला  चुका  यह  Te  मन्त्रालय

 का  काम  है  ।  मैं  कल  गह  मंत्रालय  से  महा बन्धक  की  नियुक्ति  के  लिए  निवेदन  करूंगा

 (

 उपाध्यक्ष  महोदय  वह  गृह  मंत्रालय  से  सिफारिश  करेंगे  ।

 शी  ए०  बी०  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  मेरे  माननीय  मित्र  दूसरी  बात  यह  जानना  चाहते

 थे  ।  रोहतक  रोड  का  पहना  ट्रान्सफर मर  1980  में  खराब  हो  गया  था  और  दूसरा

 1981  में  ।  जब  पहला  ट्रांसफार्मर  खराब  हुआ  तो  भाखड़ा  ब्यास  काम्पलेक्स  ने  इसकी  मरम्मत

 के  प्रयास  किये  भर  ज्ञापन  से  का  आयात  करने  के  आदेश  fear  मरम्मत

 का  काम  अगस्त  के  अन्त  तक  पुरा  हो  जायेगा  देस ६  ने  जो  नया  ट्रान्सफामंर  मंगवाया  था  वह

 रोहतक  रोड  स्टेन  पर  पहुं  च  चुका  है  ओर  अगस्त  के  अन्त  तक  उसे  वहां  लगा  दिया  जायेगा  ।

 उपाध्यक्ष  स्वतन्त्रता  दिवस  के  बद

 थी  एश  ato  ए०  गनी  खान  चौधरी  :  जहां  तक  विद्या  तो त्या दन  को  ata  Qe है  आजकल

 इन्द्रप्रस्थ  और  राजघाट  से  हमें  200  मेगावाट  बिजली  मिल  रही  है  और  बदरपुर  से  हमें  450

 मेगावाट  मिलती  कुल  मिलाकर  650  मेगावाट  ।  दिल्ली  की  मांग  600  मेगावाट  की

 न्याय  बदरपुर  और  के  बिजली  घरों  मे  feet  की  600  मेगावाट  की  माँग  की  पूर्ति  हो
 सकती  है  ।  इसके  अतिरिक्त  बेड़ा  स्थूल  परियोजना  से  भी  feed  को  आजकल  180  मेगावाट

 बिजली  मिल  रही  है  ।

 इस  प्रकार  दि ए ह न्नी  के  600  मेगा  वार  की me  TE
 |  ज्  = a

 मांग  के  मुकाबले  आजकल  उसे  लगभग  800
 मेगावाट  बिजली  |  मल  रही  @  ।  यह  व्यवस्था  एशियाई  खेलों  के  समाप्त  होने  तंक  चलती  रहेगी  ।
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 ए०  बी  ए०  गनी  खान  चौधरी ]

 दिल्‍ली  के  पास  उपलब्ध  100  से  200  मेगावाट  अधिक  बिजली  को  समय-समय  पर  राजस्थान

 बिहार  बौर  दामोदर  घाटों  निगम  को  दिया  जाता  है  ।

 थी  एच०  के ०  एन ०  भगत  :  तो  मन्त्री  महोदय  यह  बताएं  fe  ag  वितरण  सम्बन्धी

 अड़चनों  को  दूर  करने  के  लिए  ag  कौन  से  विशिष्ट  नष्ट  उपाय  कर  रहे  हैं  ।

 et  ए०  बो०  go  नौ  खान  चौधरी  :  मरे  द्वारा  इसमें  रुचि  लिये  जाने  से  पूर्वे  इन  400

 ट्रक  डायनों  की  मरम्मत  में  3,”,5,  और  6  दिन  तक  लग  जाते  जोकि  किलो  भी  अन्तर्राष्ट्रीय

 लगर  में  सर्वाधिक  है  ।
 i

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  विश्व-रिकार्ड  2  ।

 थी  ए०  dle  ए०  गनी  चौधरी  :  यह  स्थिति  है  ।  किसी  भर  शहर  में  ऐसा  नहीं  होता

 है  ।  कलकत्ता  में  बिजली  उत्पादन  को  तो  समस्या है  परन्तु  वहां  ब्रेकडाउन  की  नहीं  इतना

 मैं  कह  सकता  एक  कार्य-बल  की  नियुक्त  कर  दी  गई  है  और  मुझे  शीघ्र  ही  उनका  प्रतिवेदन

 मिल  जायेगा  और  यदि  स्थिति  की  मांग  है  तो  जैसाकि  मेंਂ  कहा  है  हम  अमरीका  और  ब्रिटेन  से

 विशेषज्ञ  बुलायेंगे  और  वे  आयेंगे  तथा  प्रणाली  को  शक्ति  बनाने  के  लिए  टनों  रुपया  चाहिये  और

 हम  इसकी  व्यवस्था  करेंगे

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  रामू  यादव  कृपया  श्री  राम ति हू  यादव  के  सिवाय

 और  किसी  की  भी  बात  को  कार्यवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  मत  कीजिए  ।  हम  1  1/2

 घन्टा  पहले  ही  ने  चुके  हैं  ।  कृपया  सहयोग  कीजिए  ।  मे  मापकों  सुझाव  दूगा  कि

 आपमें  से  हर  किसी  को  नियमों  की  एक  कापी  रखनी  चाहिये  ।  फिर  हमारा  काम  आसान  हो

 जायेगा  ।  श्री  रामसिंह  यादव  ।

 थ्री  राम  fag  यादव  :  उपाध्यक्ष  आप  जानते  हैं  कि  संविधान  निर्माताओं

 ने  पावर  सब्जेक्ट  को  कान करेन्ट  लिस्ट  में  रखा  है  और  उसके  पीछे  सबसे  बड़ी  भावना  यह  रही  दै

 कि  फेडरल  स्ट्रक्चर  की  शासन  व्यवस्था  में  पावर  और  यानी  किसी  एक  स्टेट  या  शह्र  का
 नहीं

 होता

 बल्कि  वह  सारे  राष्ट्र  का  होता  है  ।  इसी  सिद्धान्त  को  लेकर  हमें  भग  चलना  इसी  भावना

 के  भन्तगंत  राज  जितने  भी  पावर  प्रोजेक्टस  इन्टर-स्टेट  था  सेन्ट्रल  सेक्टर  के  — IT  सभी  का

 डिस्ट्रीब्यूशन  करना  मिनिस्ट्री  के  लिए  जरूरी  राज्याध्यक्ष  कमेटी  ने  1980  में  जो  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  को  है  उसमें  इसी  सिद्धान्त  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  मजबूत  सुझाव  दिये  हैं  जिनसे  राष्ट्र

 1  भी  fga  मंत्रालय  का  भी  हित  होगा  और  प्रत्येक  प्रान्त  का  भी  हित  होगा  ।

 मैं  समझता  हूं  मंत्री  जी  ने  इस  सदन  में  तथा  राज्य  सभा  में  भी  इस  बात  को  कहा  था  कि
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 राष्ट्रीय
 स्तर  पर  एक  नेशनल  पावर  fas  बनाने  पर  विचार  कर  रहे  ह faata  पावर  पिउ

 जै वे  अभाव  में  आज  पावर  के  सम्बन्ध
 में

 जो
 अस्रड्वीय  विवाद  हो  रहे

 ?  उनका  निपटारा
 भी  सम्भव  नहीं  दै है  ate  नत  नदी  प्लान  che  एनेफ्ट्रिपपी  बोडल  में  जो  निकम्मा  और  ateteT

 मा  चूका  है  या  जो  भष्टाचार  की  कहानियां  सुनने  को  मिलती  उनको  ही  आप  समाप्त  कर

 सकते
 हैं  ।

 इसलिए  आज  इस  awe  को
 ख़त्म  करने  की  सबसे  बड़ी  दवा  यही

 है
 फि  आप  नेशनल

 पावर  ग्रिड  की  स्थापना  कर

 इसके  अतिरिकत
 राज्याध्यक्ष  कमेटी  ने  अपनी  रिपोर्ट  के  अध्याय  (4)  में  जो  बात  कही  है

 चह
 भी  आपके  ध्यान  में  आई  होगी  जिसमें

 उन्होंने  कहा  है  कि  आपको  केवल  राष्ट्रीय  स्तर  पर  ही

 सहीं  वरन  रीजनल  लेविल  पर  भी  रीजनल  अथारिटीज  कायम  करनी  होंगी
 ।  यदि  आप

 रीज
 नल

 एथधारिटीज  कायम  करते  है ंतो  उससे  देश  का  बहुत  बड़ा  फायदा  होगा

 खास  तौर  से  जो  इन्टरस्टेट  ट्रांसमिशन  लाइन्स हैं
 और  जो  इन्टरनेट  प्रोजेक्टस  उनके

 इलेक्ट्रिसिटी  इन् फलों  को
 कंट्रोल

 करने  के  लिए  आपको  एक  शक्ति  मिलेगी  ।  आपके  पास  एक  और

 अथोरिटी  होगी  ।  हर  स्टेट  से  सवाल  आता  है  ओर  आप  का  सतपुडा  में  प्रोजेक्ट
 उससे

 राजस्थान  को  हिस्सा  नहीं  मिलता  है  और  भाकपा  से  राजस्थान  कों  पुरी  faaat  नहीं  पिलती

 निगरानी  से  राजस्थान  को  ओर  दूसरी  स्टेट्स  को  बिजली  नहीं  मिलती  इन  सब  के  लिए

 राज्याध्यक्ष  कमेटी  ने  सुझाव  दिया  है  कि  आप  रीजनल  भतयारिटोज  इलेंक्ट्रेसिरी  कायम  करें  और

 उन  रीजनल  अथारिटीज  से  इसकी  काम  करवाया  जाए  तो  मैं  समझता  हूं  कि  आपकी  जो  समस्या

 उनको  आप  हल  क  सकते  हैं  ।  इस  तरह  के  सुझाव  तो  आपके  पाप  पहले  ही  आए  हुए
 केवल  उन  पर  अमल  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हु  कि  आप  स्टेट  इलेक्ट्रा सिटी  बोर्ड  पर  खर्वा  कर  रहे  हैं  और

 खर्चा  करने  के  बावजूद  भी  यहां  जो  माननीय  चाहें  वे  लोकसभा  के  हों  या  राज्य  के  यहां
 पर  प्रश्न  करता  तो  आपका  मंत्रालय  उसमें  अपनी  असमर्थता  जाहिर  कर  देता  है  कि  हम  स्टेट

 इलेक्ट्रिसिटी  बोई  के  बारे  कुछ  न  कर  सकते  हैं  ।  भाप  कहने  हैं  कि  इलेक्ट्रिसिटी  सप्लाई  एक्ट
 1948  बन  जाने  के

 बाद  हर  इल  क्वालिटी  बोट  ओटो ना मस  स्वतन्त्र  ह ैऔर  उनको  अपना  कायें

 के  लिए  पूरी  स्वतन्त्रता  उस  में  किसी  तरह  दखल  करने  हुका  आपको  अधिकार  नहीं
 >  |!

 मैं  आपके  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  यदि  भाप  ऐसा  महसूस  करते
 आज  राष्ट्रिक

 भावज  आज  राष्ट्र  की  आवश्य  कता  राष्ट्र  प्रत्येक  व्यक्ति  महसूस  करता  है  राष्ट्र
 के  उत्पादन  से  राष्ट्र  के  प्रत्येक  व्यक्ति  amy  आर्थिक  अवस्था  को  ऊचा  उठाने  के  लिए  जो  पावर
 प्रत्येक  व्यक्ति  के  लिए  जरूरी  करोड़पति  के  लिए  जरूरी  तो  गरीब के

 लिए  भी  ह  है
 है  और  सकी  ब्य तस् पा  कते  के  यदि  आप  इलेक्ट्रिसिटी  सप्लाई  एक्ट

 1948  में  किसी त तरह  का  संशोधन  करना  उ  चत
 समझने  हैं  तो  क्यों  नहीं  आप  पा

 लिगामेंट  के
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 {eit  रामसती
 '

 सामने  आते  उसमें  संशोधन  कराइए  और  उसमें  आप  पावर  लीजिए  इलेक्ट्रिसिटी
 - जो  इफेक्ट्स  पिटी  तोड  कसो  कारण  वश  इन  — TBP aes  हो  चका  १  निकम्मा  हो  चुका

 कर  सकता  उसके  अर  इर  ब्रश्डाबार  जो  अम  आरती  की  आवश्यकताओं  की काम  नहीं  ie

 पूर्ति  नहीं  कर  सकता  उत  इलेक्ट्रिसिटी  बोड़ें  के  मैनेजमेंट  को  आप  क्यों  नहीं  ले  सकते

 हैं  ।

 राज्याध्यक्ष  कमेटी  ने  अपनी  रिपोर्ट  के  चेप्टर -4  में  कहा  है  कि  आपको  पावर  2  a  कहां

 है  किस्से  बोर्ड  जो  निकम्मे  बोर्ड  हैं  और  स्टेट  गवर्नमेंट  आपकी  सिफारिश  करती  है  कि  ag  बोड़ें  ठीक

 काम  नहीं  करता  या  उस  का  रवैया  ठोक  नहीं  मेनेजमेंट  ठोक  नहीं  है  पर  कामंस  ठो  क  नहीं  तो

 आपवद्धां  की  राज्य  सरकार  से  सहमति  लेकर  उसके  मेनेजमेंट  को  कन्ट्रोल  करें  ।  उसके  डिस्ट्रीब्यूशन  की

 झोर  उसकी  परफामेंस  को  झाप  अपने  हाथ  में  ले  सकते  हैं  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  है  कि  आप  कपों

 असमथ  जाहिर  कर  रहे  हैं  में  समझता  हूं  कि  भारत  सरकार  को  इस  तरह  की  बात  कहना  उचित

 नहीं  हम  यह  चाहते  हैं  आपको  अधिक  से  अधिक  पावर  मिले  |

 मान्यवर  मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  माननीय  मन्त्री  जी  के  पास  जो

 महकमा  है  ।  यह  मन्त्रालय  केवल  अपने  तक  ही  पीड़ित  नहीं  है  और  gat  मंत्रालय  भी  जिनसे

 आपका  सम्बन्ध  जसे  एटामिक  पावर  है  और  एटामिक  इनर्जी  लेकिन  इसका  असर  भी

 आपके  ऊपर  पड़ता  है  ।  आप  देखेंगे  कि  अतिरिक्त  पावर  प्लान्ट  जितने  भी  आपने  शुरू  किए  उन

 की  आपको  एसेसमेंट  करना  पड़ेगा  ।  में  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  अकेले  राजस्थान  के  अन्दर

 एटामिक  पावर-प्लान्ट  में  कोटा  के  अन्दर  174  करोड़  to  इनिशियल  इनवेस्टमेंट है  ।  इसके
 ग़म लावा  सालाना  45  करोड़  रुपया  आपरेशनल  और  केपिटल  एक्सपेस्डीवर  इन्वेस्टमेंट  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने
 जश्न  पूछिये

 ।  अब  हमें  इसे  पांच  की  बजाय  तीन  करना

 होगा  ।  भर  कोई  चारा  हो  नहीं  है  ।

 श्री  रामसिह  यादव  :  एक  और  शायद  ऐसा  कोई  cave  दुनिया  में  नहीं

 जो  कमीशन  होने  के  बाद  उनकी  दोनों  यूनिटें  तीन  at  बार  खराब  हो  चुकी  हैं
 ।  उसका

 कं
 afacy

 1.0 जनरेशन  किसी  तरह  से  भी  20-30  प्रतिशत  से  कभी  भी  ऊ  चा  नहीं  गनी  है  ।  यदि  ag  एक  दिन

 चलता  तो  सात  दिन  बन्द  रहता  ॥

 में  यहाँ  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  मस् वा जप  भी  इस  बारे  में  दुविधा  में  है  ।

 | यह  जो  डिपार्टमेन्ट  arg  एटामिक  एनर्जी  की  रिपोर्ट
 है

 जिसमें

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  में  आप  ये  सब  उद्धत  नहीं क्र

 सकते  हैं  |

 आप  पर्याप्त  पृष्ठभूमि  में  जा  चुके  हैं  ।  कृपया  प्रश्न  पूछिए  ।
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 थे  mz  कन्या  ao  i
 a  रामसिंह  यादव  ह  में  उसी  के  बारे  ba  va  Set  ्  q

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न  पूछिये  ।

 श्री  रामसिंह  राजस्थान  एटामिक  पावर  प्रोजेक्ट  का  कर्ट  यूनिट  पिछले  साल

 सितम्बर  में  बन्द  हुआ  था  ओर  इस  साल  सितम्बर  तक  भी  उस  के  चालू  होने  की  उम्मीद  नहीं  है  ।

 दूसरा  यूनिट  फरवरी  में  बन्द  हुआ  ata  में  एक  दिन  चला  लेकिन  फिर  बन्द  हो  गया  ।  जब

 एटामिक  पावर  प्रोजेक्ट  से  हमको  बिज  नी  नहीं  मिलती  तो  हमको  दूसरे  aa  मिलनी

 चाहिए  ।  दिल्‍ली  के  चौराहों  पर  आप  500  वाट  बिजली  जलाते  हैं  ।

 दिल्लो  के  चौराहों  और  सड़कों  को  gags  की  तरह  से  सजाया  लेकिन  राजस्थान

 के  किसान  को  अपने  कए  के  लिए भी  बिजली  न  मिले  के  लिये  आप  को  विवार  करना

 चाहिये  |

 हमारे  यहां  की  इंडस्ट्रीज  बिजली  के  अभाव  में  बन्द  हो  जाय  और  यहां  दिल्‍ली  की  सुरक्षा

 गोर  साज-सज्जा  के  लिए  बिजली  देते  ऐसा  नहीं  चल  सकता  ।  बिजली  केवल  दिल्लो  को

 नहीं  सारे  हिन्दुस्तान  को  उसमें  राजस्थान  का  भी  हिस्सा  दूसरे  प्रदेशों  का  भी  हिस्सा  है

 कह  कर  राजस्थान  के  लोगों  का  मुह  बन्द  नहीं  किया  जा  सकता  ।  बिजली  कम

 लेकिन  राजस्थान  को  एक  यूनिट  भी  नहीं  मिलती  है  ।  इस  तरह  से  दिल्ली  का  आदमी  रोजाना

 100  यूनिट  बिजली  नहीं  जला  उस  को  रोजाना  100  यूनिट  जलाने  का  कोई  मौलिक

 अधिकार  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  उत्तर  देंगे  ।  आपने  बधिक  समय  ले  लिया

 है  ।

 मुझे  खेद  आप  एक  भाप  भाषण  दे  रहे  हैं  ।  भाप  प्रश्न  नहीं  पूछ  रहें  हैं  ।

 श्री  रामसिंह  यादव  :  मैं  प्रशन  पूछ  रहा  gi  राज्य  बिजली  बोर्डों  के  अकुशलतापुर्ण  और

 अकर्मण्यतापू्ण  कायदे  बारे  में  योजना  आयोग  द्वारा  प्रकट  की  गई  चिनता  को  देखते  हुए  क्या  विद्युत

 154४  को  संशोधित  करने  का  सरकार  का  कोई  इरादा  है  तथा  यदि

 कता  हुई  तो  क्या  सरकार  राज्य  बिजली  बोडों के  प्रबन्ध  और  कार्य  को  अपने  कार्यक्षेत्र  में  ले

 लेगी  ?  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हू ंकि  आप  इनका  प्रबन्ध  अपने  हाथ  में  ले  रहें  है  या  यह  में  रा

 प्रथम  प्रशन  है  ।

 MEU  महोदय  :  आपके  कितने  प्रशन  हैं  ?

 श्री  रामसती  यादव  :  केवल  दो  ।  मेरा  द्वितीय  प्रश्न  यह  है  ।  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि

 कया  ऊर्जा  मन्त्री  महोदय  राजस्थान  नहर में
 छोटे  जल-विद्या  संयन्त्र  लगाने  और  पलाना
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 fanarge  विद्युत  परियों  जना  के  कार्यान्वयन  की  अनुमति  राजस्थान  सरकार  को  ora  करने  पर

 विचार  कर  रहे  हैं  ?  और  या  मैं  यह  भी  जान  सकता  g  कि  क्या  वे  कोटा  के  ताप  बिजली  घर

 को  चालू  !  रने  की  कोई  तिथि  निश्चित  करेंगे  ?  मेरा  अन्तिम  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  मैं  यह  जान  सकता

 ट्  कि  क्या  सरकार  का  इरादा  राष्ट्रीय  विद्युत  as  क्षेत्रीय  और  विद्युत  प्राधिकरण  स्थापित  करने

 हैं  जो  कि  राज्य  से  राज्य  में  अन्तर-ज्यदा  परियोजना ओं  को  नियन्त्रित  करने  और  भीतर-राज्यीय

 परिषद  लाइनों  को  सके  ।  ये  मेरे  प्रश्न  हैं  ।

 i  ए०  ato  go  गनी  खान  चोरो :  जहाँ  तक  राज्याध्यक्ष  समिति  के
 प्रतिवेदन

 का  प्रशन

 है  मैं  सदन  में  अनेक  बार  बता  चुका  हू  कि  जब  तक  आप  सहमति  नहीं  हो  जाती  हैं  हम  इसके  भागे

 कार्यवाही  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  मैं  एक  बार  फिर  से  विद्युत  मन्त्रियों  का  सम्मेलन  बुला  रहा

 जहां  पर  मैं  एक  बार  फिर  से  इस  पर  चर्चा  करेंगे  ।  यदि  ada  नहीं  भी  होगा  तो  हम  इस  पर

 केबिनेट  में  विचार  करने  का  प्रयास  करेंगे  और  हम  विद्युत  अधिनियम  को  संशोधित  करने

 का  प्रयास  करेंग  ।  मैं  यह  तो  अनुभव  करता  जब  तक  राज्यों  मतैक्य  नहीं  हो  जाता  है  तब  तक

 हमें  aqfad  परिणाम  प्राप्त  नहीं  हो  सकेंगे  ।  यदि  ga  कछ  जायेंगी

 मके  उपेक्षित  परिणाम  उन्होंनें तो  मैं  भावुक  करता  हु  कि  नहीं  faa  ॥

 राजस्थान  नहर  में  लघ  जल-विद्या  त  परियोजना  की  बात  की  थी  ।  कृपया  कागजात  मेंरे  पासे

 भेजिए  safe  तकनीकी  रूप  से  यह  सम्भव  है  तो  निश्चय  ही  यह  किया  जायेगा  इसके  न  होने  का

 तो  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगली  डाक  से  उ  तुरन्त  मन्त्री  महोदय  के  पास  भेजिए  ।

 एक  माननीय  सदस्य  डाक  में  विलम्ब  में  कारण  वह  उन्हें  समय  पर  नहीं  मिलेंगें  ।

 )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  शान्त  रहिए  अब  हम  दुसरी  मद  लेते  हैं  ।

 लिय  es  पिला

 विभिन्न  भारतीय  चिकित्सा  age  धान  परिषदों  ane  &  कार्यक  चरण

 के  बारे  में  याचिका

 aft  कृष्ण  कुमार  गोयल
 :  मैं  विभिन्‍न  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषदों  और

 राष्ट्रीय  आयुर्वेद  संस्थान  जयपुर  के  कार्यकरण  विभिन्‍न  भनुसंघान  परिषदों  का  समेकित  परिषद

 में  विलय  aria  चिकित्सा  केन्द्रीय  ghee  के  निर्वाचन  एक  केन्द्रीय  अधिनियम  बनाए  जाने  और

 भारतीय  चिकित्सा  शिक्षा  प्रणाली  में  सूधार  आदि  के  बारे  में  डा०  वाई०  के०  त्रिपाठी  तथा  अन्य

 व्यक्तियों  द्वारा  हस्ताक्षरित  एक  याचिका  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 भारत  को  आकस्मिकता  निधि  विधेयक

 वित्त  मंत्रालय  में  उप  मन्त्री  जना  दन  जारी ७  |  ह  शु  मैं  श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  की  ओर
 |
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 faaq  377  के  अधीन मां  मेंसे

 से  प्रस्ताव  करता  सकी  मारते
 की

 ,  नीची  अधिनियम
 1  950  का  और  संघो  करने

 इ ए
 बाले  विधेयक

 कौ  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दो  ,...

 तनी  सतीश  भ्र ग्र वाल  :  यह  केवल  एक  खण्ड  का  ही  संशोधन  हैं  जो  नियम

 ने  से  ;  सम्बन्धित  हैं  ।  क्या  मन्त्री  महोदय
 बनाने  तथा  इसको  सभा  पटल  पर  रखने  उपलब्ध  कर

 उन  प्रारूप  नियमों  को  हमें  दे  सकते  हैं  ताकि  जब  इस  पर  चर्चा  होगी  तब  हम  भी
 उसमें  सम्मिलित

 सकें

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  समय  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 किया  जा  रहा  है  ।  चर्चो  प्रारम्भ

 ~

 होने  से  पूर्व  मन्त्री  महोदय  प्रारूप  लियम  उपलब्ध  ।  अब  प्रशन
 गेह

 है  —

 of  Wed  की  आकस्मिकता  निधि  1950
 की  भर  करने

 बाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 atone

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat

 | |  जनार्दन  पुजारी  :
 मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 |  नियम  37  के  अधीन  मामले  ,

 उत्तर  प्रदेश  के  सोनपुर  रेलवे  स्टेशन  पर  ऊपरी  पुल  बताने  को  श्रावदयकत

 डा+  न्यू  डिप्टी
 *

 रूल  तहत  मैं  आप  के

 नरिए  रेलवे  मिनिस्टर  को  तवज्जह  कांस्टीटुयेन्सी
 रेलवे  tema  के  तरफ  दिलाते

 e%  भज  करू  गा  कि  जंक्शन
 .  कुल  चारू  ६  प्लेटफार्म  2,  3  भीर

 "4

 पर  जाने  लिए  एक  सुरंग  जेसे  कि  ओर  स्टेशनों
 पर

 पर  सामान  और  ले  जाने  के

 इस्तेमाल  होता है  सुरंग  गन्दगी  और  सीलन  की  वजह  से  यू  भी  इस्तेमाल  के  काबिल

 नहीं  रद्दी  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  हालत  खराब  होने  की  बजह  से  ज्यादतर  भ  धेरा

 रहता  इस  अंधेरे  का  फायदा  उठाते  हुए  डाकू  ale  गुण्डे  इससे  गुजरने  वाले  लोगों

 का  ल्लामान  होम  लेते  हैं  र  तौर  पर  लड़कियों  शर  का  सामान  छीनकर  उन्हें

 करते  जिसकी  वजह  से  आम  तोर  प्रे  लोग  सर  खास  तौर  पर  औरते

 और  बढ़े  इस  सुरंग  से  गुजरते  हुए  अपने  को  गर-महफूज़  समझते  हैं  ।
 slate  जंक्शन

 के  पहलें  और

 बाद  में  जफराबाद  और  शाहगंज  रेलवे
 स्टेशन

 उन  पर  प्लेटफार्म  भी  कम  फिर  भी  इन

 स्टेशनों  पर  ओलिवर-हैं  ब्रिज  बना  केे  आंते  जाने  की  arart  agama
 गई  यह  बहुत

 अच्छी

 बात
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 इसलिए  इन  बयानकर्ता  कौर  हालात  और  सच्चाई  की  रोशनी  में  मैं  मतालबा  करता  हुं
 कि  जौनपुर  जंक्शन  पर  भाव  हैड-ब्रिज  बनाकर  मुसाफिरों  को  एक  प्लेटफार्म  पर  भाने  भौर  जाने

 का  महफूज  रास्ता  फ़राहम  किया  जाए  ।

 राजस्थान में  बाड़मेर  और  जैसलमेर  सीमावर्ती  जिलों  में  रेडियो  स्टेशन

 स्थापित  करने  को  ATASABAT |

 थी  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  भन्तगंत  निम्न

 लिखित  पर  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता

 सूचना  एवं  प्रसारण  विभाग  द्वारा  देश  में  उच्च  दीक्षित  वाले  ट्रांसमीटर  महत्वपूर्ण  नगरों एवं

 शहरों  में  न  लगाने  के  कारण  देश  के  20  प्रतिशत  भाग  रेडियो  प्रसारण  को  सुविधा  से  बिलकूल

 वंचित  रहते हैं
 ।  ये  अधिकांश  भाग  सीमावर्ती  क्षेत्र  में  आये  हुए  हैं  ।  qo  पी०  का

 सी  मा  वर्ती  क्षेत्र  जोकि  चीन  कौर  नेपाल  की  सीमा  पर  भाए  बाड़मेर  एवं  जैसलमेर  जिलों  का

 60,000  at  किलोमीटर  का  क्षत्र  जोकि  पाकिस्तान  की  सोमा  पर  भाये  हुए  के  अधिकांश  भाग

 रेडियो  सुविधाओं  से  वंचित  हैं  ।

 बाहमेर  एवं  जैसलमेर  में  रेडियो  स्टेशनों  की  स्थापना  के  बारे  में  चौधरी  एवं  पांचवी

 वर्षीय  योजनाओं  में  प्रस्ताव  था  परन्तु  वित्तीय  कठिनाई  का  सहारा  लेकर  उक्त  प्रस्ताव  को  क्रिया

 faa  नहीं  किया  गया  ।  छठी  पंचवर्षीय  योजना  सन्‌  190-85  के  प्रस्तावों  को  तैयार  करते  समय

 उक्त  प्रस्ताव  पर  विचार  क्या  था  किन्तु  संसाधनों  की  बनी  का  कारण  बताकर  उक्त  प्रस्ताव  को

 छोड़  दिया  |

 सुचना  एव  प्रसारण  विभाग  रेश्यो  स्टेशन  स्थापित  करने  में  आवश्यकताओं  के  अनुसार

 प्राथमिकता  नहीं  देता  ।  विभाग  को  यह  भली-भांति  जानकारी  है  कि  थे  सीमावर्ती  क्षत्र  बह  भी

 जानकारी  है  कि  पाकिस्तान  alt  चीन  का क्षेत्र  जो  कि  इन  क्षेत्रों  से  बिल्कुल  लगा  हुआ  मैं

 रेडियो  स्टेशन  बड़ी  शक्ति  के  जिनकी  बुलन्द  आवाज  मिजोरम  एवं

 qo  पी०  के  aniadt  क्षत्रों  में  जोरों  से  फ्हुंचली  है  परन्तु  विभाग  वास्तविकता  की  भोर  आंखें  वे

 हु  ए  है  भोर  संसाधनों  की  कमी  का  कारण  बताकर  सही  निर्णय  नहीं  ले  रहा  है  ।

 दर्शन  एवं  रंगीन  दूरदर्शन  के  विस्तार  में  अधिक  संसाधन  लगाने  में  विभाग  को  कोई

 वित्तीय  afore  न्हीं  आती  परन्तु  विभाग  सीमा वती  पिछड़  क्षेत्रों  की  आवश्यकता  की

 पूरी  नक्र  ह्न्कौ  घोर  उपेक्षा  कर  रहा

 हरिनाथ  मिश्र
 पीठासीन

 समिति  क्ष  त्री
 की  जनता  को  देश  को  प्रगति  की  जानकरी  से  उचित  रखना  उनके  साथ
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 घोर  अन्याय
 थे  क्षेत्र  देश  के  प्रहरी  हैं  ओर  उनके  मनोबल  को  बढ़ाने  के  लिए  रोडियो  प्रवारण

 की  सेवा  का  लाभ  देना  केन्द्र  सरकार  का  प्रथम  कांस्य  है  ।

 सुचना  एवं  प्रसारण  मन्त्री  मे  आपग्रहपूबंक  निवेदन  है  कि  वे  छटी  पंचवर्षीय  योजना  में

 राजस्थान  प्रान्त  के  सीमावर्ती  बाड़मेर  एवं  जैसलमेर  में  रेडियो  स्टेशन  स्थापित  कराकर  सी  मावर्ती

 क्षत्र  की  जनता  की  आवश्यक  से  आवश्यक  मांग  की  पूति  करें  और  देश  के  महत्वपूर्ण  स्थानों  में

 शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  लगा  हर  देश  की  आवश्यक  मांग  की  पूर्ति  करें  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  कतिपय  पहाड़ी  मिलों  झोर  बुन्देलखण्ड  क्षत्र  में  पीने  के

 पानी  को  कमी

 थ्री  सरोदा  रावत  :  वर्तमान  दशक  को  अन्तर्राष्ट्रीय  पेयजल  दशक  के  रूप  में

 मनाने  का  सरकार  हका  निश्चय  निश्चित  तौर  पर  स्वागत  योग्य  हूँ  ।  पेय  जल  के  विशेषतौर

 पर  ग्रामीण  क्षत्रों  के  को  देखते  हुए  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  के  नये  20  समिची  आधिक

 कार्यक्रम  में  भी  पेयजल  आपूर्ति  को  महत्व  दिया  गया  है  ।
 te

 परन्तु  यह  काय॑  बहुत  मन्थर  गति  से  चल  रहा  है  ।  साथ  हो  पेयजल  अभावग्रस्त  गांवों  की

 जो  सर्वेक्षण  सूत्री  1971  के  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  बनी  है  उसकी  पुनरावृत्ति  1981  या  नये  स्बे

 क्षण  के  आधार  पर  होनी  क्योंकि  197;  के  बाद  प्राकृतिक  a  मानव जन्य  कारणों  से  कई

 गांव  पेय  जल  अभावग्रस्त  हो  चुके  हैं  ।  मैं  समझता  हू  कि  कई  राज्य  सरकारों  द्वारा  भी  इस  सूची में

 में  परिवर्तन  की  मांग  की  गई  है  ।  इस  काय  में  जितने  घन  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  वहभी भी  adar

 अपर्याप्त  है  ।  इसे  भी  बढ़ा  कर  चौगुना  क्रिया  जाना  आवश्यक  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  se  पर्वतीय  जनपदों  में  तथा  बुन्देलखण्ड  क्षत्र  में  पायल  के  अभाव  की

 भयावह  स्थिति  है  ।  यदि  शासन  द्वारा  शीघ्र  कोई  क्रेश  प्रोग्राम  इस  हेतु  नद्दी  बनाया  गया  तो  लोगों

 को  अपने  गांव  छोड़ने  के  लिए  बाध्य  होना  पड़ गा  ।

 मेरा  भावास  एवं  निर्माण  मन्त्रालय  से  अनुरोध  है  कि  उपरोक्त  बिन्दुओं  पर  तत्काल

 कार्यवाही  की  जाये  ।

 धन्यवाद  ॥

 दिल्ली  में  तकनीकी  शिक्षा  ate  वाणिज्य  पाठयक्रमों  में  प्रवेश  के

 इच्छुक  छात्रों  को  बढ़ती  हुई  संख्या  को  दखते  हुए  कौर  कालेज  खोलने  शो

 झावइयकता

 डा०  बसन्त  कुमार  पण्डित  :  सरकार  तथा  दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के

 प्राधिकारियों  द्वारा  यह  दावा  करने  के  बावजूद  कि  विभिन्‍न  पाठयक्रमों  में  सीटें  उपज  oe  तथ्यों  तथा
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 377  के  झूलत  7119  19327

 दें मकीं  के  आधार  पर  aa  ad  बाते  ease  है  कि  1  5,000  से  अधिक  विद्यार्थियों  को  दिल्‍ली

 दाखिला  मिलने  का  कोई  अवसर  नहीं  है  ।  000  से  अधिक  विद्यार्थियों  ने  ४0  Ghana  से  ऊपर

 प्राप्त  ज़बकि  af  22000:  50  प्रतिशत  60  प्रतिशत  के  बीच  अ  क  किए हैं  ।

 जन्क  इसके  सभी  कालिजों  के  तभी  पा टुक मों  में  ट्रेवल  लग  22800  सीटें  ही

 ने  50,  प्रतिघात  से  कमी  क  प्रप्त  हैं  उनका  क्या हो  गा  गि

 अनियमितताओं  के  अतिरिक्त  इन  अभागे  विद्यार्थियों  क े..  की  भव्य  ara  ;  सी  eta:

 करती  हैं  ।  वे  हैं--दाखिलों  में  शिक्षा  के  सम्बन्ध  में  आयोजन  की  कमी  तथा  वर्ष-प्रति

 ag  नौकरी  की  तला  में  विद्यार्थियों  की  Priva?
 होने  बेलों

 इसके  अलावा  प्रतिभाशाली  विद्यार्थियों  की  aaéu  भी  परेशान  करती  है  ।  विज्ञान

 के  विषयों  में  दाखिले  के  पात्र  १500  विद्याथियों  की  तुममें  केवल  4200  सीटें  दी

 90  प्रतिशत से  ऊपर  भक  प्राप्त  करने  वाले  विद्यार्थियों  की  संध्या  5500  इसमें

 अतिरिकंत  द्वारा  गुले  आओ--पहले  दाखिला  कराओਂ  नीति  को  अपना

 कर  भीर  भी  गड़बड़ी  उत्पन्न  कर  दी  इससे  विश्वविद्यालय  के  उन  का  उल्लंघन

 होता  जिनके  अंतगर्त  कालिजों  को  तम-दिन  नियम  का  अनुसरण  होता  g
 दन

 कारणों  से  80  प्रतिशत  से  अधिक  अक  प्राप्त  करने
 बाले  अनेकों  विद्यार्थी  दाखिला  प्राप्त  करने  से

 वंचित  रह  गये  qt

 '
 हे  fasafaeresa  अनजान-अपायी  से  रता पर् वेक  तथा  तत्कालिक  से  ay  अनुरोध

 करती  किਂ  कहूं  500  अतिरिक्त  सीटों  की  ।  विज्ञान  के  पाठयक्रमों  के  लिए  तथा  अधार  पर  ही  सही

 भारती  प्रदान  करें  ।  मैं  दिल्ली  विशेवविधालेय  से  प्रभारी  होलियों  से  पह  अपीलें  करता  हू  कि  वे

 ऐसे  वास्तविक  तथा  यथार्थ  मा  मलो  की  aia  करें  जिनमें  कि  विधि  अनैतिक  दवा  वों  तथा  भ्रष्टा

 चारण  के  कारण  Gor  प्रतिशत  से  कम  अक  प्राप्त  वालों  को  दाखिलाਂ  मिले +  गया  जब  60

 प्रतिशत  से  भैतिक  अ  क  ste  करने  बाले  ree  विघार्थी  इससे  रह  मंथर ‘I

 मैं  प्रकार  से  भी  यह  अपील  करता  हूं  कि  दिल्ली  की  शैक्षिक  भावश्यकताओं  की  समीक्षा

 कीं  जायें  तथा  विज्ञात  तकनी की  aa  संकायों  की  बढ़ती  हुई  मांगों  को

 परा  करने  के  लिए  नये  कालिज  खोलने  की  अनुमति  प्रदान  की  जाये  ।

 दुसरों  हुगली  पुल  परियोजना  को  शोघ  पूरा  करने  के  लए  पर्याप्त  केन्द्रीय

 सहायता

 श्री  faa  बसु  कलकत्ता  में
 यातायात  की

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  दूसरे

 हुगली  a
 का

 निर्माण  एक  महत्वपूर्ण
 परियोजना  कार्य  का  निर्धारित  अवधि

 के

 अनुसार  '  पूरा  हों  जाना  a  भाव दं पक  हैं  ।  aq  निर्माण
 कां

 को  वर्ष  1989  तक  पूरा

 करना  है  ।

 elt
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 किन
 4  सिध्म  377 के  ata  diay 28  190

 क  epee  a  A

 प्राप्त  जानकारियों  के  अनुसार  aq  तक  केवल  33  प्रतिशत  क्यें  प्रा
 हुआ  अतः  इस

 कार्य  में  गति  लाने
 a  मावर्शयकता  है

 i

 इस  लिए  मुख्य  घन  की  है  सह  हलात  नोट  की  जाबी  चाहिए  कि  निर्माणकार्य

 प्रारम्भ  करने  हए  ब्र साधारण  विलम्ब के  कारण  '  अनुमानित  लागत  बढ़कर  15880

 करोड़  हो  हैं  हुए  जातीय  भार  को  देखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  इसके  लिए  :  14  1.10

 कोड़ा  देगी  राज्य  सर्कार  का  शेयर  7.70  करोड़  स०  होगा  |

 चला  है  कि  केन्द्र  स  इस  अतिरिक्त  भार  बहुत्  करने  के  लिए  तैयार  नहीं

 है  और  वह  केवल  57.13  करोड़  साये  रकम  जो  दे  चकी  है  ।  देकर  अपने  प्रमुख  छत्तर

 दायित्व  से  युक्त  होना  चाहती  ।  लागत  विधि  के  कारण  सम्पत  भारिक  चार  राज्य  सरकार

 की  ही  वहन  करना  होगा  ।  लेकिन  राज्य  क्री  वित्तीय  स्थिति  को ध्यान  में  रखते  हए  राज्य  सरकार

 हारा  पड  नार  बर्द  वहन  करना  असम्भव  है  ।

 '
 क

 इसके  साथ  यदि  चत  कै लि महत्वपूण  योजना  वित्तोय  स्थिति  aa  संकटपूर्ण  है  A,  भुरत  सद

 कार  आ अपनी  बचन वद्ध ता  के  अनुसार  57.15  करोड़  रुपये  परन्तु  वर्ष  1982: -83  के

 केवल  14.  *6  ari  रुपए  का  प्रावधान  किया
 गया  है

 पह  घन
 राशि  दिसम्बर  1982.  तक  a  a

 जाएगी  ।
 उसके  बाद  तारे  कायें  ठप्प  a  जायेंगे  a  अधिकतर

 न
 केवल  अधूरा  रह

 जाएगा  बल्कि  इसकी  सुरक्ष  की  भी  कोई  गारन्टी  नहीं  दी  जा  सकती  ।  aa  तक  दस  feat  जना

 पर  ae  को  गई  सम्पूर्ण  पू'जी  न  केवल  अवरुद्ध  हो  जायेगी  बल्कि  इससे  परियोजना  ही  खतर  में

 पड़

 ऐसी  परिस्थितियों  मैं  केन्द्रीय  सरकार  से  यह  मांग  करता  हूं  कि  वह  पूरे  मामले  पर

 करें  लिए  पर्याप्त  धन  का  आवंटन  करें  1982  के :/ पश्चात्‌

 निर्माण  सम्बन्धी  गतिविधियां  बिना  किसी  के  जा,री  ,  @  समय  aa

 अनुसार  इस  परियोजना  को  परा  किया  जा  सके  ।

 ।  नौवहन  तथा  परिवहन मन्त्री  कृपया  इस  विषय  पर  वक़ेत़क्य  नल

 में  बांध में  दरार  को  रोकने  के  Tad  कदम

 sera  ott  बिहार  तथा  परिचय  बंगाल
 सरकारों

 के  dita  समन्वय के  लिए

 केन्द्रीय  दल  भेजने  की  aTasaRaT

 डा०  mar  साज़ दानी  महोदय  अपने  निर्वाचन  '  क्षेत्र  '  से  कसे

 (18-%*  982)  द्वारा  यह  aaa  मिली हैं  कि  बिहार  में
 मालदा  जिंना को  सोनी  पर

 ग्रेटर  महा नन्द  बांध  जो  अजीम गंज  से  दिल्लो  darts  fort’ vrr
 इसन  ग  12  तक  फला
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 नियम  3
 7

 के  अधीन  मामले  19
 जुलाई

 1982

 हुआ  है  साथ  की  नदी  में  marae  शारी  a  ar  से  खतरनाक  स्थिति  में  ।  धूमल  नामक  स्थान  पर

 ्  aia  zt  की  स्थिति  में  है  ।  यदि  यह  बांध  टूट  गया  तो  maz  जिले  के  पास के  ही

 हरी  चन्द्रपुर  तथा  चंचल  पुलिस  स्टेशनों  के  पत्रों  में  बाढ़  आ  जायेगी  जिससे  4.  लाख  से  भी

 अधिक  लोग  प्रभावित  फसलों  को  भारी  नुकसान  होगा  ।  बिहार  वाला  क्षेत्र

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  इस  सम्बन्ध में  काफी अधिक  प्रभावित  नहीं  होगा  ।

 शील  रही है  ।  मालदा  जिलों  के  मजिस्ट्रेट  तथा  मुख्य  सिचाई  अभियन्ता  द्वारा  उस

 स्थान  दौरा  गया है  ।  उनका  विचार  है  कि  धूमल में  प्रभावित  स्थानों  पर

 शिलाखण्ड  हालकर  ata  को  टूटने  से  बचान  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाए  जाने  लेकिन

 बिदार  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  उदासीन  हैं  तथा  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  द्वारा  अनुरोध  किए

 जाने  पर  भी  बिहार  के  किसी  भी  अधिकारी  द्वारा  इस  स्थान  का  ate  नहीं  किया  aa  है  ।

 मैंने  तुरन्त  ही  भाई  रणीय  केन्द्रीय  सिचाई  मन्त्री  से  सम्पर्क  स्थापित  करके  उनको  स्थिति  से

 भारत  करा  दिया  है  ।  यह  सौभाग्य  की  बात  है  कि  मन्त्रों  महोदय  ने  इस  पर  उचित  कार्यवाही  की

 है  ।  उन्होंने  बताया  है  के  उन्होंन  इसकी  aaa  बाहर  के  सिचाई
 yi

 को  मेज  दी  है  भर  उनसे

 तुरन्त  कार्यवाही  करने  का  आग्रह  किया  चू  कि  यह  मेर  निर्वाचन  क्षत्र  के  एक  भाग  में  चार

 लाख  से  अधिक  लोगों  के  Ya  तथा  मरने  का  सम्बन्ध  है  इसलिए  मैं  केन्द्रीय  विशेष  रूप

 से  सिचाई  मन्त्री  का  ध्यान  एक  बार  और  आकर्षित  करना  चाहता  हू  कि  पश्चिम  बंगाल  तथा  बिहार

 की  सरकारों  के  बीच  समन्वय  स्थापित  करने  तथा  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  के  लिए  तुरन्त  एक

 केन्द्रीय  दल  को  वहां  पर  भेजा
 जायें  ।

 परिश्रमी  ante  के  विश्वविद्यालयों  को  विश्वविद्यालय  प्र  सुदन  झाधोग

 द्वारा  धन राडा  का  न  दिया  जाना

 थी  सुधीर  गिरी  :  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  द्वारा  faa  अनुदान  को  देने

 का  बचन  किया  था  उस  हो  समय  पर  न  देने  के  कारण  पश्चिमी  बंगाल  में  उत्तर  शिक्षा  को  प्रगति

 को  काफी  नुकसान  पहुचा  है  ।  इस  आशा में  कि  दिये  गए  वचन  के  अनुसार  आवश्यक  अनुदान

 मिलेगा  इस  उच्चतर  शिक्षा  से  सम्बन्धित  अनेको  परियोजनाओं  को  प्रारम्भ  किया  गया  था  तथा

 विस्तार  सम्बन्धी  यो जना ओं  को  विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  पात  गया  था  ।  लेकिन

 विश्वविद्यालय  अनुदान  आयोग  के  प्रा  रियों  द्वारा  वायदे  को  पूरा  नहीं  किया  गया  है  ।  छठी

 योजना  की  अवधि  में  परिचय  काल  के  विश्वविद्यालयों  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  15  करोड़  स०

 मांग  की  थी  ।  लेकिन  इस में  व्यापक  रूप  से  कटौती  कर  दी  गई  है  इससे  ऐसी  स्थिति  qa  हो

 रही  है  कि  जो  कुछ  परियोजनाओं  पहने  से  चन  रहूं  थीं  उनको  त्यागना  पड़ेगा  ।  विश्वविद्यालय

 अनुदान  आयोग  जरा  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  भवनों  का  निर्माण  करने  के  लिए  पहले

 7  करोड़  रु०  की  अनुमानित  लागत  की  स्वीकृति  दो  गई  थी  ।  लेकिन  विश्वविद्यालय  अनुदान

 आयोग  अब  केवल  1  करोड़  रुपया  देने  को  ही  सहमत  है  ।
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 दन  परिस्थितियों  में  मेरा  भारत  सरकार  ने  यह  अनुरोध  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  उच्चतर

 शिक्षा  से  सम्बन्धित  अनुसंधान  और  विस्तार  काय  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  अपेक्षित  घन  के

 लिए  राज्य  सरकार  की  मांग  पर  सहानुभूतिपूर्वक  विचार  किया  जाये  ।

 राजस्थान  के  जोधपुर  जिलें  में  विमान  द्वारा  चोरी  भाषा  में  qa  तथा  अन्य

 चीजें  गिराए  जाने  को  घटना  की  जांच  करना

 e

 थ्री  अशोक  गहलौत  जोधपुर  में  कोई  50  किलोमीटर  दूर  निवार  को  रात्रि

 में  लगभग  10  बजे  एक  अज्ञात  विमान  चोरी  भाषा  में  लिखे  पर्चे  बिस्कुट  के  पैकेट  a  वस्त्र  भारी

 बिखेर  कर  चला  गया  ।

 यह  जरूरी  सामग्री  जोधपुर  जिने  के  गांव  खारी  खारी  करना  और  गोलियां  गांव

 के  कोई  da  किलोमीटर  क्षेत्र  में  चीनी  भाषा  में  लिखे  पर्चो  पट  अ  डर  स्पेशल  व

 बिस्कुटों  के  छप  में  गिराई  गई  ।  एक  डिब्बा  ऐसा  भी  डाला  जो  सीलबन्द  था
 ।

 उस  में  कोई  तरल

 पदार्थ  था
 जो  बिल्कुल  ढंड  था  |

 विमान  तेज  भावाज  के  साथ  जिस  में  लाइट  भी  थी  उपरोक्त  गांवों  में  पहुंचा  एवं  पहुचने

 के  बाद  उसकी  आवाज  धीमी  हो  गई  ।  सामग्री  डालने  के  बाद  जिस  दिशा  से  वह  आया  था  उसी

 दिशा  में  चला  गया  ।

 ग्रामीणों  ने  उपरोक्त  मिली  सामग्री  को  जोधपुर  जिलाधीश  को  ar  कर  सौंप  दिया

 मेरा  विदेश  मंत्री  व  रक्षा  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  वे  अविलम्ब  इस  गम्भीर  घटना  की  जांच

 करवाएं  एवं इस  प्रकार  की  हरकत  के  चग  क्या  मंशा  हो  सकती  है  इसका  पता  लगा  कर  आवश्यक

 कार्यवाही  करें  ।

 चिट  फण्ड  विधेयक  जारी

 विधेयक  पर  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  में  बिचार  करने  का  प्रस्ताव

 सभापति  महोदय  :  aq  हम  श्री  जनादेश  पूजारी  द्वारा  15  1982  को  पेश  किये

 गये  निम्नलिखित  प्रस्ताव  पर  भागे  विचार  अर्थात  :

 चित  फंड  के  विनियम  और  उससे  सम्बन्धित  विषयों  का  उपलब्ध  करने  वाले

 विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  ज

 श्री  भी क्राम  जेन  कू  पय  अपना  भाषण  जारी  करें  ।  भाप  पहले  एक  मिनट  का  समय  लें

 चुके
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 थी  रोक  राम  जन  :  पहले  कुछ  इस  प्रकार  का  व्यवसाय  होरही  था  जो  साध  नि  मतदाता

 हत
 में  नहीं  था  ।  इसलिए  इस  विषय  पर  विचार  किया  गया  और  उस  विचार  की  fa

 ||
 इस

 विधायक  में  हुई  हे  ।  इसका  जद्दे  तय  चिट  फण्ड  व्यवसाय  प्रकार  को  धोखाधड़ी  क
 पर्स्णिति रोकन

 माता  हू  कि  ag  देशीय  प्रणाली  इस  देश  में  पिछले  लगभग  150  वर्षों  a
 लत  है

 ।

 3 | av  जानकारी  बद्ध  सही  तो  इस  दक्षिण  मैं  किसानों  द्वारा  प्रारम्भ  किया  गया  था  aga

 नाज
 भण्डार  को  पूल  के  रूप  में  देते  थे

 बौर  आवश्यकता के  समय  उसको  लाभ  जाते थे  ।

 प्रकार  प्रत्येक  ब्यक्ति  इससे  हता

 दुर्भाग्य  श्री  सोमनाथ
 चटर्जी  तथा  श्री  जगपाल  उस  कहा  था  wey  ऐसा न  हो
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 वर्ग

 कपि  गये  हैं  जिनके  रहते  हुए  साधारण  अभिनेताओं  को  वे  लोग  धोखा  नहीं  दे  सकेंगे  ।  इसके

 अलावा  काले  धन  को  सफर  धन  में  परिवर्तित  करने  बाले  लोगों  को  ऐसा  करने  का  अवसर  नहीं

 मिलेगा  ।  क्यों  क्योंकि  प्रस्तावित  कम्पनियों  द्वारा  चाहे  वे  फर्म  हैं  अथवा  नियमित  कम्पनियां  जो

 धन  प्राप्त  किया  उसका  उचित  लग  से  लेखा-जोखा  रखा  जायेगा  ।  रसीद  जारी  की  जाएगी

 धन  को  बैंकों  में  जमा  किस  जायेगा  तथा  लेखों  की  उचित  ढ़ग  से  लेखा-परीक्षण  को  जायेगी  ।

 कर  प्राधिकारी  भी  age  हस्तक्षेप  कर  सकते हैं  |

 किसी  अन्य  arg it  की  भाति  किसी  को  तथा  कथित  काला  धन  जमा  कराता  होता  है  मैं

 शब्द  प्रयोग  कर  रहा  है  क्योंकि  दुर्भाग्य  से  इस  देश  में  कया  हुआ  कि  जो  कुछ  भी  वित्त

 से  सम्बन्धित  है  उसको  कभी-कभी  काने  धन  से  जोड़  दिया  जाता  हे  यह  एक  सामाचार

 व्यवस्था  हो  सकती  है  यो  काला  धन  हो  सकता  है  किन्तु  मै  महसूस  करता  हू ंकि  यह  सब  कुछ

 कठोर  कानूनों  की  वजह  से  हो  रहा  है  और  इस  हद  तक  होता  है  कि  कभी-कभी  सौदे  करने

 सम्भव  नही  मौर  हम  इसकी  परवाह  नहीं  करते  ।  हम  इस  बात  को  ध्यान  में  नहों  रखते  रहे

 हैं  कि  ag  धन  जो  समानान्तर  ty -27 FEAT  इतनी  कठोर  कानूनी  प्रणाली  न  ही

 तो  धन  में  वदना  जा  सकता  है  ।  मैं  एक  sag  देना  चाहूंगा  ।  भास्कर  के  sata

 लगभग  40  लाख  व्यक्तियों  पर  लगाया  गया  है  ओर  मैं  कहू  गा  कि  औसत  रूप  में  एक  परिवार

 में  4-5  ऐसे  निर्धारित  है  इसलिए  केवल  10  ara  परिवारों  पर  ही  कर  ama  गया  है  भोर

 इसके  अतिरिक्त  मुश्किल  केवल  लगभग  2  लाख  परिवारों  पर  सम्पति  कर

 लगाया  जाता  है  ।  और  लोगों  द्वारा  कौर  उस  काला  घन  कहां

 सकता
 है

 कमाया  जाता  है  उस  पर  कर  नहीं  जाता  है  ।  हमने  उसको

 प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  नहीं  किया  हुम  उन  लोगों  की  बात  कर  रहे  हैं  जो  आयकर  भोर  सम्पत्ति

 कर  देते  हैं  ।  भोर  हम  इस  बात  का  कोई  ध्यान  नहीं  रखते  ७ कि  काला  धन  का  कसे  पदा  अलोता  है

 aye  इसलिए  हम  इसको  काला  धन  कहते
 हैं  ।  यद्यपि  मैं  इसको  दम  सभी  की  अधिक  सुगमता  के

 लिए  समानान्तर  भयं-व्यवस्था  कहना  चाहूंगा  ।  हमें  यह  सोचना  है  कि  समानान्तर  बर्थ-व्यवस्था

 कैसे  Gar  होती  है  या  क्या  पह  कुछ  उन  कानूनों  की  वजह  से  है  जो  हमने  बनाये  हैं  और  इसको

 समानान्तर  भयो-व्यवस्था  कहकर  ही  हम  संतुष्ट  क्योंकि  विद्वान  वित्त-स्त्री  ने  कहा  है  कि

 समानान्तर  अधि-व्यवस्था  भी  देश  की  निमित  अथ  के  बराबर  है  अर्थात  ag  राजकीय  का

 ही  परिचालन  में  धन  में  धत  के  बराबर  परन्तु  हम  केबल  इसकी  बात  ही  करते  हैं  ।  हम  इसमें

 कोई  बची  नहीं  रखते  ।  इसलिए  मैं  यही  कहूंगा  कि  समानान्तर  अँधें-व्यवस्था  या  काले  घन  का  इस

 विधेयक  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  :  ,  क्योंकि  यह  है  कि  इस  विधेयक  में  अधिकतम  5  वर्ष

 की  व्यवस्था  ही  की  गयी  है  ओर  जब  तक  कछ  विशेष  नहीं  है  यह  10  at  तक  हो  सकती  है  और

 परदा  आप  इसकी  ठीक  से  गणना  करें  पांच  वर्षों  में  अर्थात  60  महीनों  में  आप  60  सदस्य  रख

 सकते हैं  ।
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 एक  और  सुरक्षा है  ।  कोई  व्यक्ति  को  कम्पनी  था  wy  बनाना  चाहता  है  जिससे  चिट

 व्यापार  किया  जाये  या  यदि  वह  एक  ब्यक्ति  है  तो  वह  25,000  रु०  के  अधिक  कोई  व्यापार  या

 निवेश  नहीं  कर  सकता  है  ।  उसी  प्रकार  से  कोई  कम्पनी  |  लाख  से  age  नहीं  जा  सकती  और

 दस  गुने  से  अधिक  सौदे  नहीं  किये  जा  सकते  ।  जब  तक  हम  इस  प्रकार  की  बातों  को  प्रोत्साहित

 नहीं  देते  और  जब  तक  हम  ऐसे  खमियां  को  बन्द  नहीं  करते  जिनकी  पेदा  होने  की  सम्भावना है

 आखिर  विधेयक  और  अधिनियम  इसलिए  पारित  किये  जाते  है  कि  ate  पूर्णतया  नियमित  रूप

 से  किये  नायें  और  लोगों  को  ठगा  न  जा  सके  ।  परन्तु  यदि  हम  हर  एक  बात  को  हल्के  रूप  में  लेते  दै

 विशेष  रूप  से  इस  बात  को  जिसमें  लोगों  के  ठगे  जाने  की  सम्भावना है  और  हम  कुछ  नहीं  करते

 तो  जितनी  धोखाधड़ी  वन  चिट  फंड  कम्पनियों  ने  अब  तक  की  है  उससे  भी  अधिक  धोखाधड़ी

 होगी  ।

 मेरा  सविनय  निवेदन  यह  कि  यह  जो  विधेयक  लाया  गया है  इससे  गरीब  लोगों

 कौ  विशेषरूप  से  ग्रामीण  लोगों  की  आवश्यकतायें  पूरी  होंगी  |

 अच्छा  होता  कि  मेरे  मित्र  श्री  जगपाल  सिंह  यहां  पर  उपस्थित  होते  यह  विधेयक  कारीगरों
 के  लिए  है  और  दस्तकारों  के  लिए  है  ।  यह  बेरोजगारों  के  लिए  है  ।  यह  गरीब  लोगों  के  लिए  है

 जो  केवल  100  रु०  या  1000  रु०  की  छोटी  राशि  अधिकतम  10,000  स०  की  राशि  दे

 सकते  हैं  भर  आसानी  से  कोई  छोटा  कुटीर  उद्योग  या  व्यवसाय  ar  किसी  लघु  उद्योग

 को  शुरू  कराने  के  लिए  कुछ  धन  aga  भी  कर  सकते  उनमें  से  1000  रु०  का  योगदान  देती

 हैं  उसमें  से  पहली  60,000  रु०  कोई  भी  ले  सकता हैं  ।  इन  को  लाठियों  पर  ag  प्रतिबन्ध

 गया हैं  कि  इन  मामलों  में  30  %F  अधिक  बट्टा  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 उस  राशि  में  से  अधिकतम  18,000  रु०  कम  किये  जा  सकते  है  और  व्यक्ति  बाकी

 ad  प्राप्त  कर  सकता  है  और  वह  60,000  रु०  को  राशि  का  उपयोग  कर  सकता  इस

 60,000  ह०  की  राशि  को  उपयोग  करने  के  लिए  मान  लीजिए  वह  बक  से  लेता  तो  लघु  उद्योग

 के  लिए  बक  की  aoa  पर  15% है  और  बड़े  उद्योग  के  लिए  2।  oe  उसका  ae  है  कि  5  वर्ष

 तक  ag  30%  देगा  अर्थात्‌  6%  प्रति  बर्ष  और  उसको  वहू  आना  मिलेगा  ।  और  अन्तिम  व्यक्ति

 को  भी  ब  आना  मिलेगा  ।  इसलिए  यह  सहकारिता  के  प्रकार  का  ard  है  और  इस  सहकारिता  की

 प्रणाली  से  गरीब  कारीगर  गरीब  दस्तकार  को  सहायता  मिलेगी  ।  वे  एक  बेक  का  कार्य  कर

 रहे  हैं

 frat  मित्र  ने  सुझाव  दिया  कि  ag  कार्य  बको  द्वारा  कपा  जाना  चाहिए  सभापति  महोदय

 आपके  माध्यम  से  मैं  उनसे  यदि  निवेदन  करना  arg गा  कि  फिर  इसका  लाभ  बैक को  ही  होगा  ।
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 यह  कहा  गया  है  fx  5000  te
 किसी  को  भी  एक  एक  व्यक्तिसे  त  गारन्टी  शार  पर  faa  सकते

 हैं  परन्तु  यह  ऐसा  नहीं  है  इसलिए  गरीब  लोगों  को  ऋण  नहीं  मिलते  ।

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ;  तो  फिर  बेक  को  समाप्त  कीजिए  ओर  सभी  को  चिट  फंड  लेना

 चाहिए  ॥

 श्री  भीक  राम  जेन  :  मुक्  नहीं  मालूम  परन्तु  हो  रहा  है  कि  लोग  चिटों  को  वरीयता

 चेरहे

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  महोदय  चिट  फंड  इस  तरीके  से  व्यापार  रहें  हैं

 जिसके  लिए  कठोर  विनियमों  तथा  प्रतिबन्धों  की  alasgnay;  है  ।  भोर  इस  बात  को  माना  जा

 चुका  है  ।  waar  यह  विधेयक  नहीं  लाया  जाता  ।  बेकिंग  आयोग  ने  कहा  है  कि  afafa’  ने

 ऐसा  कहा  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  दुर्भाग्य  से  हमारे  देश  में  विनियमों  से  कोई  लाभ  नहीं  होता  है  ।

 इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  जड  को  काट  डालिए  ।  यदि  लोगों  में  पेसा  बचाने  की  प्रवृति  है  तो  यह

 बेक  के  माध्यम  से  किया  जाना  चाहिए  ।  वे  धन  का  इसमें  निवेश  करके  वे  अपनी  इच्छा  पूरी  कर

 लेंगे  ।

 थो  भो कश्  राम  जेत  :  श्री  चटर्जी  ने  बिल्कुल  ठीक  कहा  है  कि  sa  देश  में  दुर्भाग्य  से

 कानूनों  का  पालन  उतना  अच्छा  नहीं  है  जितना  हम  उनसे  उम्मोद  करते  है  मैं  इस  बात  से  agua

 हूं  ।  परन्तु  क्या  यह  कानून  को  क्रियान्वित  करने  का  तरीका  ही  है  ?  ओर  कया  हमें  उस  पर  ही

 छोड़  देना  चाहिए  नहीं  भर  फिर  हमें  इसके  लिए  लोगों  को  सजा  क्यों  देनी

 चाहिए  ?  पिछने  150  वर्षों  से  हो  रहा  है

 इसलिए  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  यदि  विधेयक  में  कोई  कमी  है  तो  हमें

 इसे  इसलिए  स्थगित  नहीं  करना  चाहिए  कि  हम  ठीक  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।  यदि  हम  विधेयक

 को  समाप्त  करते  हैं  तो  हमे  जैसाकि  मैंने  हिसाब  लगाया  है  कि  एक  छोटा  भादमी

 1000  रुपये  देकर  एक  व्यापार  शुरू  करने  के  50,000  रु०  प्राप्त  कर  सकता  है  ।  एक  छोटे

 आदमी  को  व्यापार  शुरू  करने  के  लिए  45,000  या  40,000  या  30,000  मिल  सकते  हैं  विधेयक

 के  पीछे  इरादा  यह  है
 कि  बक  के  पास  जान  की  आवश्यकता  न  पड़  ।  कम्पनी  चलाने  वाला  ब्यक्ति

 5,000  स०  कमा  सकता  यदि  उसको  सारे  धन  को  भी  बेक  में  रखना  वहू  अधिक

 खर्चो  नहीं  कर  सकता  ।  वह  इस  लिए  भाग  नहीं  सकता  क्योंकि  ag  100%  प्रतिभूति  जमा  कराता

 फिर  मुझे  खेद  है  कि  अन्यथा  हमें  ऐसे  सभी  अधिनियमों  को  समाप्त  करता  पड़े  गा  जिनमें  कमी

 है  भास्कर  अधिनियम  में  कमियां  हैं--जेसा  कि  आपने  ठीक  ही  कहा  इतनी  माला  में  काला

 समानान्तर  अथ-व्यवस्था है  कि  वह  वास्तविक  अथ-व्यवस्था  के  बराबर  यदि  समानान्तर

 अर्थ-व्यवस्था  है  तो  क्या  हमें  आयकर  अधिनियम  को  ही  छोड़  देना  क्या  हमें  ब्रिकी  कर

 अधिनियम  को  छोड़  देना  चाहिए  जो  देश  में  सारे  काले  धन  की  जननी है  ।  90  से  80
 प्र०

 तक  कर
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 उद्योगों  की  जेबों  में  जा  रहा  है  बंगाल  या  पंजाब  का  एक  व्यापारी  रूप  या  दो  प्रतिशत  कमाता  है

 परन्तु  उसे  बिक्री  कर  के  रूप  में  10%,  चुकाना  .  पड़ता  यह  प्रणत या  अवास्तविक
 है

 और

 सरकार  ईमानदार  व्यापारियों  से  इसकी  बसूली  करके  खुश  हद  कौर  दूसरे  लोग  बिक्री  कर  से  प्राप्त

 भाप  का  एक  या  दो  प्रतिशत  भी  नहीं  चुकाते  ॥

 भी  सोमनाथ  चटर्जी  ;  वे  इसको  उपभोक्ताओं  पर  डाल  देते  हैं  ।

 थी  भीक  राम  जेन  :  वे  इसको  उपभोक्ताओं  पर  नहीं  ढालते  ।

 सभापति  सरोवर  :  यदि  मैं  ठीक  तरह  से  समझ  पाया  हू  तो  माननीय  सदस्य  य  १  कहना

 चाहते  हैं  जिन  लोगों  के  पास  काला  धन  है  विधेयक  में  ली  गयी  कुछ  पूर्व  चेतावनियों  की  awe

 काले  धन  को  सफेद  धन  में  बदलने  के  लिए  कोई  गुंजाइश  नहीं  रहेगी  ।  वे  यही  कहने  का  प्रयत्न

 कर

 श्री  सोमनाथ  वह  काले  घन  विद्यमानता  नहीं  मानते  हैं  बहू  इसे

 समानान्तर  भयं-व्यवस्था  कहते  हैं  ।

 श्री  भीकू  राम  जेन  :  यह  शब्दावली  का  प्रश्न  है  ।  यह  उसी  से  सम्बन्धित  प्रश्न  है

 श्री  सोमनाथ  हम  बचे  सलेटी  धन  कह  सकते  हैं  ।

 थी  भीकू  रास  जन  :  आप  इसको  जो  चाहें  नाम  दे  सकते  हैं  परन्तु  मैंने  यह  शब्द  इसलिए

 प्रयोग  फिया  है  क्योंकि  दिस  प्रतिदिन  हम  काले  धन  की  ata  कह  रहे  हैं  परन्तु  हमने  यह  सुझाव

 कभी  नहीं  दिया  कि  हम  काले  धन  का  कया  करना  चाहते  हैं  और  इस  समस्या  को  कप  सुलझाया

 जा  सकता  समस्या  उन  स्थानों  पर  है  जहां  पर  काला  धन  पदा  होता  है  और  हम  उसको

 प्राप्त  नहीं  करते  ।  यदि  हमें  पता  चल  जाए  कि  काला  घन  यहां  पर  है  तो  कोई  उपाय  सुझाया  जा

 सकता है  ।  मेरे  दो  विद्वान  मित्रीं  ने  कुछ  सुझाव  नहीं  दिया  ।

 झ्०  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  उत्तर  :  आप  इसको  कार्यान्वित  नहीं  करेंगे  क्योंकि

 उस  स्थिति  में  आपका  सारा  काला  घन  चला  जाएगा  ॥

 थी  भोलू  राम  जन  :  हम  आपको  भी  शामिल  कर

 सभापति  महोदय  :  भाएं  किसको  सम्मिलित  करना  चाहते  हैंਂ
 ढा०  स्वामी  को  !
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 ait  सोमनाथ  azut  :  कृपया  एक  समिति  ae नियुक्त  करें  जो  हा०  स्वामी  गौर  श्री

 भीक  राम  जैन  के  काले  घन  का  पता  लगाएगी  ?

 ह  सुब्रहमण्यम  स्वामी
 :

 रूस  से  आने  वाले  धन  के  बारे  में  कया  स्थिति

 श्री  wie  राम  जेन :  वह  आपका  धन  है  ।  परन्तु  आप  इसे  काला  धन  कह  सकते  हैं  यदि  यह

 भनधघिक़त  रूप  से  आ  रही  हम  उस  धन  को  बा  त  नहीं  कर  रहे  हैं  मेरा  घन  हो  या  उनका  धन

 मैं  उस  घन  की  बात  कर  रहा  हूं  जो  सरकार  द्वारा  करों  के  लिए  प्राप्त  नहीं  किया  जाता  है  ।

 सभापति  महोदय  :  आप  टिप्पणी  को  इतनी
 गम्भी

 रता  से  क्यों  लेते  हैं  ?

 sit  भीक  राम  जेन  :  मैंने  टिप्पणी  को  उतनी ही  गम्भीर  रता  से  लिया  है  जितनी  मम्मी  रता  से

 वेक गयी  हैं

 थनी  सोमनाथ  azal  :  इसीलिए  मैंने  कहा  कि  इन  चिट  फंड  व्यापारों  को  ख खत्म  कौ  जिए  |

 सभापति  महोदय  :  उनका  तात्या  कछ  ओर  है  ।

 भी  भीक  राम  जेन  :  वह  इस  हुसैनी  को  इसलिए  मारना  चाहते  हैं  क्योंकि  वे  महसूस  कर

 रहे  हैं  कि  ag  सोने  के  अण्डे  नहीं  देगी  |  विधेयक  के  सभी  खण्डों  का  अध्ययन  करने  के  पश्चात्‌  मैं

 यही  समझता  हूं  कि  काले  घन  को  ane  में  बदलने  की  कोई  सम्भावना  नहीं  यदि  ag  किया

 जाता है  तो  यह  मेरे  और  उन  जेसे  रा  अनैतिक  लोगों  अधिकारियों  की  सांठ  गांठ  से  होगा  ।  जब

 तक  इन  तीनों  में  सहयोग  नहीं  होगा  यह  करना  सम्भव  नहीं  हो  सकता  ।  यदि  कल  हम  यह्  facia

 लेते  हैं  कि  देश  में  कोई  काला  घन  वहीं  रहना  चाहिए  तो  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  हम  समस्या  का

 समाघान  कर  सकते  हैं  ama  कि  राजन  तिक  लोगों  की  ag  करने  की  इच्छा  हो  ।

 सभापति  आपका  तात्पयें  इस  सभा  के  सदस्यों  से  है  ?

 थ्री  भीक  राम  जन  :  हो  सकता  है  वे  भी  इसमें  हों  परन्तु  अन्य  लोग  भी हैं  ।

 शी  सोमनाथ  चटर्जी  वे  इस  समस्या  को  यह  कहकर  हल  कर  सकते  हैं  कि  कोई  काला

 घन  नहीं है

 शमी  भीक  राम  जन  :  यह  ऐसा  विधेयक  है  जो  निधन  कारीगरों

 शिल्पियों  और  उन  लोगों  के  लिए  भो  सहायक  होगा  जिनका  चिट  फंडों  में  अ  मदान

 करते  मैं  समझता  हूं  यह  एक  अच्छा  कानून  है  ओर  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूं  ।

 मैंने  कुछ  संसोधनों  का  सुझाव  दिया  है  ।  भाप  चाहते  हैं  कि  चिट  फंड  कम्पनी  आरम्भ  होने

 से  पहले  ही  पेसा  जमा  करा  दे  ।  भाप  उन्हें  धन  इकट्ठा  करने  की  भारती  नहीं  देते  लेकिन  फिर
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 भी  आप  चाहते  हैं  कि  वे  घन  पहले  ही  जमा  करा  दें  ।  पेसा  आएगा  कहां  से  ?  बया  श्राप  इस  तरह

 से  काले  धन  को  बना  नहीं  रहें  हैं  अत  उचित  बात  कीजिए  भर  कहिए  कि  जब  तक  वे  धन

 जमा  नहीं  कराते  तब  तक  उन्हें  काम  शुरू  करने  की  अनुमति  नहीं  दी  उ  एगी  लेकिन  यह  उन्हें

 लाइसेन्स  मिलने  के  बाद  ही  हो  सकता  है  ।

 उदाहरण  के  लिए  खंड  20  (i)  लीजिए  ।  मैं  माननीय  वित्त  मन्त्री  से  अनुरोध  करता  & rf

 कि  वे  देखें  कि  क्या  इसमें  औचित्य  मान  लीजिए  कोई  कम्पनी  लाख  रुपए  को  ३ जी  से

 खोरी  जाती  है  ।  भाप  चाहते  हैं  कि  ag  आवेदन  करने  के  समय  1  लाख  रपए  का  भुगतान  करे

 जबकि  उस  समय  उसने  कहीं  से  भी  धन  एकत्र  नहीं  किया  है  ।  जब  उसने  अ  शदाताओं  से  पेसा

 एकत्र  नहीं  किया  जब  वह  अभी  उनसे  पेसा  एकत्र  नहीं  कर  तो  वह  Tar  कहां  से  भाएगा  ?

 इसका  ad  है  अनियमित  व्यापार  ।  इसलिए  मैं  उनसे  निवेदन  कर  रहा  हू  कि  वह  इस  बात  की

 जांच  करें  कि  क्या  उस  कम्पनी  को  लाइसेन्स  दिए  बिना  और  उसके  द्वारा  अपना  व्यापार  शुरू  बिना

 उसे  पेसा  जमा  कराने  के  लिए  कहना  उपयुक्त  है  ।

 साथ  ही  कभी-कभी  दण्ड  बहुत  अधिक  बढ़ा  होता  है  i  किसी  ईमानदार  आदमी  पर  बहुत

 छोटे-छोटे  अथवा  तकनीकी  कारणों  से  जुर्माना  नहीं  fear  जाना  चाहिए  ।  वास्तव  में  जिस  व्यक्ति

 ने  अपराध  किया  है  उसे  छोड़ा  नहीं  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  यह  अधिकार  दश्सपैक्टर  को  मत  दीजिए  ।

 अन्यथा  वह  फारमेन के  पास  जाकर  उन्हें  धमकायेगा  कि  भाप  मुझे  पसे  नहीं  देंगे  तो  मैं

 तुम्हारे  ऊपर  अमुक-अमुक  धारा  के  अन्तरगत  कार्यवाही  करू  गा  ।  ओर  जब  वह  इन्सपेक्टर  को  पसे

 नेता  हो  तो  बह  उस  घन  किसी  भी  तरीके  से  पूरा  कर  लेता  अतः  आपको  खड़  इस  तरीके

 से  बनाना  करना  चाहिए  कि  उसमें  से  किसी  व्यक्ति  द्वारा  लाभ  उठाने  की  गुंजाइश  न  हो  ।  यद्यपि

 उन  लोगों  को  दण्ड  अवश्य  मिलना  चाहिए  जो  वास्तव  में  दोषी  लेकिन  छोटे-छोटे  अल्प  विराम

 भारी  का  सही  प्रयोजन  करने  जेसे  के  लिए  किसी  व्यक्ति  को  as  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  ।  उन

 ईमानदार  लोगों  पर  जो  ईमानदारी  मे  काम  कर  रहे  हैं  मात्र  इसा «ए  जुर्माना  नहीं  किया  जाना

 कि  वे  अपने  लेखे  उचित  तरीके  से  नहीं  रख  एए  अथवा  प्रत्यक्षतः  दो  एक  अधिकारियों  को

 सन्तुष्ट  नहीं  कर  पाए

 यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  उसी  विभाग  के  किमी  कनिष्ठ  अधिकारी  के  सुझाव
 पर  अध्यक्ष  पर  जुर्माना  किया  जायेगा  ।  हमने  देखा  कि  विभिनन  अन्य  विभागों  में  अधिकारी  इस

 प्रकार  की  शक्ति  किस  तरह से  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  यदि  कोई  ब्यक्ति  जुर्माने  के  विरोध

 में  अपील  करना  चाहता  है  तो  अपील  अधिकारी  ऐसा  होना  चाहिए  जो  उसकी  न्यायिक  दृष्टि  से

 जांच  करे  ।  यदि  अन्तिम  अपील  जिला  मजिस्ट्रेट  अथवा  वरिष्ट  न्यायिक  अधिकारी  को  की

 जाती  तो  उन  बातों  की  उचित  सन्दर्भ  में  जांच  की  जाएगी  ।  अन्यथा  मुझे  डर  है  कि  वहां  ऐसा

 ही  भ्रष्टाचार  फल  जाएगा  ।  जेसा  कि  आजकल  सम्पत्ति  कर  तथा  अन्य  विभागों  में  फे  ना

 हुआ है
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 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  वित्त  विधायक  का  समय  करता  हू  ।

 प्री  कष्ट  कुमार  गोयल  :  सभापति  चिट  फंड  बिल  के  सम्बन्ध  में  जो  सेलेक्ट

 कमेटी  उसका  में  भी  एक  सदस्य  था  और  जितनी  भी  प्रोसीडिग्स  हुई  हैं  लगभग  सभा  में  मैं

 उपस्थित  रहा  ।  सब  कछ  देखने  के  बाद  और  कमेटी  की  रिपोर्टे  को  देख  के  बाद  मैंने  स्वयं  अपनी

 असहमति  टिप्पणी  दी  है  जो  इस  प्रकार  है

 विचार  है  कि  प्रस्तावित  कानन  चिट  व्यापार  की  नियन्त्रण  अथवा  उसके

 दुरुपयोग  का  नियमन  नहीं  होगा  ।  इस  प्रस्तावित  कानून  के  लागू  होने  के  बाद  बेइमानी

 गबन  आदि  मामले  ओर  अधिक  तथा  खने  आम  किए  जाने  लगेंगे

 नूनी  चिटें  काले  धन  को  सफद  धन  में  परिवर्तित  करने  का  एक  सुरक्षित  माध्यम

 बन  जाएगी  |

 मैं  qa  रुप  से  व्यापारों  तथा  साथ  ही  प्रस्तावित  कानून  का  विरोध  करता  हू  ।

 यह  जो  टिप्पणी  में  दी  है  वह  इसलिए  कि  जिस  प्रकार  के  साक्ष्य  कमेटी  के  सामने  आए

 उनको  देखकर  ऐसा  लगा  कि  शायद  इस  कानन  के  द्वारा  कोशिश  यह  की  जा  रही  है  व्यवधान

 जिस  किसान  की  बात  की  जा  रही  जिस  ada  की  बात  की  जा  रही  जिस  आजीवन  की

 बात  की  जा  रही  है  कि  इस  fat  फंड  के  द्वारा  वह  gar  उसको  समय-समय  पर  मिलेगा  |

 मैं  समझता  हूं  इससे  बड़ा  मजाक  किसान  साथ  और  गरीब  के  साथ  ओर  कोई  हो  नहीं  सकता  है  ।

 यह  सारी  चिट  फंड  एक्टिविटीज  जो  हैं  कि  फोरमैन  सारी  काम  लिटिल  परी  करने  के  बाद  अपने

 को  रजिस्टर  करवाएगा  सब्सक्रीबसं  को  इन् वाइट  करेगा  वे  इस्टालमेंट  देना  शुरू  करेंगे  भर  जब

 इंस्टालमेंट  इकट्ठा  जायगा  तब  एक  फिक्स्ड  डेट  के  ऊपर  आक्शन  होगा  और  उसमें  जो  सबसे  अधिक

 डिस्काउन्ट  देगा  लिमिट  इस  ऐक्ट  में  रखी  गई  उसको  उ  डिस्काउन्ट  पर  प्राइम
 मनी  मिल  जाएगा  ।  जन  साहब  तो  यहां  से  चले  गए  मैं  उनसे  sear  था  कि  वह  कोन

 सा  गरीब  आदमी  होगा  जो  आक्शन  लगाकर  प्राइज  एकाउन्ट  लेगा  ?  मैं  तो  समझता  हूं  इसको  बहो
 लेगा  जिसके  पास  ब्लैकमनी  वहीं  भीमियम  देकर  अपने  stand  को  ब्हाइट  में  कनवर्ट

 करेगा  ।

 सभापति  जिस  समय  कमेटी  में  साक्ष्य  चल  रहा  हमारे  पास  लोग  रो-रोकर

 पास-बुक्स  के
 ढेर  दिखा  रहे  थे  और  कह  रहे  थे  कि  यह  पास-बुक्स  हमने  पूरी  इन्सालमेन्ट्स

 पे  कर
 दी

 है  लेकिन  अब  पता  नहीं  इस  कम्पनी  का  आफिस  कहां  किसके  पास  जाकर  ga  अपना
 पैसा  मांगें  ।  वे  कह  रहे  थे  कि  गवर्नमेंट  को  भी  एप्रोच  किया  कि  उनके  ख़िलाफ  क्रिमिनल  केसेज
 किए  जाए  लेकिन  गवन  मेंट  ने  भी  उनकी  कोई  भी  हेल्प  नहीं  की  ।  मुझे  भापत्ति  नहीं  है  बताने  में
 कि  सुदर्शन  नाम  की  एक  कम्पनी  थी  जिसने  करोड़ों  रुपये  की  चीटिंग  इस  देश  की  atta  जनता  के
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 साथ  की  है  ।  माज  फिल्म  इण्डस्ट्री  में  उसका  करोड़ों  रुपया  लगा  हुआ  लेकिन  जिन  गरीबों  से

 10-15  रुपये  agar  इस्टानपमेंट  लिया  चिट  फंड  आपरेट  करने  के  लिए  उनको  देने  के  लिए

 आज  उनके  पास  एक  पेसा  भी  नहीं  है  ।

 इस  बात  का  पता  भी  नहीं  होता  था  कि  आसान  कब  और  कहां  पर  होगा  ।  अगर  किसी  ने

 मैक्सिमस  डिस्काउन्ट  पर  आक्शन  लिया  भी  और  Tar  मांग  तो  उससे  war  गया  कि  सिक्योरिटी

 लागों  सिक्योरिटी  जोकि  फोरमैन  के  सेटिस्फेक्शन  की  हो  ।  ऐसी  दशा  में  किसी  जेन्पुइन

 व्यक्ति  को  कभी  भी  एकाउन्ट  नहीं  मिल  सकेगा  ।  qa  इस  बिल  में  कहा  है  कि  कोई

 डिसप्यूट  होने  पर  रजिस्ट्रार  के  सामने  जायेंगे  लेकिन  रजिस्ट्रार  किस  प्रकार  के  यह  आप

 जानते  होंगे  ।

 मेरी  समझ  में  एक  बात  नहीं  आ  रही  है  कि  आप  चिट  फंड  एक्टिविटीज  किसके  लिए

 इन् करेज  करना  चाहते  हैं  ?  आपके  पास  इतने  सारे  बेकिंग  इंस्टीट्यूशन्स  हैं  तथा  अन्य  प्रकार  की

 पैसा  देने  की  एजेंसीज  पांच  हजार  तक  का  लोन  तो  पर्सनल  बॉण्ड  पर  ही  लिया  जा  सकता  है

 फिर  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  कि  किस  गरीब  व्यक्ति  को  आप  इसके  द्वारा  पेसा  देना  चाहते  हैं  ?

 यदि  देश  हित  में  आवश्यकता  ही  हो  तो  भाप  इसके  लिए  कोई  दूसरा  इंस्टीट्यूशन  क्रिएट

 कर  सकते  हैं  ।  जहां  तक  चिट  फंड  एक्टिविटीज  का  सम्बन्ध  है  ।  आपको  मालूम  ही  है  कि  इसकी

 कहानी  एक  काली  कहानी  इसने  देश  के  गरीबों  को  ख्  लूटा  है  ।  क्या  आप  इसको  इसलिए

 रेग्युलराइन  करना  चाहते  हैं  ताकि  ये  इस  देश  की  गरीब  जनता  को  और  लट  aH  ?

 मैं  किसी  भावना वश  ag  बात  नहीं  कह  रहा  हूं  बल्कि  बेकिंग  कमीशन  भीर  स्टडी  प्री  की

 भी  यही  रिपोर्टे  है  जिसके  qua  में  बाद  रेफर  करूंगा  ।  उन्होंने  भी  इसका  विरोध  किया  है  लेकिन

 पता  नहीं  कौन  सी  लाबी  है  जिसके  प्रेशर  में  को  अपनी  आवाज  बदलनी  पड़ो  है  ?  आज

 लेस  नाइफ  इश् यो रेश  जो  कुछ  काम  कर  रही  है  उसकी  जानकारी  आप  इस  देश  को  दे  दीजिए  कि

 कि  उसके  कितने  फिक्स्ड  डिपाजिट्स  रिज  बेक  में  हैं  ?  क्या  आप  यह  मा.:कर  चलते  हैं  कि  जो

 लो  लोग  उसमें  अपना  पेसा  लगा  रहे  हैं  वे  रिस्क
 नहीं

 ले  रह  हैं  ?

 सभापति  मैं  पीयरलंस  के  बारे  में  कहना  चाहता  पीयर लेंस  के  नाम  पर  जितने  भी

 सरकारी  अधिकारी  उनके  सबके  लिए  मैं  नहीं  कहना  चाहता  उनकी  पत्नी  उसके

 एजेंट  बने  हुए  हैं  और  हजारों  रुपये  महीने  की  कमाई  चल  रही  हैं  ।  इसलिए  मैं  कहना  चाहता  हू

 कि  सरकार  की  पीयर लैस  और  लाइफ-इंश्योरेंस  कारपोरेशन  के  बारे  में  क्या  मान्यता  उसके  बारे

 में  आपको  बताना  चाहिए  ।  जनता  जो  कुछ  कर  रही  वहू  रिस्क  पर  हैं  या  नहीं  है  या  उसको

 लेना  चाहिए  या  नहीं  लेना  चाहिए  ।
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 सभापति  अब  मैं  आपको  ध्यान  बेकिंग-कमी  शन  की  रिपोर्ट  की  ओर  आकर  करना

 चाहता  हू  :

 बेग  आयोग  1972  की  रिपोर्ट  के  पृष्ठ  426  पेरा  17.37  में  कहा  गया  है  :

 वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  आरम्भ  की  गई  ऐसी  बल्कि
 रोज  a  एं  जो

 चिट  फड़  योजना  से  अधिक  बेहतर  हैं  जेसे  मासिक  जमा

 बीमा  सम्बन्धी  जमा  Waar,  छोटी  भविष्य  बीमा  आदि  योजनाएं

 ज्यादा  न  कहते  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि
 आखिर  सब  कुछ  होने  के  बावजूद  भी  लोग

 इसके  पीछे  कयों  लगते  सदियों  से  चिटनीस  क्यों  चन  रहा  gad  ऊर  भी  एक कमेंट  है  :

 फंड  की  लोकप्रियता  का  एक  कारण  बहुत  पुरानी  सामाजिक  आदतें  तथा  इस

 योजना  मे  जुए  का  तत्व  होना  है  जिससे  सम्भवतः  अ  शदाताओं  को  ase  है  (3

 कमीशन  ने  कहा  है  कि  यह  जो  स्कीम  चल  रही  इसके  पीछे  कोई  भावना  नहीं  सिवाय

 जुआ  खेलने  की  मनोवृत्तियों  को  एनक्रेज  किया  जाएं  |  क्या  सरकार  इस  जुआ  खेलने  की  मनोवृत्ति  को

 एन क्र  ज  करना  चाहती  है  ?
 ब्लेक

 मनी  को  ब्हाइट  करने  के  बारे  में  भी  कमीशन  की  रिपोर्ट  में  कहा

 गया

 17.38.  भी  रिपो  की  गई  है  कि  कुछ  प्रधान  इन  संस्थानों  में  कुछ  व्यक्तियो

 द्वारा  कर-असिंचित  आय  को  धन  में  परिवर्तित  करने  में  सहायता  करते  हैं  ।

 यें  प्रधान  बोली  के  परिणाम  इतनी  चालाकी  से  निकालने  हैं  कि  जिस  ब्यक्ति  के  पास

 अपवंचन  का  धन  होता  है  उसे  ही  पुरस्कृत  व्यक्ति  रूप  में  दिखाया  जाता  है  ।  सम्बन्धित

 ब्यवित  इस  सुविधा  के  बदले  में  प्रधान  को  लाभांश  का  भुगतान  करता

 al  माननीय  सदस्य  कह  रहे  थे  fee  प्रकार  से  होगा  ।  प्रीमियम  के  sere  प्रीमियम

 देकर  जितना  प्राइस  एकाउन्ट  वह  ले  लेगा  और  जो  प्रीमियम  उसमें  सारा  tar  ब्लेक

 का  चला  जाएगा  और  इस  प्रकार  ब्लैक  मनी  को  ब्राइट  मनी  कनवर्ट  किया  जाएगा  |
 मैंने  इसीलिए

 इसका  विरोध  किया  है  ।  भाखिर  में  कहा है  :

 17-41.  जान  पड़ता  है  कि  पुरस्कृत  धनराशि  के  उत्पादक  उपयोग  की  बहुत

 कम  सम्भावना  है  ।  कोई  भी  भावी  उत्पादक  चिट  फंड  की  आवश्यकताओं  पर  fade  नहीं

 करेगा  |  पुरस्कार  पाने  वाले  को  चिट  फंड  में  इतनी  अधिक  ऊंची  दर  पर  ब्यान

 देना  पहला  है  कि  इससे  oat  निष्कर्ष  निकाला  जा  सकता  है  कि  इस  प्राकृत  धन-राशि

 का  उपभोग  अथवा  सत्य  के  प्रयोजनों  के  लिए  उपयोग  किया  जाता  है
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 17.42.  कथन  से  यह  care है  कि  बचत  संस्थानों  की  भांति  चिट  फड़ा

 की  अपने  सभी  बचतकर्ताओं  को  वाणिज्यिक  बैंकों  तथा  अन्य  बिजोय  संस्थानों  द्वारा

 प्रस्तावित  थोपने  से  बोई  अधिक  योजनाएं  अच्छी  नहीं  हैं  1.0

 17.48.  **आयोग  का  विचार है  कि  गाणिस्यिक  gal  के  लिए  यह  लाभ  कम  होगा

 जिनके  बैक  रिज  बक  द्वारा  बनाए  गए  उचित  सुरक्षा  उपायों  के  ada  निट  फंड  चलाना

 लाभकर  होगा  ।'

 बहुत  साफ  अपनी  रिपोर्ट  में  बेकिंग  व  मिशन  ने  इसको  wea  किया  माना  इससे

 प्रोडक्शन  यूज  के  लिए  पैसा  नहीं  आ  सकता  बल्कि  लोग  प्रीमियम  देकर  ब्लैकमनी  को  व्हाइट  में

 wad  करेंगे  ।  यदि  भाप  चाहते  हैं  कि  इसको  चलने  दिया  जाए  खुद  बेकिंग  कमीशन  ने  कहा  है

 कि  यदि  आपको  लगता  है  कि  इसकी  area  लोगो  को  लगी  हुई  है  भर  लोग  कहते  हैं  कि  इसको

 चलने  दिया  जाए  तो  सरकार  इन  सब  चीजों  को  देखते  हुए  यह  कमर्शियल  बैक  के  द्वारा  इसको

 रेलवे  बैंक  को  गाइड  लाइन्स  के  ऊपर  ।

 ag  सब  हो  जाने  के  बाद  भाज  यह  समझ  में  नहीं  भाता  कि  इसको  fea  प्रकार  से  लेकर

 भा  रहे  हैं  ।

 सभापति  1972  में  नान-बेकिंग  asada  वे  ऊपर  एक  स्टडी  ao  की  मियुवित  हुई

 थी  ।  उसने  अपनी  रिपोर्ट  1975  मे  दी  war  मैंने  प्रारम्भ  में  कहा  था  ८  नकी  लाबी  तब  से  ही

 काम  कर  रही  है  ।  राज  fea  बिल  पर  हम  विचार  कर  रहे  उनकी  फेडरेशन  के  द्वारा

 बाई-इलाज  नया  भमेंण्डमेंट  लाई  रुके  साइवलीस्टाइल्ड  पैसा  सब  Arad  के  पास  भेजे  गए

 हैं  और  मुझे  दुःख  ars  जो  भी  चर्चा  हो  रही  है  उसमे  सब  यही  कह  रहे  है  कि  इसको  रोकने

 के  लिए  कानून  आना  afer  उस  तरफ  से  जो  भी  अमण्डमेंट्स  sare  की  गई  हैं  उनमें

 ज्यादातर  को  जिताने  के  लिए  की  गरई  सुब्सक्राईवर  का  इन्टरेस्ट  कसे  प्रोटेक्ट  हो

 सकता  उसके  सम्बन्ध  में  एक  भी  सदस्य  मे  अपने  विचार  व्यक्त  नहीं  किए  हैं  ।

 यह  जो  ब  मेठी  बनी  इसकी  fade’  के  पेज  ६6  पर  पेरा  ग्राफ  6..5  को  देखिए

 फंड  में  प्रधान  द्वारा  इसका  दुरुपयोग  किए  जाने  की  सम्भावना है
 ail  ade

 लाभ  प्राप्त  करने  के  लिए  अनुचित  ava  aq]  सकता  ऐसे  अनुचित  तरीकों  में  चिट

 फंड  के  वायु  सदस्यों  को  संख्या  पूरी  करने  के  लिए  उसमें  जी  सदस्यों  को  भी  मिला

 लिया  जाता  है  ।  इसी  तरह  जरूरतमन्द  गेर-इनामी  सदस्य  का  शोषण  किया  जा  सकता है

 wife  वह  बे  वल  अधिक्तम  बट्टे  पर  ही  इनाम  ले  सके  ।  प्रधान  इनाम  प्राप्त  ब्य वि तियों  को

 इनाम  की  राशि  देने  में  इसलिए  देरी  कर  देते  है  कि  उन्होंने  जो  अमानत  की  थी  उसे  अभी

 नही  दि 1१  या  गया  अथवा  ag  अपर्याप्ति
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 यह  उस  स्टडी  ग्र्प चके  का  कमेन्ट  है  ।  उसने  यह  भी  रिकार्ड  किया  था  कि  सेन्ट्रल  गिनें  ~ dz

 माडल-बिल  बनाये  और  वे  माइल  बिल  ही  इस  बिल  के  रूप  में  यहां  पेश  किए  गए  हैं  जो  सिलेक्ट

 कमेटी  के  पास  भेज  दिए  गए  ।  मैं  एक  चीज़ें  लगाना  चाहता  हू
 यह  वह  रिपोर्ट  थी  जिसके  बाद

 *'प्राइज  चिट  को  देश  के  अन्दर  बन्द  किया

 सभपति  महोदय  :  जो  तर्क  आप  यहां
 उपस्थित  कर  रहे  क्या  सिलेक्ट  कमेटी  के  सामने

 भी  शापने  oo  किए  थे  ?

 थ्रो  कष्ट  कुमार  गोयल  :  जी  किए  थे  ।  वे  सत्र  रिका  पर  हैं  ।

 q ६  why  लें ष्  ad  |
 ~

 सभापति  महोदय  :  आप  कितना  सम

 श्री  eso  कुमार  गोयल  :  10  मिनट  से  कम  ही  लूंगा  ।  आप  इस  रिपोर्ट  के  पेज  82  पर

 पेराग्राफ  6.6  को  देखिए  इश  में  प्राइज  चिट  फंड  को  कन्डेंम  करने  के  लिए  प्वाइंटस  दिए  हैं  और

 aga  fetes  में  दिए  गए  हैं  :

 ये  संस्थायें  प्राइवेट  लिमिटेड  कम्पनियां  होती  हैं  जिनकी  पूजी  बहुत  कम

 होती  है  और  अभिप्राय  निदेशकों  अथवा  उनके  नजनीकी  रिश्तेदारों

 द्वारा  किया  जाता  है  रिज  बैंक  द्वारा  उन  71  इनामी  fac  कम्पनियों  का  अध्ययन  किया

 गया  जिनके  भूगतान-पत्रक  उपलब्ध  थे  उनकी  तिथियां  भिन्न  जिससे  पता

 चलता  है  कि  उनकी  कुल  चुकता  पूजो  तथा  आरक्षित  राशि  4:,9  लाख  रुपये  थी  और

 पुराने  ग्रसित  की  गई  हानि  वी  राशि  को  मिलाकर  कुल  राशि  90.3  लाख  रुपये  थी  इन

 कम्पनियों  द्वारा  विभिन्‍न  योजनाओं  के  लिए  एकत्न  किया  गया  चंदा  कुल  मिलाकर

 1647.2  लाख  रुपए  था  ।  इससे  यह  जान  पड़ गा  कि  न  केवल  चुकता  पू  जा  तथा  भार  गीत
 को  ही  बल्कि  पूजी  48.9  लाब  रुपए  का  चंदा  भी  हड़प  लिया  |  इस  तरह  से  कम्पनियों

 का  इस  व्यापार  में  कोई  प्‌  जी  नहीं  होती  और  वे  मात्र  जनता  के  धन  पर  आश्रित  होते  हैं  ।

 इसका  मुख्य  कारण  इन  कम्पनियों  द्वारा  दी  जाने  कमीशन  का  बहुत  अधिक  खर्चा

 करना  ह् |

 इसके  बाद  वे  इस  तक  पर  भाये  कि  देश  के  अन्दर  प्राइज  चिट  फण्ड  कम्पलीटन्ञी  बन्द  कर  देना

 चाहिए  ।  मेरा  ute  है  कि  जिस  समय  वे  कन्वेंशन  चिट  के  केस  को  ए  मज़ामीन  कर  रहे  तो

 उसकी  डिटेल  में  क्यों  नहीं  उन्होंने  पैरा  भी  कनवेनशन  चिट  फण्ड  की  एक्टीविटीज  के  बारे  में

 नहीं  दिया  ?  वे  बिना  किसी  पेड-अप  के  पीटर  बिना  फाइनल  स्शल-साउ'्डनेस  के  चल  रही  हैं  उनको

 बन्द  करने  के  लिए  क्यों  नहीं  कहा  ?  इन्होंने  करोड़ों  रुपया  इक्ट्ठा  किया  और  डाइवर्ट  किया  लेकिन

 इस  स्टडी  ग्रूप  ने  एक  परा  एक  शब्द  भी  इस  बारे  में  इसमें  नहीं  दिया  ।  जेसा  मैंने  पहले  कहा कि

 प्रेसर  बिल्ट  फिया  लोगी  चली  भर  इससे  दबी  जुबान  में  यह  कहा  हम  अमुक-अमुक
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 [sit  क्षण  कुमार

 पाबंदियों  और  विनियमों  को  लागू  कर  पारस्परिक  चिटों  की  अनुमति  देनी  चाहिए  ऐसा  करने  के

 लिए  कौन-सी  arava  मा  गई  थी  ।  जब  देश  के  अन्दर  प्राइज  चिट  फंड  को  बेन  कर  सकते

 तो  कन्वेंशन  बीट्स  को  gars  करने  का  कारण  क्या है  ।  इसलिए  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि

 चाहे  स्ट्डी  ग्रप  हो  1975  का  और  1972  का  बेकिंग  कमीशन  दोनों  ने  ही  स्पष्ट  रूप

 से  चिट  फण्ड  एक्ट  को  कन्डोम  किया  है  ।

 अन्त  में  मैं  एक  केस  आप  के  सामने  रखना  चाहूं गा  और  यह  केस  हाई  कोटे  जजमेंट  के

 5५२  बेस  किया  हुआ  है  ।  यह  जजमेंट  है  :

 “1075  की  कम्पनी  याचिका  सख्या  509,  न्यायाधीश  जे०  ठक्कर  द्वारा  दिया  गया

 निर्णय  फैसले  की  19771”

 यह  एक  बड़ा  अजीब  केस  है  एक  कम्पनी  लिक्युडेददन  के  लिए  गई  और  ‘ga  केस  में  जजेज

 ने  अपने  ये  रीमिक्स  दिये  कि  किस  प्रकार  से  गरीबों  के  साथ  खिलवाड़  किया  गया  ।  इस  कम्पनी

 पेश-गप  कपिल  केवल  4500  रुपए  था  alt  उसने  एड  वरटाइजमेंट  के  माध्यम  से  सब्सक्राइबर्स  को

 इन् वाइट  किया ।  नतीजा  यह  हुआ  कि  दो  साल  के  इन्दर  लाख  सदस्यों  से  करोड़  42  लाख

 रुपए  का  कलेक्शन  विया  कौर  बलवान  करने  के  बाद  जिस  समय  यह  मामला  हाई  कोड  के

 सामने  लिम्युडशन  के  लिए  गया  तो  वहां  पर  जजेज  की  आंखे  खुलीं  और  उनको  यह  देखकर  दु:ख

 हुआ  कि  |  करोड़  42  लाख  में  से  पौन  73  लाख  रुपया  तो  लास  में  दिखाया  गया  था  कौर  जो

 कम्पनी  के  डा  रवईये  थे  उनको  साढ़े  36  लाख  रुपया  लौन  दे  दिया  गया  ।  गरीबों  से  10  रुपया

 महीना  लेकर  1  करोड़  42  लाख  रुपए  इक्ट्ठा  किए  गए  और  उसमें  इतना  सारा  लास

 दिखाया  गया  ॥  डाइरेक्टर  को  बड़ी  अच्छी-अच्छी  dada  दी  बड  बंगले

 किराये  पर  लिये  भीर  उनके  सारे  रिलेध्व्जि  ate  रिश्तेदारों  को  औबलाइज  करने  के  लिए  बंगले

 लिए  गए  भर  इस  तरह  से  पीने  73  लाख  रुपये  का  लास  दिखाया  गया  ।  डाइरेक्टर  जो  उनके

 उनको  साढ़े  36  लाख  रुपये  लौन  के  दे  दिए  गए  ।  इस  सबको  देखकर  जजेज  ने  मह  कहा

 कि  सरकार  को  इस  बारे  में  सोचना  चाहिए  कि  इसके  लिए  क्या  किया  जाए  जब  इस  प्रकार  की

 दर्दनाक  स्थिति  तो  यह  जो  बिल  जो  यह  एक्ट  आप  बनाने  जा  रहे  इसमें  यह  क्यां  गारन्टी

 ऐसी  बात  नहीं  होगी  ।  इस  एक्ट  के  अन्दर  जो  यह  है  कि  पहले  जो  कम्पनी  चिट  फंड  की

 एक्टीविटीज  में  संलग्न  उनको  विंड -  आपके  लिए  समय  दिया  जाएगा  ।  जब  उनको  बांड-भय  करने

 के  लिए  5-5  भौर  6-6  साल  समय  मिल  जब  फामलिटीज  को  पुरा  करने  के  लिए  इतना

 समय  इनको  मिल  तो  इस  पीरियड  में  ये  सारा  ar  खा  जाएगी  ।  अपको  जरूरत  क्या

 है  इतना  समय  देने  की  कौर  चिट  फण्ड  आप  देश  के  अन्दर  क्यों  रखना  चाहते  हैं  ।

 अब  मैं  एक  प्रश्न  पूछ  कर  अपनी  बात  समाप्त  करूंगा  ।  जब  प्राइज  बीट्स  एण्ड  सकू  सेशन
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 स्कीम्स  1978  आप  लेकर  आए  ह  तो  मेरी  मान्यता है  कि  इसी  एक्ट सके  द्वारा  यहाँ

 तक  कि  पारम्परिक  चिटों  और  उनके  कायें  कलापों  पर  शी  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  ।  सरकार

 ate  मूल  कर  पड़ी  हुई  है  और  कोई  अमल  नहीं  कर  रही  है  ।

 मैं  आपको  बतान  चाहूंगा  कि  इस  एक्ट  की  धारा  3  जो  उसमें  ag  दिया  हुआ  है

 भी  ब्यक्ति  किसी  इनामी  चिट  या  धन  परिचालन  स्कोर  का  सम्प्रवतन  या

 संचालन  करेगा  या  किसी  चिट  या  स्कीम  के  सदस्यों  के  रूप  में  नामांकन  नहीं  करेगा  या

 उसमें  अन्यथा  भाग  लेगा  या  ऐसी  fae  स्कीम  के  अनुकरण  में  कोई  धन  प्राप्त  नहों  करेगा

 ata  faa  नहीं  करेगा  ।

 धन  परिचालन  eaya iF]  की  भी  परिभाषा  दी  गई  है

 परिचालन  स्कीम  से  कोई  ऐसी  चाहें  वह  किसी  भी  नाम  से  पुकारी  जाती

 हो  अभिप्रेत  जो  सदस्यों  को  उस  स्कीम  में  नामांकित  करने  से  सम्बन्धित या  उसको  लागू

 किसी  घटना  या  आकस्मिकता  तुरन्त  सुलभ  धन  उपाजित  करने  के  लिए  या  धन  के  संदाय

 के  किसी  वचन  के  लिए  प्रतिफल  के  रूप  में  किसी  धन  या  मूल्यवान  वस्तु  को  प्राप्ति  के  लिए

 चाहे  ऐसा  धन  या  वस्तु  ऐसी  स्कीम  के  सदस्यों  के  प्रवेश  धन  या  कालिक  अभिदानों  से

 व्युत्पन्न  होती  है  था  नहीं बी

 मेरा  कहना  यह  है  कि  यह  जो  आपका  आन तर डी  प्राइज  बीट्स  एण्ड  मनी  सरकुलेशन

 स्कीम्स  एक्ट  बना  है  इसके  अंतगर्त  जो  कंवेंशन  विट  की  परिभाषा  दी  हुई है  उनके  अनुसार

 आपकी  चिट  तो  पहले  ही  बेंड  हैं  लेकिन  आपने  आज  तक  इस  कानून  को  एग्जामिन  नहीं  करवाया

 और न  करवाना  चाहते  हैं  ।

 अन्त  मापकों  मैं  केवल  यही  कहना  चाहूंगा  कि  अगर  आपको  किसी  को  भौब्लाइज

 करना  है  तो  भाप  सबसे  पहले  गरीब  को  औब्लाइज  कीजिए  क्योंकि  गरीबों  के  दु  ख-दरद  की  हम

 बात  करते  हम  अब  तक  चिट  फण्ड  एक्ट  को  इसी  दृष्टि  से  देखते  रहे  हैं  कि  विट  फण्ड  के  धंधे

 में  जो  लोग  लगे  हुए  हैं  कहीं  उनका  खत्म  न  हो  जाए  ।  इसीलिए  आप  यह  कानन  बनाना  चाहते

 मेरा  निवेदन  यही  है  कि  आप  चिट  फण्ड  को  चाहे  ag  कंवेंशन  चाहे  कोई  कौर  इनको

 अविलम्ब  कानून  बनाकर  प्रतिबंघित  करें  ।  वे  प्रतिबंधित  तो  आल रंडी  हैं  लेकिन  दुर्भाग्य  से  उस  कानून
 को  आपने  एग्जामिन  नहीं  किया  है  ।

 श्री  जेवियर  guise  :  हमें  माननीय  सदस्य  का  भाषण  तथा  जिन  बातों  से

 वह  सहमत  नहीं  है  उन्हें  सुनने  का  अवसर  मिला  घन  मूल्य  का  मापक  है  ।  यह  भी  कहा  गया

 है
 कि  यह  परिचालन  का  संचय  और  व्यापार  तथा  विश्व  की  ऊची  व्यवस्था  का

 साधन  है  ।  aq  के  उपयोग  के  ये  पांच  तरीके हैं  ।
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 जेवियर  acre |

 सदन  में  इस  any  जिस  सौदे  पर  वाद-विषाद  हो  रहा  उसका  इतिहास  बहुत  लम्बा

 पशु  TINT:  प्रधान  के  लाभ  के  लिए  बताया  गया  थ  ।  यहां  tg  लाटरी  या  बाशिज्यिक  अथवा

 ay  किसी  अन्य  प्रकार  के  निवेश  की  अपेक्षा  दीर्घकालीन  सौदा  है  ।

 1976  में  यह  कुल  110  करोड़  रुपए  का

 कुठ  विशेषकर  अमितता  मह  राष्ट्र  और  दिल्‍ली  ने  हान  ही  में

 इस  क्षेत्र में  बहुत  अधिक  विकास  किया  है  ।

 बंगाल  में  अकेले  एक  कम्पनी  ने  128  करोड़  रुपए  का  लेन-देन  किया  |

 इसी  तरह  एक  अन्य  सुदर्शन  चिट  फंड  ने  करोड़ों  eal  का  ब्योरा  किया  ।

 इसे  काफी  पहले  ही  नोट  किया  जाना  यह  मामला  संविधान  की  समवर्ती  सुची

 की  मद  7  से  सबद्ध  है  ।  इसमें  कहा  गया  a

 जिनके  अंतगर्त  परिवहन-संविदा  ओर  अन्य

 विशेष  प्रकार  की  संविदाएं  भी  किन्तु  कृषि-भूमि  सम्बन्धी  संविदाएं  नहीं  हैं

 भत  ग़रीब  ग्राहकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  की  शक्तियां

 इससे  सम्बद्ध  हैं  ।

 तक  उद्  क्यों  तथा  कारणों  से  कथन  Bl  सम्बन्ध  परा  2  मे  कहा  गया

 सभी  राज्यों  द्वारा  लागू  किये  जाने  के  लिए  पूर  देश  पर  लागू  होने  वाले

 एक  समान  चिट  फंड  विधान  बनाना  afaara

 ने  ag  भी  अनुभव  किया  कि  कानून  में  यह  व्यवस्था  करना  उचित  होगा  कि

 केवल  पब्लिक  लिमिटेड
 कम्पनियां  ही  चिट

 फंड  चला  सकती  है
 ”

 ae  eal  तथा  कारणो ंसे  कथन  में  इन  दो  अपत्तियों  जिक्र  है  ।  अब  हमें  वर्तमान

 विधेयक  को  जांच  करनी  है  और  देखता  है  फि  क्या  यह  इन  reeat  तथा  कारणों  के  अनुसार  है

 भोर  क्या  यह  इन  ETAT  को  पुरा  करता  हैं  ।  मुझे  सदेह  है  कि  बे  उद  तय  पुरे  नहीं  ऐसा

 विधेयक  नही ंहै  जो  समा न  रूप  से  देश  भर  में  लागू  किया  जा  सके

 (at  wana  यादव  पीठासीन

 aft  के०  ए०  राजन  :  कया  आप  विधेयक  का  विरोध  र  रहे  हैं  ?
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 |  जेवियर  GAwUSA
 :  मैं  इसका  कर  we  (cages

 इस  विधेयक  से  अन्तर्गत  10  केन्द्रीय  अधिनियम  भाते  हैं  और  ये  हैं  :  भारतीय  रिजेंट  बंक

 अधिनियम  1934,  बेकिंग  रेगुलेदान  एक्ट  1949,  भारतीय  स्टेट  बैंक  अधिनियम  1955,  भारतीय

 स्टेट  बैंक  अधिनियम  19509,  बेकिंग  कम्पनी  का  अधिग्रहण  तथा

 अधिनियम  1970  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  अधिनियम  1976,  बेकिंग  कम्पनी

 नियम  10%0  में  वित्तीय  अधिनियम  dla  लागू  है  र  इसके  अतिरिकत  न्याय  अधिनियम  1982,

 कम्पनी  1936  तथा  ठेका  अधिनियम  भी  है  ।  इन  अधिनियमों  के  विभिन्‍न  प्रावधानों

 का  समावेश  इस  विधेयक  में  है  ।  बया  इसके  द्वारा  एक  रूपता  लायी  जा  सकेगी  ||

 यदि  आप  इंस  विधेयक  के  नाम  को  देखें  तो  इसमें  कहा  गया  है  फंड  विधेयक

 1980,  यदि  भाप  खंड  |  को  देख  तो  इसमें  कहा  गया  पस  विधेयक  को  चिट  फंड  अधिनियम

 191  कहा  जायेगा  ।  मेरा  पहला  सदेह  वर्ष  के  बारे  में

 श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  इसके  बारे  में  एक  सरकारी  संशोधन  है  ।

 sit  जेवियर  ध्रर!कल  :  इन  बातों  का  पहले  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  था  माप

 विभिन्न  खण्डों  को  देखें  तो  मापकों  पता  चलेगा  कि  इस  विधेयक  में  बहुत  सी  अनियमिततायें  अथवा

 त्रुटियां  हैं  ।  ये  त्रियां  छोटी-छोटी  हो  सकती  हैं  लेकिन  यदि  आप  सारे  विधेयक  को  देखें  तो  मापकों
 पता  चलेगा  कि  आप  उद्देश्यों  कारणों  के  कथन  में  परिकल्पित  उद्देश्यों  को  पूरा  नहीं  कर

 पायेंगे  ।

 बाब  खंड  को  लीजिए  ।  खड़  1  (5)  कहा  गया  है  :

 उस  तारीख  से  cara  होगा  जो  बैद्य  सरकार  राजपत्र  y afaqaar  द्वारा

 नियत  करे  और  विभिन्‍न  राज्यों  के  लिए  विभिन्‍न  तारीखें  नियत  की  जा  सकेंगी  क्

 अब  एकरूपता  कहा ंहै  इसे  सारे  देश  में  समानरूप  से  कं  से  लागू  किया  जायेगा  ?

 खण्ड  12  में  भी  यही  समस्या  है  ।  खण्ड  12  में  कहा  गया  है  ।

 कम्पनी  जो  चिट  कारोबार  कर  रही  राज्य  सरकार  की  साधारण  या

 विशेष  अनुज्ञा  के  बिना  किसी  अन्य  सरकार  का  संचालन  नहीं  करेगी -”

 यदि  आप  खण्ड  87  को  देखें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि  ag  किसी  व्यक्ति  अथवा  व्य  शक्तियों
 को  चग  अथवा  चिटों  के  वर्ग  के  सारे  प्रावधानों  से  मुक्त  कर  सकता  है  ।

 मेरा  पहला  अनुरोध  यह  है  :  यह  अधिनियम  समान रूप  से  केसे  लागू  होगा  जहां  तक  मैं
 देखता  हुं  इस  विधि यक  के  आनुसार  सारा  काम  राज्यों  ने  चलाना  विभिन्‍न  प्रावधानों  अथवा
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 ह  a  एल्‍एसस्‍एएए  ए  ट-एसएपी  ट

 जेवियर

 अधिनियम  तथा  प्रशासनिक  मामलों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  सारा  भार  राज्यों  पर  डाला

 गया हैं  क्या  उस  स्थिति  में  एकरूपता  आयेगी  ?  ऐसी  स्थिति  में  एकरूपता  का  लाया  जाना  सम्भव

 नहीं  जबकि  ऐसे  खंडों  का  समावेश  fear  जाता  है  |

 अब  खड़  4  को  लीजिए  ।  कई  बातें  प्रधान  पर  लागू  की  गयी  हैं--शायद  अच्छे  उद्देश्यों

 से  खंड  4,  चिटों  के  कार्य  शुरू  करने  तथा  संचालित  करने  से  सम्बन्धित  एक  faz

 फण्ड  को  शुरू  करने  से  पहले  पाँच  चरणों  से  गुजरना  पड़ता  है  ।  यदि  भाप

 खंड  4  को  लें  आप  देखेंगे  कि  प्रधान  को  स्वीकृति  के  लिये  आवेदन  पत्र  देने  से  पहले  कुछ

 दस्तावेज  कागजात  प्रस्तुत  करने  पड़ते  हैं  जेसे  कि  पहले  कहा  गया  हाउस  कुछ  राशी  भी  जमा

 करनी  पड़ती  है  ।  मैं  उस  ae  की  चर्या  बाद  में  करू गा  ।  अत्र  खड  4  में  कहा  गया  है  pare  चिट

 फंड  उस  राज्य  सरकार  की  जिसकी  अधिकारिता  के  भीतर  चिट प्रारम्भ  की  जाती  है  या  उनका

 संचालन  किया  जाता  है  की  पूर्व  मंजूरी  लिए  बिना  प्रारम्भ  नहीं  की  जायेगी  था  उसका  संचालन

 नहीं  किया  जायेगा  अब  अन्य  खडों  को  देखें  ।

 उपधारा  (1)  में  निर्दिष्ट  पूर्वे  म  जूरी  उस  दशा  में  इनकार  की  जा  सकेगी  जब  प्रधान

 इस  अधिनियम  के  अधीन  या  चिट  बराबर  का  विनिमयन  करने  वाले  किसी  अन्य

 नियम  के  अधीन  किसी  अपराध  के  लिए  घोषसिद्ध  किया  गया  श

 कया  मैं  इस  प्रश्न  पर  मंत्री  महोदय  से  स्पष्टीकरण  देने  का  अनुरोध  कर  सकता  हूं  ।  किस

 प्रकार  का  अपराघ  ?  कोई  अपराध  ?  जेस  कि  अन्य  वक्ताओं  ने  भी  कहा  इसके  लिए  रुपवटी

 करण  जरूरी है  ।

 अब  खडे  4  को

 ऐसे  अपराध  के  लिए  दोष  सिद्ध  किया  गया  है  जिसमें  अधमता

 ग्रस्त  है  और  ऐसे  किसी  अपराध  के  लिए  कारावास  से  दं डा दृष्टि  किया  गया  है  जब  तक  कि

 उसकी  उन्मुक्ति  से  पांच  ag  की  अवधि  न  बीत  गयी  हदो

 उस  किस्म  के  कितने  होंगे  ?  इस  खा  का  उद्देश्य  क्या  है  ?  मेरी  समझ  में  नहीं  आता  ।

 जिस  व्यक्ति  को  दंडित  किया  जाता  है  और  पांच  वर्ष  की  जेल  दी  जाती  है--तो  इस  वग  के

 मेन  acy  ही  होंगे  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  इस  पांच  ag  की  अधि  का  लॉप  किया  जाये  ।  पांच  ad

 की  थपकी  क्यों  होती  चाहिए  ?  यदि  यह  नैतिक  प्रवृति  से  सम्ब्रलधत  है  तो  यही  अपराध  चिट  फंड

 स्थिति  न  करने  के  लिए  पर्याप्त है  कृपया  इस  पर  विचार  करें  ।

 मैं खंड  3  को  चर्चा  करना  भूल  गया  ।  एक  ओर  as  है--इस  अधिनियम
 में  अन्यथा

 स्पष्ट  रूप  से  किये  उपबंध  को  मेरा  संदेह  यह
 क्या  यह  अन्य  दंडनीय
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 1904  faz

 फण्ड
 विधेयक

 भपराधघ  भारतीय  दंड  संहिता  अथवा  अन्य  कानूनों  के  अस्तंगत  है  ?  इस  खंड  के  पढ़ने  से  oaf  चलता

 है  कि  यदि  किसी  ब्यक्ति  ने  अपराधिक  Ata T  दंड  संहिता  अथवा  अन्य  कानन  के  अन् तें गत

 अपराध  विया  है  तो  वह  चिट  फंड  कार्य  को  नहीं  कर  सकता  !  इस  खंड  की  परिभाषा  तथा

 स्पष्टीकरण  की  आवश्यकता  दे  ।

 जहां  तक  पंजीकरण  का  सम्बन्ध  खंड  7  की  भी  वही  समस्या  जिसका  मैं  पहले  जिक्र

 कर  चुका  रजिस्ट्रेशन  से  इनकार  भी  क्या  जा  सकता  है  यदि  प्रधान  द्वारा  खण्ड  (2)  के

 भन्तगं ते  दी  गयी  जमानत  अपर्याप्त  हो  और  (4)  यदि  प्रधान  को  इस  अधिनियम  अथवा  चिट  फड़

 सम्बन्धी  किसी  अन्य  अधिनियम  के  HeaaTag  किसी  अपराध  के  लिए  दंडित  किया  गया  हो  मुझे

 एक  कौर  प्रश्न  पूछने  दीजिए  ।  मान  लीजिए  प्रधान  को  अपराधिक  कानू  के  अन्तर्गत  दण्डित

 किया  ती  पक  उससे  रजिस्ट्रेशन  पर  रोक  लगेगी  ?  मेरा  अनुरोध  है  कि  किसी  भी  सजा  को

 जुर्माने  की  राशि  अथवा  जल  अवधि  पर  विचार  किये  बिना  (1)  स्वीकृति  तथा  (2)  रजिस्ट्रर  शन  से

 इनकार  करने  के  निए ध्यान  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 जसे  कि  मैंने  कहा  चिट  फंड  को  कया  शुरू  करने  से  पहले  पांच  चरण  होते हैं  ।  स्वीकृति  से  पहले

 उसे  कुछ  कागज  देत  पड़ते  फिर  स्वीकृति  प्रारम्भ  करने  को  घोषणा

 का  प्रमाण  पत्र  तथा  faz  फंड  बन्द  करने  का  प्रमाण  पत्र  लेना  पड़ता  ।  इस

 ,  विधेयक  के  अंतगर्त  बहुत  कागजी  रूप  करना  पड़ेगा  और  एक  से  दूसरे  दफ्तर  जाना

 पड़ेगा  ।  प्रक्रिया  को  सरल  नहीं  बनाया  राया  ।  यह  प्रश्न  ऐसा  है  जिसकी  और  सरकार  तथा  विभाग
 का  ध्यान  भाना  चाहिए  |  यदि  अप  खड़-खड़  करके  देखें  तो  विधेयक  की  योजना  ag  है  ।  प्रधान

 को  काफी  समय  तक  एक  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  जाना  पड़ता  आप  खंड  8  देखें  ।  यह
 लिखित  निधि  के  बारे  में  है  अर्थात  लाभ  के  10  प्रतिशत  भाग  को  अरक्षित  निधि  में  जमा  करने  के

 लिए  निर्धारित  किया  जाना  चाहिए  ।  ari elaret  तिथि  का  उद्देश्य  क्या  है  ?  क्या  10  प्रतिशत  जमा

 करना  सम्भव  है  ?  मान  लीजिए  कि  ‘x’  कम्पनी  इतना  लाभ  ती  है  ।  इसका  क्या  परिणाम

 होगा  ?  खण्ड  9  की  चर्चा  कर  चुका  ।  खंड  12  सबसे  विचित्र  खा  है  ।  इसमें  कहा  गया  है  ।

 द्वारा  चिट  कारबार  से  भिन्न  कारबार  का  संव्यवहार  करने  को  को

 जी  चिट  कारबार  कर  रही  राज्य  सरकार  की  साधारण  या

 विशेष  अनुज्ञा  के  बिना  किसी  अन्य  कारबार  का  संचालन  नहीं  करेगीਂ

 यदि  कोई  राज्य  सरकार  महसुस  कि  इसे  छूट  दी  जा  सकती  है  अथवा  उस  पर
 जोर  दे  तो  ने  ऐसा  करवा  सकते  हैं  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  निष्फल  fag  सबका  रद्द  कप

 प्  =< बही  है
 मैं  जीवन  कर  चुका

 हूं  अर्थात  खंड  871  य  fz =  पान  खंड  20  को  देखें  तो  मेरे  विचार
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 चिट  फण्ड  विधेयक  19  1982

 पणययमयगाण

 जेवियर

 में  यह  एक  कठोर  खंड  है  जिसमें  प्रधान  को  जमानत  जमा  करने  जिए  कहा  गया  है  ।  aves

 उसे  कहता
 है  ।

 क  ७  ०  ७  क  किसी  अनुमोदित  बेक  में  चिट  रकम  के  बराबर  की  रकम  रजिस्ट्रर

 के  नाम  जमा  करेगा ।”*

 मेरे  विचार  में  बराबर  की  रकम  अनुमोदित  बेक  में  जमा  करने  सम्बन्धी  यह  aes  इस

 योजना  को  उचित  ढंग  से  चलाने  के  लिये  हित का  री  नहीं  अब  मुझे  एक  पश्न  पूछने  दीजिए  :

 क्या  सरकार  की  इच्छा  इस  प्रकार  के  कारबार  को  प्रोत्साहन  देने  की  नहीं  है  ?  यदि  नहीं  तो

 बेकिंग  आयोग  अधिनियम  1972  के  अनुसार  एक  विधेयक  बायें  और  किसी  गेर-वित्तीय  संस्था

 द्वारा  इस  प्रकार  के  कारबार  पर  पाबन्दी  लगाये

 कार्यों  को  नियंत्रित  करने  के  बजाए  इस  प्रकार  के  वित्ताीय  सौदे  करने  से

 भाप  उन्हें  नष्ट  करेंगे  ।  यह  कानून  काफी  सीमा  तक  इन  संस्थाओं  से  समेचित  कार्यकरण  के  लिये

 पर्याप्त  वहीं  होगा  ।  अब  मैं  आपको  खंड  24  की  और  ले  जाता  g  ।  इस  विधेयक  को  कम्पनी

 अधिनियम  के  समान  बनाने  की  कोशिश  की  गयी  रजिस्ट्रार  को  एक  शक्तिशाली  व्यक्ति

 बनाया  गया  है  ।  इसमें  दो  रातें  एक  राज्य  सरकार  तथा  दूसरो  रजिस्ट्रार  की  रजिस्ट्रार  एक

 तानाशाहा  वह  बहुत  शक्तिशाली  है  ।  उसे  बहुत  सी  शक्तियां  दी  गयी  जेसे  कि  पहले
 वक्ता  ने

 आप
 उसे  कसे  विनियमित  करेंगे  ?  इसकी  न्यायिक  प्रक्रिया  क्या  निस्संदेह

 राज्य  सरकार  एक  प्रावधान  के  बारे  में  सहमत  हुई  है  ।  यदि  इस  विधेयक  के  अंतगर्त  गतिविधियों

 पर  न्यायिक  facie  अथवा  रजिस्ट्रार  से  निर्णय  का  प्रावधान  हो  तो  यह  ठीक  रहेगा  ।  मेरी  समझ

 में  यह  नहीं  आता  कि  इस  विधेयक  के  अन्तरगत  न्यायिक  छानबीन  कयों  नहीं  करी  जाती  ।

 अध्याय  खण्ड  39,  चिट  फण्ड  समाप्त  करने  के  बारे  में  है  ।  खण्ड  :9  (2)  में  कहा

 गया है

 कोई  प्रधान  दिवालिया  न्यायमूर्ति  किया  जाता  है  या  घारा  26  के  अधीन

 चिट  से  अलग  हो  जाता  है  या  चिट  के  किसी  किस्त  पर  ठीक  आगामी  किस्त  के  पूर्वे

 किसी  अन्य  तारीख  को  जैसा  कि  विशेष  संकल्प  द्वारा  तथा  गया  हो  संचालन

 करने  में  असफल  रहता

 सभापति  महोदय  :  यह  एक  विवादपूर्ण  खण्ड  है  ।

 ऐसे  संकल्प  द्वारा  प्राधिकृत  गर  इनामी  या  असंगत  इनामी  अभिनेताओं  में

 से  एक  या  एक  से  अधिक  अभिलाषा  चिट  से  पानी  संचालन  के  लिए  चिट  करार  में  कोई
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 28  !  904  )  चिट  फण्ड  विधेयक

 उपबंध  न  होने  पर  प्रधान  का  स्थान  ले  सकेंगें  और  चिट  बनाये  रख  सकेंगे  या  चिट  के

 पानी  संचालन  के  लिए  अन्य  व्यवस्थाओं  कर

 मेरा  संदेह  यह  है  ।  क्या  इस  व्यक्ति  के  अधिकार  कत्तव्य  तथा  दायित्व  भी  बही  होंगे  जो

 प्रधान  के  होंगे  अथवा  asta  इस  विधेयक  से  बाध्य  नहीं  होगा  ।  मैं  मन्त्री  महोदय  से  अनुरोध

 करता
 हं  कि  इस  पर  उचित  विचार  करे  ।

 अब  मैं  खण्ड  45  पर  भाता  हू  ।  इसमें  कहा  गया  हैं
 :

 स  सम्बन्धित  सभी  अभिनव  प्रधान  द्वारा  चिट  की  समाप्ति  को  तारीख  से

 als  aq  कों  अवधि  तक  रखें  जायेंगे

 मैं  इसे  नहीं  समझता  ।  यदि  आप  परिसीमन  खण्ड  को  देखें  तो  आपको  पता  चलेगा  कि
 n-

 तीन  ag  की  अवधि  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  यदि  परिसीमित  अधिनियम  लाग  है  तो  ag  तीन

 ag  से  अधिक  नहीं  होगा  तो  उप  8  वर्ष  के  लिए  रखने  के  लिए  क्यों  कहा  जाये  ।  खण्ड  45  में

 रिको  को  वर्ष  तक  रखने  का  प्रावधान  है  ।  घटा  कर  तीन  वर्ष  किया  जाये

 खण्ड  67  एक  विचित्र  जन्म  है  ।  विधिक  व्यवसायी  पर  उपस्थित  नहीं  हो  सकते  ।  विधिक

 ब्यवसाधिकों  पर  पाबंद  कयों  लगे  £  ag  बहुत  ही  विचित्र  खण्ड  है  ।  एक  दूसरा  विचित्र  खण्ड  76

 जिसके  द्वारा  2  aq  तक  दण्ड  लगता  जबकि  नैतिक  भ्रष्टता  के  मामले  में  5  ag  के  दण्ड  कौ

 व्यवस्था  है  ।  अतः  मैं  चुनाव  दू  गा  कि  इस  अपराध  की  सजा  बढ़ाकर  5  अथवा  10  aq  at

 जायं  ॥

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  भ  समाप्त  करें  ।

 श्री  जेवियर  ध्राकल  :  खण्ड  9  क  भन्तगंत  १  कम्पनियों  को  इस  अपराध  से  छुट  दी  गयी  है  ।

 इस  पर  पुर्निवचार  जाना  जरूरी  ह  ।  यद्यपि  यह  विधायक  प्रवर  समिति  को  जा  चुके  फिर

 भी  कई  प्रश्नों  के  बारे  म  इस  पर
 Teal  रता पु वक

 विचार  करना  जरूरी  खण्ड  87  मं  छुट  देन

 की  शक्ति  प्रदान  करती है  ।  मेरे  विचार  में  छुट  देने  की  शक्तियां  बहुत  gi  यदि  यह  शक्ति  दो

 नये  तो  हम  एक  केन्द्रीय  कानून  कस  लागू  कर  सकते  हैं  |

 जेसे  कि  मैं  पहले  कह  चुका  हूं  यह  विधेयक  रद्द क्यों
 तथा  कारणों  के  कथन  में

 कल्पित  इद  शय  को  पूरा  नहीं  करेगा  ।  इन  atat  पर  रोक  लगाने  ।  विनियमित  करने  तथा

 चारों  को  कम  करने  कि  सरकर  की  इच्छा  स्वागत  योग्य है  इस wa  रच  विधायक  के  प्रावधानों

 से  बांच्छित  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होगा  ।
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 ees  a वि

 जेवियर  भ्रामक ]

 जो  राज्य  कठोर  कारवाई  करने  ws¥  ह  / q ६  छुक  नहीं  हैं  वा  जो  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  के

 सार  कार्य  करने  में  असफल  रहते  ऐसी  स्थिति  में  चिट  फण्ड  जेसी  इन  गर-वित्तीय  सस्थाओं  के  वित्तीय

 लेन  देन  की  विनियमित  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  बहुत  ही  कठोर  कारवाई  करने  के  लिये

 माने  आना  चाहिए  |

 मैं  इस  विधेयक  wr  स्वागत  करता  हूं  व  शर्तें  कि  मैंने  जो  सुझाव  दिया  हैं  उन  पर  विचार

 किया  जाये  भर  यह  आशा  भी  करता  हूं  कि  सरकार  उन  पर  गम्भीरता  से  विचार  करेगी  ।

 | (6  सुब्रह्मण्यम  स्वामी  :  सभापति  सबसे  पहले  तो  मैं  अपने  मानो  मित्र  श्री

 arrest  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  की  सराहना  करता  हूं  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  अनुरोध  करता

 हूं  कि  उनके  द्वारा  उठाये  गये  मतों  पर  गम्भीरता  से  विचार  किया  जाये  ।  यदि  श्री  अरा कल

 साहब  प्रवर  समिति  में  होते  तो  हम  इन  सभी  परेशानियों  तथा  घ्रुरियों  से  बच  सकते  थे  जो  अब

 सामने  आ  रही  हैं

 कुछ  मित्रों  द्वारा  इस  विधेयक  के  विरुद्ध  प्रमख  रूप  से  यह  at  दिया  गया  दै  कि  यह  काले

 घन  को  सफेद  धन  में  परिवर्तित  करने  का  एक  माध्यम  है  तथा  उस  आधार  पर  सदन  के  इस  पक्ष  के

 कुछ  सदस्यों  हारा  इसका  विरोध  किया  गया  है  1  मैं  areca  में  इस  विधेयक  का  विरोध  नहीं  करना

 बहिन  मैं  इसमें  कछ  संशोधन  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूਂ  ।  यदि  सरकार  मेरे  संशोधनों  को

 स्वीकार  कर  लेती  तो  हमें  उससे  वास्तव  में  हमें  बहुत  प्रसन्नता  होगी  और  कम  से  कम  मुझे
 तथा  मेरे  दल  को  इस  विधेधक्त  का  समर्थन  करने  में  प्रसन्नता  होगी  ।  लेकिन  मेरा  ag  विचार

 है  कि  वायद  मन्त्री  महोदय  इन  संशोधनों  को  मंजूर  नहीं  करेंगे  और  अन्त  में  मुझे  इस  विधेयक

 का  विरोध  करना  पढ़ेगा  ।

 हमारे  देश  में  काले  धन  की  एक  बहुत  बढ़ी  समस्या  है  ।  काले  धन  को  सफेद  धन  में

 faa  कर  दिया  जाता  तथा  सफद  धन  को  काला  घन  में  बदन  दिया  जाता  है  भर  इसी

 तरह  से  यह  प्रक्रिया  चलती  रहती  है  |  इसके  लियें  चिट  फण्ड  ही  अकेला  माध्यम  नहों  हैं  ।  इससे

 भी  बेहतर  माध्यम  मौजद  हैं  ।  मैंने  बेहतर  माध्यमों  की  उपलब्धता  के  बार  में  कहा  यदि  किसी

 को  इसमें  कोई  संदेह  हैं  ।

 मैं  उससे  केवल  यह  निवेदन  करता  हू  कि  ag  बम्बई  चलें  मैं  उनको  ag  दिखा  सकता हूं

 कि  ऐसे  20  विभिन्न  तरीके  लिमये  द्वारा  एक  ही  रात  में  काले  धन  की  ase  धन  में  बदला

 जा  सकता है  ।  तथा  अगली  रात  ही  उत  सफद  धन  को  काले  धन  में  बदला  जा  सकता

 मुझे  इस  प्रकार  के  ane  ते  कुछ  भी  लेना-देना  नहीं  हैं  लेकिन  मैं

 आपके  साथियों  को  वहां  गौर  से  देख  रहा हूं  ।  जो  कुछ  होता  रहता  हमें  उसकी  जानकारी
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 रहती  ।  मैं  यह  नहीं  —  fs  कई  भी  ब्यक्ति  सदबुद्धि  चित  फण्ड  का  avdta  काले  धन  को

 सफेद  घन  में  परिवर्तित  करने  के  लिये  करेंगा  ।  जबकि  इसके  लिये  अन्य  हँस  से  बेहतर  उपाय  तथा

 अधिक  जामप्रद  उपाय  उपलब्ध  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यदि  इत  चिट  अण्डों  को  सही  ढंग  से  विनियमित  किया  जाता  तो

 इससे  निश्चय  ही-मध्यम  वर्ग  तथा  वेतन  भोगियों  को  सहायता  मिलेगी  ।  इस  उपाय  के  द्वारा  वे  कम

 अवधि  में  पर्याप्त  मात्रा  में  धन  प्राप्त  कर  सकते  हैं  विशेषकर  जबकि  वे  कुछ  विशेष  प्रकार  की

 खरीददारी  कर्ना  चाहते  जिसे  बे  कों  के  माध्यम  से  नहीं  कर  सकते

 यह  सही  तथा  उचित  ही  है  कि  एक  अखिल  भारतीय  अधिनियम  होना  चाहिए  तथा  यह
 afaa  भारतीय  अधिनियम  सार  देश  पर  एक  समान  विनियमित  तथा  लागू  चाहिए  ।

 क्योंकि  इस  समय  भिन्न  भिन्न  राज्यों  मे  far  भिन्न  अधिनियम  बनाने  का  मैं  स्वागत  करता

 g

 वास्तव  में  विधेयक  में  जिसे  सदन  में  लाया  गया  है  कुछ  बहुत  हो  मौलिक  प्रश्नों  का

 उत्तर  नहों  मिलता  सबसे  पहले  मैं  यह  जानना  हूं  में  ऐसे  aga  से  चिट  फण्ड  हैं

 जिन्होंने  चिट  अण्डों  को  बदनाम  किया  है  ।  जिन  निर्दोष  लोगों  को  उनके  कारण  क्षति  हुई  है  उनको

 राहत  देने  के  लिये  क्या  किया  जा  रहा  है  ?

 उदाहरण  के  तौर  पर  सुदर्शन  चिट  फूड  के  मामले  का  कुछ  साहनी  सदस्यों  द्वारा  जिक्र

 किया  गया  है  ।  मेरे  मित्र  मानवीय  मित्र  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  समिति  चित  फण्ड  के  बारे  में

 कहा  है  ।  इन  बातों  के  बारे  में  वह  मुक्त  से  बहुत  अधिक  जानते  हैं  ।

 भी  सोम  नाय  चीजो  :  ऐसे  सैकड़ों  गरीब  तथा  निर्दोष  ब्यक्ति  हैं  जो  अपना  धन  उनमें

 गवां  बेठ  ।  सरकार  ने  उनका  कुछ  भी  नहीं  किया  है  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  :  मैं  उस  विषय  पर  केवल  अनभिज्ञता  प्रकट  करना  चाहूंगा  लेकिन

 aaa  चिट  फूड  के  सम्बन्ध  में  मुझे  मालूम  है  कि  इससे  महाराष्ट्र  में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोग

 बुरी  तरह  पे  प्रभावित  हुए  हैं  ।  गरीब  लोगों  तथा  मध्य  at  के  लोगों  के  करोड़ों  रुपयों  का

 योग  कर  दिया  गया है
 |  यद्यपि  ऐसे  विभिन्‍न  उपाय  मौजूद  हैं  जिनके  द्वारा  कार्यवाह  की  जा

 है  ।  लेकिन  अभी  तक  सरकार  द्वारा  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  सुदर्शन  चिट  wee  पूर्णत

 aaa  ट्रेडिंग  कम्पनी  के  स्वामित्व  में  उसकी  सहायक  कम्पनी  है  ।  जिसके  प्रमख  श्री  बेला यु थन

 हैं
 तथा  जिनकी  पत्नी  तमिलनाडू  में  एक  प्रसिद्ध  अभिनेत्री  है  ।  वह  अभी  भी  इसका  संचालन  करते

 उनको  इस  समय  कठिनाई  क्यों  हो  रही  उसका  कारण  यह  है  कि  हन  गरीब  मध्यम  ats
 लोगों  के  धन  को  जहाज  बनाने  आदि  जेसे  अन्य  व्यवसायों  में  उपयोग  किया  गया  है  जिसकी  बिलकूल
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 भी  अनुमति  नहीं  है  ।  वे  इस  प्रकार  के  कार्यकलापों  से  अपना  धन  वापस  लेने  में  समय  नहीं  है  ।

 जिसके  परिणाम  स्वरूप  वे  एक  साधारण  भ  अदाओं  को  भी  भुगतान  करने  की  स्थिति  में  नहीं
 +
 e  |

 लेकिन  इच  सम्बन्ध  में  कोई  पहना  नहीं  चलेगा |  प्रश्न  यह  है  कि  सरकार  इस

 बारे  में  कया  करने  जा  रही  है  ?  यदि  सुदर्शन  चिट  wee  का  दिवाल  होने  जा  रही  है  तव  इत

 ada  लोगों  को  अपना  देय  शेयर  नहीं  fata  सरकार  को  इसमें  हस्तक्षेप  करना

 चाहिये  तथा  यद  सुनिश्चित  करना  चाहिये  कि  इन  लोगों की  बकाया  धनराशि  इनको  वापस

 मिलें  |  मैं  यह  चाहता  हू  कि  आज  सरकार  इस  विषय  पर  आश्वासन  दे  ।  क्योंकि  वित्त  मन्त्रालय

 के  लिये  यह  कोई  विषय  नहीं  है  ।  उन्हें  काफी  मात्रा  में  पत्र  प्राप्त  हुए  है  जिनमें  इन  गरीब

 लोगों  तथा  मध्यम  वर्ग  के  प्रभावित  लोगों  के  लिए  बीमित  वैकल्पिक  उपायों  का  सुझाव  दिया

 गया दै

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जब  यह  विधेयक  एक  अधि  तुम  बन  जयेगा  तब  aaa

 चिट  फन  जसे  बेईमान  तत्वों  द्वारा  aaa  गय  लोगों  को  किस  प्रकार  राहत  मिलेगी  ।  वास्तव  म

 रूप  से  सरकार  फूड  का  अधिग्रहण  करक  परिसम्पत्तियों  का  इस  तरह  से  समापन  कर  सकती

 तांक  जिन  लोगों  ने  अपना-अपना  धन  इसमें  अमा  किया  है  वह  उनको  वापस  मिल  सक  ।  मैं  मन्त्री

 Alea  से  स्पष्ट  आश्वासन  चाहता  हू  कि  वे  इसके  अपराधियों  को  बिना  सजा  दिये  बचने न

 दें  ।  मैंने  कुछ  खडों  को  छोड़  दिया  है  क्योंकि  उन  खंडों  पर  मेर  से  पु  वक्ताओं  भरा  विशेष  रूप

 से  श्री  अरा कल  द्वारा  जो  अभी  मुझसे  पहल  बोल  हैं,-काफी  कुछ  कहा  गया  हू  ।

 aa  मैंड  8  को  लेता  हूं  जो  न्यूनतम  gazes  पु  जी  स  सम्बन्धित  ।  मैं  समझता हूं

 कि  मन्त्री  महोदय  यह  स्पष्ट  करेगा  ge  लाख  रुपये  को  न्यूनतम  शत  क्या  तथा  इसका  क्या

 उद्देश्य  जहां  तक  aes  12  का  सम्बन्ध  fag  चिट  फूड  दारा  id  अन्य  व्यवसाय  को

 करने  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  याद  इसका  समाप्त  मैं  aa  सम्बन्ध  में  कूछ

 EQCSIF ET]  sain  मरे  विचार  से  इस  विशष  aes  मे  भी  कुछ  कामना  हूं  ।  ने  ag  चाहता

 हुं  कि  मन्त्री  महिला  खर्डे  13  पर  विशष  ध्यान  जोंक  चिटी  का  कुछ  घबराए  पर  Tlaqeey

 लगाने  से  सम्बधित  द  ।  में  Ges  13  (2)  को  पढ़ना

 (2)  (*)  जहां  hq  के  भागीदारों  की  सख्या  था  aaa  गठित  करने  वाले

 व्यक्तियों  की  सख्या  4  स
 कम

 नहीं  द  वहां  एक  wa  रुपय  को  राशि

 ऐसा  क्यों  है  ?  यदि  अधिकतम  भागीदारी  20  लक  है  और  उप-खंड  13  (2)  में  प्रति

 व्यक्ति  25000  ६०  को  उल्लेख  गया  है  तो  हम  इसे  संख्या  बनाकर  प्रति  व्यक्ति  पच्चीस
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 में  मेरे  मित्र  श्री
 हजार  रुपये  भी  कह  सकते  हैं  ।  और  खंड  की  क्या  स्थिति  है  ?  वास्त

 परूलेकर  ने  श्री  मूल  चन्द  डागा  के  साथ  मैं  श्री  मूलचन्द  डागा  का  नाम  नहीं  क्योंकि

 उनको  अपना  संशोधन  वापस  लेने  के  लिये  बाध्य  fear  सकता  है--सूची  संख्या  3  में  एक

 संशोधन  पेश  किया  है  जिसमें  कि  पृष्ठ  8  में  संशोधन  में  उन्होंने  कहा

 पृष्ठ  पंक्ति

 कम  नहींਂ  का  लोग  किया  जाये  |

 इसका  तात्पर्य  हैं  चाट  से  कम  नहीं  ।  यह  अनावश्यक  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  प्रति  व्यक्ति

 5,000  रु०  किया  जा  सकता  है  ।  वास्तव  में  इस  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  को  लगाने  की  झाबश्यकता

 नहीं  है  ।  वास्तव  में  प्रवर  समिति  द्वारा  इसकी  सिफारिश  नहीं  की  गई  थी  ।  मैं  यह  कहीं  जानता

 कि  वित्त  मन्त्रालय  में  यह  उपाय  विचार  किसने  दिया  प्रवर  समिति  के  सदस्यों  से  बातचीत  करने

 के  मुझे  यह  जानकारी  प्राप्त  हुई  कि  उन्होंने  की  सीमा  को  निर्धारित  का

 सुझाव  नहीं  दिया  है  ।  मैं  चाहता  हूं  फि  मन्त्री  महोदय  इसको  स्पष्ट  करें  और  में  विशेष  रूप  से

 यह  चाहता  हूं  कि  इस  विषय  के  सम्बन्ध  में  वहू  श्री  परूलेकर  के  संशोधन  को  स्पष्ट  करने  को  कृपा

 करें

 इसके  अलावा  मैं  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  खंड  64  की  ओर  आक्षित  करना  चाहता  हूं  ।.

 जो  विवादों  तथा  मध्यस्थता  के  बारे  में  है  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  मध्यवर्ग

 के  लोगों  को  किस  प्रकार  ee  राहत  दी  जा  सकती  है  ।  श्री  अरा कल  द्वारा  यह  पहले  ही  बताया

 गया  है  कि  यह  दण्ड  बहुत  कम  है  ।  वास्तव  में  वह  चाहते  थे  कि  aes  की  अवधि  5  ad  से  10  वर्ष

 तक  की  होनी  चाहिये  ।  लेकिन  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जित  लोगों  को  चिट  फंडों  से  हानि

 हुईं  उनको  किस  प्रकार  राहत  दी  जा  सकती  है  ।  इस  तन्त्र  के  माध्यम  से  उन्हें  कया  राहत  दी

 जा  सकती  है  और  ऐसा  किस  प्रकार  शीघ्र  किया  जा  सकता  है  ।

 नत  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  खंड  90  को  देखकर  मुझे  बहुत  प्रसन्नता  हुई  है  ।

 जिसमें  राज्य  के  सभी  वर्तमान  fatal  का  लोप  किया  गया  है  अथ  दा  उन्हें  निरस्त  किया  गया  है  ।

 भत  मैं  यह  कहना  चाहूंगा  कि  यदि  श्री  परूलेकर  द्वारा  सुझाये  गये  संशोधनों  के  अनुसार
 विषयक

 को
 संशोधित  किया  जाता  है  तब  मैं  निश्चय  ही  इस  fears  का  समर्थन  करू गा  ।

 तथापि  चिट  फर्मों  के  लिये  एक  अखिल  भारतीय  अधिनियम  के  विचार  का  मैं  समर्थन

 करता  हू  ।  फिर  भी  मेर  विचार  से  यदि  चिट  Gel  को  उचित  ढंग  से  विनियभ्ति  किया  जाता
 तो  यह  एक  न्या यत्र गत  कायें  होगा  और  इस  कार्य  पर  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  ।

 यद्यापि  सुदर्शन  चिट  फूड  कम्पनी  जैसे  मामलों  में  जहां  कि  घन  का  दुरुपयोग  किया  गया  यदि
 सरकार  कोई  उपयुक्त  कार्यवाही  करती  तो  भविष्य  में  इसके  प्रति  विश्वास  उत्पन्न  किया  जा
 सकता  हैं  ।

 343



 चिट
 फण्ड

 विशेषक
 19

 1982

 इन  टिप्पणियों  के  साथ  मैं  न  ay  a4  विधेयक  का  समर्थन  क  ह  ।  और  न  ही  इसका

 विरोध  करता  मैं  यह  देखू गा
 कि  मेर  द्वीप  दिये  गये  सुझावों  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 हई
 दे  ।

 भी  के०  एन०  राजन  :  सभापति  वर्तमान  विधेयक  से  सम्बन्धित  उठाए

 गए  विभिन्‍न  अथ  उन  मुद्दों  पर  जिनका  इससे  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  मैं  अपने  विचार  प्रकट  नहीं  करना

 चाहूंगा  ।  इन  चिट  फंडों  के  सचालन  से  काले  धन  की  उत्पत्ति  क  सम्बन्ध  में  काफी  कुछ  कहा  गया

 है  ।  नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार  इन  चिट  फंड  कम्पनियों  का  aif  लेन  देन  250

 करोड़  ead  हैं  ।  जब  हम  इसकी  तुलना  देश  मे  उत्पात  सम्पूर्ण  काले  घन  की  धनराशि  से  करते

 तो  इसका  कोई  महत्व  नहीं  रह  जाया है  ।  तब  काले  धन  के  बारे  में  इतना  क्यों  कहा  जाये  ।  जैसा

 कि  मैंने  कहा  मैं  इस  मुद्  पर  अपने  विचार  प्रकट  नहीं  करू
 गा

 |

 वर्तमान  विधेयक के  सम्बन्ध में  gq  sare  स्थिति  के  agar  विचार  करना  इस

 विधेयक  को  ब  19.  0  में  पुनः  स्थापित  किया  गया  था  तथा  इसको  प्रवर  समिति  के  पास  भेजा

 गया  था  और  जहां  तक  मुझे  याद  है  फि  प्रवर  समिति  ने  केवल  एक  असहमति  टिप्पण  के  साथ  लोगों

 के  हितों  सम्बद्ध  अधिकांश  सभी  उपबन्धों  को  इसमें  सम्मिलित  किया  है  ।  प्रवर  समिति  ने  सारे  प्रश्न

 पर  बहुत  ही  गम्भीरता  से  विचार  किया  है  ।

 निःसन्देह  aa  भी  कछ  त्रुटियां  जिनको  दूर  किए  जाते  की  आवश्यकता  है  ।  इस  तथ्य

 से  इन्कार  नहीं  feat  जा  सकता  कि  कुछ  चिट  फण्ड  कम्पनियां  लोगों  के  साथ  बहुत  धोखाधड़ी  कर

 रही  हैं  ।  हमें  भी  कुछ  गरीब  लोग  जो  इन  कम्पनियों  की  धोखाधड़ी  के  शिकार  हुए  हैं  ।  जेसा

 कि  मेरे  मित्र  श्री  अराकल  के  नवीनतम  भांकड़ों  के  अनुसार  बताया  है  परम्परागत  चिट  फण्ड

 कम्पनियों  की  कुल  संख्या  लगभग  8000  है  ।  इन  8000  कम्पनियों  में  से  लगभग  5000  चिट

 कम्पनियां  दक्षिण  भारत  में  तमिलनाडू  तथा  कर्नाटक  राज्यों  में  है  ।  जेसे  कि  मैंने  बताया है

 इस  प्रकार  की  कम्पनियां  लोगों  के  साथ  छल-कपट  तथा  धोखाधड़ी  कर  उन्हें  परेशान  कर  रही

 है  ।  arm  इस  प्रकार  की  कोई  कम्पनी  स्थापित  की  जाती  है  भोर  अगले  दिन  यह  गायब  दो  जाता

 है  ।  इससे  जमाकर्ता  कठिनाई  में  पड़े  जाते

 इन  कम्पनियों  के  लिए  किसी  प्रकार  के  विनियमन  की  व्यवस्था  के  लिए  इस  विधेयक  को

 पाया  Ta 2 है  ।  जब  किसी  विशेष  सजदा  मं  किसी  विधान  को  लाया  गया  ही  तब  हमें  उसके  प्रति

 नकारात्मक  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  ।  हमें  एक  रच  नात्मक  दृष्टिकोण  अपनाना  चाहिए  ।  हमें

 इस  बात  पर  गंभीरता  से  विचार  करना  चाहिए  कि  विभिन्‍न  त्रुटियों  को  कसे  दूर  किया  जा  सकता

 हैं  ।  भारतीय  रिज  बेक  के  एक  अध्ययन  दल  द्वारा  भी  गैर-बैंककारी  सस्थाओं  के  saa  का

 अध्ययन  किया  गया  है  ।  श्री  जेम्स  राज  द्वारा  एक  सिफारिश  की  गयी  है  कि  a  कि  गेर-बेक़रारी

 संस्थाएं  बहुत
 शी  समस्याएं  उत्पन्न  कर  रही  है  ।  इसलिए  खनके  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  एक
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 व्यापक  विधान  लाया  जाना  चादर  aaa  fs  मेरे  माननीय  मित्र  श्री  अराक  द्वारा  बताया  गया

 इसमें  कुछ  त्रुटियां  तथा  कमियां  है  तथा  कलाकारों  को  रोकने  के  लिए  इनको  दूर  करने  को

 आवश्यकता  है  ।  मैं  विशेष  रूप  से  विधेयक  के  खण्ड  64  में  की  ई  व्यवस्थ  पर  प्रकाश  डालना

 चाहता  हूं  जो  मध्यस्थता  भारी  के  सम्बन्ध  है  ।

 किसी  ब्यक्ति  को  नामित  करने  का  क्राम  रजिस्ट्रार  के  विवेक  के  ऊपर  छोड़  दिया  गया  है

 झर  सम्बन्धित  राज्य  परकार  अपोलीपय  अधिकरण  होगा  ।  निरीक्षक  भी  है  और  उनका  कत्तव्य

 विभिन्‍न  उपबन्धों  का  सुनील  क्रियान्वयन  सुनिश्चित  करना  है  ।  रजिस्ट्रार  को  विवाद  में  हस्ती  प

 करने  का  प्राधिकार  होगा  और  यदि  वह  चाहे  तो  कसो  को  मनोनीत  कर  सकेगा  ।  अब  मनोनीत

 या  नामजद  व्यक्ति  का  दर्जा  क्या  होगा  ?

 Yo  एव०  जो  रंगा  :  कोई  योग्यता  नहीं  ?

 थी  Fo  go  राजन  :  इसमें  कूछ  नहीं  केवल  रजिस्ट्रार  की  परिभाषा  की  गई  है  परन्तु

 नामजद  कोन  होगा  ?  नामजद  बिक्री  का  दर्जा  क्या  होगा  ?  इसे  परिभाषित  नहीं  किया  गया  है  ।

 क्या  बह  रजिस्ट्रार  के  समकक्ष  उसी  स्तर  का  अधिका री  होगा  अथवा  उसका  कोई  न्यायिक  दर्जा

 होगा  अथवा  ag  कोई  भी  साधारण  safer  agar  सरकारी  अधिकारी  होगा  ?  तक  उसकी

 भाषा  नहीं  बहुत  से  गलत  कार्य  किए  जाएंगे  ।  हम  नेक  इरादों  से  देश  में  कानन  बनाते  हैं

 परन्तु  जब  ag  क्रियान्वयन  की  अवस्था  में  पहुंचता  है  तब  दुर्भाग्यवश  ये  सभी  गलत  काय  भोर

 कदाचार  होते  हैं  ।  मैं  उस  च्  विशेष  के  बारे  में  बहुत  चिंतित  हूं  अर्थात्‌  किसे  नामजद  किया

 नामजद  व्यक्ति  का  दर्जा  कया  होगा  और  यदि  रजिस्ट्रार  नामजद  व्यक्ति  को  अधिकार

 प्रदान  करता  है  लो  वह  किस  सन्दर्भ  के  अंतगर्त  उसे  शक्ति  प्रदान  करता  है  ?  अतः  उसे  केवल  एक

 व्यक्ति  को  नामजद  क्यों  करना  यदि  ऐसी  स्थिति  हो  तो  आपको  स्वयं  स्पष्ट  करना

 चाहिए  कि  नामजद  ब्यक्ति  का  दर्जा  क्यां  होगा  ।  अधिनियम  में  उसकी  परिभाषा  नहीं  की  गई
 >  ॥ द्

 साथ  हो  इसमें  दो  खण्ड-खण्ड  76  और  77  हैं  ।  मंत्री  महोदय  खण्ड  /6  के  होते  हुए  मैं

 खण्ड  77  को  अनावश्यक  समझता  हूं  ।  आप  इसे  पढ़िए  ।  यह  उसकी  पुनरावृत्ति  मात्र  है  जब  खण्ड

 76  इस  सन्दर्भ  में  बिल्कुल  स्पष्ट  है  तब  खंड  77  को  क्यों  रखा  गया  है  ?  यह  एक  अनावश्यक  खंड

 एक  दूसरी  बात  जिसके  लिए  मैं  अपना  संशोधन  पेश  कर  रहा  खंड  76  से  संबंधित  है
 बंड  86  में  लिखा है  :

 अधिनियम  अन्तर्विष्ट  किसी  बात  के  होते  हुए  बैंक  इस  अधिनियम  के
 प्रारम्भ  के  पश्चात्‌  कोई  चिट  कार  बार  प्रारम्भ  या  संचालित  नहीं  करेगा  पड
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 विधेयक  में  यह  एक  संगत  खंड  है  जपा  कि  रिपोर्ट  किया  जा  रहा  है  ।  परन्तु  कुछ  ऐसी
 सरकार  भी  हैं

 जो
 कारबार  कर  रही  है  ।  केरल  वित्त  उद्यम  फाइनेंशियल  इष्ट

 में  नहीं  जानता
 परन्तु  अनप  राज्यों में  भो  ऐसे  संगठन  ana  बेकिंग  कम्पनियां हैं  बर

 विभिन्‍न  राज्यों  में  भी  ऐसे  संगठन  अथवा  बेकिंग  कम्पनियां  और  विभिन्न  राज्यों  में  ऐसे

 अनेक  सहकारी  de  पर मरा गत  चिट  फंड  का  काम  करते  मै ंजो  संशोधन
 रख  रहा  वह  इस  खंड  का  लोप  करने  से  सम्बन्धित  है  ।  क्योंकि  उनके  संरक्षण  को  व्यवस्था  पहले
 से  की  गई  है  और  इन  संस्थाओं  के  अन्दर  ही  अन्य  तंत्र  fagaia  यद्यपि  सरकार  सहकारी

 अधिनियम  के  अन्तर्गत  रजिस्टरों  बिताया  उद्यम  चला  रही  है  और  सहकारी  विकास  नियमों  के  अन्य

 सहकारी  बेक  जो  सहकारी  नियमों  के  भन्तगंत  पंजीकृत  है  चल  रही  है  तथा  अन्य  बेकिंग

 संस्थाएं  इसे  चला  रही  हैं  कौर  इन  संगठनों  में  पहले  से  ही  संरक्षक  को  पर्याप्त  ब्यवस्था

 मौजूद  हमें  इनके  बारे  में  इसलिए  चिन्ता  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं

 है  इनको  निजी  फर्म  अथवा  निजी  कम्पनियां  रही  हैं  a  काफी  कारबार  कर  रही  है
 क्योंकि  वे  मध्यम  बाणी  और  निम्न-मध्यम  श्रेणी  के  लोगों  की  आवश्यकताओं  ही

 करती  है  ।  चिट  फंड  के  कारगर  कौन  लोग  सम्मिलित  होत ेहैं  ?  वास्तव  में  इनमें

 गांवों-कस्बों  में  रहने  वाले  निम्न  मध्यम  श्रेणी  के  लोग  और  निर्धन  लोग  तथा  सरकारी

 अराजय  वित्त  अधिकारी  तथा  सभी  प्रकार  के  लोग  हैं  ।  इन  उद्यमों  द्वारा  बहुत  अधिक

 कारबार  किया  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  संशोधन  इसका  लोप  करने  के  बारे  में  इसे

 कयों  रखा  जाना  चाहिए  ?  मन्त्री  महोदय  कृपया  स्थिति  स्पष्ट  करें  ।  यदि  उन्हें  कारबार  करने  वाली

 aa  फर्मों  की  भांति  दुरुपयोग  की  आशंका  है  तब  उन्हें  किसी  प्रकार  की  कोई  चिन्ता  नहीं  करनी

 चाहिए  क्योंकि  आपने  कानून  द्वारा  इस  संस्था  में  पहले  से  ही  संरक्षण  की  पर्याप्त  व्यवस्था  कर  रखी

 है  जब  वे  इसे  चला  रहे  हैं  तब  इसकी  कपा  भावश्यकता  है  ?  अतः  मेरा  सुझाव  उस  उपबन्ध  को

 लोप  करने  के  बारे  में  है  ।

 मैं  एक  भोर  बात  की  ओर  संकेत  करना  चाहता  हूं  ।  मैंने  पहले  भी  अपीलीय  अधिकरण

 के  बारे  मे  जोर  डाला  है  ।  अपीलीय  अधिकरण  राज्य  सरकार  है  जे  कि  मानो  राज्य  सरकार  ने

 ही  उसका  प्रशासन  चलाना  हो  ।  परन्तु  ऐसे  मामलों  अपीलीय  अधिकरण  न्यायिक  अधिकरण  के  पास

 होना  चाहिए  ।  भापने  केवल  यही  कहा  है  कि  राज्य  सरकार  को  अपीलीय  अधिकरण  होना

 परन्तु  मेरे  विचार  में  ऐसे  मामलों  में  जिनमें  सभी  प्रकार  के  धोखाधड़ी  चल  रही  है

 प्रो ०  एन०  की  रंगा०  :  तब  इसमें  काफी  विलम्ब  हो  जाएगा  ।

 घी  के०  एन०  राजन  :  मेरा  यह  केवल  सुझाव  मात्र  है  ।  आप  समस्या  पर  विचार  कर

 सकते  हैं  ।  भौर  यह  देखें  कि  क्या  इस  पर  विचार  feat  सकता  एक  भोर  उपबन्ध  की

 भोर  भी  संकेत  किया  गया है  |
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 कतिपय  संस्थाएं  कतिपय  कार-बार  कर  रही  at  और  यदि  वे  इसके  छलावा  अन्य  कोई

 कार-बार  करना  चाहती हैं  तो  वे  नहीं  कर  सकती  हैं  ।  gi  सकता  है  वे  कर  ।  इसकी  पूरी  संभावना

 हो  सकता  है  कतिपय  कम्पनियां  परम्परागत  चिट  रही  हों  ।  इसके  लिए  आप  को  उनके

 दरवाजे  बन्द  करने  होंगे  और  कहना  होगा  कि  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  कोई  और  व्यवसाय  या

 कारबार  नहीं  कर  सकती  हैं  ।  क्योंकि  इसके  लिए  सरकार  की  पव  स्वीकृति  आवश्यक  है  इसके  पीछे

 क्या  तरक  है  मैं  नहीं  समझ  पाया  हू  ।

 मैं  स्पष्ट  करने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  ।  इसे  किसी  और  तरह  से  भी  लिया  जा  सकता  है  ।

 इन  शब्दों  के  समाप्त  करते  हुए  म  यह  कहता  हूं  कि  यह  एक  महत्वपूर्ण  कदम  है  ।  परन्तु

 वास्तव  में  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  हम  किस  हद  तक  इस  सम्पूर्ण  तन्त्र  को  कर  सकेंगे  जेसा

 कि  कहा है  पह  इस  बात  पर  निर्भर  करता  है  कि  ga  किस  ga  तक  इसे  नियन्त्रित  या  प्रशासित  कर

 पाते  हैं  और  किस  लामा  तक  निरीक्षक  भोर  रजिस्ट्रार  इस  मामले  में  aah  रह  सकेंगे  ।  अन्य

 कानूनों  की  भांति  यदि  क्रियान्वयन  पक्ष  कुछ  नहीं  करता  है  तो  इससे  कोई  BFsa  पुरा  नहीं  होने

 वाला  है  ।

 न्हीं  शब्दों के  साथ  मुझे  आपने  बोलने  जो  अवसर  दिया  उसके  लिए  आपका

 धन्यवाद  करते  मैं  समाप्त  करता  तथा  आशा  करता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय  मेरे  सुझावों  पर

 विचार  करेंगे  ।

 थ्री  गिरधारी  लाल  ब्यास  (  :  सभापति  मैं  इस  चिट  फंड  बिल  का

 थन  करता  हूं  और  चू  कि  मैं  भी  इसकी  प्रवर  समिति  में  जो  जानकारी  सारे  देश  में  हमको

 उससे  यह  महसूम  होता  था  फि  खासतौर  मे  दक्षिण  अन्ध

 महाराष्ट्र  इन  सव  प्रदेशों  में  चिट  फंड  कार्यक्रम  काफी  प्रचलित  है  और  लोग  यह  महसूस

 करते थे  यदि  चिट  फंड  सिस्टम  न  होता  तो  छोटे-मोटे  लोगों  का  रोजगार  का  काम  है  वह

 भी  नहीं  चल  सकता  था  ।

 अभी  कुछ  माननीय
 सदस्यों

 ने  जो  दिए  कि  dal  के  जरिए  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  चलाई

 जाप  ।  हम  सब  जानते  हैं  कि  अब  हमारे  बेक  किस  तरह  a  काम  करते  किसी  भी  प्रकार

 के  ऋण  के  लिए  लोगों  महीने-दो-महीने  बैंक  के  चक्कर  काटने  पड़ते  हैं  ओर  उसके  बाद  भी

 मुश्किल  से  पैसा  मिल  पाता  है  ।  इस  व्यवस्था  में  10%  डिस्काउन्ट  पर  पैसा  आराम  से

 मिल  जाता  है  ।  बेक  से  अगर  5  हजार  रुपये  कर्जा  लेना  है  तो  एग्रीकल्चर

 वेल्यूएशन  सब  के  लिए  व्यवस्था  करनी  पडती  है  ।  इन  सब  बातों  को  देखने  की

 कता  है  ।  यह  कह  देना  बहुत  सरल  है  कि  सारी  कार्यवाही  चिट  फंड  कम्पनी  के  जरिए  न  होकर

 बेकिंग  संस्था  के  जरिए  की  लेकिन  उसमें  जो  कठिनाइयां  हैं  उनको  भी  देखना  ।  यह  ठीक

 है  कि  चिट  फंड  कम्पनियों  में  भी  बहुत  गड़बड़ी  हुई  है  ।  खासतौर  से  का
 उल्लेख
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 गिरधारी  सान
 ब्यास  ]

 अनेक  सदस्यों  ने  किया  लेकिन  अगर  चिट  फंड  कम्पनी  को  इस  काम  के  aaa  दूसरा  काम  न

 करने  दिया  जाय  तो  व्यवस्था  ठीक  प्रकार  से  चल  सकती  है  ।  अगर  चिट  फंड  कम्पनी  दूसर  कामों

 ry  श में  लग  अपना  qar  बिल्डिंग  के  कामों  में  या  सिनेमा  के  फार्म  थीं  में  लगायेगी  जिसमें  उतकों

 घाटा  भी  हो  सकता

 थी  हरीश  रावत  )  :  होटल  में  भी  ।

 aft  गिरधारी  लाल  ब्यास  होस्टल  के  कामों  में  अगर  चिट  कह  कम्पनी  पेसा  इनवेस्ट  करेंगी

 तो  यह  इन्वेस्टमेंट  गलत  हो  जाता  है  और  उसकी  वजह  से  लोगों  को  नुकसान  होता  इसलिए

 चिट  फ़ंड  कम्पनियों  को  अगर  इस  तरह  के  इन्वेस्टमेंट  का  अधिकार  नहीं  होगा  तो  इत  तरह  की

 गड़  बड़  नहीं  होगी  कौर  वे  सुचारु  रूप  से  चलती  रहेंगी  |

 इसलिए  जो  आपके  सामने  लाया  गया  है  उसमें  ऐसी  चिट  फंड  कम्पनियों  के  लिए

 पर्याप्त  व्यवस्था  की  गई  है  तथा  प्रवर  समिति  ने  ऐसे  सब  सुझावों  पर  विचार  करके  बहुत  सोचा

 समझकर  संशोधन  किए  हैं  ।

 अभी  बहुत  सा रे  माननीय  quent  ने  यहाँ  पर  कुछ  बातें  रखीं  और  कछ  सवाल  लीगल से

 प्रैक्टीशनर  के  बारे  में  sarat  ।  इसमें  झगड़ा  कहां  जो  उसको  लाया  एक  फोरमैन  ae

 सब्सक्राइबर  के  बीच  में  झगड़ा  तो  उसमें  लीगल  प्र  क्लीनर  क्या  रजिस्ट्रार  के  सामने

 दावा  पेश  किया  जाएगा  कि  हमारा  इतना  पैसा  नहीं  दिया  गया  या  इसमें  फलानी  गड़बड़  हुई

 तो  रजिस्ट्रार  उसकी  डिसाइड  कर  अगर  ry  क्लीनर  को  लाया  तो  बढ़ी

 मुश्किल  पड़  जाएगी  ।  इसलिए  मैं  यह  समझता  हूं  कि  लीगल  प्र  क्लीनर  को  इसमें  लाने  की  कोई

 आवश्यकता  नहीं  है  क्योंकि  बड़ी  सरलता  से  रजिस्ट्रार  इसको  कर  सकता है  और  सारी  समस्या  का

 समाधान  हो  सकता  है  ।

 इसी  तरह  से  भीर  भी  बहुत  सी  बातें  कही  गई  और  खास  तौर  पर  रजिस्ट्रार  के  बारे  में

 यह  कहा  गया  कि  वह  सारी  व्यवस्था  को  कंसे  सुचारु  रूप  से  चला  सकेगा  ।  मैं  इसके  बारे  में  यह

 निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  पहले  जो  चिट  फंड  कम्पनी  वह  अगर  किसी  दूसरी  स्टेट  में  जा

 कर  काम  करती  तो  उस  पर  ga  स्टे  के  रजिस्ट्रार  का  कोई  जूरिसडिक्शन  नहीं  था  ।  हमने

 इस  विल  के  अन्दर  इस  प्रकार  का  प्रावधान  करने  की  व्यवस्था  की  है  कि  अपर  स्टेट  से  दूसरी

 स्टेट  में  जा  कर  कोई  कम्पनी  अपत  कारोबार  चलाती  तो  वहां  का  रजिस्ट्रार  उसकी  सारी

 व्यवस्था  को  देखेंगी  |  आज  तक  तो  यह  होता  था  कि  एक  चिट  फंड  कम्पनी  दूसरी  स्टेट में  जाकर

 अपना  कारोबार  करती  अपने  कारोबार  को  बढ़ाती  तो  उसकों  देखरेख  करने  वाला  कोई  नहीं

 देख  पाता  है  जो  ati  उसके  पाव  उतकों  fro  तरह  oad  क्र  रही  उसको  बर्बादी

 कर  रही  है  vi  गीत  रास्ती  पर  जाकर  उसका  सदी  इस्तेमाल  त 2 ी  कर  रही  इसको  रोकने  को

 348



 faz  फण्ड  विधेयक 28  1904

 कोई  अधिकार  किसी  के  पास  नहीं  थी  क्योंकि  ऐसा  कोई  प्रावधान  कानून  में  नहीं  है  भर  इस

 प्रकार  से  बहुत  सारी  चिट  फ़ंड  कम्पनियां  खराब  हुई  हैं  और  उन  से  लोगों  को  नुकसान  हुआ

 इसलिए  यह  प्रावधान  इन  बिन  के  अन्दर  किया  गया  हैं  कि  अगर  एक  स्टेट  में  वह  कम्पनी  रजिस्टर

 है  और  दूसरी  स्टेट  में  जाकर  वह  काम  करना  त्राही  तो  उस  स्टेट  के  रजिस्ट्रार  के  तहत  में

 उसको  काम  करना  पड़गा  और  जितने  भी  उसके  डाकू  मेंटल  कागजात  वर्ग रह  उन  व  देखने

 का  अधिकार  वहां  के  रजिस्ट्रार  को  होगा  और  उसके  सम्बन्ध  में  वह  जो  कुछ  भी  निर्णय

 वह  उसकी  मान्य  होगा  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  जो  इस  बिल  में  की  गई  उसमे  जो  लूप होल्स

 पहले  थे  वह  लूपहोल्त
 एक  तरह  से  अब  नहीं  रहेंगे  ।

 राजन  साहब  ने  एक  बात  कहीं  बैंकों  के  बारे  में  ।  यह  भी  Har  गया  कि  ATHY  समितियों

 को  इस  काम  को  करने  की  इजाजत  दी  हमने  प्रवर  समिति  मेंड़ता  विरोध  किया  कि

 सहकारी  संस्थाओं  को  चिट  फंड  का  काम  दिया  जाए  और  विरोध  इसलिए  क्या  कि  सरकारो

 तियों  के  जिम्मे  जो  काम  उसमें  खासतौर  मे  एग्रीकल्चर  प्रोडक्शन  को  बढ़ाने  का  काम  है  ।  उसमें

 इस  प्रकार  के  कारोबार  को  अगर  शामिन  कर  दिया  जाता  तो  लोग  चिट  फंड  के  काम  को

 मिलता  देंगे  और  एग्रीकल्चरल  के  डवलपमेंट  का  काम  सारा  का  सारा  ठप्प  पड़  जाएगा  |  देश  में  जो

 सरकारी  संस्थाएं  बनाई  गई  हई  कि  इस  दश  के  विकास  को  वे  तेज  गति  दे  विकास  देश  की

 गति  को  वे  भागे  बढ़ाएं  और  हमारे  देश  की  जो  80  प्रतिशत  भंाबादी  किसानों  को  उसे  किसान

 को  ज्यादा  से  ज्यादा  हम  लाभान्वित  कर  उनको  ज्यादा  से  ज्यादा
 इनपुट्स  दिलाएं  और  उनकी

 जो  दूसरी  आवश्यकता  उनकी  पूति  करें  तब  जाकर  खेती वा  ड़ी  में  awash  के  काम  हम  कर

 सकते  हैं  ।  एग्रीकल्चर  डवलपमेंट  का  क्राम  उपजी  (  इन  सहकारी  समितियों  को  सुपुर्द  किया है  ।

 अब  अगर  उनको  चिट फंड  का  काम  भी  gig  कर  जाता  तो  उनका  माइंड  डाइ बर्ड  हो

 जाएगा  और  णएप्री  कल्चर  प्रोडक्शन  को  बढ़ाने  के  बारे  में  जो  व्यवस्था  सरकारी  समितियों  द्वारा  की

 गई  वह  सब  गड़बड़  हो  जाएगी  और  sad  विसंगतियां  आ  जाएगी  और  वे  बर्बाद  हो  जाए गी  ।

 यह  कहा  कि  केरल  में  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  है  और  केरल  को  सहकारी  संख्या  बिट  फंड

 का  काम  भी  करती  ।  वहाँ  के
 स्प्रे  जेन्टेटिब्ज

 का  कह  पह  है  कि  eta  में  का  आपरेटिव  सोसाइटोज

 व्यवस्थित  ate  से  इस  काम  को  कर  रही  हैं  मगर  क्या  दूसरी  जगहों  पर  यह  व्यवस्था  फिट  हो
 पाएगी  ।  हमने  कई  जगहों  पर  इस  के  बारे  में  पूछा

 सभा  ages  चन्द्र  जीस  :  आप  के  ज्ञान  का  लाभ  amaze  कमेटी  को  हदो
 चुका  है  और  मैं  जानता  हूं  कि

 आप  कई  घंटे  तक  इस  पर  भाषण  दे  रास्ते है  ।

 ait  गिरधारी  लाल  चेअरमैन  आप  पहले  मना  कर  देते  तो  मैं  नहीं
 बोलता  +

 सभापति  महोदय  :  आप  सेलेक्ट  कमेटी  में  पहले  बोल  चके  हैं  और  इस  बिल  को
 पाप  भी  होना  है  ।
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 गिरधारी  लाल  व्यास  ]

 गिरघारी  लाल  ब्यास  :  पास  होने  मे  तो  अभी  डेढ़  घटा  है  |
 i

 wt सभापति  स्ट  lau  राज  हाफ  एन  आवर  डिस्कशन  भी  इसलिए  आप  अपने  बात

 संक्षेप  में  कह  दीजिए  ।

 श्री  गिरधारो  लाल  व्यास  :  अगर  वे  मेरी  बात  नहीं  सुनना  चाहते  हैं  तो  मैं  qd  जाता

 हु

 सभापति  महोदय  :  आपकों  अपनी  बात  सदन  को  सुनानी
 है  ।  जल्दी  से  अपनी  बात  कह

 दीजिए  ।

 द
 sit  गिरधारी  लाल  ब्यास  :  मैं  aqat  बात  समाप्त  करता हूं  |

 सभापति  महोदय  :  अब  उप मन्त्री  महोदय

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (ait  जमीन  पुजारी  :  में  माननीय  सदस्यों  का  उसनके
 व्

 बहुमूल्य  सुझावों  के  लिए  आभारी  हूं  वास्तव  में  मानवीय  सदस्यों  ने  इस  विधेयक  का  गहन

 अध्ययन  किया  हैं  और  ata  सुझाव  दिए  gat  पास  सय  बहुत  कम  है  aa:  मैं  माननीय

 सदस्यों  इस  सभा  में  उठाए  गए  सभी  का  उत्तर  देने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।

 चिट  GE  देश  की  प्राचीन  तम  देश  वित्तीय  संस्था  है  भोर  समाज  के  कतिपय

 वर्गों  में  यह  बहुत  ही  लोक  प्रिय  है  क्योंकि  इसके  द्वारा  अपेक्षाकृत  अधिक  असानी  से  घन  एकत्रित

 सकता  है  दुर्भाग्यवश  जैसाकि  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  इसमें  कुछ

 कदाचार  att  अनियमितताएं  हो  सकती  हैं  और  कुछ  प्रधानों  संचालकों  ने  अभिदाओं

 को  धोखा  भी  दिया  हो  देश
 के  कछ  भागों  में  विशेष&प  से  कुछ  राज्यों में  वे  इसको

 चला-रहे  कुछ  राज्यों  में  विट  gel  कार्यचालन  को  निमन्त्रित करने  के  लिए  कोई

 कानून  नहीं  हैं  वहीं  अनियमितताएं  हो  रही  थीं  ।  हम  स्वीकार  करते  है  कुछ  कम्पनियां

 द्वारा  अनियमितताएं  की  गई  हैं  यही  कारण  है  कि  ससद  में  एक  स्पष्ट  a  कानून  स्थापित

 किया  गया  है  ।

 ga  विधान  का  इतिढ्रात  कया  इस  विधान  को  वर्ष  1979  में  स्थापित  किया

 गया  था  ओर  1979  में  जज  वे  तत्कालीन  सरकार  हवा ता  पुन  स्थापित  किया  गया  तब  ऐसा  हो

 एक  अधि  दि  के  दि सधा
 मौजूद  था  उन  दरियाव  पर  श्री  चरण  fag  के  हस्ताक्षर थे  ।  इस  विधेयक  पर

 श्री  आर०  वेंकट  रामन  के  दस्त जर  हैं  ।  केन  यही  अस्तर  है  ad  198  में जब  हमारी  सरकार

 द्वारा  यह  विधेयक  स्थापित  किया  गया  तबर  इसे  अवर  सानिया  के  पात  भेज  दिया  गया  था  ।
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 ate  प्रवर  समिति  dad  198!  में  इस  geacdy  fag  feat  प्रस्तुत  की  ।  हमार  माननीय

 मित्र  श्री  जेवियर  अरा कल  ने  जिस  तारीख  का  उल्लेख  क्या  है  उसमें  कुछ  परिवर्तन  हो  सकता

 उन्होंने  तारीखों  में  कुछ  त्रुटियों  का  भी  उल्लेख  है  क्योंकि  इसे  1980  में  ga:  स्थापित

 किया  था  ततपश्चात  इसे  19+1  में  प्रगर  समिति  को  भेजा  गया  था  और  इस  विधेयक  को

 अब  108°  में
 ~  कौर  इ  सलिए स्थापित  किया  गया  है  इसी  कारण  इसमें  कुछ  त्रुटियां

 हमने  सभा  में  कुछ  संशोधन  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  हमने  सभा  में  कुछ  आगे  संशोधन  भी  प्रस्तुत  किये

 हैं  ।

 इस  विधेयक  पर  बहुत  पश्चिम  क्या  गया  इस  विधेयक  को  तैयार  करने  ओर  इसका

 प्रारूप  बनाने  में  लग  मग  पात  ag  को  समय  लगा  है  ।  इसे  हम  देख्र  सकते  हैं  ।

 1972  में  बेकिंग  आयोग  ने  भी  इन  चिट  फूड  के  पहलुओं  की  जांच  की  थी  ।

 तत्पश्चात्  974  में  एक  अध्ययन  अर्थात  राज  अध्ययन  दल  की  स्थापना  की  गई  थी  ।  उस

 अध्ययन  दल  ने  भी  coal  जांच  की  थी  ओर  उसके  द्वारा  सिफारिशें  प्रस्तुत  करने  के  बाद  उन

 सिफारिशों  के  आधार  पर  इस  विधेयक  को  संसद  के  समक्ष  लाया  गया  है  सिफारिशें  व्या  हैं  ?

 जादवपुर  के  माननीय  सदस्य  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  बिग  आयोग  की  सिफारिशों  का  उल्लेख

 किया  था  ॥

 महोदय  पीठासीन

 बेकिंग  आयोग  ने  सभी  प्रकार  के  कदाचार  प्रधान  के  कार्य  और  अभिदाताओं  द्वारा  अनुभव
 की  जा  रहीं  कठिनाईयों  का  अध्ययन  करते  के  पश्चात  पृष्ठ  27  के  पैरा  7.42  पर  निम्नलिखित

 सिफारिश  की

 चिट  फूड  स्वदेशी  मल  की  हैं  और  उनकी  लोक  प्रियता  निरन्तर  बढ़ती

 रही  है  तो  बिना  कोई  वैकल्पिक  योजना  चालू  faq  उनके  हटाने  से  एक  रिक्तता  जन्म
 जे  लेगी  ।  अब  समस्या  उनको  व्यवस्थित  करने  की  है  क

 उसके  पश्चात  अध्ययन  दल  ने  इस  मामले  पर  से  विचार  किया  हैं  और  उन्होंने

 यह  सिफारिश-की

 जो  भी  हो  सच्चाई  यह  है  कि  चिट  फंडों  करा  जुटाई  गई  रकमें  और

 इनाम  राशि  के  रूप  में  उनके  द्वारा  उनका  वितरण  समाज  के  एक  वर्ग  की  आवश्यकता  को

 पूति  करता  है  ।  च  कि  संस्थानों  के  रूप  में  चिट  geet  ने  अपना  अस्तित्व  स्थापित  कर

 लिया  है  और  उनकी  लोक  प्रियता  '  निरन्तर  वृद्धि  हुई  है  इसलिए  उनकी  कार्य-पद्धति
 का  विनियमन  करने  हेतु  मार्गो पाय  ढूढने  होंगे  जिससे  कि  यह  सुनिश्चित  किया  जो  सके  कि
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 गिर घारो  लाल  व्यास  |

 art  d  faz-qezl  के  संचालन  में  प्राय  :  दिखाई  देने  वाला बे  एक  सुदृढ़  आधार  पर  काम  करें

 जा  ad तथा  mt  i |  है कदाचार  यथासम्भव  सोमा  तक  दूर  किया

 इससे  यह  कतई  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  दोनों  हो  समितियां  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंची  हैं  कि

 परम्परागत  faz  prey  का  विनियमन  करने  की  आवश्यकता  है  |

 #71979  में  इस  शिधेप्रक  का  पु':स्थापित  किया  गया  था  तो  माननीय  सदस्य  श्री  गोयल

 मन्त्री  मॉडल  में  थे  ।  मेरे  विचार  से  उस  समय  वे  इसकी  इतनी  आलोचना  नहीं  करते  थें  |

 aft  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  जब  इसे  पुर:स्थापित  किया  गया  था  तो  मैं  मन्त्री
 मॉडल

 में नहीं

 ari  यह  श्री  चरणसिंह  जी  के  समय  में  पुरःस्थापित  किया  गया  था  ।

 थ्री  mata  पुजारी  :  अब  वह  सदन  में  इस  विधेयक  पर  आलोचनात्मक  टिप्पणी  कर

 रहे  हैं  ।

 मुद्दा  यह  है  कि  क्या  चिट  फंडों  पर  रोक  लगा  दी  जाए  या  इसका  विनियमन  किया  जाए

 मैंने  अपनी  प्रारम्भिक  टिप्पणी  में  इस  विक्षेप  के  इरादे  के  बारे  में  सविस्तार  स्पष्ट  शब्दों में  उल्लेख

 कर  दिया  था  ।  अब  पैं  उत  बारे  में  विस्तार  में  नहीं  जाना  चाहता  ।

 माननीय  सदस्य  विधेयक  के  खण्ड  20  की  बात  कर  रहे  थे  अर्थात  प्रधान  की  भूमिका  के

 बार  में  जहां  तक  प्रधान  पा  जोकि  चिट  फूड  संस्था  का  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  पदाधिकारी

 a  कार्यकर्ता  होता  है  का  सम्बन्ध  है  उसे  अभिनेताओं  के  मन  में  विश्वास  जगाना  पढ़ता  है  ।

 संस्था  की  सफलता  अथवा  अन्यथा  बातें  प्रधान  की  ईमानदारी  पर  ही  निभंर  करेंगी  ।

 माननीय  सदस्यों  ने  कुछ  चिट  फूड  कम्पनियों  के  काय  और  प्रधानों  के  अनाचार

 का  भी  उल्लेख  किया है  उस  पहलू  के  विस्तार  में  जाने  की  मुझे  आवश्यकता  नहीं  है  प्रश्न

 ag  है  कि  क्या  हम  इस  सम्पूर्ण  ES fi  का  विनियमन  करें  या  उप्र  पर  रोक  लगाएं  ।  देशभर  म

 लगभग  500  संस्थान  हैं  ।  और  हजारों  लोग  इन  संस्थाओं  में  कार्यरत  कई  लाख  अभिलाषा

 हैं  और  ये  लोग  निर्धन  ant  के  होने  के  कारण  इन  संस्थाओं  से  लाभ  उठा  रह  हैं  ।  प्रश्न  यह  है  कि

 बया  हम  इन  सब  लोगों  का  रोजगार  छीन  लें  था  वैकल्पिक  रूप  में  प्रधान  के  कार्य  का  नियमन  करें

 aa  हम  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचे  हैं  कि  प्रधान  के  अनाचारों  से  इत  जावेगो  को  सुरक्षा  प्रदान  क  के

 लिए  नियामक  उपायों  द्वारा  इत  संस्थाओं  को  नियन्त्रित  करना  बेहतर है
 ।

 विधेयक  में  लगभग  90  aes  हैं  ।  प्रवर  समिति  ने  इन  सभी  का  HET  किया  है  ।  इसकी

 25  बेठकों हुई हुई
 ।  इसने  ait  देश  का  भ्रमण  Har  और  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्र

 fafafaad शासित  प्रदेशों  और  भारतीय  रिज  बैंक  के  प्र  वि  इह  नक  न  i  के  मौखिक  साक्ष्य  लिये  ।  इन  सभी
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 सुझावों  पर  विचार  करने  +  समित  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  संसद  को  अपनी  सिफारिशें  भेजी

 खण्ड  वार  विचार  करते  सरकार  कुछ  सरकारी  संशोधन  भी  पुरःस्थापित  करेंगी  ।

 संचयता  का  कुछ  उल्लेख  किया  गया है  ।  राज्य  सरकारों  और  चन्द्र  सरकार  द्वारा  निभाई

 गई  भूमिका  के  बारे  में  भी  कुछ  ode  लगाए  गये  है  ।  चू  कि  वह  माननीय  सदस्य  जिन्होंने  इसका

 उल्लेख  किया  था  यहां  पर  उपस्थित  नहीं  इसलिए  मैं  विस्तार  में  नहीं  कप  मामले  पर

 2.3.82  भर  23.3.82  को  राज्य  सभा  में  चर्चा  हो  चकी  है  और  वित  मन्त्री  महोदय  ने  विस्तार

 से  उत्तर  दिया  है  ।  अब  मामला  उच्च  न्यायालय  में  लम्बित  पड़ा  हुआ  है  और  न्यायालय  के

 alt है  ।

 मैं  ag  कहूंगा  कि  जो  कुछ  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  वह  सही  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  संहिता

 के  मामले  का  सम्बन्ध  उच्चतम  स्पा यालय  ने  यहां  तक  कहा  दै  करि  यदि  राज्य  सरकार

 सी  भी  ओर  सावधान  रहती  तो  स्थिति  बिल्कुल  मिलत  होती  भर  कुछ  और  अधिक  कार्यवाही  भी  को  जा

 सकती  थी  ।  नहीं  तक  केन्द्रीय  सरकार  का  सम्बन्ध  इसने  सभी  आवश्यक  कार्यवाही  की  है  |  परन्तु

 दुर्भाग्य  से  राज्य  सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  मैं  सभा  के  सूचनार्थ  बताता  g  कि  6

 1979  को  एक  माननीय  संसद  सदस्य  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  सुचित  किया  था  कि  यह  ठीक

 प्रकार  से  काम  नहीं  कर  रही  हैं  ।  यद्यपि  केन्द्रीय  सरकार  ने  माननीय  सदस्य  द्वारा  लगाए  गये

 आरोपों  की  ओर  राज्य  सरकार  का  ears  खींचते  हुए  उन्हें  एक  पत्र  लिखा  था  परन्तु  पश्चिम  बंगाल

 सरकार  ने  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  थी  ।  वास्तव  राज्य  सरकार  तो  यहां  तक  द  गई  थी  कि

 इन  लोगों  मे  किसी  प्रकार  की  अनियमितता  नहीं  बरती  है  ।  अतः  हमारे  मित्र  केन्द्रीय  सरकार  को

 दोष  नवदीं  दें  सकते  हैं  ।  संचयत्ता  के  मामले  में  राज्य  सरकार  ही  समय  पर  कायें वाही  करने  में

 असफल  रही

 श्री  राजन  ने  नामांकन  करने  के  लिए  रजिस्ट्रर  की  कश्तियों  का  उल्लेख  किया  इस

 केन्द्रीय  अधिनियम  को  लागू  तो  राज्य  सरकारें  ही  करेंगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  उपबन्ध  करने  के  लिए

 खण्ड  89  क  के  अधीन  राज्य  सरकार  को  शक्ति  दी  थई  हैं  ।  नियम  बनना  राज्य  सरकार  का

 कायें
 है

 भर  वे  इस  अधिनियम  के  अधीन  नियुक्ति  कर  सकते  वे  उल्लेख  कर  सकते  हैं  या

 निवेदन  कर  सकते  हैं  र  एक  ta  निकाय  खड़ा  कर  सकते  हैं  agi  बे  मनोनीत  कर  सकते  हैं

 तथा  एक  नामांकित  व्यक्ति  नियुक्त  कर  सकते  हैं  ।

 एक  भर  बात  खण्ड  20  के  बारे  में  कहनी  ।  यह  कहां  गया
 हैकि  यह  खण्ड  बड़ा  ही

 सरत  भोर  कटु  भी  है
 ।  खण्ड  20  में  स्पष्टतया  यह  कहा  गया  है  ;

 के  उचित  संचालन  के  लिए  प्रत्येक  घारा  4  के  अधीन  पूर्व  मंजूरी  के

 लिए  mater  करने  के

 fant तता  अनुमोदित  बेक  में  चिट  रकम  के  बराबर  की  रकम  रजिस्ट्रार  के

 नाम  जमा
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 जेसा  कि  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  इसके  अनुसार  उसे  fae  लय  की  100  प्रतिशत  रकम

 जमा  करानी  पड़  गी  |  अधिनियम  में  इसकी  इस  प्रकार  व्याख्या  क्यों  की  गई  है  ?  जेसा  कि  मैं  पहले

 ही  कह  चुका हूं  इनका  मुख्य  उद्देश्य  यदि है
 कि  उसे  अभिदात!ओं  के  मन  में  विश्वास  जगाना

 है  ।  अनुमति  मांगते  यदि  वह  यह  रकम  जमा  रीता  है  तो  यह  प्रश्न  उठ  ॥  दै  कि  क्या  उसे

 रकम  वापिस  मिल  सकती  है  ।  यदि  हां  तो  किस  तरह  ?  यह  कहा  गया  गया  हैं  fa  इस  रकम  को

 जमा  रखा  जाएगा  मौर  ag  उसे  निकाल  नहीं  सकेगा  गौर  यदि  वह  ऐसा  करने  में  असफल  रहता

 है  तो  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  वह  व्यवसाय  चलाने  में  असफल  हे  ।  जो  व्यक्ति  चिट  फण्ड  च  नाना

 चाहता  है  उसमें  योग्यता  होनी  उसमें  क्षमता  होनी  हिए  और  उसके  पास  साधन  भी  होने

 चाहिए  ।  अब  बात  यह  है  कि  क्या  इस  राशि  को  रोके  रखा  जायेगा  और  जब  एक  बार  एक  आदमी

 ने  रकम  जमा  करा  दी  और  यदि  वह  चिटों  के  रजिस्ट्रार  से  अनुमति  ले  लेता  है  ate  यदि  विधान

 का  रवैया  व्यवसाय  के  चलाने में  हुए  विलम्ब  को  दूर  करने  का  है  तो  वह  इसके  वापसी  तुरंत  चालू

 कर  सकता  है  और  वह  अन्नदान  की  पहली  किश्त  बिना  किसी  छुट  के  दे  सकता  दै  ।  यदि  वह

 भारती  प्राप्त  करने  के  तीन  दिन  के  अन्दर-अन्दर  व्यवसाय  आरम्भ  कर  देता  है  तो  वह  उस  रकम

 को  प्राप्त  कर  सकता  है  ।  चिट  रकम  उसके  पाप  रहेगी  तो  इस  प्रधान  के  लिए  क्या  कठिनाई

 रहेगी  ?  क्या  मेरी  बात  स्पष्ट  हो  गई है  ?  अतः  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  विधान  को  केवल

 व्यवसाय  को  गति  प्रदान  करने  के  लिए  लाया  जा  रहा  है  ।  अन्यथा  थे  लोग  क्या  करते  हैं  वे  कारबार

 आरम्भ  नहीं  करते  वे  इसको  दीर्घकाल  तक  लटका  सकते  हैं  ।  यदि  सदस्य  50  हैं  केवल  40  से

 ही  भिन्न  दान  लेकर  वे  कह  सकते  कि  हमने  तो  केवल  40  से  एकत्र  किया  दस

 से  हम  एकत्र  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  वे  इसे  और  एक  वर्ष  तक  लटका  सकते  हैं  ओर  वे

 40  अमन्शदाता ओं  के  धन  का  इस्तेमाल  कर  सकत ेहै  और  उसका  दुरुपयोग  भी  कर  सकते  हैं  ।  इससे

 बचने  के  लिए  ही  ag  किया  गया है
 ।  मुझे  विश्वास  है  कि

 माननीव  सदस्यों  की  ward  और

 संदेह  दर  हो  गए  होंगे  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  कि  एक  जेसे  खण्डों  76  और  77  में  कुछ  अन्तर  कयों  है

 वे  एक  समान  नहीं  हैं  ।  यदि  कोई  व्यक्ति  दूसरी  बार  अपराध  करता  है  तो  उससे  अलग  ढंग  से

 निपटा  जाएगा  ।  इसीलिए  दुसरी  बार  के  अपराध  के  लिए  अधिक  द  ढ  का  विधान  किया  गया

 माननीय  सदस्य  श्री  गोयल  ने  यह  शक  बात  garg है  कि  विशेषकर  इन  पुरस्कार  चिटों

 कौर  धन  परिचालन  योजनाओं  ने  परम्परागत  चिटों  के  कारबार  को  भी  ठप्प  कर  दिया  हे  ।  क्या

 मैं  ठीक  कह  रहा  हूं  ?

 श्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  हां  ।
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 श्री  जापान  पुकारो  :  और  उन्होंने  कहा  है  za  यर  कहीं  wt  रोक  नहीं  लगाई  गइ

 क्या  मैं  ठीक  कह  रहा  हूं  ?

 थ्री  कुष्ण  कुमार  गोयल  हाँ  ।

 प्रो ०  एन०  जी०  रंगा  :  आप  आगे  बोलिए  |

 श्री  दनादन  पूजारी  :  मेरा  उनसे  स्पष्टीकरण  मांगना  ठीक  है  ।

 अब  अप  चिटोंਂ  को  परिभाषा  को  पढ़िए  ।  इनामी  चिटों  कौर  धन

 चालन  योजना  के  अधीत  चिट |  में  किसी  प्रकार  का  लेन-देत  या  किसी  भी  नाम  से  प्रबन्ध

 जिसमें  एक  व्यक्ति  धन  एकत्र  करता  है  फिर  चाहे  वह  प्रवर्तक  प्रधान  या  अभिकर्त्ता  बनकर

 करे  क्या  अब  मैं  खण्ड  2  पर  आ  सकता  हूं  ?  इसमें  परम्परागत  चिट  सम्मिलित  नहीं  हैं  ।

 इसमें  परम्परागत  चिट  सम्मिलित  नवदीं  इस  पर  भी  अधिनियम  लागू  नहीं  होता

 इसीलिए  इन  सभी  पहलूओं  का  पूर्ण  अध्ययन  करने  के  बाद  केन्द्र  सरकार  इस  केन्द्रीय
 विधान

 कों

 लेकर  भाई  है  ।

 पियर  लेस  इन्योरन्श  कम्पनी  के  बारें  में  भी  एक  मुद्दा  उठाया  गया है  ।  याद  कलकत्ता  की

 एक  निवेश  संस्था  है  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  कार्यवाही  को  परन्तु  दुर्भाग्य  से  कलकत्ता

 उच्च  न्यायालय  ने  इस  पर  स्थगन  आदेश  दिए  हैं  यह  विचाराधीन  अत  मैं  उस  पर  कोई  टिप्पणी

 नहीं  करना  चाहता  हूं  ।

 थ्री  कृष्ण  कुमार  गोयल  :  लेकिन  यह  hae  है  कि  पी अर लेंस  जनरल  इन्श्योरेन्स  कं०  का

 भाप रें शन  राज  सारे  देश  में  लोग  करोड़ों  रुपया  इसमें  कन्टूब्यूट  कर  रहे  हैं  जो  कि  इसमें  लगे

 हुए  हैं
 ।  इसकी  फाइनेंशियल  पोजिशन  किस  प्रकार  की  रिजर्व  बैक  के  पास  इसके  फिक्स्ड

 डिपाजिट्स  हैं  या  लोगों  का  रुपया  सेफ  है  या  यह  तो  बताना

 श्री  दनादन  पुजारी  :  जैसा  कि  मैं  पहले  ही  कह  चुका  g  यह  मामला  न्यायालय  में

 रानी  है  ।  इस  पर  सरकार  विचार  कर  रही है  और  हम  सही  समय  पर
 आवश्यक  कोय  वाही

 निश्चित  रूप  से  करेंगे  ।

 जेसा  कि  मैं  पहले  ही  बता  चुका  g  पश्चिम  बंगाल  सरकार  इस  पर  कार्यवाही  कर  रही

 है  दुर्भाग्य  से  उस  पर  स्थगन  भादेश  दे  दिए  गये  हैं  ।

 था मेरे  विचार  से  सभी  मुद्दों  को  न  समेट  न ेप  र  माननीय
 सदस्यगण  मुझे  क्षमा  कर  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  आपने  चक मुद्  स्पष्ट  कर  दिए  हैं  ।
 इस  और  से  कोई  मांग  नहीं  को

 जा  रही है  ।
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 श्री  जनादेश  पुजारी  :  मेरा  सभा  से  ag  निवेदन  है  कि  हम  इंस  विधेयक  को  पर  रखकर

 देखे  कि  क्या  यह  सुचारू  रूप  से  चलता  भी  है  ।  हमें  शीघ्रता  से  कोई  निकल  नहीं  निकालना

 चाहिये  ।  हमें  यह  अनुमान  लगाकर  नहीं  बेठ  जाना  चाहिए  i  कि  यह  काम  नहीं  करेगा  ।  सरकार

 का  इरादा  तो  यह  देखने  का  है  यह  सुचारू  ढंग  से  चले  ।

 अपने  अनुभव  के  आधार  पर  यदि  हम  देखेंगे  कि  यह  कारगर  साबित  नहीं  हो  रहा  है  तो

 हम  इसमें  संशोधन  भी  कर  सकते  हैं  ।  हमें  ae  से  काम  लेना  चाहिए  ।  हमें  यह  देखना  है  कि  पह

 किस  प्रकार  कार्य  करता  है  क्योंकि  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  कहा  है  इसकी  भावना  gw

 gt

 मैं  माननीय  सदस्यों  उनके  मूल्यवान  सुझावों  के  लिए  को  हार्दिक  धन्यवाद  देता  gi  मुझे

 ara है  कि  वे  अपने  संशोधनों  के  लिए  आग्रह  नहीं  करेंगें  और  मेर  संशोधनों  सहित  इसे  पास  करने

 की  मुझे  अनुमति  देंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 faz  फण्ड  को  विनियमन  और  उससे  संबन्धित  विषयों  का  उपबन्ध  करने

 बाले  विधेयक  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिबंधित  रूप  विचार  किया  जाये

 जो  सदस्य  पक्ष  में  हों  कृपया  वे  ‘at’

 कई  माननीय  aver  :  गह

 झष्यक्ष  महोदय  :  जो  सस्य  इसके  पक्ष  में  नदीं  है  रुपया  वे  न  कहें  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य  :

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  विचार  से  निर्णय  हां  वालों के  पक्ष
 में  हुआ  हैं  +

 थी
 कुमार

 vivre  निर्णय  बालों  के  पक्ष  में  हुआ  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 दीर्घाएं

 खाली  कर  दी  जायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दीर्घाएं  खाली  हो  गई  हैं  ।

 प्रश्न  यह  हैं

 चिट  फंड  के  विरति  और  उससे  संबंधित  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वालें

 विधेयक  पर  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  रूप  विचार  किया  जाये  पी
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 प्रस्ताव  स्वीकृत  gar

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  खण्ड  घार  विचार  आरम्भ

 ary 2

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संशोधन  संख्या  35  ।

 छी  सोमनाथ  चटर्जी--उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 मैं  खण्ड  ?  तथा  3  को  एक  साथ  रख  गा  ।

 प्रश्न  यह  है  ;

 खड़  2  और  3  विधेयक  का  भग  बनें  ?

 प्रस्ताव  स्रोत  हु  मा  ।

 खण्ड  2  झोर  3  विधेयक  में  जोड़  दिए

 खण्ड
 4

 eft  निर्देश  पूजारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  कि  :

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  10  और

 *किया  गया  हैਂ  के  पश्चात

 शर  ऐसे  किसी  अपराध  के  लिए  कारावास से  दंडादिष्ट  किया  गया  है  अन्त:ह्थापित

 किया  जाये  ।  (3)

 श्री  भीकू  राम  मैं  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  है  ।

 थी  बापू साहेब  परूलेकर  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 पृष्ठ  9  से  11  का  लोप  किया  जाये

 पृष्ठ  15  के  पश्चात  निम्नलिखित  अन्त:स्वापत  किया  जाए+  (23)

 ग्बव्रन्तु  ऐसा  कोई  व्य  क्तिक्रम/उल्लघन  पूष  मंजूरी  के  वास्तव  में  दिये  जाने  से  शव

 परिशोधित  कर  दिया  नाता  तों  तो  व्यक्तरिक्रग/उल्लंघन  are  कर  दिया  जायेगा  ।  (24)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  सोमनाथ  weal  उपस्थित  नहीं  हैं  ।

 थी  एव०  डेनिस  :  मैं  अपना  aeiaa  करतूत  नहीं  कर  रहा  हू

 wad  wet:  oe  मैं  खंड  4  पर  श्री  जना दंग  qa  दारा  प्रस्तुत
 किये  गए  संशोधन

 संख्या  3  को  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखता हू  ।
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 प्रश्न यह  है  ;

 पृष्ठ  4,  पंक्ति  10  गौर  11  --

 गया  के  पश्चात

 ऐसे  किसी  अपराध  के  लिए  कार बात  से  दंडादिष्ट  हैਂ  भन्त:स्थापित

 किया  जाये  1

 प्रस्ताव  वो  क्त  चा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  बापू  साहिब  परुलेकर  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गये  संदिघ्ध  संख्या

 23  गौर  24  को  सभा  में  मत  दान  के  लि  रखता  हु  ।

 संशोधन  प्रस्तुत  किए  गए  तथा  झस्वीक्‌त  हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  4,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अ  ग  बनें

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुसना  |

 खण्ड  4,  संशोधित  रूप  विधेयक  से  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड
 5  भोर  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए

 खण्ड 7

 दि श्री  warda  पुकारो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हू

 पृष्ठ  6,  पंक्ति

 गया  के  पश्चात

 ऐसे  किसी  अपराध  के  लिए  कारावास  से  दंडादिष्ट  किया  गया  है
 पीडी

 ara ceaifaa

 किए  जायें  ।
 (24)

 थी  बापू  साहिब  परले कर  मै
 प्रस्ताव

 करता  ह

 पृष्ठ  16  से  18  का  लोप  किया  जाये  ।  (25)

 पृष्ठ  22  के  पश्चात  निम्नलिखित  अन्त:स्थापित  किया  जाये

 यह  भीर  कि  यदि  ऐसा  कोई  व्यक्ति क्रम  चिट  सम्बन्धी  क्रिया  के

 करण
 से  पुत्र  परिशोधित कर  दिया  जाता  तो  उल्लंघन माफ  कर  दिया  जायेगा  ।”(26)
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भव  मैं  श्री  बापू  साहिब  पालेकर  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  संशोधन

 सख्या  25  और  26  सभा  में  मतदान
 के  लिए  रखता  हुं  ।

 संशोधन  संख्या  25  कौर  26  सभा  में
 मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  प्रस्वीकृत  हुए  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  जनार्दन  पुजारी  द्वारा  प्रस्तुत  किए गए
 खण्ड  7  के  संशोधन

 संख्या  4  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हू  :

 प्रशन  यह  है  ;

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  18--

 ans.
 गया  के  पश्चात

 कौर  ऐसे  किवी  अपराध  के  लिए  कारावास  से  दंडादिष्ट  किया  गया  हैਂ  भम्त:स्थापित

 किया  जाए  ।  (4)

 प्रस्ताव  स्वी कुल  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रथम  यह  हैं  :  खण्ड  7,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अमंग

 प्रस्ताव  स्वीकुंत  ह्  ।

 खण्ड  7,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 खण्ड  8  से
 12  विधेयक

 में  जोड़  दिए गए
 ।

 खण्ड  13

 थो  बापू  साहिब  पालेकर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हुं  ।

 पृष्ठ  पंक्ति  7--

 कम  का  लोप  किया  जाए  ।  (27)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  थ्री  पालेकर  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  संशोधन  संख्या  27  कौ  संभा

 के  मतदान  के  रखता हुं  ।

 संशोधन  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  गया  कौर
 इस्वी  कूत  gat  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  यह  है  ।

 खण्ड  13  विधेयक  को  अग  बने

 359



 चिट  फाई  बिधेंप्रक  19  1982

 क  प्रस्ताव  स्वीकृत  gar

 खण्ड  13  विधेयक  में  रोड  दि  या  गया  ।

 चण्ड  [4  भोर  15  विधेयक  में  जोड  दिए  गए  ।

 ae  16

 भी
 बापू  साहिब  परुलेकर

 :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ;

 पृष्ठ  9,  पंक्ति  10,--

 भों  के  स्थान  पर

 *'  साक्षियोंਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाए  |  (28)

 उपाध्यक्ष  महोदय  ag  मैं  श्री  बापू  साहब  Teast  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  संशोधन

 संख्या  28  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूँ  ;

 संशोधन  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  श्राविका  झा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ।  अब  मैं  इस  खण्ड  को  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  16  विधेयक  का  अग  बनें
 श

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 खण्ड  16  विधेयक  में  लोड  दिया  गया

 चण्ड  17

 शी  बापू  साहिब  परुलेकर  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  9,  पंक्ति

 मौके के  स्थान  पर

 प्रतिस्थापित  किया  जाए  (29)

 उपाध्यक्ष  महोदय  ४  अब  मैं  श्री  बापू  साहिब  पालेकर  द्वारा  प्रस्तुत  किए  ग्रह  संशोधन  संख्या

 29  कों  सभा  में  मतदान के  लिए  रखता  हू  ।

 संशोधन  संख्या  29  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  प्रस्वीकृत  gat  |
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 ग्  )

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  अब  मैं  इस  खण्ड  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हु  ;

 यह

 खण्ड  17  विधेयक  का  अ  ग  बनें  15.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  |

 खंड  17  विधेयक  में  जोड  विया  गया  ॥

 खण्ड  18  धौर  19  विधेयक में  जोड  दिए

 खंड  20

 थी  बापू  साहिब  मैं  प्रस्ताव  करता  हु

 पृष्ठ  10,  पंक्ति  16  और

 *'घारा  4  के  अधीन  पुर्व  मंजूरी  के  लिए  आवेदन  करनेਂ  के  स्थान  पर

 7  के  अधीन  चिट  करार  फाइल  करनेਂ  प्रतिस्थापित  किया  जाय  ।  (30)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  बापू  साहिब  पालेकर  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  संशोधन

 संख्या  30  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हू  ।

 संशोधन
 सभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  शा स्वीकृत  हुआ  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  !  अब  मैं  खण्ड  20  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हू

 प्रशन  यह  है  :

 खण्ड  20  विधेयक  का  भग

 |
 द प्रस्ताव  स्वीकृत  प्रा

 खंड  20  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।

 खंड  21  विधेयक  से  जोड़  दिया  ध्या

 2005  22

 थी  बापू  साहिब  परुलेकर  :  मैं  qtata  करता  हूं  ;

 पृष्ठ  12,  पंक्ति

 कोਂ  के  पश्चात

 अन्तिमਂ  अन्तः स्थापित  किया  जाए  ।
 (31)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  बापू  साहिब  पालेकर  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  संशोधन
 deat  31  को

 सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता हूं  ।
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 संशोधन  संख्या  31  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  गया  तथा  nedtea  झा

 उपाध्यक्ष  ४ब  मैं  eos  22  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  22  विधेयक  का  अ  ग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 लंड  22  विधेयक  में  जोड़  दिया

 खंड  23  से  29  विधायक  में  नोड  दिया  nar

 सड  30

 श्री  रोना  प्रसाद  वर्मा  :  मैं  अस्तिव  करता  हूं  :

 पंक्ति  3  के  पश्चात  निम्नलिखित  अ्तःररथा पित  किया

 जब  गेर  इनामी  अभिदाता  अपनी  जमा  रकम  की  वापसी  के  लिए  दावा  करें

 तो  उन्हें  वह  रकम  लौटाए  जाने  की  गारन्टी  दी  जाएगी सोर  उस  जमा  रकम  से  5

 प्रतिशत  से  अधिक  कीं  कटौती  नहीं  की
 जाएगी

 1.0  (47)

 उपाध्क्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  रौतलाल  प्रसाद  वर्मा  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  संशोधन  संख्या

 47  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  47  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  झस्वीकुत  झा  ।

 खंड  30  से  73

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  खण्ड  30  से  73  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 प्रश्न यह

 खण्ड  29  से  73  विधेयक  का  ठग  बनें  1.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खंड 30  से  73  विधेय  क
 में  जोड़  दिये  गये

 ।

 ड  74  तथा  75

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  भर  मैं  खण्ड  74  भर  75  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।
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 प्रश्न  यह  है  :

 खड़  74  att  75  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हा  ।

 खंड  74  तथा  75  विधेयक  में  जोड  दिये  गये

 ae  76.0

 थो  बापू  साहिब  परुलेकर  :  महोदय  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 पृष्ठ  2४,  पंक्ति

 92”  के  स्थान  पर

 *'घारा  2)  की  उपधाराओं  (3),  (4)  (5)  ate  (6),  घाराਂ  अन्तः स्थापित  किया

 (32)

 पृष्ठ  28,

 पंक्ति  27  के  पश्चात  निम्नलिखित  अन्तः स्थापित  किया  जाए--

 जो  धारा  22  की  उपधारा  (1)  भर  (2)  के  अधीन  अपेक्षाओं  का

 पालन  करने  में  असफल  रहेगा  या  उल्लंघन  करेगा  ;  या ह  (33)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्री  बापू  साहिब  पब नेकर  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  संशोधन

 संख्या  32  तथा  3)  को  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन  संख्या  32  पौर  33  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखे  गए  तथा  धरंवीकृत  हुए  ।

 श्री  सतीश  अग्रवाल  :  महोदय  अब  साढ़े  पांच  बज  चुके
 हैं  ।  अब  हम  arg  घटे

 की  चर्चा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  पहले  हम  इसे  समाप्त  कर  लें  फिर  राधे  घंटे  की  चर्चा  करेगे  ।  यह

 निवेदन  संसदीय  काय  मन्त्री  ने  किया  है  ।

 संसदीय  कार्य  तथा  निर्माण  शोर  डावोस  मन्त्री  भीष्म  fag  :  मैं  निवेदन

 कर  चुका  हूं  कि  इस  विधेयक  को  पूरा  करके  ard  घंटे  की  चर्चा  की  जाए ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संसदीय  कायें  मन्त्री  ने  निवेदन  किया  है  ।

 थ्रो  बापू  साहिब  पालेकर  :  हमें  नियमों  के  अनुसार  चलना  चाहिए  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उन्होंने  ag  निवेदन  क्रिया  है  और  सभा  a  भावना  भी  यहीं

 प्रश्न  यह  है  :

 खंड  76  विधेयक  का  अग  बनें

 प्रस्ताव  tal
 कुल  हुआ  |

 लड़  76  विधेयक  जोड  विया  गया

 खंड  77

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  28,  शक्ति  36  भर  37

 अधिनियम  के  अधीन  किसी  अपराध  के  लिए  दोषसिद्ध  व्यक्ति  को  इस

 यम  के  अधीन  किसी  अपराध  के  लिए  ga:  दोषसिद्ध  किया  जाता  के  स्थान  पर

 76  की  उपधारा  (1)  या  उपधारा  (3)  के  अधीन  किसी  अपराध  के  लिए  सिद्धदोष  व्यक्त

 उक्त  अपनाएं  में  से  किसी  के  अधीन  किसी  अपराध  के  लिए  सिद्धदोष  किया  जाता  है

 किया  जाये  ह  (5)

 श्री  जनादेश  पारे

 शी  बापू  साहिब  मैं  प्रस्ताव  करता  हू  ।

 पृष्ठ  28,  पंक्ति  36

 के  पश्चात

 घारा  76  की  उपधारा  (1)  ate  (3)”  अन्तः स्थापित  किया  जाएँ
 ॥

 (34)

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  श्री  बापूंसाहिब  carne  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  संशोधन

 संख्या  34  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखता  हूं  ।

 संशोधन  सभा  में  मतदान  के  लिए  फिर  स्वीकृत  gar  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  WIT  :

 खंड  77  संबोधित  रूप  विधेयक  को  भग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  न

 खंड  77,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  विधा  nats

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  खंड  78  से  84  में  कोई  संशोधन  करने  सूचना  नहीं  दी  गई  हैँ

 प्रश्न  यह  हैं  ।
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 4  कि  as  78.0  से  83  विधेयक  का  qn  बने  की

 प्रस्ताव  स्वागत  ह |

 खंड  78  मे  84  विधेयक  जोड़  दिए  गए  ।

 खंड  85  दिलैक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  86

 wil  के०  go  राजन  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 पृष्ठ  30  खण्ड  89  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  प्रतिस्थापित  किया  जाए

 “36  इस  अधिनियम  में
 अन्तर्विष्ट

 कोई  भी  बात  ae

 किसी  राज्य  सरकार  ar  उसकी  और  a  feat  अधिकारी  अथवा

 प्राधिकारी  5

 किसी  राज्य  सरकार  के  पूर्ण  car facalta  किसी  ऐसे  mt

 किसी  चिट  या  करार जनित  चिट  के  संचालन  से  भिन्न  कोई  कारबार  नहीं  करती

 बेक़रारी  विनियमन  1949  की  धारा  5  के  खण्ड  (7)  में

 थथापरिभाषित  किसी  बैंककारी  कम्पनी  या  उस  अधिनियम  की  धारा  51.0  के

 ae  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  अधिसूचित  ली  बैंककारी  भारतीय  स्टेट

 बेक  या  भारतीय  स्टेट  बेक  1959  की  धारा  3  के

 अधीन  गठित  किसी  बक  या  बेक़रारी  कम्पनी  का  अधिग्रहण

 और  1976  कि  धारा  3.  के  अधीन  गठित  तापमान  किसी

 नये  बेक  या  प्रादेशिक  ग्रामीण  बक  1976  की  धारा  के  अधीन  स्थापित

 1  ् किसी  प्रादेशिक  प्राचीन  बेक  या  feat  बैंक  अधिनियम  1934  की  धारा  |  के

 खण्ड  में  यधापरिभाषित  किसी  सहकारी  बैक  ;  art

 भारतीय  रिजेंट  बक  के  परामर्श  से  राज्य  सरकार  द्वारा  इस  निमित

 किसी  पण  या  शेक्षणिक  संस्था  द्वारा  संपरिवतित  किसी  चिट  था  करार जनित  चिट

 को  लागू  नहीं  होगी  1”  (48]

 के  लिए  सभा  में  रखता  हु  ।

 365



 चिट  फण्ड
 सीधे  यक

 19  1982

 ठी ०  कार  दा मरना ]

 सोहन  सभा  में  मतदान  के  लिए  रखा  गया  धौर  प्रस् वो कत  gar  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  हैं  :

 खण्ड  ४६  विधेयक  को  अग  बनते  ही

 प्रस्ताव  स्वागत  हुजरा  |

 खड़  86  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खंड  87  सनौर  88  विधेयक  में  जोड़  दिए  गए  ।

 नया  खंड  88  क

 Bq euay4y  मद् दो बय  :  श्री  alo  भार०  रामन्ना  ने  एक  नया  खण्ड  88  क  जोड़ने  के  लिए

 विधेयक  में  संशोधन  करन  की  सूचना  दी  है  क्या  वहू  उसे  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  alo  ate  रामन्ना  :  मैं  केवल  प्रस्ताव  ही  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा

 बल्कि  मैं  इसके  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  g  क्योंकि  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  संशोधन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्री  महोदय  अपके  राज्य  से  है  ।  भव  झप  अपना  afar

 प्रयास  कर  रहे  हैं  ।

 का श्री  दी०  कार  झाम  मैं  Sta  करता  हूं  ।

 पुष्ट  30

 सं प्रव् तकों  को  दायित्व  |

 88  अधिनियम  में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  केन्द्रीय  सरकार  यां

 सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  अधिनियम  के  प्रारम्भ  होने  के  ga  विजय  मान  विट

 अण्डों  के  ऐसे  मामलों  पर  पुनर्विचार  करने  की  शक्ति  जहां  कि  चिट  से

 सम्बन्धित  उत  सं प्रवर्तकों  अन्य  व्यक्तियों  जिन्होंने  कपट पू बेक  या  उपेक्षा  के

 कारण  चिट  फण्ड  दुरुपयोग  का  दुविनिधोग  फिया  हे  बर  अभिनेताओं  को  हानि

 पहुंचाई  है  ।

 चिट  बराबर  को  हुई  हानि  को  यूरा  करने  के  लिए  व्यक्तिगत  रुप  से  दायी

 और  वसूल  किया  गया  धन  तथा  उपलब्ध  निधियां  अभिदाताओं  में

 वितरित  की  जायेंगी  ।”  (49)
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 ign  भ  oe

 शो  to  कार  शमिता  :  मैं  जो  संशोधन  पेश  कर  रहा  हूं  वह  बहुत  महत्वपूर्ण  संशोधन  है  ।

 यदि  संशोधन  पढ़ा  नए  और  आपका  ध्यान  आकर्षित  किया  जाए  तो  इस  महत्ता  को

 समझना  आसान  होगा  ।  इसमें  कहां  गया  है ं।

 इस  अधिनियम  में  किसी  बात  के  होते  हुए  भी  केन्द्रीय  सरकार  या  सम्बन्धित  राज्य

 सरकार  को  इस  अधिनियम  के  प्रारम्भ  होने  के  पूर्वे  विद्यमान  चिट  फण्डों  के  ऐसे  मामलों  पर

 पुनर्विचार  करने  कि  शक्ति  जहां  कि  चिट  से  सम्बन्धित  उन  सं प्रवर्तकों  या  अन्य

 व्यक्तियों  को  जिन्होंने  कपटपूर्वंक  या  उपेक्षा  के  कारण  चिट  फण्ड  का  दुरुपयोग

 दु विनियोग  किया  हैं  और  अभिदाताओं  को  हानि  पहुं चाई  है  ।

 चिट  कारवार  की  हुई  हानि  को  करने  के  लिए  व्यक्तिगत  रूप  से  दायी  बनाया

 कौर  वसूल  किया  गया  धन  तथा  उपलब्ध  निधियां  अभिदाताओं  में  वितरित  की

 जायेगी  (49)

 प्रवर  समिति  का  सदस्य  होने  के  नाते  मुझे  संशोधन  का  नोटिस  देना  अथवा

 भाषण  देने  का  अवसर  नहीं  लेना  चाहिए  था  ।  लेकिन  मैंने  देखो  कि  एक  बहुत  ही  महत्व  बात

 छोड़  दी
 गई  है  कौर  इसलिए  मैंने  यह  संशोधन  प्रस्तुत  करना  atfeeara  समस्या  और  इस  कारण  से

 इस  पर  दबाव  डाला  कि  हजारों  लोगों  का  पैसा  दूब  गया  है  ।  समिति  ने

 बंगलौर  कौर  तमिलनाडु  का  दौरा  किया  ।  हम  जहां  कहीं  भी  हमने  देखा  कि  इसके  लिए  बहुत

 ही  जोरदार  तर्क  दिए  गए  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  न  कछ  किया  ही  जाना  चाहिए  ।  बहुत  से

 परिवारों  का  बहुत  सा  धन  डूब  गया  है  ।  उदाहरण  के  सुशेन  बिट  फंड  ने  8  करोड़  रुपए

 की  का  दुरुपयोग  तथा  गन  किया  तथा  हज़ारों  परिवार  को  विपत्ति  में  डाल  दिया  ।  ये  लोग

 जिन्होंने  छल  धोखा  और  लोगों  के  पैसों  का  गवन  किया  उन्हें  साफ  बचकर  नहीं  निकलने

 दिया  जाना  चाहिए  ।

 इस  सम्बन्ध  समिति  का  निर्देशन  हमारे  माननीय  मन्त्री  थ्री  बवेंकटरामण  कर  रहे  =

 तथा  हमारे  अध्यक्ष  ने  समिति  को  कई  सुविधाए  भी  प्रदान  की  बहुत  से  wet  पूछे  गए
 जैस-क्या  चिट  फंडों  को  चालू  रखे  जाने  की  भित्ति  दी  जानी  चाहिए  अथवा  उन  पर  पूर्णतः
 पाबंदी  लगा  दौ  जानी  चाहिए  ;  क्या  वाणिज्यिक  बैंकों  और  शिष्यों .  को  ऐसा  कार्य
 व्यापार  चलाना  चाहिए  या  नहीं  अथवा  क्या  व्यक्तिगत  रूप  से  संप्रव्तेंक  बनने  की  अनुमति  देना
 उचित  इसमें  कितनी  ५  जी  लगायी  जा  सकती  है  तथा  कितनी  किश्तों  की  अदालतों  करनी

 पड़ती  है  ।  अधिकतम  कितने  बट  अनुमति  दो  जाती  है  आदि  इन  सभी  प्रश्नों  पर  पुरी
 चर्चा  की  भई  ओर  तब  ही  facia  लिए  गए  ।  क्षत्र  विधेयक  में  जो  एकमात्र  बात  छाड़  दी  गई  वह

 2 यह  कि  उन  act  लोगों  को  जो  लोगों  का  धन  हड़प  लेते  हैं  और  उसका  दुऋपयोग  करते  क  उन्हें

 छोड़
 दिया

 जाता  है  और  बजकर  निकल  जाने  दिया  जाता  जितने  लोगों  ने  भी  समिति  के

 367



 चिट
 फण्ड  विधेयक

 a
 19  1987

 [st  dite  कार  दा मल ताह

 समक्ष  aeT  दिया  उन्हें  समिति  द्वारा  आश्वासन  दिया  गया  कि  सम  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  न  कुछ

 करेंगे  और  देखेंगे  कि  उनसे  हितों  की  रक्षा  हो  ।  यह  सब  करने  के  बाद  जो  लोग  यह  अमित

 अपराध  करो  हैं  और  नोटों  का  मैम  हुए  लेते  हैं  उन्हें  छोड़  दिया  जाता  है  तो  यह  उन  लोगों  के

 के  साथ  जिन्होंने  चिट  फंड  में  पैसा  लगाया  हुआ  है  ।  साथ  मैं  उसको  बता  देना  चाहता  हूं  कि  इन

 क  पक्षियों  ने  शैंपेन  धन  का  निवेश  किया  है  ओर  भारी  संपत्ति  खरीद  ली  है  ।  जिन  व्यक्तियों

 ने  लोगों  के  साथ  इतना  बड़ा  अनपाय  किया है  उन्हें  ऐसे  ही  छोड़  देना  ठीक  उचित  नहीं  :  मूझे

 खुशी  कछ  कानून  बनाए  गए  हैं  और  अगर  कुछ  कमियां  रह  गयी  हैं  तो  उन  में  बाद  में

 परिवर्तन  कर  सकते हैं  ।  लेकिन  इस  समय मैं  माननीय  सदस्यों से  अनुरोध  करता  हूं  बर  आपके

 माध्यम  से  मंत्री  महोदय  कौर  सदस्यों  से  निवेदन  करता  हू  कि  वे  देखें  कि  मेरा  संशोधन  जो

 उचित  एवं  आवश्यक  है  उसका  समर्थन  करके  उसे  स्वीकार  किया  जाए  तथा  इसे  विधेयक  का  अग

 माना  जाए  ।

 थी  जनादेश  पुजारी  :  मैं  माननीय  सदस्य  के  मत  सहमत  हूं  ।  दुर्भाग्य  से  या

 सौभाग्य  से  उन्हें  इन  सब  पहलुओं  पर  ध्यान  देने  का  अवसर  प्राप्त  हुए  ।  वह  प्रवर  समिति  के

 एक  सदस्य  हैं  ।  केवल  इतना  gi  प्रबल  समिति  तथा  सरकार  ने  भी  दस  पहलू  पर  विचार

 किया  ।  अपने  सदस्य से  निवेदन  करता  हू  कि  इस  के  लिए  दबाव  न

 डालें  ।

 जहां  तक  पहले  कुछ  चिट  कम्पनियों  ने  जो  अनियमितताएं  उस  पर  कार्यवाही  की  गई  ।

 डा०
 सुब्रह्मण्यम

 स्वा सो  :  सुदर्शन  चिट  फंड  का
 क्या

 हगा

 भी  जनादेश  पुजारी  :  वह  मामला  उच्च  न्यायालय  में  लंबित  पड़ा  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  कृपया  अलग  से  नोटिस  दीजिए  ।  आप  केवल  श्री  पन्ना  के  प्रश्न  को

 उत्तर  दीजिए  ।

 थी  दनादन  पूजारी  :  यह  मामला
 नियासीन  है  ।

 मैं  विनम्रता  gan  अनुरोध  करता  चूंकि  यहं  संशोधन  मुझे  स्वीकार  नहीं  है  ।  वह

 अपना  संशोधन  attra  ले  लें  ।

 उपाध्यक्ष
 महोदय

 :  प्रश्न  यह  है  कि  :

 पंक्ति  32  के  पश्चात्‌  निम्नलिखित  अन्त:स्थापित  किया  जाये

 का  वैयक्तिक  दायित्व  |  |  इस  में  किसी  बात  के  होते

 हुए  भी  केन्द्रीय  सरकार  या  सम्बन्धित  राज्य  सरकार  को  इस  अधिनियम  के  प्रारम्भ

 होने  के  पव
 विद्यमान

 चिट  फंडों  के  ऐसे  मामलों  पर पुन विवार  करने  की  शक्ति
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 जवाद  (1904  =

 जिंदा  कि  चिट  से  —  उन  संप्रवतेकों  या  अन्य  व्यक्तियों  जिन्होंने  कपट

 युवक  या  उपेक्षा  के  कारण  चिट  फंड  का  दुरुपयोग  था  दुविनियोग  किया  है  और

 भठियाता भों
 को  हानि  पहुचाई  चिट  कारबार  को  हुई  हानि  को  पूरा  करने  के

 लिए  व्यक्तिगत  रूप  से  दायी  बनाया  जायेगा  कौर  वसूल  किया  गया  wa  तथा

 उपलब्ध  निधियां  अभिनेताओं  में  वितरित  की  जायेंगी  ।”:  (49)

 लोक  सभा  में  सत  विभाजन  हुमा  ।

 मत  विभाजन  संख्या  10

 पक्ष में

 श्री  सती श

 aq,  श्री  चित्त

 भीम  श्री

 प्रो०  मधु

 दिगम्बर  fag,  श्री

 श्री  सुधीर

 हन्नान  श्री

 श्री  एन०  Fo

 श्री  कमला  मिश्र

 निहाल  fag,  श्री

 डा०  वसंत  कुमार

 श्री  बाबू  राव

 श्री  बापू  साहिब

 श्री  रतन  fag

 श्री  अजीत  कुमार

 श्री  टी  ०  भार०

 श्री  जून  क े०

 डा०  ब्रह्मा  प्रम

 श्री  पीयूष

 श्री  रवीन्द्र

 aat,  श्री  रीत  लाल  प्रसाद

 wag  शी
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 विपक्ष  में

 श्री  काजी  जलील

 अर  श्री  जेवियर

 श्री  भागवत  झा

 श्री  गुलाम  नवी

 बालेश्वर  श्री

 श्री  जी०  एम ०

 बन्सी  श्री

 श्री  मनोरंजन

 भगत  श्री  बी०  आर०

 भीखा भाई  श्री

 डा०  कृपा सिन्धु

 श्री  भार०  भार०

 चन्द्र  शी

 श्री  चन्दूलाल

 श्री  elo  वी ०

 चरण  fag,  श्री

 चरणजीत  fag  श्री

 श्री  सोमनाथ

 श्रीमती  विद्या

 aft  asia  fag

 दल बरी  fag,  श्री

 श्री  सोमजी  भाई

 श्री  एन०

 श्री  बी०  वी ०

 दिग्विजय  fag,  श्री

 श्री  गिरधारी  लाल

 श्री  रामनाथ

 ईरा  श्री

 श्री  भार»  पी  ०

 श्री  राजीव
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 गुफरान  श्री

 श्री  गिरिधर

 श्री  दौलत  fag  जी

 श्री  भीकू  राम

 Ceara
 ay  agra  सिंह

 श्री  वृद्धि  चन्द्र

 श्री  चिन्तामणि

 श्री  जगन्नाथ

 श्री  गंगा घर  एस०

 कुसुम  कृष्ण  ty

 श्री  क े०

 श्री  नरसिंह

 श्री  लक्ष्मण

 मल्लिका जु
 न  श्री

 मल्लु  श्री  अनन्त  राम

 जी  sot  कान्त

 श्री  share.

 श्री  जी०  देवराज

 श्री  पी  ०

 श्री  केदार

 श्री  कृष्णचन्द्र

 श्री  चि  न्तामणि

 प्रा  ०  नारायण  चन्द

 श्री  शान्तु भाई

 थी  To  टी ०

 बालासाहिब  fad
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 qifea,  of  erratrars?

 श्री  शिवराज  वी ०

 श्री  उत्तमराव

 श्रीमती  जयन्ती

 पट्टा भि रामा  श्री  एस०  बी०  पी०

 श्री  बिरदा  राम

 प्री  Tae

 पुष्पा  देवी  कुमारी

 राममूर्ति  के०

 श्रीमती  संयोगिता

 प्रो०  एन०  जी०

 श  शी  एम०  नागेश्वर

 श्री  एम०  एस०  संजीवी

 श्री  उत्तम

 ा  poe  ere नन्वा  भोला

 ग्न  इरादा

 श्री  चन  ह. ह है है

 वि  ने
 च्  नट न aaa  Fag,  The

 श्री  टी०  एम

 श्री  एस०  ए०  दौरान

 श्री  aaa

 श्री  चन्द्रपाल

 श्री  काली  चरण

 श्री  नन्द  किशोर

 श्री  नवल  किशोर

 श्री  हरिकुष्म
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 श्री  एस०  ate

 fag,  डा०  dle  एन ०

 fag,  श्री  क े०  पी ०

 श्री  आर०  Vo

 श्री  कृष्ण  दत्त

 सुन्दर  श्री

 तारिक  eff

 तैयब
 अन  ptt

 प्रो०  के ०  क े०

 ory  श्री  भाई  साहिब

 गोन श्री श्री  पी
 ०

 के
 ०

 श्री  चन्द्रभान  मणि

 श्री  मघ  सूदन

 श्री  आर ०

 बेंकट  श्री  पी०

 श्री  दीनबन्धु

 श्री  गिर घारो  लाल

 श्री  राम  fax

 डा०  गौतम

 उपाध्यक्ष  महोरी  :  शुद्धि  के  अध्याधीन  मत  विभाजन  का  परिणाम  *  इस  प्रकार  है  :

 पक्ष

 विपक्ष  5.94

 agua  विपक्ष  में  है  ।  बहुमत  विपक्ष  में  है  ।  प्रस्ताव  अस्वीकार  किया  जाता है  ।

 श्रीमान्  ध्रस्वोकत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शल्  89  कौर  90  का  कोई  संशोधन  नहीं  है  ।  मैं  उन्हें  मतदान  के  लिए

 सभा  में  रखता  हूँ  ।

 worn?  ये  ary
 कलिहारी ल  खित  सद्य मत  ॥ सा  विपक्ष  में  मतदान  किया  ‘aa  श्री  पी०  ate  नरसिंह

 रामायण  To  सेनापति  गोंडल  ।
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 प्रश्न  यह

 कि  खंड  89  भर  90  विधेयक  का  अग  बने  ।'

 प्रस्ताव  स्वागत  ्र

 लंड  89  site  90  विधायक  में  जोड  दिए  गए

 अनुसूची  विधेयक  में  जोड  वी  गई

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सरकारी  संशोधन  है  ।

 संशोधन  किया  गया  :

 ‘TSS  1.0  पंक्ति  5

 "[0981'”  के  स्थान  पर

 “1982”  प्रतिस्थापित  किया  जाए  (  2)

 उपाध्यक्ष  सहो दय  :  प्रशन  पह  है  :

 खंड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने

 ताव  स्वीकृत  झा

 खंड  1,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड  दिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  अधिनियम  सूत्र  लेते हैं  ।  सरकार  को  तरफ  से  एक  संशोधन

 है  |

 संशोधन  किया  गया  ‘ ‘TS  1,  पंक्ति  1

 के  स्थान  पर

 प्रतिस्थापित  किया  जाए  ।  (1)

 जनादेश

 उपाध्यक्ष  Alea  :  प्रश्न  यह  हू  :

 अधिनियम  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  अग  बने  ड्
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 प्रस्ताव  सबूत  ।

 ध्रधिनियम  सुत्र  संशोधित  रुप  में  जोड  दिया  गया  ।

 विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  site  दिया  गया  |

 श्री  जलावन  पुजारी  :  मैं  प्रस्ताव  करता हुं
 :

 of  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाए  4.0

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया  जाए  ै

 प्रस्ताव  स्वागत  श्र

 eee

 श्रेणी  घंटे  की  चर्चा

 कपड़  की  सप्लाई  के  लिए  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  टेंडर

 waren  महोदय  :  अब  सभा  आधे  घंटे  वी  चर्चा  करेगी  शुरू  करेगी
 ।

 ait  कुष्ठ  चन्द्र  पांडे  :
 माननीय  उपाध्यक्ष  गत  9  जुलाई  को

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  23  का  स्पष्ट  उत्तर  नहीं  दिया  गया  इसलिए  मैं यह्  आधे  घण्टे  की  चर्चा .

 प्रारम्भ  कर  रहा

 माननीय  उपाध्यक्ष  8  1981  को  30  लाख  10  हजार  3  सौ  अलिफ  ग्रीन

 पोलिस़्टर  कपड़े  का  टेंडर  नम्बर  बी०  1  891811  डी०  जी०  argo  |  TAT  मंत्रालय  ने

 निकाला  था  ।  जिसमें  0  मिलों  ने  टेण्डर  भरा  जिसमें  ने  44.65  रुपए  का  टेण्डर  भरों

 परन्तु  आप  जानते हैं  कि  एन०  टी०  सी०  पब्लिक  west  टैपिंग  है  और  देश  की  नेता  श्रीमती

 इन्दिय  गांधी  जी  ने  जो  जनता  शासन  में  10  प्रतिशत  प्राइस  fasta  पब्लिक  सेवाएं  से  छीना

 गया  उसका  दुबारा  आदेश  किया  ।  आज  जो  व्तेमात  वाणिज्य  मन्त्री  उस  वक्‍त  वे  रक्षा  West

 थे  ।  उन्होंने  एन०  cto  सी०  को  नेगोसिएशन  के  लिए  बुलाया  भोर  49  रुपए  तथा  ड्यूटी  पर  मीटर

 के  हिसाब  से  एन०  टी०  सी०  को  कपड़ा  सप्लाई  करने  के  लिए  आदेश  एन०  टी ०  सी०  ने

 कपड़ा  सप्लाई  नहीं  परन्तु  एन०  elo  रक्षा  मंत्रालय  को  यह  नहीं  बताया  कि  मूल

 test  जो  कपड़े  की  सप्लाई  का  है  वह  किस दर  पर  पड़ा  था  ।

 मैं  तो  साफ  कहना  चाहता  हूं  कि  मन्त्री  जी  को  भी  Qo  cle  सी०  वे  अधिकारियों  द्वारा

 गुमराह  किया  गया है
 ।  मन्त्री  जी  को  भी  नहीं  गया  कि  जे  हटाकर  उसमें

 बि नी
 लिमि
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 टेड  ने  कितना  dar  कोट  किया  neat  जी  ने  बिना  सोचे-विचारे  र  क्षा  मर  खास्ता AUST |  ml  पत्र  लिखा
 हं  हद कि  मैं  कपड़े  की  सप्लाई  समय  पर  नहीं  कर  पा  रहा  च्चा  रण  मैं  fared  लिमिटेड  से  कपड़ा

 सप्लाई  करवाना  चाहता  हू  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  बजट  सेशन  1887-83  का  जो  बजट  पेश  ह ुआ  उस

 sass  यान  पर  भारी  छट  दी  गयी  और  उसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  जो  कपड़ा  रक्षा  मन्त्रालय

 को  चाहिए  था  वह  प्रति  मीटर  दो  रुपए  कम  हो  ।  जो  मूल  टेण्डर  बिन्नी  ने  डाला  था  44.65

 रुपए  का  वह  घटकर  42.65  रुपए  पर  आ  गया  ।  लेकिन  वाणिज्य  मन्त्री  महोदय  को  एन०  eo

 सी०  के  डायरेक्टर  मारक  टिंग  महोदय  ने  धोखे  में  गुमराह  fear  भोर  बताया  नहीं  तो

 रक्षा  मन्त्रालय  का  दो  करोड़  6  लाख  89  हजार  55  सपा  का  नुकसान  नहीं  होता  ।  उपाध्यक्ष

 एन०  टी०  सी ०  ने  बिना  सीचे-समझे  अपना  टेण्डर  जो  49  रुपए  का  मिला  उसको  बिस्नी

 टेड  मद्रास  को  48  रुपए  में  ट्रासफर  कर  दिया  ।  बिन्नी  लिमिटेड़  को  भार  दे  दिया  गया  ।

 मैं  मन्त्री  महोदय  से  जानना  चाहता गा  कि  weal  जी  ने  9  तारीख  को  प्रश्न  के  उत्तर  में  इस

 सदन  में  था  कि  बाम्बे  में  हड़ताल  इस  कारण  मैं  कपड़े  की  सप्लाई  नहीं  कर  रहा

 था  ।  रक्षा  मन्त्रालय  को  समय  पर  कपड़ा  देता  जरूरी  था  परन्तु  मन्त्री  जी  ने  नहीं  सोचा  कि

 एन०  do  सी ०  में  केवल  बम्बई  की  ही  मिलें  नहीं  है  ।  उसमें  112  मिलें  हैं  ।  डायरेक्टर  मार्क  टिंग
 ने  अपने  सब  सीड  रीज  को  तक  को  नहीं  बताया  जेसे  एन०  टी०  सी ०  (ao  पी०  के०

 एन०  टी०  सी०  पी०  एन०  टी०  सी ०  बी०  एवं  अन्य  इकाइयों

 को  भी  नहीं  बताया  कि  टम  कपड़े  की  सप्लाई  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  और  मन्त्री  जी  से  लिखवा  दिया
 कि  रक्षा  मन्त्रालय  को  हम  48  रुपए  में  काड़ा  सप्लाई  करते  मन्त्री  जी  ने  9  तारीख  को  कहा

 कि  क्योंकि  बिन्नी  में  सरकार  का  पेप्सी  लगा  हुआ  है  ।

 पब्लिक  बेकिंग  इन्टीट्यूशांज  का  पेसा  लग  हुआ  है  ।  परन्तु  बिन्नी  लिमिटेड  न  तो  पब्लिक

 अन्डरटेकि  हैं  और  न  ही  एन०  सी०  द्वारा०  मैंने  है  ।  पब्लिक  बैंकिंग  इंस्टीट्यूशन  से  इसका

 Gar  मिलता  है  ।  अप  अच्छी  तरह  से  जानते  हैं  कि  देश  की  बड़ी  से  बड़ी  मिलों  में  बैंकों  का  पैसा

 लगाਂ  होता  बेक  उनको  पै  पा  देते  पब्लिक  दें  किंग  इंस्टीट्यूशंज  उनको  पेसा  देती  है  परन्तु

 कार  का  नहीं  होता  ।  9  arte  को  मन्त्री  ager  ने  सदन  को  पूरी  तरन  से  गुमराह  किया  जब

 उन्होंने  बताया  कि  बैंकों  का  पैसा  लगा  हुआ  बैंकों  ने  पैसा  खच  किया  इस  नाते  मैंने  बिस्नी

 को  यह  आर्डर  सौंप  दिया  ।  रक्षा  मंत्रालय  को  मवाद  ही  कपड़ें  की  जरूरत  थी  ।  जब  ब्लेडिड

 पान  की  कीमत  कप  हो  टेण्डर  उसका  42  रुपए  पर  आ  qa  टेण्डर  जो  बस्ती  ने

 44.65  पते  का  भरा  तो  4g  रुपया  देने  की  कपा  आपने  कंपे  की  ।  स्पष्ट  है  हि  इसमें  कहीं  न

 घं गटा |  ह कहीं  किसी  न  किसी  लेवल  पर  भारी  ला  हुआ  है  ।  मैं  इसका  स्पष्ट  उत्तर  मन्त्री  महोदय  से

 चाहता  हुं  ।
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 मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहता  रक्षा  मंत्रालय  एक  कौर  टेण्डर  था  |

 पैंतीस  लाख  मीटर  डील  का  ।  उसने  डी०  जी०  एस०  एंड  ढी०  को  खाकी  ड्रिल

 की  सप्लाय  के  लिए  कहा  ।  डी०  जी०  एस०  एड  डो०  ने  डिमांड  test  नम्बर  बी०

 टी०  एक्स  211269)  सी०  कौर  ए ०  जी ०  10941  18-12  821  इस  देखकर  के  जवाब  में  एंग्लो

 oa  मिल  पांडिचेरी  का  6  रुपया  54  पेसे  का  टेण्डर  लोर्गट  पाया  गया  ।  परन्तु  फिर  डी०  जी०

 एस०  एंड  डी०  ने  एन०  ato  सी ०  को  बुलाया  और  कहा  कि  आप  अगर  कपड़ा  सप्लाई  करना

 चाहते  हैं  तो  च  कि  आपको  प्राइस  प्रेस  है  दप्  पर पेन्ट  मैं  आपको  कपड़ा  सप्लाई  करने  के

 लिए  देता  हूं  ।  7  रुपये  4  पसे  में  खाकी  fea  सप्लाई  करने  का  आडर  इस  तरह  से  एन०  टी०  सी

 को  मिला  ।  परन्तु  हुआ  क्या  ?  एन०  Zle  सी०  बहा  भो  कपड़  की  सप्लाय  कर  नहीं  पायी  ।  एन

 ने  एंड  को  फिर  लिखा  कि  हम  कपड़ा  संप्लायी  नहीं  कर  पा  रहे

 हम  स्वदेशी  काटन  मिल  पांडिचेरी  से  कपड़ा  सप्लाई  कराना  चाहते  इस  वास्ते  कृपा  कर

 हमें  आदेश  दें  ।  एड  ने  बहुत  साफ  शब्दों  में  कहा  कि  चू  कि  स्वदेशी  काटन  मिल

 पांडिचेरी  को  आपकी  मेड़  मिल  उसे  किसी  प्रकार  का  प्रारंभ  नहीं  इस  वास्ते  यदि  आप

 कपड़ा  सप्लाय  करना  चाहते  हैं  तो  आप  करें  लेकिन  आपको  इसे  wow  टेण्डर  पर  करना  होगा
 एं-लो  wa  मिल  पॉंडिचेरी  ने  जिस  रेट  पर  सप्लायी  करने  का  st  भरा है  6-54  उसी  दर  प

 भी  करना  पड़  ने  उसे  स्वीकार  किया  ।  डी  जी  एंड  का  mse

 14  जुलाई  1982  का  है  यानि  हमारे  प्रश्न  के  बाद  का  हैं  ।  पचास  पेसे  के  फर्क  को  न  तो

 ए  ड  मानने  के  लिए  तार  है  और  न  रक्षा  मन्त्रालय  कौर  न  ही  पब्लिक  एंटरप्राइजेज

 ब्यूरो  ।  पांच  रुपया  35  पते  कसे  रक्षा  मंत्रालय  ने  माम  लिया  ?

 इस  फक  यह  सोचने  की  बात  है  ।  इसमें  कहां  घपला  कहाँ  अन्तर  यह
 कौन  तत्व  है  जनो  श्नीमती  इन्दिरा  गांधी  के  मजबूत  शासन  को  बदनाम  करना  चाहते  इसका  Poth)

 साफ  जवाब  मै  मत्री  नी  से  चाहता  हूं  ।  मन्त्री
 जी  को  किसने  गुमराह  किया  और  उस

 कारी  के  खिलाफ  अपने  कौन  सी  कार्यवाही  की  ?  रक्षा  मन्त्रालय  को  इन्होंने  कसे  लेटर  लिखा  ?

 कया  इन्होंने  ब्यूरो  आफ  पब्लिक  एक्ट  रप्राइजेज  से  पूछा  बिस्नी  मिल  को  प्राइस  प्रिफरेंस  है  कया  ?
 कया  इन्होंने  मिनिस्ट्री  काफ  फाइनल्स  से  पूछा  कि  बिन्नी  को  आपने दे  दिया  है  पैसा  इस  नाते  बिन्नी
 को  प्राइस  sitnteq  दे  दें  ?  हमें  मालूम  है  माननीय  प्रेमी  कुमार  मुखर्जी  वाणिज्य  मन्त्री  बिन्नी

 स्ट्राइक  मजदूर  भात्दोलन  कर  रहे  उस  समय  dat  द्वारा  बिनती  को
 दिया

 गयां  ।
 लेकिन

 में
 नेजमेंट  ara  भी  बिन्नी  का  ही  है  ।  हमारे  अधिकारी  कुछ  डायरेक्टर  हैं  ।  5  35

 पेसा  रक्षा  मंत्रालय  ने

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वह  मिल  मेरे  निर्वाचन  क्षत्र  में  हैं  ।

 डा०  सुब्रहमण्यम  स्वामी  उत्तर  :  कौर  रक्षा  मन्त्री  के  निर्वाचन  क्षत्र  में  भीं

 इसके  बावजूद  हेरा-फेरी  हो  रही  है  ।
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 मनन

 थी  कष्ट  चन्द्र  पाइ  सवाल  ag  है  कि  50  नया  खाकी  डल  जो

 से  लेना  चाहती  थी  उसको  दिलान  के  तथा  नहीं

 ब्यूरो  साफ  पब्लिक  एक्ट  रप्राइजेंज  तयार  फिर  इस  कंस  में  रुपए  35  पा  कसे  रक्षा

 लय  ने  स्वीकार  किया  ।  हमें  माननीय  पाटिल  की  योग्यता  में  अविश्वास  नहीं  लेकिन  इनको

 किसने  गम  राह  किया  और  हमारी  सरकार  और  रक्षा  मन्त्रालय  को  गमराह  करने  की  कोशिश  की

 ?

 faecal  मिल  को  सप्लायी  का  जो  मल  zest  feat  गया  था  उसम  और  जो  भाव  भीतर

 दिया  गया  48  रपए  उसमें  फक  है  1  करोड़  61  लाख  58  इजार  605  यप  का  ।  जब  बिन्नी

 ने  मून  टक्कर  में  44,  65  पेस  लिखा  तो  उस  48  रुपए  पर  रक्षा  मन्त्रालय  को  कपड़ा  सप्लाय

 करन  का  आदेश  कस  मिल  गया  ?  इन  बातों  का  खुलासा  होना  चाहिए  ।

 बिनती  मिल  तथा  पब्लिक  अन्डरटेकिंग  है  ?  क्या  यह  द्वारा  या  ब्यूरो  आफ

 पब्लिक  एंटरप्राइजेज  द्वारा  मैनेजर  है  ?  कया  बिन्नी  को  प्राइस  प्रिफरेंस  दिया  गया  ब्यूरो  आफ

 पब्लिक  एंटरप्राइजेज  द्वारा  ?  इसका  खुलासा  होना  चाहिए  ?

 को  112  मिल्स  हैं  जिनमें  से  केवल  12  मिल्स  में  हड़ताल  रही  ।  100  मिलें

 काम  कर  रही  थीं  ।  के  मैनेजिंग  डायरेक्टर  महोदय  को  उनसे  पूछभा  चाहिए  था  कि

 आप  लोग  कपड़ा  सप्लायी  कर  सकते हैं  fs  नहीं  ?  लेकिन  किसी  पे  कोई  बात  नहीं  पूछी  किसी

 भी  सब्सिडियरी  के  जनरल  मे  लेजर  से  कोई  जानकारी  नहीं  की  गयी  दौर  arse  तोहफे  के  तौर

 पर  बिन्नी  मिल्स  को  ट्रांसफर  कर  दिया  गया  ।  रक्षा  मंत्रालय  को  बिन्नी  लिमिटेड  को  टेण्डर  देते

 समय  क्या  यह  बताया  गया  था  कि  बिन्नी  मिल्स  ने  जो  मल  टेण्डर  भरा  था  वह  44  qe  65  Fa

 का  भरा  था  ।  क्या  यह  बताया  गया  था  कि  1:  8  :-83  के  बजट  में  कपड़े  का  दाम  ब्नेन्डडें  यात  का

 बढ़  हुए  कपड़  के  दाम  पर  प्रति  मीटर  2  रुपये  का  हो  गया  था  ?

 रक्षा  मंत्रालय  ने  42  रुपए  65  पैसे  के  स्थान  पर  48  रुपये  देना  स्वीकार  कर  लिपा

 यह  सारे  सवाल  उठ  खड़  होते  कपड़े  की  रंगाई  में  भी  बहुत  घपला  हो  रहा  है  ।  कपड़े  की

 रंगी

 के  लिए  1982  में  ने  कुछ  कंपनियों  से  8  रुपए  प्रति  मोटर  पर  बात

 त  लेकिन  आज  कपड़ा  किस  दर  पर  रंगा  जा  रहा  यह  भी  मैं  मंत्री  जी  से  जानना

 चाह  गा  ?

 जब  1982  में  8  रुपये  प्रति  मीटर  पर  रंगने  के  लिए  कहा  गया  पो  आज  रुपये

 50  पेसे  पर  रंगाई  कसे  हो  रही  इससे  45  लाख  30  हजार  रुपए  को  हानि  हो  रही  है  ।  मूल

 टेण्डर  में  जब  बिन्नी ने  a> 2  रुपए  65  पेसे  रेट  भरा  तो
 evrvr ot  उसे  48  रुपए  कस  दिए  गए  ?  रंगायी  में

 कयों  बढ़ोतरी  की  गयी  ?  इन  सारी  बातों  की  मैं  जानकारी  हू  ।
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 वाणिज्य  मंत्री  ने  जो  रक्षा  मंत्रालय  को  पत्र  लि  ी  उसमें  क्या  यह  लिवा  ie  बिस्नी  ने

 मूल  टेण्डर  में  42  रपए  65  पैसे  भरा  अगर  लिख  देते  तो  शायद  ऐसा है  होता  ।  जब  50  पैसे

 स्वदेश  काटन  मिल  को  आप  नहीं  देना  5  रुपए  35  पैसे  देना  नहीं  चाहते  तो  इसमें  बहुत

 घपला  घोटाला  मैं  मंत्री  जी  से  अपील
 करूंगा

 कि  अनहित  को  दृष्टि  में  रखते  पार्टी  के  इमेज

 को  कायम  रखते  वह  साफ-साफ  जवाब  दें  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  शिवराज  ato  :  उपाध्यक्ष  यह

 बात  सही  है  कि  30  लाव  मीटर  कपड़ा  बनाने  का  arse  डिकन्स  मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  ay

 को  दिया  गया  था  ।  प्रहसन  का  जवाब  देते  समय  भी  मैंने  यह  बतलाया  था  कि  उस  समय  में  ही
 ल्

 डिफेन्स  मिनिस्ट्री  में  था  और  मेरे  कहने  प्राइम  मिनिस्टर  oh  कहने  मेरे  उसमें  होने  के

 नाते  से  यह  आडर  गया  था  ।  मैं  माननीय  सदस्य  को  मालूमात  के  लिए  बताना  चाहता  हू  कि

 जब  भी  कोई  ऐसे  टेण्डर  निकलते  हैं  उत  समय  मिनिस्टर  उनमें  कोई  हिस्सा  नहीं  लेते  न

 बोलते  हैं  न  किसी  से  चात  करते  हैं  और  न  टेण्डर  पर  सही  करते  हैं  ।  जब  यह  आडर  दिया  गया

 तो  मैंने  यह  आडंबर  पास  कर  दिया  कि  यह  पर  जाना  दूसरी  तरफ  नहीं  जाना

 चाहिए  ।  मगर  से  दूसरे  मिल  कम  पसे  पर  देने  के  लिए  तैयार हैं  तो  भी  एन

 को  यह  अगर  दिया  जाना  चाहिए  ।  को  इसलिए  ताकि  मजदूरों  को  काम  मिले

 कौर  को  फायदा  हो  ?

 जव  mex  feat  उस  समय  इस  आडर  के  नेगोसियेशन  में  किसी  भी  समय  मेरा  कोई

 सम्बन्ध  नहीं  था  ।  मेरे  पाता  जो  नोट  था  उसके  सिवाय  मैंने  और  कोई  कागजात  नहीं  देखें

 थे  ॥

 दूसरी  चीज  मैं  यह  बताना  चाहता  हू  कि  काम सं  मिनिस्ट्री  में  जाने  के  बाद  मैंने  डिफेन्स

 मिनिस्ट्री  की  बिन्नी  को  कपड़ा  देने  के  जिए  खत  लिखा  हुआ  नहीं  हैं  ।  वहां  पर  बैठकर  भी
 जो

 काम  करती  उसके  सम्बन्ध  में  मिनिस्टर  कोई  नेगोलियेशन  में  हिस्सा  नहीं  लेते  हैं  ।

 एक  matted  ओर  कार्पोरेशन  है  ।

 उनके  अधिकार  वे  अपन  अधिकारों  में  काम  करते  अगर  उन्होंने  कुछ  किया  है  और  हम  उस

 के  बारे  में  मालूमात  तो  हम  मंग  सकते  हैं  या  आवश्यकता  होने  पर  डायरेक्शन  दे  सकते  हैं  ।

 लेकिन  जब  वे  क्टर कट  करते  तो  उसके  बारे  में  मिनिस्टर  से  पूछने की  पद्धति  नहीं  है  ।

 मैं  बताना  चाहता  हू  कि  मैंने  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  को  पत्र  नहीं  मैंने  इसमें  पूछना

 नहीं  है  कि  कया  करना  बया  नहीं  करना  लेकिन  यह  जरूर  है  कि  and  मिनिस्ट्री  के  एक

 आफिसर  ने  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  को  पत्र  लिखा  कि  ter  कहा  जाता  है  कि  आपको  कपड़ा  जल्दी

 चाहिये  ।

 बम्बई  में  हमारी  मिलें  बन्द  पड़ी  हुई  हैं  और  बम्दई  की  मिलें  ही  माइन  मिलें

 वहां  एक-तिहाई  कपड़ा  बनाने  का  आड र  दिया  गया  इसलिये  अगर  आपको  आपत्ति  न  तो
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 कपड़ा  दूसरी  जगह  से  मंगा  लिया  ne  ।  मुझे  के  सारे  कर्टेन्ट्स  याद  नहीं  z,  लेकिन

 शायद  बिन्नी  का  नाम  उसमें  लिखा  हुआ  था  ।  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  के  एक  अधिकारी  ने  उनको  लिखा

 कि  arg  बिनी  से  कपड़ा  सकते  हैं  ।  इसके  बाद  उन्होंने  शायद  बित्ती  को  आड र  दिया  ।  कब

 eat  कसे  ये  सब  बातें  मेरी  सालमात  में  नहीं  भाई  कब  माई  ?  जब  उससे  एक

 दूसरा  सवाल  तब  मेरी  मालूमात  में  आई  ।

 किसी  अधिकारी  ने  मिनिस्टर  को  गुमराह  यह  कहना  गलत  दगा  ।  fed  अधिकारी

 ने  मिनिस्टर  को  गुमराह  नहीं  किया  है  ।  मिनिस्टर  ने  खत  नहीं  लिखा  किसी  से  पूछा  नहीं

 नेगोधिएशन्ज  में  भाग  नहीं  लिया  है  ।

 aa  सवाल  पैदा  होता  है  कि  30  लाख  सीटर  कपड़ा  बनाना  है  ओर  एक-तिहाई  कपड़ा

 बम्बई  की  मिलों  में  बन  रहा  है  ।  बम्बई  की  मिलें  उस  समय  चार  महीने  से  बन्द  थीं  ।  जब  कपड़ा

 बनाने  का  भाड र  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  से  दिया  गया  तो  यह  सवाल  भी  उठाया  गया  था  कि

 शायद  की  कपड़ा  बनाने  की  उतनी  कंपेसिटी  नहीं  पता  नहीं  ay  बना  पाएगी  या

 नहीं  ।  मगर  को  बनाने  के  लिए  कहते  हुए  यह  इच्छा  थी  कि  टाइम-हम  के  अन्दर

 कपड़ा  सप्लाई  किया  जाएगा  ।  इसलिए  यह  छा  गया  था  कि  उधर  से  कपड़ा  बनाने  के  लिए  कहना

 है  या  नही ं1

 इसके  बाद  यह  सवाल  किया  गया  है  कि  बम्बई  की  मिलों  द्वारा  कपड़ा  बनाना  बन्द  करने

 के  बाद  दूसरी  मिलों  को  कपड़ा  बनाने  के  लिए  आडर  दिया  गया  या  नहीं  ।  दूसरी

 मिलों  को  कपड़ा  बनाने  का  आडर  है  ।  माननीय  सदस्य  मे  पूछा  कि

 सीः के  पास  110,  112  मिलें  सिर्फ  बम्बई  की  मिलें  बन्द  तो  दूसरी  मिलों  को

 भीतर  क्यों  नहीं  दिया  ।  उन्होंने  बड़ा  अच्छा  सवाल  किया है  ।  मुझे  बताया  गया  है  कि  जो  टेरीकाट

 कपड़ा  बनाना है  मैं  एक्सपर्ट  नवदीं  हू  वह  कुछ  खास  प्रकार  की  मिलों  में  बन  सकता  वहू  सब्र

 में  बनाना  मुश्किल  है  ।

 बम्बई  में  मिलें  वह  कपड़ा  बनाने  के  योग्य  थीं  और  दुसरी  जगह  जो  मिलें  वह  कपड़ा  बनाने

 के  योग्य  उनको  कपड़ा  बनाने  का  ज्यादा  आड र  दिया  है  ।  गुजरात

 तमिलनाडु  को  ज्यादा  हराकर  दिया  गया है  ।  मध्य  प्रदेश  को  मी  ज्यादा  कपड़ा

 बनाने  का  भर  दिया  गया  को  भी  ज्यादा  कपड़ा  बनाने  का

 झाड र  व्या  गयां  है  ।  मंगर  पिता  चला  कि  यहां  पर  काम  करने  वाले  लोग  स्किल फुल  नहीं  है  ओर

 वहां  की  मशीनें  भी  उस  प्रकार  की  बनी  हुई  नहीं  है  ।  का  कहना  है  कि  इसलिए  हमने

 बिन्नी  को  कपड़ा  बनाने  के  लिए  दिया  है  ।  इसलिए  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  की

 दुसरी  मिलों  को  कपड़ा  बनाने  के  लिए  नहीं  दिया  गया  है  ।  दूसरी  मिलों  को  भी  कपड़ा  बनाने  के

 लिए  गया  है  ।

 एक  सवाल  यह  भी  उठाया  गया  है  कि  fart  ने  44  सताए  ae  कपड़ा  बनाने  का  टेण्डर

 दिया  था  और  सी*  ने  48  रुपए  याद  से  कपड़ा  बनाने  का  आहर  उनको  दिया  मुझे
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 यह  मालूम  नहीं  है  कि
 जब  इन  दोनों

 में  यह  कन्ट्रैक्ट  उस  समय  उनके  ध्यान  में  यह  बात

 आई  या  बिनती  ने  उनके  ध्यान  में  यह  बात  लाई  या  को  ag  बात  मालूम

 थी  या  नहीं  ।  इस  बर  में  मुझ  मालूम  नहीं  है  ।  जब  मैंने  यह  पूछने  की  कोशिश  तो  मुझे  बताया

 गया  कि  कन्ट्रैक्ट  के  बाद  बिनती  का  कहना  था  कि  कोई  पेकिंग  वगैरह  को  फर्क  है  इसलिए  पहले

 44  रुपए  देने  के  लिए  कहा  था  ।

 बाद  में  4.0  रुपे में  देने  के  लिए  कहा  है  ।  दूसरी  चीज  जो  बतायी  गयी  गई  वह  यह  है
 कि

 उस  समय  वह  टेण्डर  दिया  गया  था  att  बाद  में  जो  दिया  गया  है  वह  शायद  इसलिए  कि  हम  एक

 अलग  परिस्थिति  में  हैं  यह  देखकर  भी  शायद  उसे  को  ध्यान  में
 लिया

 गया  होगा  और  इसलिए  48

 में  उनको  आडर  दिया  गया  t

 aa  यहां पर  सवाल  ऐसा  पैदा  हो  जाता है  कि  उन्होंने  अगर  <4  रुपये  में  डिफेन्स

 मिनिस्ट्री  को  कपड़ा  देने  के  लिए  कहा  था  और  बाद  में  4९  रुपये  में  से  ase  लिया

 है  तो  मैं  ऐसा  समझता  हूं  कि
 उनकों  उस  समय  बताशा  चाहिए  था  कि  44  रुपये  में  हमने  काइट्स

 कट

 किया  है  और  आर्डर  लिया है  और
 नहीं

 तो  44  रुपये  में  ही  उनको  देना  चाहिये  ।

 48  म्प्ये  के  अत्दर  अगर  वह  चाहते  हैं  कि  कपड़ा  ले  तो  मैंने  पहले  भी  यहां

 पर  ब्रिटेन  के  समय  भी  कहा  था  कि  कपड़  हमने  लिया  नहीं  उनको  पसे  हमने  दिये  नहीं

 अपर  यह  इस  तरह  की  इन्फार्मेशन  उन्होंने  उस  समय  डिस् क्लोज  नहीं  की  है  तो  यह  तो  बात  दुरुस्त

 नहीं  है  और  इस  हालत  में  जबकि  44  रुपये  के  अन्दर  ag  कपड़ा  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  को  देना  चाहते

 थे  और  48  रुपये  के  अन्दर  की  तरफ  से  देना  चाहतें  हैं  तो  यह  कान्ट कट  कपड़ा

 हमें  लेना  चाहिए  या  नहीं  लेना  चाहए  इसका  निश्चय  हम  आपके  कहने  पर  छोड़  देतें  हैं  ।

 हेम  यह  कहेंगे  कि  हम  ऐसा  कॉन्ट्रैक्ट  नहीं  चाहते  हैं  ।  44  रुपये  में  अगर  वहू  मित्र  सकता

 है  तो  नहीं  तो  नहीं  लेना  चाहते  ।  48  रुपये  में  मिलता  तो  नहीं  लेना  चाहते  ।

 हम  यह  जरूर  करेंगे  कि  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  के  पास  जाएंगे  और  हाथ  जोड़  उनसे  कहेंगे

 कि  हमें  थोड़ा  टाइम  एक  दो  महीने  का  दे  दीजिए  ।  वह  हमको  दे  देंगे  ।  हम  उनको  समझा  लेंगे  ।

 इसके  बाद  भी  हम  कहत ेहैं  कि  की  तरफ  से  पूरी  ताकत  लगाकर  यह  काम  करने  के

 लिए  कोशिश  करेगे  ।  लेकिन  यह  जो  कान्ट  कट  दिया  गया  है  मुझे  बताया  गया  है  कि  इस

 हालत के  अ'दर  एक  sea  दिया  गया  है  और  इसलिए  दिया  गया  उन्होंने  यह  भी  मझे

 बताया  कि  यह  जो  बिनी  मिल  है  यह  पहले  प्री  तरह  से  बिगड़  गई  थी  ।  आप  तो  जानते  ही

 आपके  इलाके  की  मिल  वहां  मिल  चलाने  का  सवाल  पैदा  हो  गया  था  और  इसलिए  यह  किया

 था  aca  मालूमात  के  निए  मैं  बताना  चाहता  g  कि  बिन्नी  मिल  के  अन्दर  जो  शेयर्स  हैं  वह

 सारे  फाइनेशियल  इंस्टीच्युशंम  के  शेयर  है  ।  आपने  बार-बार  पूछा  है  कि  मैनेज  कोन  करता

 सरकारी  लोग  करते  हैं  या  खा नमी  लोग  करते  ।  मै  बताना  चाहता  हूं  कि  मैनेज  कौन-कौन  करते
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 है  चेयरमन  हैं  कामिनी  ।  दूसरे  लोग  हैं-श्री

 होल  टाइम  श्री  ayy.  डायरेक्टर  इन  चाज  अ

 ait  फग्यु सन  रंब्रेजेन्टिंग  ग्राही श्री
 श्री  सी  डायरेक्टर  श्री  एव

 श्री  डायरेक्टर  गबन पेंट  आफ  glegat,  श्री

 डायर बटर  कर्नाटक  शनी
 सी

 राम  KS  कटर  मानना  HIG  ओर  शी

 दामोदरन  है  areata  रट  गवर्नमेंट  आफ  इडिया  फार  श्री  शुक्ला  ।

 ण  सारी  चीजें  देखने  के  बाद  आपको  पता  चलेगा  कि  यहां  का  पूरा  डायरेक्टरेट  गवर्मेट

 की  तरफ  से  कौर  फाइनेंशियल
 इंस्टीस्यूशंस

 बी  तरफ  से  चलाया  गया

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  पांडे  :  जवाब  क्लीनर  नदीं  मैंने  पूछा  कि  क्या  यह  पब्लिक  अन्डरटेकिंग

 है  या  dase  है  के  द्वारा  ?  अगर  बिनती  को  प्र  फरार  मिलता  44  रुपये  65  पेस  के

 बजाय  48  रुपये  के  टेण्डर  मिलाए  गए  तो  मैं  यह्  जानना  चाहता हू
 कि  बहु  एन  के  द्वारा

 मैनेजर  है  या  qian  अन्डरटेकिंग  है  ?

 श्री  शिवराज  ato  मैंने  यह  तापा  है  कि  एम  टो  ती  की  या  कामर्स  मिनस्ट्री  को

 उस  में  कोई  रुचि  नही ंहै  बिनी  से  लेन  में  ।  हमारा  प्रयास  ag  रहा  है  कि  हमत  Paz  करके  भर

 डिफेंस  fafreat  a  जिद  करके  यह  vicar  एन  टी  सी  को  दिवा  है  ओर  एन  टी  सी  ने  fag  करके

 यह  कांटक्ट  लिया  है  ।  न  छिफिस  मिनस्ट्री  ने  उनक  दिया  ake  ने  एन  टी  सी  ने  उनको  देने  दिया  ।

 बहुत  सारी  मिल्स  बद्दी  पर  कपड़ा  बनाने  के  लिए  आई  लेकिन  न  डिफेंस  मिनिस्ट्री  ने  उनको  दिया  न

 एन  टी  सी  ने  देने  दिया  ।  अब  हिंदू  ्  है  कि  कपड़  तयार  करके  देना  है  ad  बाम्बे  की

 स्ट्राइक  तो  एन  टी  सी  ने  नहीं  की  है  और  ary  की  स्ट्राइक  नी  बजट  12  मिलों  को  स्ट्राइक

 बढा  है  ।  एक  तिहाई  कपड़ा  वहां  यानी  कम  से  कम  2-10  ale  मोटर  कपड़ा  वहां

 बनना

 इसलिए  प्रयत्न  है  उसको  देता  लेकिन  आप  सभी  नहीं  चाहते  हैं  तो  हमें  कोई

 रुचि  नहीं  मैं  यह  बता  रहा  था  कि  यह  जो  बिनी  मिल  आप  जानते  कि  यह  बेकार

 ही  मिल  थी  भौर  वहां  पर  लोगों  को  काम  देने  के  fag  आप  सभी  ने  कहां  कि  उसको  उठाना

 फाइनेंशियल  इंस्टीट्यूशन  को  उसे  पैसा  देन  के  लिए  भी  कह  मजदूरों  को

 क।म  faut  जा  उसके  बाद  उसका  मैनेजमेंट  भी  किसी  प्राइवेट  आदमी  के  हाथ  में  नहीं  रखा

 यह  बात  भी  मैंने  आपको  अता  दो  है  ।  पहन  मै+  हिन्दी  में  बताया  था  ओर  [:.. ह: ६  डा०  स्वामी

 को  शायद  अग्र जी  में  बताना  पड़ या  ।  मैंन  बताया  कि  इस  हालत  उनको  गया  बरना

 हमारी  किसी  में  भी  कोई  afa  नहीं  है  ।  भाप  कहें  तो  हम  छोड़  दें  ।  जेता  मैंने  aay  पहले  बताया
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 कि  हमने  जिद  करके  eda  मिनस्ट्री  से  ag  आडर  लिया  है  और  जिद  हम  जरूर  करेंगें  ।  बाद  में

 भी  इतना  ही प्रत त्न  करना  पड़गा  कि  थोड़ा  सा
 ame  गौर  हमें  दे  दें

 ताकि  हम  कपड़ा  दे

 सकें  ।

 जहां  तक  प्रोसेसिंग  का  सवाल  एन  टी  सी  की  टोटल  प्रोसेसिंग  कैपेसिटी
 तीन  लाख  मीटर

 प्रति  माह  की  है  ।  इसमें  से  एक  लाख  diet  की  प्राचीन  करने  की  कैपेसिटी  बाम्बे  मिल  की  हैँ

 ओर  बाम्बे  व  मिलें  6  महीने  से  बन्द  हैं  ।  अब  जो  कपड़ा  हम  बना  रहे  हैं  हर  महीने  साढ़े

 घार  लाब  उस  कपड़ें  को  प्रोसेस  करना  अगर  ह्म  साढे  चार  लाख  ATE  कपड़ा

 भी  बनाकर  भार  प्रोसेस  करके  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  को  दें  तब  भी  हम  एक्सटेन्डेंड  टाइम  में  ही  दे

 सकते  हैं  ।  लेकिन  जेता  मैंने  लाख  मीटर  की  प्रोसेसिंग  तो  हम  कर  सकते  हैं  फिर  बाकों

 क्या  करें  ?  aa  जो  कार्पोरशन्स  हैं  उनको  थोड़ी  सी  ज्यादा  आटो नामी  देने  की  वजह  काटर  इट्स

 बर्गर हू  की  जानकारी  मिनिस्ट्री  को  नहीं  होती  है  ।  हम  उनको  डायरेक्टर्स  देते  हैं  लेकन  |  यह

 मालम  नहीं  है  कि  उन्होंने  किसको  प्र सेलिंग  के  लिए  दिया  ।  लेकिन  उन्होंने  यह  निश्चय  fear  कि

 कपड़ा  देता  है  भर  फाइनेंस  मिनिस्ट्री  से  कहा  कि  प्रोसेसिंग  का  काम  करके  देंगे  अब  इसमें  कोई

 गलती  हुई  है  ऐसा  मुझे  नहीं  लगता  है  लेन  आप  कहते  हैं  कि  गल्ती  हुई  है  तो  युद्ध  पार्लीमैंट  सुप्रीम

 > द्

 रक्षा  शर  गह  मन्त्री  कार  :  चूकि  वक्तव्य  में  रक्षा  मन्त्रालय  की

 चर्चा  इसलिए  मैं  स्थिति  को  स्पष्ट  करना  चाहता हूं  ।

 आरम्भ  में  ही  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  g  कि  बीवी  द्वारा  एक  गज  कपड़ा  भी  नहीं

 दिया  गया  है  ।  और  बीवी  को  एक  पाई  भी  नहीं  दी  गई  है  ।  वाणिज्य  मन्त्रालय  ने  कहा  था  फि

 बह  करार  को  पूरा  करने  में  अचम्भे  हैं  और  रक्षा  मन्त्रालय  से  पूछा  था  कि  क्या  हमें  बीवी  का

 कपड़ा  स्वीकार्य  होगा  ।  अप  जानते  ही  हैं  कि  दूसरे  विश्व  युद्ध  से  बिन्नी  रक्षा  मन्त्रालय  को  कपड़ा

 सप्लाई  करती  रही  है  ।  इसलिए  रक्षा  मन्त्रालय  को  कोई  अपत्ति  नहीं  थी  ।  जब  इसके  मूल्यों  की

 बात
 च  नी

 वाणिज्य  मन्त्रालय  के  अधिकारियों  का  मत  कि  चूकि  इसका  प्रबन्ध  भारत

 के  औद्योगिक  विकास  बेक  के  हाथ  में  दै  ओर  इसका  ढांचा  भी  सरकारी  उपक्रमों  जेसा

 लिए  यह  देस  प्रतिशत  मूल्य  अधिकार  के  हकदार  हैं  ।  हमने  उनसे  कहा  कि  अगर  हम  बिन्नी  से

 कपड़ा  स्वीकार  करते  हैं  तो  उन्हें  हमें  टेंडर  मुल्य  44  झुठ  65  पैसे  के  हिसाब  से  देना  होगा  ।

 नहीं  तो  रक्षा  मन्त्रालय  इसे  स्वीकार  नहीं  और  वह  सरकारी  उपक्रमों  को  दिये  जाने  वाले

 दस  प्रतिशत  मूल्य  अधिमान  के  हकदार  नहीं  होंगे  ।  इसलिए  न  तो  एक  गज  कपड़ा  दिया

 गया  और  न  ही  हमने  उन्हें  एक  पाई  ही  अदा  की  है  ।  कुछ  भी  नहीं  हैं  ।  प्रश्न  केवल  यह  है  कि

 इस  बात  को  देखते  हुए  कि  भारत  के  भीद्योगिक  विकास  बेक  तथा  दूसरे  बैंकों  ने  बिन्नी  का  प्रबन्ध

 अपने  sia  में
 ले  लिया  क्या  वे  दस  प्रतिशत  के  हकदार  हैं  या  नहीं  ।

 हमारा  यह  निर्णय  है  कि  वह  उसके  हकदार  नहीं  होते  ।  इसलिए  उन्होंने  कपड़ा  नहीं
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 दिलराज  ale  पाटिल |

 दिया  ।  कुछ  भी  नुकसान  मह् दीं  हुआ  ।  कुछ  भी  पाया  नहीं  दिया  पांडे  जी  ने  कहा  दै  कि

 करोड़ों  रुपयों  का  नुकसान  हुआ  है  असल  मैं  सदन  को  सुचना  देना  चाहता  हू  कि  एक  आन्तरिक

 बैंक  जिसमें  वाणिज्य  तथा  रक्षा  मंत्रालय  के  अधिकारी  उपस्थित  रक्षा  मन्त्रालय  के

 कारियों  ने  यह  कहा  कि  सदी  बात  पश ुहै  कि  वहू  दस  प्रतिशत  मूल्य  धीमान  के  हकदार  नहीं

 है  att  इसलिए  उन्हें  4+  65  पंस  के  टेंडर  मूल्य  पर  ही  कपड़ा  सप्लाई  करना  होगा  ।

 इसलिए  इसमें  कोई  भी  नुकसान  नहीं  हुआ  है  ,  मेरा  यह  कहना  है  कि  मामले  को  समाप्त  किया

 जाय  |

 श्री  कमला  मिशन  मधुकर  :  उपाध्यक्ष  यह  एन ०  टी ०  सी ०  राष्ट्रीय

 सम्पत्ति  दै  ।  इस  देश  के  हर  इन्सान  को  यह  अधिकार  है  कि  एन०  ae  ayo  में  चलने  वालो

 गड़बड़ी  की  ठीक  से  जाँच  की  जाए  ।  मैं  मानता  हु  कि  वाणिज्य  मन्त्र  जी  की  नीयत  साफ

 लेकिन  में  यह  जानना  area  हू  फि  यह  घोटाला  केसे  हुआ  भोर  इसके  लिए  कोन  जिम्मेदार  है  ।

 हम  लोगों  को  यह  मालूम  है  कि  आपके  डिपो मेट  मे  ऐस  कामर्शियल  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  भाप  सिर्फ  एक  प्रश्न  ही  पूछने  के  हकदार  हैं  ।  कृपया  प्रश्न  ही  पूछें  ।

 उन्होंने  पहले  ही  इस  पर  विस्तार  से  कह  दिया  है  |

 श्री  कमला  मिशन  मध् कर
 :  उपाध्यक्ष  मैं  प्रदान  करता हूं  ।

 (*)  क्या  बात  सत्य  किरक

 वर्तमान  में  जो  एवं  टीं०  सी०  के  कार्माशयल  निदेशक  ने  भाप  को  मिस-लोड  किया

 है  और  उन्होंने  पांच  लाख  रुपया  बिन्नी  से  इस  डिल  में  कमा  लिया  है  ?  क्या  यह  सत्य है  कि

 कामशियल  डायरेक्टर  के  नाम  का  स्टेट  बक  हैदराबाद-सायं  किरण  बिल्डिंग  में  बेक  एकाउन्ट  है ं?
 यदि  तो  क्या  भाप  जांच  करने  के  लिए  तैयार  हैं  कि  उनकों  कितनी  सेलरी  मिलती  है  और

 उनके  एकाउन्ट  में  कितना  पेसा  जमा  है  ?  क्या  उन्होंने  इन्डियन  पेट्रो कं  निकल  बडोला  से  कच्चे

 माल  के  लिए  कोई  डील  किया  है  तथा  स्वदेशी  पॉलिटिक्स  फार  कनवर्जन  इनटुर्फब  +  के  लिए  डील

 किया  क्या  पह  बात  सत्य  है  कि  बम्बई  के  सी०  सी०  भाई०  कल्ब  मे  उन्होंने  जुआ  खेंला

 कौर  पचास  हजार  रुपया  हार  गए
 !  मगर  बात  सत्य  तो  यह  रुपया  उनके  पास  कहां  से

 आया  ?

 थी  शिवराज  बीन  पार्टी  :  क्या  में  सभी  प्रश्न  प्रासंगिक  है  ?

 हल उपाध्यक्ष  महोदय  :  fad  मन्त्री  ने  ब  द  हो  शब्दों  में  कहा  है  कि  एक  गज  कपड़ा  भी  नवदीं

 —. *taiqarel  वृन्ताक  में  —  नवदीं  कया  गया  1
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 en

 लिया  गया  है  भर  फ  a  पाई  ae  नहीं  की  गई  पूग  आप  कृपया  प्रासंगिक  प्रशन

 ही  पूछें  ।  मैं  हरके  बात  पूछने  को  अनुमति  नहीं  दे  सकता  ।

 थ्री  कमला  मिश्र  मघ  कर  :  कया  यह  बात  सत्य है  कि  एन०  ate  ate  अपने  कपड़ों  को
 रंगने  के  लिए  दूसरे  एजेंसियों  को  भी  अपने  माप  दण्ड  के  अनुसार  देती  है  और  जो  एजेंसियां  उस

 मापदंड  के  अनुसार  काम  नहीं  उनसे  मुआवजा  नहीं  जाता  तथा  इससे  सरकार  को

 भी  घाट है  ?  ब्या  यह  बात  सत्य  है  कि  ए०  टी०  सी०  में  ऐसे  अधिकारी  उच्च  पदों  पर  जो

 चार  पदों  को  क  साथ  संभालते  हैं  और  मैनेजमेंट  में  एफिशियंसी  आ  रही  है  या  उससे  गिरावट

 हा  रही  बया  यह  बात  सत्य है  कि  इस  चीज  को  दूर  करने  के  लिए  कि  एक  ही  आदमी  चार

 पदों  पर  काम न  अलग-अलग  पदों  पर  भाग-अलग  आदमी  काम  इस  भोर  ध्यान

 देगी  ?

 क्या  भाप  सी
 ०

 थी ०  आई ०
 की  या  पालियामेंट  कौ  कोई  हाई-पावन  कमेटी  इन  बातों  को

 डिटेल  जानने
 के  लिए  तथा  एन्कवायरी  के  लिए  प्वाइन्ट  करने  जा  रहे  हैं  ?

 कया  ऐसा  करने  वाले  लोगों  को  भाप  सस्पेन्ड  करने  जा  रहे  हैं  या  नहीं  रहे  हैं  ?

 थी  tia  राबत  s  माननीय  मन्त्री  जी  ने  अपने  उत्तर  में  बहुत  हद  तक  इस

 बात  को  स्वीकार  किया  है  कि  जो  रक्षा  मन्त्रालय  का  मूल  टेंडर  था  उस  में  बिन्नी  में  44  रुपये

 6:  पैसे  का  रेट  कोट  किया  था  ।  जब  एन०  टी ०  सी ०  ने  अपने  टेंडर  के  भेंट  उन  को  सप्लाई  का

 आर्डर  दिया  तो  ag  48  रुपये  पर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  आपने  रक्षा  मंत्री  को  सुना  कोई  भी  सौदा  नहीं  किया

 एक  भी  पाई  नहीं  दी  गई  ।  एक  गज  कपड़ा  भी  नहीं  लिया  गया  ?  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।

 आधे  घन्टे  की  चर्चा  fae  चर्चा  करने  के  लिए  ही  नहीं  है  ।  इसको  थोड़ा  और  तके  संगत  होना

 चाहिये  ।

 थो  होश  रावत
 :  एन०  टी ०  ale  ने  बित्ती  को  48  साये  पर  ठक  क्यों  fear  उस

 समय  ay  मिलों  से  भी  पूछना  चाहिये  हो  सकता  है  अन्य  मिलें  कम  पैसे  पर  एग्री  कर
 42  य  44  रुपये  या  46  रुपये  पर  एग्री  कर  सकती  थी  ।  इस  से  साफ  जाहिर  होता  है  कि
 जल्द वा

 जी
 में  एन०  टी०  सी ०  के  मेंनेजमेंट  ने  बिन्नी  को  यह  ढंका  दे  दिया  ।

 मैं  मानता  हूँ  -
 इसमें  कोई  गड़  बड़  नहीं  उनके  इरादे  में  कोई  गलती  नहीं  लेकिन

 feafe  को  देख  कर  यह  लगता  है  कि  एन०  Ato  सी ०  मेनेजमेंट  में  कहीं  न  कहीं  कोई  ब्यक्ति  ऐसा  है
 जिसका  इन्टरेस्ट  बिन्नी  के  साथ  जुड़ा  हुआ  था  मन्त्री  जी  खुद  इस  बात  को  मानते  हैं  कि  कोई
 पेसा  नहीं  लिया  अभी  तक  कोई  एम्बेजलमेंट  नहीं  लेकिन  इस  बात  को  भी  मानना  पड़े  गा
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 शिवराज  ato

 arto कि  ऐसी  स्थिति  Gal  दो  सकती  मगर  यह  पए  यहां  न  उठती  i  इस  में  एन०  Ao  सी०  at

 नुकसान  हो  सकता  था  ।  जिस  को  लापरवाही  a  ag  स्थिति  पदा  हुई  जो  लोग  इस  के  लिये

 जिम्मेदार  ६  उन  के  frag  आप  क्या  कार्यवाही  करने  जा  रहें  हैं  ?

 नट-शेल  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं--एन  टी  alo  द्वारा  चिन्दी  को  जो  सप्लाई  का

 टेण्डर  दिया  गया  रक्षा  मन्त्रालय  से  बातचीत  कर  के  आप  कोई  दूसरा  तरीका  निकालिये  जिस

 से  बिन्नी  को  यह  आडर  न  दिया  ताकि  लोगों  को  a  आशंका  है  कि  इसमें  जो  इत् लीगल

 ट्रांजिशन  हुआ  वह  रुक  सके

 प्रो ०  नारायण  चन्द  परदार  :  उपाध्यक्ष  यह  कह  रहे  हैं  कि  वह

 इन् सिस्ट  कर  रहे  थे  कि  कपड़ा  44  रुपये  पर-मीटर  पर  लेकिन  बिन्नी  बाले  48  रुपये  पर

 रुके  हुए  थे  ।  अब  मूल  प्रश्न  यहां  उठा  तो  यह  स्थिति  वाणिज्य  wea  जी  ने  कयों  नहों  बतलाई  |

 उस  वत  हाउस  वो  बतलाना  चाहिए  था  कि  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  यह  चाहती  हैं  बोर  बिन्नी
 बाले

 यह  चाहते  हैं  ।

 दूसरी  बात .-  इस  वक्त  यह  सवाल  नहीं  है  कि  पसे  का  ट्रांजैक्शन  हुआ  है  या  नहीं  हुआ

 है  ।  लेकिन  वास्तविकता  ag  है  कि  यदि  लोक  सभा  में  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  तो  यह  बुटाला  हो

 गया  होता  भर  इस  में  कपड़ा  आप  के  आडर  से  बना  यह  आप  ने  खुद  कहा  है  ।  भाप  ने  ato  9

 को  जो  जवाब  दिया  है  उस  में  भाप  कहते  हैं  कि  18  हजार  भीटर  कपड़ा  अभी  तक  बन चुका  है  ।

 यदि  बन  चुका  है  तो  वह  आप  के  आर्डर  से  बना

 शी  शिवर ज  ate  ag  हमारी  uo  टी०  सी०  में  बना  है  |

 silo  नारायण  चन्द  परिवार  :  हम  तो  यह  कहना  चाहते  हैं  कि  जो  बात  ara  डिफेन्स

 मिनिस्टर  ने  कहें  है  कि  वह  afer  कर  रहे  अगर  यह  उस  बत  कह  दी  जाती  तो  यह  सारी

 डिस्कशन  बेमानी  हो  जाती  ।  aaa  कह  व्या  जाता  कि  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  को  यह  राय  है

 गौर  हमारी  यह  राय  है  इन्होंने  Jog)  का  esa  बतलाया  कि  इतने  पसे  पर  डी०  जी०  एस०

 एण्ड  डी०  गौर  पब्लिक  ब्यूरो  एन्टरप्राइजेजनने  इन्कार  किया  कि  नहीं  दे  सकते  हैं  50  पेसे  भी  ।

 तो  उस  वत  तो  रोक  लगा  दी  अब  रोक  क्यों  नहीं  लगा  दी  गई  ।  सवाल  fag  इतना  है  ।

 पह  एक  प्रश्न  खड़ा  हो  गया  है  कि  198 |  में  जब  छाप  ने  रोक  लगा  दी  तो  अब  क्यो  नहीं

 लगाई  ।  कपड़ें  सप्लाई  किये  गए  या  dar  दिया  गया  है  या  यह  मुख्य  ae  से  बिल्कुल

 अलग  है  |  मूख्य  मुद्दा  og  है  कि  1५8]  में  आपने  कोई  भौरे  कार्यवाही  की  है  और  1982  में  आप

 ale  कार्यवाही  बर  रहे  कौर  रक्षा  मत्रालय  का  अपना  अलग  मत  भोर  वह  न्यू  आप

 ने  क्यों  नहीं  भोर  कयों  उस  के  बाद  यह  ट्रांजैक्शन  हो
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 ey  के  पार्ट  में  आपने  यड़  भी  कड़ा  न 9  फि  आप  की  अध्यक्ष  को  a

 fava  बे  साइन  मिलें  हैं  और  a  एक-तिहाई  बना  सकती  हैं  ।  इस  का  मतलब  यह  है

 आप  के  पास  दो-तिहाई  कपड़ा  बनाने  वाली  दूसरी  मिलें  हैं  ।  मगर  आप  चाहते  तो  उन  को

 ज्यादा  कपड़  बनाने  के  लिए  कह  सकत  थे  लेकिन  अब  आप  यह्  कह  रहे  हैं  कि  टाइम  दीजिए  और

 बाद  में  बना  देंगे  ।  यह  ठोक  है  कि  बम्बई  की  मिलें  स्ट्राइक  पर  चली  गई  लेकिन  बाकी  मिलें

 उन  को  आप  ae  ज्यादा  टाइम  दे  कर  mst  पूरा  सकते  थे  ।  आप  बिन्नी  मिल्स  के

 west  में  क्यों  यह  मैं  जानना  चाहता हू  ?

 श्री  दिग्विजय  fag  :  श्री मन  मैं  केवल  पांच  सेकंड  के  लिए  बोला गा  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अपहरो  अनुमति  नहीं  है  ।

 sit  दिग्विजय  सिह  cat  इसमें  मदद  मिलेगी

 Tega  महोदय  :  नहीं  ।

 थो  शिवराज  ato  qitsa  :  हमारे  उघर  बैठे  हुए  साथी  ने  बहुत  सारे  सवाल

 किसी  भफसर  के  खिलाफ  उठाए  मैं  हूं  कि  आप  उन  सवालों  का  जवाब  देने  को  मुझे

 कहेंगे  क्योंकि  व्यक्ति  रूप  से  अगर  उन्होंने  किसी  के  खिलाफ  कुछ  कहा  हैं  तो  मैं  इतना  ही

 कहूंगा  कि  इस  हाऊस  इस  सदन  के  फ्लोर  का  योग  किसी  व्यक्ति  के  खिलाफ  कुछ  कहने  के ्
 लिए  न  कियां  तो  अच्छा  रहता

 शी  कमला  मिश्र  कर  :  मगर  कोई  अधिकारी  भ्रष्टाचार  थाली  रहा  तो  पब्लिक  मैन
 की  यह  श्याम  हो  जाती  है  कि  ag  उस  को  बतावे  |

 > जापान  सहोदर  :  मगर  दनोਂ  किसी  अधिकारी  रक  नाम  का  fam  किया  तो  मैं

 रिकार्ड
 देखू  गा

 :

 sto  सत्य  देव  fag  )  :  मैं  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  उठाना  चाहता  हू  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  ।  कृपया  बेठ  iad  हर  मामले  में  आप

 ब्यबस्था  Hl  प्रश्न  उठाते  हैं  ?

 श्री  frag  ato  पाटिल  :  किसी  का  बेक  aaa  faaar  है  बौर  क्या  कितना  यह

 मुझ  कसे  मालम  हो  तकता  है  ।  सारे  अफसरों  के  बक  बेलें  की  जानकारी  हमारे  पास  तो

 हमारे लिए  यह  adi  मुश्किल  हो  जाएगी  ।  इसलिए  इस  तरह  की  बात  नहीं  करनी  चाहिए  t

 एक  बात  भीर  इसी  dad  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  ।  कभी-कभी  अफसरों  में  भी  झगड़े  होते
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 हैं  बौर  कभी-करो  दूसरी  जो  मिले  उनमें  भी  झगड़े  at  जाते  हें  और  वें  झगड़े  इसी  सदन  में  लड़े

 जाते  हैं  ।  हम  लोग  उन्हें  भी  बचाने  को  कोशिश  करते  है  और  इनको  भी  बचाने  को  कोशिश

 करते  इन्हें  भी  दबाने  की  कोशिश  करते  हैं  भर  उन्हें  भी  दबाने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  इसलिए

 मेरी  आप  से  एक  बिनती  है  कि  आप  अगर  किसी  के  खिलाफ  कुछ  बोल  रहे  तो  सरो  व-समझ  कर

 बोलियेगा  और  हम  को  उस  के  अन्दर  मत  लाइए गा  ।  किसी  अफसर  ने  ant  चलती  को  है  और

 वह  गलती  नजर  अ  तो  कानून  के  मुताबिक  जो  हो  सकता  वह  किया  जाएगा  ।  भाप  बोल

 रहे  हैं  जो  उसर  को  प्रोटेक्शन  देने  का  काम  हमारा  भी  हो  जाता  है  भोर  अगर  हम  प्रोटेक्शन  देने

 जाते  तो  हम  भी  उसी  के  साथी  बन  जाते  हैं  ।  तो  मैं  आप  से  विनती  करता  हूं  कि  किसी  अफसर

 की  वाजू  ले  कर  यहां  पर  न  तो  उस  में  हम  लोगों  भी  बच  सकते  हैं  और  हमारी  मिनिस्टरी

 भी  बच  सकती  है  ।  अब  Cs  जी  हंस  रहे  तो  देखिये  इस  का  मतलब  क्या  है  ।

 )

 दू  मरा  सवाल  हमारे  साथी  ने  यहां  पर  यह  उठाया  बिन्नी  को  कयों  ag  दिया  war,  दुसरों

 को  क्यों  नहीं  दिया  गया  ?  यह  एक  अदम  सवाल  है  ।  में  बार  बार  इस  सदन  में  रहा  था  कि

 बहुत  सारी  मिलें  कपडे  का  र  कट  लेने  आई  थी  ।  उनको  वहू  नहीं  मिला  ।  इसलिए  उनको  कया

 भावना  यह  हमें  मालूम  नही हैं  मगर  एन०  ele  सो ०  को  यह  दिया  गया  ।  इसके  बाद  fad  को

 क्या  दिया  मैंने  उस  का  जवाब  दिया है  ।  मैंने  ag  बताया  है  कि  यह  जो  मिल  ag  बिगाड़ी

 हुई  मिल  बन्द  होने  वाली  मिल  थी
 ।  वहां  के  लोगों  को  काम  देने

 के  लिए  फाइनेंशियल

 इस्टीटयूशन्स  को  तरफ  से  पेसा  दिया  गया  ।  ।

 थी  हरीश  रावत  :  कि  सिक  मिल  थी  ।  ठीक  स्थिति  में  लाने  के  लिए  यदि

 फाइनेंशियल  इंस्टीट्यूशन्स  ने  पैसा  लगा  दिया  ओर  कुछ  डाइरेक्टर  उसमें  रख  दिए  तो  इसका

 मतलब  ug  नहीं  है  कि  बह  गवर्नमेंट  की  पब्लिक  अन्डरटेकिंग  हो  गई  आप  सिक  मिल  पर  पेसा

 इनवेस्ट  कर  रही  तो  इससे  गवर्नमेंट  को  क्या  फायदा  ?

 भी  शिवराज  वो ०  पाटिल  :  मैं  बता  रहा  था  कि  सिक  मिल  होने  कि  बजह  से  फाइनेंशियल

 इंस्टीट्यूशन्स ने  उसको  पेसा  दिया  है  भर  दूसरी  बात  जो  खास  बात  वह  है  वह  यह  है  कि

 दूसरी  जो  प्राइवेट  मिले  वे  बिल्कुल  अलग हैं  ओर  इससे  sat  बात  इसका  मेनेजमैंट  पूरा

 गवर्नमेंट  के  अफसरों  के  पास  है  |

 मैं  आप  को  बता  &  कि  पूरे  डायरेक्टर  की  लिस्ट  मेरे  पास  है  ।  मैं  आपको  पढ़  कर  बता

 सकता हूं
 ।  उन  11  डायरेक्ट  में  10  डायरेक्टर  फाइ  नेशनल  इ'स्टीच्युशंस  के  11  डायरेक्टर्स

 में  10  sated  गवर्नमेंट  के  हैं  ।  शायद  इसकी  वजह  से  होगा  ।

 )
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 आपने  दूसरा  सवाल  उठाया  कि  आपने  बिनती  को  क्यों  दिया  ?

 घाव )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  पहले  ही  अपने  प्रश्न  पछ  लिए  हैं  ।  हर  विषय  पर  आप  टिप्पणी

 करते  हैं  ।  आप  ager  है  या  नहीं  कृपया  पहले  उन्हें  उत्तर  देने  दें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  गाने  एक  प्रश्न  उठाया  दे  ।  वह  इसका  जवाब  दे  रहे

 हैं  ।

 श्री  कमला  fad  साहुकर  :  वह  हमारी  बातों  का  उत्तर  नहीं  दे  रही है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सिर्फ  अपनी  राय  हो  सकती  है  ।

 थी  हरीश  रावत  :  हम  इनके  व्यू  को  ढाऊट  नहीं  कर  रहे  हैं  |

 थ्री  शिवराज  ato  पाटिल  अभी  डिफेंस  मिनिस्टर  सहाब  जवाब  दे  कर  ये

 डिप्टी  डिफेंस  मिनिस्टर  साहब  जट्टां  बेंठ  ae  बात  सही  है  कि  बाद  में  डिफेंस  मिनिस्ट्री
 > बड  afar  ने  इस  कांट्रेक्ट  को  कबूल  करने  को  कहा  ।  44.  रुपए  का  भी  ए

 ऐसा  भी  उन्होंने  कहा  er  जो  पत्र  काम सं  मिनिस्ट्री  से  डिफेंस  मिनिस्ट्री  को  लिखा  गया  है  भोर

 जो  पत्र  वहां  के  ज्वाइंट  सेक्रटरी  हमारे  ज्वाएंट  रं  क्रिया  को  लिखा  है  वह  भो  मेरे  पास  है  ।  उसमें

 उन्होंने  लिखा  कि  यह  कांट्रेक्ट  दे  दो  सारी  बातें  मालूम  होने  के  डिफेंस  मिनिस्ट्री

 के  सेक्रटरी  डिफ़ेंस  मिनिस्ट्री  से  ऐसी  छीजें  भाने  के  ae  यह  fear  गया  |

 चूंकि  उधर  से  उत्तर  दे  दीजिए  तो  दिया  गया  ।  मैंने  gor  हमारे  अधिकारी  ने  पूछा

 उनके  अधिकारी  ने  बला  दिया  और  उनको  दे  दिया  गया  ।  जब  डिफेंस  मिनिस्ट्री  से  उनके

 बड़े  अधिकारी  से  चीजें  मालूम  हूँ  गयीं  कि  सब  दुरुस्त  हैं  तो  दे  दिया  गया  ।  जो  डिफेंस  मिनिस्ट्री  से

 उत्तर  माया  वह  हमारे  पास  है  ।  यहीं  कारण  है  कि
 उनको  ह्री

 गया  ।

 थ्रो ०  नारायन  चन्द  परिसर  .  faa  इब  ए  क्ट्राडिक्सन  इन  द  टू  ये  कह  रहे

 हैं  कि  इन्होंने  settee  किया  कि  44  में  दिया  48  में  नहीं  लेकिन  उनकी  तरफ  से  उत्तर

 भाया  बहू  भाप  बता  दीजिए  |

 भाप  बह  कह  रहे  हैं  कि  उनकी  तरफ  से  उत्तर  भाया  ओर  वह  9  तारीख  के  पहले  का  दे

 और  आपने  यहां  9  तारीख  को  सवाल  का  जबाव  दिया  है  तो  उस  सन  आपको  अपने  जवाब  में  यह
 ares

 कहना  चाहिए  था  ।  q  हू  भाषने  क्यों  नहीं  कहा  ?
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 थी  frat  बो
 ०

 मेरे  पास  लेटर  भी  है  भर  जो  जवाब  मैंने  उस  दिन  दिया

 वहभी  मेरे  पास  है  ।  मैं  आनन्दित  हूं  कि  मुझे  एक्सप्रेस  करने  का  मोका  मिल  रहा
 2
 द

 मैंन  इस  सवाल  के  जवाब  में  बताया

 पहले  44  रु०  के  हिसाब  से  बनाकर  देगे  को  कहा  गया  |. ह: |  4x  रु०  पर  दिया  जा

 रहा  इसलिए  4  रु०  काफी  आ  गया  जिस  से  उनकों  टोटा  है  तो  जब  मलिक  अ  डरटेकिंग

 काम  करते  के  लिए  आती  है  तो  दूसरे  लोग  भी  आ  जाते  जब  ऐसा  पता  चलता  दे  कि  पब्लिक

 अण्ड्रटेकिग्स  को  ही  arse  दिया  जा  रहा  है  तो  दूसरे  लोग  भो  सामने  आते  हैं  भर  कम  दाम  भी

 कोट  करते  हैं  जिससे  तकलीफ  होती  i  यही  सब  दे  बने  के  बाद  डिफेंस  मिनिस्ट्री  की  तरफ  से  जितना

 पैसा  एन०  ayo  सी०  को  जाने  बाला  था  उससे  एक  भी  Tar  ज्यादा  नहीं  दिया  जा  रहा  है  -  यह

 मैंने  उस  बहुत  भी  बताया  था  ।  मेटर  कि  आप  पूछ  रहें  बहू  भी  मरे  पास  है  1.0

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  qiz ba  :  भाप  लेटर  की  डेट  दे  दीजिए  ।

 भी  शिवराज  ato  -  पाटिल  :  आप  इस  मामले  को  कम्पलीकेटिड़  सत  बनाइए  ।  मैं  यह

 वह  रहा  था  कि  डिफेंस  मिनिस्टर  साहब  ने  जो  कहा  और  मैंने  जो  कहा  उसमें  कट्राडिक्शन  नहीं

 डिफेंस  मिनिस्टर  साहब  ठेकड़ा  fe  फके  है  ।  उनके  सेक्रटरी  साहब

 ने  जो  कहा  वह  बिल्कुल  ठीक  जूनियर  आफिसर  जो  उन्होंने  कहा  है  कि  आप  ले

 सकते  हैं  ।  जब  पता  चला  कि  फके  है  तो  उन्होंने  कहा  कि  हम  नहीं  लेंगे  ।  इसमें  कंट्राडिक्ट्री

 कुछ  नहीं  आप  तारीख  चाहत ेहैं  ।  27  अप्रेल  1982  को  कमसे  मिनिस्टरी  का  जवाब

 गया  28  बल  1982  को  जूनियर  अधिकारी  का  जवा  गया  है  ।

 झष्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  उत्तर  देने  दें  ।  कृपया  उठ  जाइए  ।  आप  किया  उन्हें  सुनें  |

 रुपया  उन्हें  उत्तर  देने  दें  ।  क्या  वे  उत्तर  ad  दे  रहे  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  सहोदर  :  क्या  उन्हें  उत्तर  देने  दें  ।

 भी  शिवराज  बी०  इसमें  कोई  अन्तर्विरोध  नहीं  है  ।  कॉट्राडिक्ट्री  कुछ  नहीं  है
 '

 fe  आप  कह  रहे  हैं  ।  अधिकारी  के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  करेंगे  अगर  किसी

 अधिकारी  ने  गलती  की  है  तो  संरक्षण  देने  का  काम  मेरा  नहीं  है  ।  मैं  उनको  सं  रक्षण  नहीं  दू  गा

 लेकिन
 उनकी  गलती  नहीं  हैं  ।  अगर  मैं  बिना  गलती  के  कार्यवाही  करूंगा  तो  एन  टी  सी  चलाना

 मुशिकल  हो  जाएगा  ।  मैं  चाहता  हू  fe  एनटी  सी  का  कारोबार  कसे  चला  है  ।  यह
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 बात  भी  ध्यान  में  रानी  चाहिए  कि  सारी  मिलें  जो  बंद  हो  गयी  उनको  हम  चला  रहे  हैं  ।

 सभी  जगह  के  लोगों  को  हम  लेते  हैं  are  ane  कोई  गलती  करता  है  तो  कार्यवाही  करने  में  हमें

 कोई  हिचकिचाहट  नहीं  लेकिन  अगर  गलती  नहीं  है  तो  उनको  पूरी  तरह  से  प्रोडक्शन  देने

 का  काम  भी  हमारा  नहीं  तो  अधिकारियों  का  विश्वास  हमारे  ऊपर  नाडी  रहेगा  ।

 मैं  पिछड़े  जी  को  घग्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  सारी  चीजें  एक्स लेन  करने  का  मोका

 दिया  ।  मैं  उनको  विश्वास  दिलाना  चाहता  हू  कि  जो  भी  कार्य  किया  जाता  कर्तव्य  समझ  कर

 जाता  है  ।  मगर  कोई  नुकसान  होता  है  तो  उसको  आप  हमारे  ध्यान  में  हम  उसको

 भी  देखेंगे  मगर  आप  भरोसा  कीजिए  कि  ईमानदारी  से  काम  करने  को  हर  जगह  पर  कोशिश  हो

 रही  है  ।

 6.48  स०  प०

 तत्पश्चात  लोक  सभा  मंगलवार  20  जुलाई  1982/29  आषाढ़  1904  के

 ग्यारह  बजे  के  लिए  स्थगित  हुई  ।
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